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नामानुसार अ्रनुक्रमणिका 


जनवरी-फरवरी-माचं,. 1984 (11) 


पुणं स्यायपीठ निर्णय : 


दुर्गा प्रसाद बनाम श्री. के० पी० दीक्षित, 'प्राधिकृत 


अधिकारी, जबलपुर (Durga Prasad Js. | 


Shri K. P. Dikshit, Authorised Officer, 
Jabalpur) 


मनोहर कूंवरवाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Manohar 
Kunwarbai Vs. State of Madhya 
Pradesh) 


अन्य निर्णय : 


आनन्द सिंह ओर अन्य बनाम राजस्थान राज्य (47214 
Singh and others Vs. the State of 
Rajasthan) 


आयकर आयुक्त, जयपुर बनाम गिरधारी लाल 


(Commissioner of Income Tax, Jaipur 
Vs. Girdbarilal) 


ईशर राम बनाम पदम नाथ ओर अत्म 
(Ishar Ram Vs. Padam Nath and 
others): 


उप-खण्ड अधिकारी, झालावाड और एक अन्य बनास 
मदन लाल (Subrdivisional Officer, 
Jhalawar and another Vs. Madanlal) 


मध्य प्रदेश-35 


मध्य प्रदेश-67 


राजस्थान-1 
राजस्थान-109 
राज्स्थान-127 ` 


राजस्थान- 30 
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कल 


(ii) 


-एम० आर० प्रताप बनाम बी० एम० मुथुरामालिगम्‌, 


आय-कर अधिकारी, केन्द्रीय सकिल-[11, मद्रास 
(M. R. Pratap Vs. ५. M. Muthuramar 
lingam, Income-tax Officer, Central 


लाल्या, Madras) 


'कोदियाम्बल अम्माल बनाम एन० वी० अनन्तकृष्णन्‌ 


(Kodiyambal Ammal Vs. N. ४. 


Ananthakrishnan) 


गौरी शंकर बनाम जब्बर सिह (Gouri Shanker 
Vs. Jabbar Singh) 


-डॉली रानी शाह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ओर 


अन्य (Dolly Rani Shah Vs. State of 
M. P. and others) 


-थेनमलाईएण्डी ओर अन्य बनाम राज्य 


(Thenmalaiyandy and others Vs. The 
State) 


देवाराम बनाम राजस्थान राज्य (९४. Ram V5. 
The State of Rajasthan) 


नसीर अहमद हाजी मोहम्मद ओर अन्य बनाम 
महाराष्ट्र राज्य और एक अत्य (एवडा 
Ahmed Haji Mohamed and others 
Vs. The State of Mabarashtra and 
another) 


'पी० वी० पार्थसारथी चेट्टियार बनाम तमिलनाडु 


राज्य और अन्य (P. ५. Parthesarathy - 
Chettiar Vs. The State of Tamil Nadu 


and others) 
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मद्रास-] 


मद्रास-12 


राजस्थान-35 


मध्य प्रदेश-106 


मद्रास-22 


राजस्थान-7 5 


सुस्बई-24 


मद्रास-29 


(71) 


मदन लाल बनाम हंस राज (Madan Lal Vs. 
Hans Raj) 


मधु मित्तल (कु०) बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 
(Madhu Mittal (Ku.) Vs. State of 
M. P. and others) 


मध्य प्रदेश राज्य संडक परिवहन निगम बनाम राज्य 
ओद्योगिक न्यायालय और अन्य (M. P. State 
Road Transport Corporation Vs. State 
Industrial Court and others) 


-मानसिघका ब्रदर्स प्रा० लि०, भीलवाड़ा (मैससं) बनाम 
आय-कर आयुक्त (M/s Mansinghka 
Brothers Private Ltd., [Bhilwara Vs. 
the Income Tax Commissioner) 


“बाजीराव बनाम महाराष्ट्र राज्य (B/irao 75. 
The State of Maharashtra) 


'बिशप काटन स्कूल, शिमला बनाम हिमाचल प्रदेश 
राज्य (Bishop Cotton School, Simla Vs. 
State of Himachal Pradesh) 


बुद्धी (मुसम्मात) बनाम बालमुकंद (॥॥७(. 81011 778. , 
Balmukand) 


भैया लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (312192 1.21 
Vs. State of Madhya Pradesh) 


_ राम सहाय बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (२७ 
Sabai Vs. The State of Rajasthan and 
others) 


राजस्थान-47 


मध्य प्रदेश-74 


मध्य प्रदेश-27 


राजस्थान-1 1 


मुम्बई-1 


हिमाचल-प्रदेश-2 1 


राजस्थान-1 36 


मध्य-प्रदेश-5 8 


राजस्थान-101 
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(iv) 


रेवा बाई बनाम सीता राम (२८७७ 3! Vs. Sita 
Ram) 


विजय कुमार और अन्य बनाम सुन्दर लाल ओर 
अन्य (Vijay Kumar and others Vs. 
Sundarlal and others) 


विजय सिह बनाम राजस्थान राज्य (Vijay Singh 
Vs. State of Rajasthan) 


श्री लक्ष्मीतारायण महाराज देवता बनाम आयकर 
आयुक्त, भोपाल ओर अन्य (Shri Laxmi 
narayan Maharaj Deity Vs. Commis 
sioner of Income ‘Tax, Bhopal and 
others) 


सत्यपाल गोविग्द्रम पुरस्वानी बनाम राधा सत्यपाल 
पुरस्वानी ($atyapal Govindram Purswani 
Vs. Radha Satyapal Purswani) 


सुहाग होटल्स (प्रा०) लिमिटेड और एक अन्य बनास 


मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, भोपाल और अन्य 
[Suhag Hotels (Pyt.) Ltd. and another 
Vs. Madhya Pradesh Housing Board, 
Bhopal and others] 


{हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम और एक अन्य 
बनास किशन सिह ओर अन्य (पाण 
Pradesh Road Transport Corporation 


and another Vs. Kishan Singh and. 


others) 


oon 
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मध्य प्रदेश-8 5' 


मध्य प्रदेश-47 


राजस्थान-83 


"मध्य प्रदेश-21. 


मध्य प्रदेश-1 


मध्य प्रदेश-1 22 


हिमाचल प्रदेश- 


विषयानुसार अनुक्रमणिका 


जनवरी-फरवरी-माचं, 1984 (1) 


अर्थान्वयन का सिद्धांत 


-णमुख्तारनामे का अर्थान्वयन--किसी अभिकर्ता को दिए गए 
मुख्तारनामे का कठोर अर्थान्वयन किया जाना चाहिए और इससे केवल ऐसे 


प्राधिकार का ही अनुमान लगाया जाना चाहिए जो प्राधिकार अभिव्यक्तत: या | 


`विवक्षा द्वारा इसमें प्रदान किया गया है । 
राजस्थान-109 


'भाय-कर अधिनियम, 1961 


धारा 2(35)--प्रधान अधिकारी की परिभाषा--इस धारा के 
खंड (क) के अधीन प्राधिकारी, कम्पनी, संगम या निकाय का सचिव, कोषपाल, 
प्रवन्धक या अभिकर्ता प्रधान अधिकारी होता है परन्तु अगर आय-कर अधिकारी 
उस स्थानीय प्राधिकारी कम्पनी, संगम या निकाय के प्रबन्ध या प्रशासन से 
सम्बद्ध कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आय-कर अधिकारी ने उसे उसका प्रधान 
अधिकारी मानने के अपने आशय की सूचना की तामील की है तो आय-कर 
अधिकारी ऐसे प्रधान अधिकारी के विरुद्ध आय-कर की कटौती की अपवंचना के 


“लिए दाण्डिक कार्यवाहियां आरम्भ कर सकता है । 


|. 


मद्रास-1 


धारा 11, 12 ओर 12-क--सभी पूर्तं अथवा धामिक न्यासों की 
धारा 11 ओर 12 के अधीन फायदे उपलभ्य हैं चाहे उनका सृजन किसी 


'लिखत के अधीन किया गया हो या नहीं--धारा 12-क का आशय न्यासों को 
'उपलश्य फायदों को छीनना नही है । 


मध्य प्रदेश-2 1. 


ह 
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--धारा 12-क सपठित आय-कर नियम, 1962--नियम 17-क-- 
न्यास के सूजन का सबूत--यदि न्यास का सूजन किसी लिखत के अधीन किया 
जाता है तो उसे गठित करने वाली दस्तावेज को पेश किया जाना होगा--अन्य 
मामलों में न्यास के सृजन को साबित करने वाले साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजों को 
पेश किया जा सकता है। | 


मध्य प्रदेश-21 


--धारा 263 सपठित धारा 147--निर्धारण पूरा किए जाने से पूर्व 
निर्धारिती पर नोटिस की तामील--अधिनियम की धारा 263 के अधीन , 
कार्रवाई किए जाने से पूर्व निर्धारिती पर व्यक्तिगत रूप से नोटिस की इस 
प्रकार तामील किए जाने की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार धारा 147 के 
अधोन आवश्यक है--इस धारा के अधीन मात्र अपेक्षा यह है कि अन्तिम आदेश 
पारित किए जाने से पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिया जाना 
चाहिए--अतः निर्धारिती के अभिकर्ता/वकील पर की गई नोटिस की तामील. 
ही धारा 263 के अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन है । 


राजस्थान-109' 


--धारा 276-ख--इस धारा में “कोई व्यक्ति” शब्द का प्रयोग किया 
गया है न कि प्रबन्ध निदेशक--प्रबच्ध निदेशक स्वतः हो इस धारा के अधीन 
नहीं आ जाता है क्योंकि केवल कंपनी के प्रधान अधिकारी को ही उत्तरदायी: 
ठहराया जा सकता है । 


मद्रास-1. 


इतकम टेक्स एक्ट, 1922 


. --धारा 14 सपठित भाग 'ख' राज्य कराधान रियायत आदेश--- 
तत्पतिकूल संविदा के अभाव में ऋणी को लेनदार की खोज करनी चाहिए. 
ओर आय के प्रोद्भव का स्थान वह स्थान होता है जहां कि आय को प्राप्त करने 
का तथा उसके सम्बन्ध में संदाय का तत्संवादी दायित्व उद्भूत होता है--इस 
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सिद्धांत को लागू करने पर यदि आय का प्रोद्भव 'ख' राज्य में पाया जाता है. 
तो निर्धारिती कराधान से रियायत का हकदार होगा । 


राजस्थान-1 1 
तमिलनाडु बिल्डग्स (लीज एण्ड रेट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 


--धारा 22--इससे पूर्व कि किसी किराएदार को भवन को मरम्मत 
करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके, दो शर्तों का पुरा किया जाना आवश्यक 
है, अर्थात्‌ (1) मकान-मालिक, किराएदार द्वारा सुचना दिए जाने के पश्चात्‌. 
आवश्यक मरम्मत करने में असफल रहा हो; और (2) नियन्त्रक ने, किराएदार 
द्वारा सूचना दे दिए जाने पर मकान-मालिक द्वारा मरम्मत के कार्य में व्यतिक्रम ' 
किए जाने के पश्चात्‌, मरम्मत कराने के लिए किराएदार को अनुज्ञा दे दी 
हो। इन दो अध्यपेक्षाओं को पुरा किए बिना, किराएदार को उसके 
अधिमोगाधीत भवन की मरम्मत कराने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा. 
सकता है । 


~ 


मद्रास-12' 

धारा 2(6-क)-_कुटुम्ब का सदस्य पद के अन्तर्गत मकान-मालिक 

के संदर्भ में उसके कुटुम्ब के सदस्य से उसकी पत्नी, उसका पति, पुत्र, पुत्री, पोत्र 

और पोत्री या आश्रित माता-पिता आते हैं--इस परिभाषा के अनुसार विवाहित: 

ओर अविवाहित पुत्री में कोई भेद नहीं किया गया है अतः विवाहित पुत्री की. 

आवश्यकता के लिए चाही गई बेदखली वंध है और धारा 3-क के अधीन 
आवेदन में इसे आधार बनाया जा सकता है । 


मद्रास-29 


दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 


--धारा 111--परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित 
करने कां आदेश--यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दो विरोधी समूह के सदस्यों की बाबत 
संयुक्त जांच का या मामले में जांच प्रारम्भ किए जाने के पुवे अन्तरिम बंधपत्र. 
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"निष्पादित करने का आदेश पारित किया जातो है तो यह विधि के विरुद्ध 
'होगा--अतः ऐसा आदेश अभिखण्डित'किया जा सकेगा। 


मद्रास-22 


धारा 164--मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए कथन एवं प्रथम 
इत्तिला रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य--प्रथम' इत्तिला रिपोर्ट और धारा 164 के 
अधीन कथन का प्रयोग सारवान साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता-- 
इनका प्रयोग उस साक्षी की सम्पुष्टि अथवा उसका विरोध करने के प्रयोजनार्थे 
किया जा सकता है जिसने यह किया है । 


राजस्थान-1 


धारा 439--यदि जमानत आवेदन किए जाने के समय अभियुक्त 
का निरोध वेध है तो उसके पूवं का अवैध निरोध उसे जमानत पर छोड़े जाने 
का हकदार नहीं बनाएगा । 


राजस्थान-75 


तिवचन का नियम 


--निवेचन का यह स्वीकृत नियम है कि जब तक कि संदर्भ से भिन्न 
आशय प्रतीत न हो, किसी कानून या नियम में प्रयुक्त शब्दों का संत्र एक 
जैसा अथे किया जाना चाहिए । 


मध्य प्रदेश-106 
-सेसगिक्त च्याय का सिद्धान्त 


--नैसगिक न्याय का सिद्धान्त यह अपेक्षा करता है कि जब किसी 
व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी प्रस्थापित है, तो पहले उसे सुने 
जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए किन्तु जब प्रस्थापित कार्यवाही 

अकाट्य तथ्य पर आधारित हो तो पूर्व सुनवाई का अवसर न देने से वह 
कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी । | 


मध्य प्रदेश-106 
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"न्यायिक पूर्वोदाहरण 


| 
न्यायिक पूर्वोदाहरण पश्चात्वर्ती मामलों में आबद्धकर होता है-यदि 
एक ही न्यायालय की दो खण्ड न्यायपीठों के परस्पर विरोधी विनिश्चय इस कारण 
से दिए जाते हैं कि पूर्ववर्ती खण्ड न्यायपीठ का विनिश्चय पश्चात्वर्ती 
खण्ड न्यायपीठ की अवेक्षा में नहीं लाया गया था तो ऐसी दशा में पूर्ववर्ती 
खण्ड न्यायपीठ का विनिश्चय पश्चात्व्ती एकल एवं खण्ड न्यायपीठों पर 
'आवद्धकर है । 


राजस्थान-75 


परिसीमा अधिनियम, 1963 


--धारा 2(ज) तथा अनुसूची का अनुच्छेद 112 सपठित सिविल 
प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 9-अविधिमान्य अंतरण के आधार पर संपत्ति 
पर अंतरिती का कब्जा प्रतिकूल कव्जा होता है और प्रतिकूल कब्जे के आधार 
पर हक की घोषणा चाहने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि 
उसका संबद्ध संपत्ति प्रर निर्वाध कब्जा वास्तविक स्वामी की जानकारी में 
उक्त अनुच्छेद 112 में विहित अवधि तक रहा है और उसने वास्तविक 
स्वामी के हक का प्रत्याख्यान किया है भौर वास्तविक स्वामी को अपवजित 
करते हुए संबद्ध संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों का स्वयं प्राख्यान किया है-- 
अन्यथा चाहे कितना भी वर्षों का मात्र कब्जा प्रतिकूल कब्जा गठित नहीं 
“कर सकता । 


हिमाचल प्रदेश-21 


-भारतीय दण्ड संहिता, 1860 


धारा 84--धारा 84 छूट के लिए यह अपेक्षा करती है कि 
आपराधिक घटनां. घटित होने के समय अभियुक्त चित्त विकृत के कारण उस 
कार्य की प्रकृति, या यह कि जो६कुछ वह कर रहा है दोपपुणे या विधि के प्रतिकूल 
-है, जानने में असमर्थ है-हमला करने के हेतु की कमी से पागलपन का अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता ओर न पहुंचाई गई क्षतियों की संख्या से और न इस 
तथ्य से कि अपीलार्थी ने अपराध के बाद भागने की कोई कोशिश नहीं को-है या 
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अपराध को खुले रूप से बिना किसी लक्ष्य के किया था, से पागलपन का 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।' 


मुस्बई-1 


धारा 302 और 34 सपठित आयुध अधिनियम, 1959, 
धारा 25---एक बार शारीरिक क्षति कारित करने के आशय की विद्यमानता 
साबित कर दिए जाने पर शेष जांच विशुद्धतः वस्तुनिष्ठ रह जाती है और 
एकमात्र यह प्रश्‍न उद्भूत होता है कि क्या विशुद्धतः वस्तुनिष्ठ आधार पर यह 
कहा जा सकता है अथवा नहीं कि क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु 
कारित करने के लिए पर्याप्त है-किसी भी व्यक्ति के पास इस बात का 
लाइसेंस नहीं है कि वह जिसे चाहे ऐसी क्षति पहुंचाता फिरे जो प्रकृति के 
सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती है और फिर यह्‌ 
दावा करे कि वह हत्या के अपराध का दोषी नहीं है--यदि वह इस प्रकार को 
क्षति पहुंचाता है तो उसे परिणाम भी भुगतना चाहिए और वह यह सिद्ध किए 
जाने पर ही छूट सकता है कि तथाकथित क्षति सांयोगिक अथवा अनाशयित 
थी--गम्भीर और अचानक प्रकोपन--कोई भी व्यक्ति स्वयमेव ईप्सित प्रकोपन 
का आश्रय नहीं ले सकता । 


राजस्थात-83 


__धारा 376 और 394--अभियुक्तों का बलात्संग के लिए और लूट 
करने में उपहति पहुंचाने के लिए अभियोजन किया जाना--अभियोजिका द्वारा 
उक्त दोनों अपराधों के किए जाने के बारे में स्पष्ट इनकार किया जाना-- 
अभियोजिका के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा 
सकता । 


९ 


राजस्थान-1 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 


धारा 18--कार्यवाही के पक्षकार द्वारा स्वीकृति-_कार्यवाही के 
पक्षकार ने यदि किसी अन्य वाद में किसी तथ्य को स्वीकार किया हे तो 
ऐसी स्वीकृति उसे करने वाले पर तब तक आबद्धकर बनी रहती है जब तक 
' बह्‌ अकाद्य कारणों और दलीलों द्वारा उसका खण्डन नहीं करता है । 


राजस्थान-1 3 & 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


(51) 


. धारा 104--साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया 
जाना है, उसे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उस तथ्य का 
आश्रय लेता है--पर्दानशीन स्त्री.को विशेष विधिक संरक्षण दिया गया है और 
यही संरक्षण बूढ़ी और निरक्षर स्त्री को भी प्राप्त है--यदि यह अभिकथन किया' 
जाता है कि कोई दस्तावेज पर्दानशीन स्त्री या वृद्ध या अनपढ़ स्त्री द्वारा 
निष्पादित किया गया है तो ऐसा अभिकथन करने वाले को यह साबित करना 
होगा कि निष्पादनकर्ता को उसकी अन्तर्वस्तु और उसके प्रभाव और परिणामों 
को पूरी जानकारी थी । 


राजस्थान-136 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 

धारा 56(1), (2) और 57--इस धारा के अधीन कोई मामला 
निर्देशित किया जा सकेगा जव यदि वह कलक्टर द्वारा निर्देशित किए जाने पर 
मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष॑'आता है अथवा अन्यथा उसकी 
जानकारी में आता है । 


मध्य प्रदेश-67 


—-धारा 57(1) और धारा 59--धारा--57(1) के अधीन निर्देश 
प्रशासनिक स्वरूप का नहीं होता--'ऐसे मामले” शब्द प्रमित प्रश्‍न का निर्देशित 
किया जाना अनुध्यात करते हैं। केवल शंका होने की स्थिति में ही किसी मामले 
को उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित किया जा सकता है । 


मध्य प्रदेश-67 


मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम (मध्य प्रदेश एकोमोडशन कन्ट्रोल 
एक्ट), 1961 


--मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण विलत (मध्य प्रदेश एकोमोडेशन 
कन्ट्रोल ऐक्ट), 1961--धारा 39 का प्रविषय--प्राधिकृत अधिकारी केवल 
आबंटन का आदेश कर सकता है--उसके द्वारा किराएदार अथवा अविधिपूर्ण 
शिकमी किराएदार की बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता । 


मध्य प्रदेश-37 
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, --धारा 39 ओर 12(1)(ख)--मकान-मालिक धारा 39 के उपबंधों 
का लाभ नहीं उठा सकता--बेदखली के लिए उसे धारा 12(1) (ख) के अधीन 
सिविल वाद संस्थित करने का उपचार प्राप्त है । 


मध्य प्रदेश-35 


धारा 39 “खाली हो गया है या खाली होने की संभावना है 
पद की अर्थ व्याप्ति--यदि किराएदार आवास को अप्राधिकृत रूप से शिकमी 
किराए पर देता है तो आबंटन की कारवाई की जा सकती है । 


मध्य प्रदेश-3 5 


मध्य प्रदेश कोआपरेडिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 (मध्य प्रदेश सहकारी 
सोसाइटी अधिनियम, 1960) 


--धारा 53(1)--इस धारा के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन 
नहीं किया जा सकता है--केवल रजिस्ट्रार अथवा संयुक्‍त रजिस्ट्रार ही 
सोसाइटी के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर 
सकता है। | ५ न्‍ 


मध्य प्रदेश-47 


--धारा 53(1)--यदि समिति इस धारा के उपबंध के अनुसार 
नियुक्त नहीं की जाती है तो उक्त समिति द्वारा नियुक्त उप-समिति को कोई 
आदेश पारित करने का विधिपूर्ण प्राधिकार प्राप्त नहीं है । 


` मध्य प्रदेश-47 


` सध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 


: _ धारा 55 सपठित संविधान, 1950, अनुच्छेद 14--चूंकि उक्त 
अधिनियम की धारा 55 में धारा 55(1) के अधीन बेदखली का आदेश करने 
से पूर्व उसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है जो सिविल वाद का 
विनिश्चय करने भें सिविल त्यायालय द्वारा विहित की गई है अत: मात्र यह 

अत्तर, कि सिविल न्यायालय के अधिकारी न्यायिक अधिकारी होते हैं और 
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उक्त अधिनियम की धारा 55 के .अधीन का सक्षम प्राधिकारी न्यायिक 
अधिकारी नहीं होता, संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता, 
परिणामतः उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन वेदखली के लिए विहित 
प्रक्रिया किसी भी प्रकार विभेदात्मक नहीं है । 


मध्य प्रदेश-1 22; 


धारा 55(1)(क)(1)--उक्त धारा में प्रयुक्त “किराए” शब्द के 
अन्तर्गत बोर्ड के परिसरों पर अधिभोग पाने के लिए अनुज्ञा हेतु किसी भी 
प्रकार का प्रतिफल है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो । 


मध्य प्रदेश-122 


धारा 55(1) सपठित संविधान, 1950, अनुच्छेद 226--यदि 
उक्त धारा 55(1) के अधीन बेदखल किए गए व्यक्ति को हेतुक दशित करने 
के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हों तो हेतुक दशित करने की सूचना में मात्र 
तकनीकी त्रुटि का फायदा, अनुच्छेद 226 के अधीन विवेकाधिकार संबंधी शक्तिः 
का प्रयोग करते हुए बेदखल व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता । 


मध्य प्रदेश-1 2 2. 


धारा 55(1) सपठित सुखाचार अधिनियम, 1982 (1982 का 
अधिनियम सं० 5) धारा 61 सुखाचार अधिनियम की धारा 61 के अधीनः 
अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता हे--विवक्षित 


प्रतिसंह्रण ऐसे कार्य या व्यवहार का परिणाम हो सकता है जो अनुज्ञप्ति के 
' चालू रखने से असंगत हो । 


मध्य प्रदेश-1 22 


धारा 2(7) सपठित मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 
(1958 का अधि० सं० 3), धारा 15--यदि उक्त धारा 2(7) के अधीन 
किसी कार्यकारी अभियन्ता को “सक्षम प्राधिकारी” के कृत्यों का निवेहन करने के 
लिए उसके पंद न कि नाम के आधार परं नियुक्त करने के लिए अधिसूचना 


जारी की जाती है तो ऐसी अधिसुचना मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 
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की उक्त धारा 15 के आधार पर उस अधिकारी के सक्षम अधिकारी के रूप में 
काये करने की सक्षमता को प्रभावित नहीं करेगी । 


मध्य प्रदेश-1 22 


मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 


--धारा 4(1) सपठित मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962 - धारा 
11-1962 वाले पुराने अधिनियम के अधीन गठित ग्राम पंचायत की व्यावृत्ति 
1981 वाले नए अधिनियम के अधीन नहीं होती । 


मध्य प्रदेश-58 


--धारा 4(1) और धारा 120 के अधीन आदेश केवल तभी पारित 
किया जा सकता है जब अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन ग्राम पंचायत 
गठित की गई हो--धारा 4(1) के अधीन ग्राम पंचायत गठित करने वाले 
कलक्टर के लिए यह बाध्यकर नहीं है कि वह आक्षेप आमंत्रित करे और उनका 
वितिश्चय करे । 


मध्य प्रदेश-58 
अध्य प्रदेश मेडिकल, डेंटिस्ट्री ओर आयुर्वेदिक कालेजों प्रवेश नियम, 1980 


नियम 7, 24 और 26--अनन्तिम प्रवेश को रह किया जा सकता 
है । किन्तु यदि अनन्तिम. प्रवेश को रह्‌ किया जाना. है, तो संबंधित छात्र को 
उक्त आशय की सूचना युक्तियुक्त समय के भीतर दी जानी . चाहिए, जिससे 
उसका शिक्षण वषे व्यर्थ न चला जाए। 


मध्य प्रदेश-1 0 6 


स्य प्रदेश भोटर देहिकल्स रूल्स, 1974 (मध्य प्रदेश सोटरयान नियम, 
1974) र 


-र्‍नियम 25(1)(19)--शराब पीकर मंजिली गाड़ी चलाना-- 


ग्रतिषेध मत्तता की उस दशा तक ही सीमित नहीं है जब यान चलाने की 
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-सामर्थ्य पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है--यह हास की ऐसी दशा पर लागू है 
जिसमें हास की डिग्री के प्रति निदेश नहीं किया जाता है। 


मध्य प्रदेश-27 


` महाराष्ट्र कोविग एण्ड मूवमेंट आफ केटल इन अर्बन एरियाज (कंट्रोल) 
-ऐक्ट, 1976 


“धारा 6, 7, 8 और 18--ऐक्ट के उपबंधों के अधीन किसी पशु के 
"शहरी क्षेत्र में आयात के सम्बन्ध में परमिट फीस उद्ग्रहीत की जा सकती है--यदि 
पशु स्वामी इस आधार पर कोई विवाद खड़ा करता है कि पशु की शहरी क्षेत्र में 
प्रविष्टि उसके आयात की कोटि में नहीं आती अथवा उसके कारण अनुज्ञा अथवा 
“परमिट देने से इनकार कर दिया जाता है तो वह ऐक्ट की धारा 8 के अधीन 
अपील कर सकता है--कर भौर फीस में अंतर--यद्यपि मोटे तौर पर कर 
“किसी सामान्य भार के एक अंग के रूप में अनिवार्यत: वसूल की जाने वाली रकम 


"हे जिसके बदले करदाताओं को कोई विशेष लाभ प्रदान करने का वचन नहीं दिया . 


जाता और फीस एक ऐसी रकम है जिसका संदोय की गई सेवाओं, प्रदत्त 

* फायदों अथवा विशेषाधिकारों के बदले किया जाता है तो भी कर और फीस में 
“कोई व्यापक अन्तर नहीं है--संदाय की बाध्यता उनमें अन्तर का प्रमाण चिह्न 
नहीं है--यद्यपि फीस का की गई सेवाओं अथवा प्रदत्त लाभों से संबंध होना 
"चाहिए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा संबंध प्रत्यक्ष ही हो--मात्र 
आकस्मिक संबंध पर्याप्त हो सकता है--इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक 
नहीं है कि जैसी फीस ली जाए वैसी सेवा की जाए--इस बात से भी फीस के 
-स्वरूप में कोई परिवतंन नहीं होता कि संदत्त फीस का फायदा फीस देने वाले 
व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी मिल रहा है--वसूल की गई 
फीस और को गई सेवाओं की लागत को इस उद्देश्य से बहुत बारीकी से तोलना 
“कि उन दोनों में संतुलन हो जाए, न तो आवश्यक है और न ही समीचीनः-- 
-ततूप्रति-तत्‌ सही अर्थो में फीस का एकमात्र सही सूचक नहीं होता भौर न ही 
“यह कर में आवश्यक रूप से अनुपस्थित होता है । 


मुम्बई-24 
“राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत निर्वाचन नियमावली, 1960 


--नियम 85(1.) (ग) सपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
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की धारा 53--नियमावली की उक्त धारा के अनुसार जहां पर निर्वाचन लड़ने 
वाले सिफे दो अभ्यर्थी हों और उनमें से एक अभ्यर्थी अनहित हो तो दूसरा 
अहित अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार है । 


राजस्थान-1 27 
राजस्थान पुलिस सबाडिनेट सविस रूल्स, 1974 


-_नियम 10 सपठित संविधान, 1950, अनुच्छेद 14 और 16-- 
नियम 10 के इस उपबंध “सेवा के लिए सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी को आयु 18 
वर्ष हो और आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद एक 
जनवरी को 25 वषं न हुई हों” में एक-सी परिस्थितियों में रखे गए व्यक्तियों के 
मध्य कोई विभेद नहीं किया गया है--25 वर्ष की उच्चतम सीमा का वर्गीकरण 
इस बोधगम्य विभेद पर आधारित है कि कोई ऐसा व्यक्ति कांस्टेबल नियुक्त 
नहीं किया जाना चाहिए जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी हो-- 
संविधान का अनुच्छेद 14 वहां लागू होता है जहां किसी युक्तियुक्त आधार के 
बिना समकक्ष व्यक्तियों के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है-यह 
अनुच्छेद जहां वर्ग सम्बन्धी विधान का निषेध करता है वहां वह विधान के 


` प्रयोजनार्थे ऐसे युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति भी देता है जो किसी बोधगम्य 


विभेद पर आधारित ऐसे वर्गीकरण की दोनों कसौटियों पर खरा उतरना 
चाहिए जो एक साथ समूहबद्ध व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के तथाकथित 
समूह में असम्मिलित व्यक्तियों में प्रभेद करता हो और तथाकथित विभेद का 
प्रश्‍्तास्पद कातून के ईप्सित उद्दृश्य के साथ युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए । 


राजस्थान-101 
राज्य सड़क परिवहन निगम स्थायी आदेश 


---खण्ड 12(1)(च)--शराब पीकर मंजिली गाड़ी चलाना--भलेः 
ही ड्राइवर मत्तता को स्थिति में न हो किन्तु इससे बस के यात्रियों एवं साथ 
हो सडक पर चलने वाले व्यक्तियों का जीवन या सुरक्षा संकटापन्न होता है-- 
ऐसा आचरण बड़ा अवचार है--यह सुनिश्चित करना व्यापक लोक हित में 
होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति मंजिली गाड़ी न चलाए--ऐसा ड्राइवर सेवा में 

: नहीं रखा जा सकता--ड्राइवर की सेवा समाप्त करने का आदेश विधिमान्य है।: 


मध्य प्रदेश-27 
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विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 


--धारा 20--विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री “पारित करने के बारे में 
न्यायालय को विवेकाधिकार है परन्तु न्यायालय अनुतोष अनुदत्त करने के लिए 
आवद्ध नहीं है, चाहे ऐसा करना विधिपूर्ण हो इस विवेकाधिकार का प्रयोग 
सुदृढ़ युक्तियुक्त ओर न्यायिक सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए । 


राजस्थान-136 
संविधान, 1950 


| “अनुच्छेद 14 सपठित मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 
| 1972 धारा 55--चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 55 में धारा 55(1) के 
अधीन वेदखली का आदेश करने से पूर्व उसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण 
किया गया है जो सिविल वाद का विनिश्चय करने में सिविल न्यायांलय द्वारा 
| विहित की गई है अतः मात्र यह अन्तर, कि सिविल न्यायालय के अधिकारी 
| न्यायिक अधिकारी होते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन का 
सक्षम प्राधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं होता, संविधान के अनुच्छेद 14 का 
| अतिक्रमण नहीं करता, परिणामतः उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन 
वेदखली के लिए विहित प्रक्रिया किसी भी प्रकार विभेदात्मक नहीं है। 


मध्य प्रदेश-122 


अनुच्छेद 14 और 15 सपठित मध्य प्रदेश व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश 
नियमावली का नियम 1.4 (1॥1)--आरक्षण एक रियायत है । ऐसी रियायत का 
फायदा लेने की ईप्सा करने वाले अभ्यर्थी को नियम के अधीन अधिकथित 
सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। किसी विशेष राज्य में, जिसमें स्थित 
कालेज में, स्वतन्त्रता सेनानी-प्रवर्ग के अन्तर्गत, प्रवेश की ईप्सा की जाती है, 
अभ्यर्थी के निवास के वारे में नियम में अधिकाधिक शतं अविधिमान्य नहीं है 
भौर उससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन नहीं होता है । 


मध्य प्रदेश-74 


संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 


--भाग 9, मद सं० 30 और भाग 19, मद सं० 57 सपठित साक्ष्य 
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अधिनियम, 1872, धारा 76--खटिक और सुनरी दो सुभिन्न जातियां हैं और 


इस प्रकार यह साक्ष्य देने का कि “सुनरी' 'खटिक' की उप-जाति है, प्रश्‍न ही 
उद्भूत नहीं होता । 


मध्य प्रदेश-106- 
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 शं 


--आदेश 1, नियम 10(2) सपठित धारा 115 (यथासंशोधित)-- 
वादों की बहुलता से बचने की दृष्टि से और वाद के पूर्ण और प्रभावी 
न्याय-निर्णयन के लिए किसी व्यक्ति को बाद को पक्षकार बनाने के लिए यह. 
आवश्यक है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति का हक उसमें निहित हो और वह उस पर 
काबिज हो--वाद की विषयवस्तु में उसका सीधा स्वाम्य हित भी होना 
चाहिए--धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण में पिटीशनर को यह सिद्ध करना 
होगा कि यदि आक्षेपित आदेश को कायम रखा जाता है तो उससे न्याय की- 
विफलता होगी अथवा वादी को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी । 


t 


` राजस्थान-35- 
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 


--आदेश 22, नियम 4 और 11 सपठित आदेश 41, नियम 4-- 
वादियों द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को अपील किया जाना और उसको अपर 
जिला न्यायाधीश द्वारा मंजूर किया जाता--प्रतिवादियों द्वारा अपर जिला 
न्यायाधीश के निणेय के विरुद्ध अपील किया जाना--वादियों द्वारा यह्‌ अभिवाक्‌- 
किया जाना कि अपील के लम्बित रहने के दौरान प्रत्यथियों/वादियों में से कुछ 
की मृत्यु हो गई थी ओर उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं 
लाया गया था इसलिए अपील मे मृतक वादियों-प्रत्यथियों के विधिक प्रति- ` 
निधियो की अनुपस्थिति में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती क्‍योंकि अपील 
का उपशमन हो गया है ओर यदि कार्यवाही की जाए तो इससे परस्पर विरोधी 
डिक्रियो की सम्भावना होती है-यदि यह पाया जाए कि अपर जिला 
न्यायाधीश द्वारा प्रत्यथियों के विरुद्ध पारित डिक्री संयुक्त ओर अविभाज्य है 
या इस अपील का विनिश्चय या सफलता उन मृतक प्रत्यथियों की अनुपस्थिति 
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में है, जिनके पक्ष में डिक्री अन्तिम हो गई थी, इससे परस्पर विरोधी डिक्रियों 
के होने की सम्भावना है तो उस मामले में अपील में आगे कार्यवाही नहीं की: 
जा सकती । 


हिमाचल प्रदेश-] 


—धारा 9 सपठित परिसीमा अधिनियम, 1963, धारा 2(ज) तथा 
अनुसूची का अनुच्छेद 112--अविधिमान्य अंतरण के आधार पर संपत्ति पर 
अंतरिती का कब्जा प्रतिकूल कब्जा होता है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर 
हक की घोषणा चाहने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि उसका. 
संबद्ध संपत्ति पर निर्वाध कब्जा वास्तविक स्वामी की जानकारी में उक्त 
अनुच्छेद 112 में विहित अवधि तक रहा है भौर उसने वास्तविक स्वामी के 
हक का प्रत्याख्यान किया है और वास्तविक स्वामी को अपर्वाजत करते हुए, 
संबद्ध संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों का स्वयं प्रत्याख्यान किया है--अन्यथा 
चाहे कितना भी वर्षों का मात्र कब्जा प्रतिकूल कब्जा गठित नहीं कर सकता । 


हिमाचल प्रदेश-21 


आदेश 21, नियम 97--उक्त आदेश 21 के नियम 97 का 


उपबंध अनुज्ञापक है न कि आज्ञापक और निष्पादन न्यायालय डिक्रीधारी को 


इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता कि वहू उक्त नियम के अधीन आवेदन 
करे और वे कब्जे की डिक्री से असंबद्ध व्यक्ति को निष्पादन न्यायालय में 
आवेदन करने की कोई विधिक स्थिति प्राप्त नहीं हैं । 


राजस्थान-47 


--धारा 151--उच्च न्यायालय की अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग-- 
अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालय पर कोई प्रतिबंध या अंकुश 
नहीं है-अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग पक्षकारों के बीच सारवान्‌ न्याय करने 
के लिए और न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए 
किया जाना चाहिए--एक मात्र प्रतिवादी की मृत्यु पर अपील का उपशमन हो 
जाने के कारण अपील में पारित डिक्री अकृतता है । 
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-सपठित धारा 115 (यथासंशोधित)--सपठित आदेश 1, नियम 
10 (2)--वादों की बहुलता से बचने की दृष्टि से और वाद के पूर्ण और 
प्रभावी न्याय-निर्णयन के लिए किसी व्यक्ति को वाद का पक्षकार बनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति का हक उसमें निहित हो और वह उस 
पर काबिज हो--वाद की विषयवस्तु में उसका सीधा स्वाम्य हित भी होना 
चाहिए--धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण में पिटीशनर को यह सिद्ध करना 
'होगा कि यदि आक्षेपित आदेश को कायम रखा जाता है तो उससे न्याय की 
विफलता होगी अथवा वादी को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी । 


राजस्थान-35 


हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 


धारा 14--पति की मृत्यु होने पर सहविधवा (दो विधवाओं में से 
एक) के अनन्य कब्जे की सम्पत्तियों के लिए विभाजन वाद फाइल किया जाना-- 
'सह-विधवा द्वारा अपनी पुत्री के पुत्र को 12-11-1953 को दत्तक लेना-- 
'दत्तक पुत्र द्वारा 30-11-1963 को विभाजन डिक्री के अधीन सम्पत्ति के कब्जे 
'का दावा इस आधार पर करना कि उसके देत्तक से विधवा निनिहित हो जाती 
है--विधवा को आबंटित सम्पत्ति से विधवा दत्तक पुत्र द्वारा निनिहित नहीं की 
जा सकती क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को धारा 14(1) के 
“अधीन वह पूर्ण स्वामी बन जाती है। 


मध्य प्रदेश-85 
“हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 


धारा 13--अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद किसी हेतुक 
के बिना और पति की इच्छा के विरुद्ध पति का घर छोड़कर पत्नी का चले 
'जाना--दूसरे विवाह किए जाने के अभिकथन को पत्नी द्वारा साबित न कर 
“पाना--पत्नी का लगातार दो वर्ष से अधिक समय तक पति से, दूर अपने 
माता-पिता के साथ रहुना-पति द्वारा पत्नी के लेने जाने पर उसके साथ 
दुर्व्यवहार किया जाना ओर पति के साथ वापस नहीं लौटना--पति विवाह- 
विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार है । 


मध्य प्रदेश-1 
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एम० आर बर्ताप ब० वी० एम० मुथुरामालिगम्‌, आय-कर 
अधिकारी, केन्द्रीय सकिल-]]], मद्रास 


(M. R. Bratap Vs. ५. M. Muthuramalingam, 110000-५5% 
Officer, Central Circle-IIT, Madras) 


तारीख 20 जुलाई, 1983 


[न्या नटराजन] 


आय-कर अधिनियम, 1961--धारा 276-ख--इस धारा में “कोई 
व्यक्ति” शब्द का प्रयोग किया गया है न कि प्रबन्ध निदेशक--प्रबन्ध निदेशक 
स्वतः ही इस धारा के अधीन नहीं आ जाता है क्योंकि केवल कंपनी के प्रधान 
अधिकारी को हो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । 


आय-कर अधिनियम, 1961--धारा 2(35)--प्रधान अधिकारी की- 


परिभाषा--इस धारा के खण्ड (क) के अधीन प्राधिकारी, कंपनी, संगम या 
निकाय का सचिव, कोबपाल, प्रबंधक या अभिकर्ता प्रधान अधिकारी होता है 
परन्तु अगर आय-कर अधिकारी उस स्थानीय' प्राधिकारी कंपनी, संगम या 
निकाय के प्रबंध या प्रशासन से सम्बद्ध कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिस पर आय- 
कर अधिकारी ने उसे उसका प्रधान अधिकारी मानने के अपने आइय की 
सूचना को तामील की है, तो आय-कर अधिकारी ऐसे प्रधान अधिकारी के 
बिरुद्ध आय-कर की कटौती की अपवंचना के लिए दाण्डिक कार्यवाहियां आरंभ 
कर सकता है । 


निम्नलिखित परिस्थितियों में पुनरीक्षण मामला और प्रकीर्ण पिटीशन 
फाइल किए गए हें । आय-कर अधिकारी, मद्रास ते मँससँ रयाला कारपोरेशन 
प्राइवेट लिमिटेड (अभियुक्त सं०1) और इसके प्रबंध-निदेशक, श्री एम० आर० 
बर्ताप (अभियुक्त सं० 2) के विरुद्ध यह परिवाद फाइल किया कि उन्होंने 
कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में से काटी गई आय-कर की रकम का संदाय 
विहित समय के भीतर नहीं किया था । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आय-कर 
अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ अधिनियम कहा गया है) को 


धारा 276(ख) सपठित धारा 200 के अधीन भोर आय-कर नियम, 1962. 


(जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ नियम कहा गया है) के नियम 50 के अधीन मामला 
फाइल किया गया और अभियुक्त को आदेशिका जारी की गई । आदेशिकाः 
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प्राप्त होने के पश्चात्‌ दोनों अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध चल रही कार्यवाहियों 


को अभिखण्डित करने के लिए इस न्यायालय में 1976 का दाण्डिक प्रकीर्ण 


पिटीशन सं० 25 फाइल किया । उनके द्वारा विभिन्न दलीलें दी गई, जैसे कि 
अधिनियम की धारा 276(ख) के अधीन केवल कर की कटौतियों के बिल्कुल 
न करने पर ही कार्यवाही की जा सकती हैन कि कर के देर से संदाय करने 
पर, और भुगतान में हुई देरी के लिए विभाग केवल शास्ति अधिरोपित कर 
सकता है और अभियोजन नहीं चला सकता, और यह कि द्वितीय अभियुक्त 

थात प्रबंध निदेशक को तो किसी भी प्रकार से परिवादित अपराध के लिए 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह कंपनी का. प्रधान अधिकारी या ऐसा 
व्यक्ति नहीं है जो आय-कर के संदाय के लिए उत्तरदायी था । मैंने इस पिटीशन 
की सुनवाई की और 29 जून, 1979 वाले आदेश द्वारा दलीलों को नामंजूर 
कर दिया और पिटीशन को खारिज कर दिया । विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या 
आय-कर अधिकारी द्वारा प्रबन्ध निदेशक को प्रधान अधिकारी घोषित किए 
बिना आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 276(ख) के अधीन दोषी ठहराया 
जा सकता है ? 


अभिनिर्धारित--पुतरीक्षण पिटीशन मंजूर किए गए । 


आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 276(ख) का निर्वचन करने से 

यह्‌ पता चलता है कि इस धारो में प्रबंध निदेशक या निदेशक को प्रधान 
अधिकारी इत्यादि के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। धारा 2(31) में 
व्यक्ति” पद को परिभाषित किया गया है । उपधारा 2(31) में दी गई 
परिभाषा से वर्तमान विवाद को विनिश्चित करने में कोई सहायता नहीं मिलती 
है क्योंकि इसमें निर्धारितियो के उन वर्गों के प्रति निदेश है जिन्हें इस अधिनियम 
के अर्थास्तगंत व्यक्ति माना जा सकता है। अब हम धारा 2(35) का, जिसमें 
“प्रधान अधिकारी” पद परिभाषित किया गया है, परिशीलन कर सकते हैं । 
उपखण्ड (क) के अधीन सचिव, कोषपाल, प्रबंधक या अभिकर्ता स्वतः “प्रधान 
अधिकारी” बन जाते हैं । अगर वे अनुपस्थित हैं तो आय-कर अधिकारी किसी 
भी दूसरे व्यक्ति को कंपनी के “प्रघात अधिकारी” के रूप में मान सकता हे । 
परन्तु उसकी उसे प्रधान अधिकारी मानने के उसके आशय को सूचना देनी होगी । 
आयकर अधिकारी को ऐसा करते के लिए सक्षम बनाने के लिए उपधारा (ख) 

अधिनियमित की गई है. । इसलिए परिणामस्वरूप स्थिति यह होगी कि 

अगर कंपनी से संबंधित कोई व्यक्ति सचिव, कोषपाल, प्रबंधक या अभिकर्ता 

नहीं है तत्र उसे कंपनी का प्रधान अधिकारी तब तक नहीं माना जा सकता जब 
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तक कि अधिनियम की धारा 2(35) (ख) के अनुसार आय-कर अधिकारी ने 
सूचना की तामील न कर दी हो । इन्हीं उपबंधों की रोशनी में हमें पिटीशनर 
के इस दावे पर विचार करना है कि वह प्रधान अधिकारी नहीं है और इसलिए 
उसे किसी अपराध के लिए धारा 276(ख) के अधीन अभियोजित नहीं किया 
जा सकता । “वेतन” शीषं के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए 
उत्तरदायी किसी व्यक्ति के संबंध में भी निर्देश किया गया है । परन्तु निदेशक 
या प्रन्नंध निदेशक के प्रति कुछ भी नहीं कहा गया है । इसलिए इससे यह पता 
चलता है कि किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक को, जैसा कि पिटीशनर न, 
धारा 276(ख) के अधीन उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि 
धारा 2(35)(ख) के अधीन आय-कर अधिकारी उस पर सूचना को तामील 
नहीं कर देता और उसे अपने इस आशय की सूचना नहीं दे देता कि वह उसे 
कंपनी का प्रधान अधिकारी मानेगा । (पैरा 10) 


धारा 277 इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी 
नियम इत्यादि के अधीन किसी सत्यापन में मिथ्या-कथन करने के संबंध में है। 
इस धारा में यह अधिकथित है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन 
या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी. सत्यापन में कोई ऐसा 
“कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है तब 
अगर .अपवंचन एक लाख रुपए से अधिक है, वहां 7 वषं तक का कठोर 
कारावास और जुमाने से ,दण्डनीय होगा या जहां पर अपवंचन इतनी रकम से 
कम का है तो तीन वर्ष तक का कठोर कारावास और जुमनि से दण्डनीय 
होगा । इस धारा में प्रयुक्त “व्यक्ति” शब्द उस व्यक्ति के प्रति निर्देश करेगा 
जिसने किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन किया हैया कोई ऐसा लेखा या 
विवरणी परिदत्त की है, जो मिथ्या है। अगर किसी प्रबंध निदेशक ने किसी 
सत्यापन में कोई ऐसा कथन किया है पा कोई ऐसा लेखा या विवरणी प्रस्तुत 
-की है, जो मिथ्या है तो निस्सन्देह वह अधिनियम की धारा 277 के अधीन 
उत्तरदायी है । तथापि उन पर यह दायित्व उनके प्रबंध निदेशक के पद पर 
होने के कारण नहीं है परन्तु यह उनके द्वारा मिथ्या कथन या मिथ्या लेखा या 
मिथ्या विवरणी पर हस्ताक्षर करके परिदत्त करने के दाण्डिक क्त्य के कारण 
है । लेकिन जहां तक धारा 276(ख) के अधीन अपराध का संबंध है, केवल 
कंपनी ओर उसका प्रधान अधिकारी ही, जो कर्मचारियों के वेतन में से कर की 
रकम की कटोती करने में असफल रहता है या कर्मचारियों के वेतन में से काटी 
.गई कर की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, इसके लिए उत्तरदायी 
{होगा । इसलिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाना सही 
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नहीं था कि पिटीशनर को कंपनी का प्रधान अधिकारी माना जा सकता है चाहे 
उस पर धारा 2(35)(ख) के अधीन सूचना की तामील न की गई हो और 
वह आय-कर विभाग द्वारा उस पर लगाए -गए आरोपों के विरुद्ध अपनी 
प्रतिरक्षा करें । (पैरा 12) 
पेरा 

[1977] 1977 एल० डब्ल्यू० क्रि० 43 : एम० आर० पर्ताब 7, 12. 

बनाम वी० एम० मुथुकृष्णन, आय-कर अधिकारी, 

केन्द्रीय परिमंडल-], मद्रास (M. 1२. Pratab Vs. 

V.M. Muthukrishnan, I .T.O., Central 

लाल्या, Madras) 

से प्रभेद बताया गया । 


दाण्डिक पुनरीक्षण अधिकारिता : 1980 की दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 166. 
ओर 167 इसके साथ ही 1983 की दाण्डिक 
प्रकीर्ण पिटीशन सं० 2572 की भी सुनवाई 
की गई । 


दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को धारा 3५7 और 401 के अधीन 
पिटीशन । 


पिटीशनर को ओर से . *** सवंश्री एत० सी० राघवाचारी, एन० 
एस० वर्धाचारी और सी० एफ० 
पट्टाभिरमण , 


~ 
प्रत्यर्थ को ओर से 6 श्री साम वी० चेल्लियाह 
त्या० नटराजन : 
शनिवार, 2 अप्रेल, 1983 ओर मंगलवार, 14 जून, 1983 को इस 
पिटीशन की सुनवाई की गई । पिटीशन, दाण्डिक प्रकीण पिटीशन सं० 


2572/83 में फाइल किए गए शपथ-पत्र, निचले न्यायालय में आदेश और 
मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्‌, और दोनों पिटीशन में 


< पिटीशनरो की ओर से मंसं एन० एस० वर्धांचारी और सी० पी० पट्टाभिरमण 


ओर एन० सी० राघवाचारी ओर दोनों पिटीशन में प्रत्यर्थी की ओर से आय- 

कर के विशेष लोक अभियोजक श्री साम वी० चेल्लियाह की सुनवाई करने के 
` पश्चात्‌ ओर विचारण के लिए आज तक लम्बित इस मामले में न्यायालय 

निस्तलिखित आदेशं दिए । _ य पने 
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2. यह्‌ दाण्डिक पुनरीक्षण इस न्यायालय के 1:74 के सी० सी० सं० 

2652 में 1979 के प्रकीर्णं पिटीशन सं० 3269 पर महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा 

- दिए गए उस आदेश के विरुद्ध है जिसमें उसने विना विचारण के द्वितीय 
अभियुवत को उन्मोचित करने से मना कर दिया था। 1974 की दाण्डिक 
प्रकोण पिटीशन सी० सी० सं० 2652 में की कार्यवाहियों को, जहां तक वे 
द्वितीय अभियुक्त से संबंधित हैं, अभिखंडित कर दिया जाए । 

3. निम्नलिखित- परिस्थितियों में पुनरीक्षण मामला और प्रकीर्ण 
पिटीशन फाइल किए गए हैं। आय-कर अधिकारी, मद्रास ने भैसर्स रयाला 
कारपोरेशन प्राइवेट लि० (अभियुक्त सं० 1) और इसके प्रबंध-निदेशक, 
श्री एम० आर० वर्ताप (अभियुक्त सं० 1) के विरुद्ध यह परिवाद फाइल किया 
कि उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों की वेतन में से काटी गई आय-कर की रकम 
का संदाय विहित समय के भीतर नहीं किया था । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 
आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ अधिनियम कहा गया 
है) की धारा 276(ख) सपठित धारा 200 के अधीन और आय-कर नियम, 
1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ नियम कहा गया है) के नियम 30 के अधीन 
मामला फाइल किया गया और अभियुक्त. को -आदेशिका जारी की गई । 


4. आदेशिका प्राप्त होने के पश्चात्‌ दोनों अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध 

“चल रही कार्यवाहियों को अभिखंडित करनें के लिए इस न्यायालय में 1976 

का दाण्डिक प्रकीर्ण पिटीशन सं 25 फाइल किया । उनके, द्वारा-विभिन्न 

दलीलें दी गई, जैसे कि अधिनियम की धारा 276(ख) के अधीन केवल कर 

की कटौतियों का विल्कुल न करने पर ही कार्यवाही की जा सकती है 

| न कि कर के देर से संदाय करने पर, ओर भुगतान में हुई देरी के लिए 
| विभाग केवल शास्ति अधिरोपित कर सकता है और! अभियोजन नहीं चला 
| सकता और यह कि द्वितीय अभियुक्त, अर्थात्‌ प्रबंध निदेशक को तो किसी भी 
प्रकार से परिवादित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह 
कंपनी का प्रधान अधिकारी या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आयकर के संदाय के 
लिए उत्तरदायी था । मैंने इस पिटीशन की सुनवाई की और 29 जून, 1979 
| वाले आदेश द्वारा दलीलों को नामंजूर कर दिया और पिटीशन को खारिज कर 
| दिया । 


| 5. अंतिम दलील के संबंध में मैंने यह अभिनिर्धारित किया था :-- , 
| “इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अगर नियोजक एक 


कम्पनी हे और साथ ही साथ उसके प्रधान अधिकारी को 'संदाय : . 
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के लिए उत्तरदायी व्यक्ति! माना जाएगा । धारा 2(35) में प्रधान 
अधिकारी” पद की परिभाषा की गई है। परिभाषा में न केवल 
(क) प्राधिकारी, कम्पनी, संगम या निकाय का सचिव, कोषपाल, प्रबंधक 
या अभिकर्ता आता है बल्कि (ख) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के प्रबंध 
और प्रशासन से संबंधित है--जिस पर आयकर अधिकारी ने उसे 
उसका प्रधान अधिकारी मानने के अपने आशय की सूचना की तामील 
की है । इसलिए धारा 204 और धारा 2(35 ) को एक साथ पढ़ने 
से यह पता चलता है कि निदेशक या प्रबंध निदेशक भी 'प्रधान 
अधिकारी' की परिभाषा के अन्तर्गत आएंगे । अगर आयकर अधिकारी 
ने उसे ऐसा मानने के अपने आशय की सूचना दी है । इसलिए जैसा 
कि धारा 2(35)(ख) में अनुध्यात है, अगर द्वितीय पिटीशनर ने उसे 
'प्रधान अधिकारी' मानते हुए नोटिस जारी कर दिया था तब इस 
बात के होते हुए भी कि वह प्रबंध निदेशक है उसे 'प्रधान अधिकारी' 
माना जा सकता है । इसी प्रकार इस तथ्य के होते हुए भी कि वास्तव 
, में वह वही व्यक्ति नहीं है जो कर्मचारियों के वेतन में से आयकर की 
कटौतियां कर रहा है फिर भी उसे संदाय करने के लिए उत्तरदायी 
व्यक्ति माना जा सकता है । मामले को इस दृष्टिकोण से देखने से 
पिटीशनर की. दूसरी दलील भी असफल हो जाती है । पिटीशनर ने यह 
दलील नहीं दी है कि आय-कर अधिकारी ने द्वितीय पिटीशनर को 
सूचना जारी नहीं की है और उसे कंपनी का प्रधान अधिकारी माना 
| है । तथापि उस दशा में परिस्थिति भिन्न होती अगर द्वितीय पिटीशनर 
ह | » को ऐसी सूचना न दो गई होती । परन्तु यह ऐसा प्रश्‍न है जिस पर 
ty विचारण न्यायालय को विचार करना है क्योंकि इसमें साक्ष्य लेते. 
होंगे ।' हे 
ण! दाण्डिक प्रकौण पिटीशन सं० 25/75 के खारिज होने के पश्चात्‌ महानगर 
व्ष मजिस्ट्रेट, मद्रास ने मामले का विचारण किया । द्वितीय अभियुक्त ने 1979 
Re की प्रकीणे पिटीशन सं० 3269 यह प्रार्थना करते हुए फाइल की कि उसे इस 
आधार पर उन्मोचित कर दिया जाए कि अधिनियम की धारा 2(35)(ख) 
के अधीन आय-कर अधिकारी ने उसे इस बात को सूचना तामील नहीं की 
कि विभाग द्वितीय अभियुक्त को कंपनी का प्रधान अधिकारी मानेगा । । 


6. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित करते हुए पिटीशन 
को खारिज कर दिया कि आय-कर विभाग प्रबंध निदेशक को कंपनी मे प्रधान 
Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


। 
“1 
|. 
} 
| 
| 


नि० प० 1984--मद्रास T 


अधि हारी मान रहा था और दूसरे यह कि एम० आर० पर्ताब बनाम सकिल व्‌ 
वी० एन० मुथुकृष्णन, आयकर अधिकारी, केंद्रीय मंडल या मद्रास वाले मामले 
में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रबंध निदेशक को किसी कंपनी का 
प्रधान अधिकारी मात कर आय-कर की गलत विवरणी प्रस्तुत करने पर 
अधिनियम की धारा 277 के अधीन दण्डित किया जा सकता है। , 

7. पिटीशनर (द्वितीयं अभियुक्त) के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री एन० सी० 
राघवाचारी ने यह दलील दी कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 1976 की दाण्डिक 
प्रकीर्ण पिटीशन सं० 25 वाले एक पहले पिटीशन में इस न्यायालय के निर्णय 
को ध्यान में रखने में असफल रहा है । उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था 
कि किसी कम्पनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक को तभी कम्पनी का प्रधान 
अधिकारी माना जा सकता है अगर आय-कर अधिकारी ने सूचना दे दी है 
कि उसका आशय प्रबंधक निदेशक या निदेशक को कम्पनी का प्रधान अधिकारी 
मानने का है। इस मामले में काउंसेल ने यह कहा है कियह न केवल 
पिटीशंनर की ही दलील है लेकिन स्वीकृत रूप से एक परिवादी की भी यही 
दलील है कि आय-कर अधिकारी ने पिटीशनर को ऐसा कोई नोटिस नहीं 
दिया जिसमें यह सूचना दी गई हो कि उसका आशय पिटीशनर को कम्पनी का 
प्रधान अधिकारी मानने का है। उसने यह दलील भी दी कि एम० आर० 
पर्ताब बनाम वी० एम० मुथुकृष्णन, आय-कर अधिकारी केन्द्रीय साकल-]]], 
मद्रास वाला: विनिश्चय इस मामले के तथ्यों पर लागु नहीं होगा क्योंकि 


अधिनियम की धारा 276(ख) और धारा 277 के भिन्त-भिन्न आधार हैं। 


इसके विपरीत दलील देते हुए आय-कर विभाग के विद्वान्‌ काउंसेल ने यह 
दलील दी कि उसके प्रबंध निदेशक की हैसियत के दृष्टिकोण से निस्संदेह रूप से 
उसे कम्पनी का “प्रधान अधिकारी” माना जाएगा । इसलिए एकत्र किए गए 
करों के विलंब से भुगतान करने पर धारा 276(ख) के अधीन उसके विरुद्ध 
कार्यवाहियां की जा सकती हैं। उसने यह दलील भी दी है कि एम० आर० 
पर्ताब! वाले मामले के विनिश्चयाधार को इस मामले पर भी लागू किया जा 
सकता है । , 

8. विचारण के लिए संक्षिप्त प्रश्‍न यह है कि क्या पिटीशनर को प्रबंध . 
निदेशक की हैसियत में अधिनियम की धारा 276(ख) के अधीन अभियोजित 
किया जा सकता है ? उपर्युक्त धारा इस प्रकार है :-- 

*:276(ख)-र्‍यदि कोई व्यक्ति, युक्तियुक्त हेतुक या प्रतिहेतु त 


3 1977 एल० डब्ल्यू क्रि० 43. 
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होते हुए, धारा $0(ङ) की उंपधारा (9) या अध्याय 17-ख के उपबंधों 
द्वारा या उसके अधीन यथाअपेक्षित कर की कटौती या कटौती करने के 
पश्चात्‌ संदाय नहीं करेगा तो वह :-- 


(1) ऐसे मामले में जहां उस कर की रकम, जिसकी उसने कटौती 
का संदाय नहीं किया है, एक लाख रुपए से अधिक है वहां कठिन 
कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु 
सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दण्डनीय होगा, 


(1) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 
तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और 
जुमनि से, दण्डनीय होगा । 


9. धारा का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि इस. धारा का 
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए कठोर दण्ड का उपबंध किया गया है। 
अगर कर की वह रकम जिसके संदाय के संबंध में व्यतिक्रम हुआ है, एक लाख 
रुपये से अधिक है वहां जुर्माने के अतिरिक्त सात वर्ष तक का कठिन कारावास 
हो सकेगा परन्तु किसी भी दशा में कारावास की अवधि छह माह से कम 
नहीं होगी । अगर वह रकम, जिसके संबंध में व्यतिक्रम हुआ है, एक लाख रुपये 
से कम है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं 
होगी किन्तु तीन वषं तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगी । 


10. अब हम धारा 276(ख) का निर्वचन करेंगे। इस धारा में 
प्रबंध निदेशक या निदेशक को प्रधान अधिकारी इत्यादि के रूप में तिदिष्ट नहीं 


किया गया है। धारा 2(31) में “व्यक्ति” पद को इस प्रकार परिभाषित 
किया गया है :--- , 


“2(31) “व्यक्ति” के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-- 

(६) कोई व्यष्टि, (1) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, (11) कोई 
कम्पनी, (+) कोई फर्म, (५) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों 
का कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, (५) कोई स्थानीय 
प्राधिकारी, तथा (५7) हर ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती 
उपखंडों में से किसी के अन्तर्गत नहीं है ;” , 

उपधारा 2(31) में दी गई परिभाषा से वतमान विवाद को विनिश्चित करने 
में कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि इसमें निर्धारितियों के उन वर्गों के प्रति : 
निर्देश है जिन्हे इस अधिनियम के अर्थान्तगेत व्यक्ति माना जा सकता है । अब 
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हम धारा 2(35) का, जिसमें “प्रधान अधिकारी” पद परिभाषित किया गया 
है, परिशीलन कर सकते हैं । वह परिभाषा निम्नानुसार है :-- 

“2(35) 'प्रधान अधिकारी' से जबकि उसफा प्रयोग किसी 
स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी या अन्य लोक निकाय या व्यक्तियों के | 
संगम या व्यष्टियों के निकाय के प्रति निर्देश करते हुए किया गया हो, 
अभिप्रेत है :-- ी 

(क) उस प्राधिकारी, कम्पनी, संगम या निकाय का सचिव, 
कोषपाल प्रबन्धक या अभिकर्ता, अथवा 


(ख) उस स्थानीय प्राधिकारी, कम्पनी संगम या निकाय के 
प्रबंध या प्रशासन से सम्बद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आय-कर 
अधिकारी ने उसे उसका प्रधान अधिकारी मानने के अपने आशय 
की सूचना तामील की है ।” 


उपखंड (क) के अधीन सचिव, कोषपाल, प्रबंधक या_अभिकर्ता स्वतः “प्रधान 
अधिकारी” बन जाते हैं । अगर वे अनुपस्थित हैं तो आय-कर अधिकारी किसी 
भी दूसरे व्यक्ति को कम्पनी के “प्रधान अधिकारी” के रूप में मान सकता है । 
परन्तु उसको उसे प्रधान अधिकारी मानने के उसके आशय की सूचना देनी 
होगी । आय-कर अधिकारी को ऐसा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए 
उपधारा (ख) ' अधिनियमित की गई है । इसलिए परिणामस्वरूप स्थिति यह 
होगी कि अगर कंपनी से संबंधित कोई व्यक्ति सचिव, कोषपाल, प्रबंधक या 
अभिकर्ता नहीं है तबं उसे कम्पनी का प्रधान अधिकारी तब तक नहीं माना 
जा सकता जब तक कि अधिनियम की धारा 2(35)(ख) के अनुसार आय-कर 
अधिकारी ने सूचना की तामील न कर दी हो । .इन्हीं उपबंधों की रोशनी में 
हमें पिटीशनर के इस दावे पर विचार करना है कि वह प्रधान अधिकारी नहीं 
है और इसलिए उसे किसी अपराध के लिए धारा 276(ख) के अधीन 
अभियोजित नहीं किया जा सकता । अब हम धारा 192 पर, जो स्रोत पर 
कटोतियों के संबंध में उपबंध करती है, विचार करेगे। धारा 192 की 
उपधारा (1) इस प्रकार है :-- 
“192(1) 'वेतन’ शीर्ष के अधीन प्रभार्यं किसी आय का 
संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, संदाय के समय संदेय 


रकम पर आय-कर की कटौती आय-कर की उस औसत दर पर करेगा 
जो इस शीर्ष के अधीन निर्धारिती की उस वित्तीय वर्ष को प्राक्कलित 
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आय पर, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें संदाय किया जाता हे, 

प्रवृत्त दरों? के आधार पर संगणित हो।” 

“वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय॑ का संदाय करने के लिए उत्तरदायी 
किसी व्यक्त के संबंध में भी निर्देश किया गया है । परन्तु निदेशक या प्रबंध 
निदेशक के प्रति कुछ भी नहीं कहा गया है । इसलिए इससे यह पता चलता 
है कि किसी कम्पनी के प्रबंध निदेशक को, जैसा कि पिटीशनर हे, 
धारा 276(ख) के अधीन उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि 
धारा 2(35) (ख) के अधीन आय-कर अधिकारी उस पर सूचना की तामील 
नहीं कर देता और उसे अपने इस, आशय की सूचना नहीं दे देता कि वह उसे 
कम्पनी का प्रधान अधिकारी मानेगा । 

11. वतमान मामले में विभाग ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसने 
पिटीशनर पर ऐसी सूचना की तामील नहीं की है जैसी कि धारा 2(35)(ख)' 
में अनुध्यात है । इसलिए पिटीशनर की यह दलील सुआधारित है कि कम्पनी 
हारा कर की रकम का देर से संदाय करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं 
की जा सकती । प्रथम बार जब 1976 की दाण्डिक प्रकीणं पिटीशन सं० 25 
का निपटारा किया गया था तब आदेश में मैंने यहू उल्लेख किया थां कि 
धारा 2(35) (ख) में यदि यथा-भनुध्यात प्रबंध निदेशक को सूचना जारी की जाती 
है ओर उसे प्रधान अधिकारी माता जाता है तो इस तथ्य के होते हुए भी कि 
बह सचिव, कोषपाल, प्रबंधक या अभिकर्ता, या ऐसा “व्यक्ति” नहीं है जो 
वास्तव में कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में से आय-कर की कटोतीः 
कर रहा था तब भी उसे ऐसा ब्यक्ति माना जाएगा जो कर के रूप में काटी' 
गई रकम को विभाग को संदत्त करने के .लिए उत्तरदायी है । तथापि उस समय 
प्रबंध निदेशक के विरुद्ध की जा रही कार्यवाहियों को भभिखंडित करने के' 
आदेश इसलिए नहीं दिए गए थे बयोकि इस बात का पता नहीं था कि क्या 
आय-कर अधिकारी ते प्रबंध निदेशक को सूचना जारी की थी कि वह (आय 
कर अधिकारी) उसे कम्पनी का प्रबंध निदेशक मानेगा। इसी आधार पर 
निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :-- 


“'विटीशनर का यह कथन नहीं है कि आय-कर अधिकारी नें 
द्वितीय पिटीशनर को सूचना जारी नहीं की है और उसे कम्पनी कें 
प्रधान अधिकारी के रूप में माना है । तथापि परिस्थिति इससे भिन्न 
होती अगर ऐसी सूचना द्वितीय पिटीशनर को न दी गई होती । परन्तु 
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यह ऐसा विवाद है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया! 
, जाता है क्योंकि इसमें साक्ष्य लेना होगा ।” 
अब पिटीशनर ने इस न्यायालय में यह पिटीशन फाइल किया हे । इसमें उसने 
यह कथन किया है कि विभाग ने धारा 2(35)(ख) के अधीन उस पर सूचना 
की तामील नहीं की है और इस तथ्य की बाबत विभाग ने भी कोई आपत्ति 
नहीं उठाई है । इन परिस्थितियों में पिटीशनर की इस दलील को स्वीकार 
करना पड़ेगा । 


12. जहां तक एम० आर० पर्ताब बनाम वी० एम० मुथुकुष्णन, 
आय-कर अधिकारी, केन्द्रीय सकिल 111, मद्रास! वाले विनिश्चय का संबंध 
है, इसका विनिश्चयाधांर वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा । धारा 
277 इस अधिनियम के अधीन या इसके बनाए गए किसी नियम इत्यादि के 
अधीन किसी सत्यापन में मिथ्या-कथन करने के संबंध में है। इस धारा में यह 
अधिकथित है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन 
बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई 

i ऐसा लेखा या विबरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है तव भगर अपवंचन एक लाख 
रुपये से अधिक है वहां 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डनीय 
होगा या जहां पर अपबंचन इतनी रकम से कम का है तो तीन वर्ष तक का कठोर 
कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा । इस धारा में प्रयुकत “व्यक्ति” शब्द 
उस व्यक्ति के प्रति निर्देश करेगा जिसने किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन |' 
किया है या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त की है, जो मिथ्या है । अगर 
किसी प्रबंध निदेशक ने किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन किया हैं या कोई 
ऐसा लेखा या विवरणी प्रस्तुत की है, जो मिथ्या है तो निस्संदेह्‌ बह अधिनियम 
की धारा 277 के अधीन उत्तरदायी है । तथापि उन पर यह दायित्व उनके प्रबंध 
निदेशक के पद पर होने के कारण नहीं है परन्तु यह उनके द्वारा मिथ्या कथन या 
मिथ्या लेखा या मिथ्या विवरणी पर हस्ताक्षर करके परिदत्त करने के दाण्डिक कृत्य | 
के कारण है । लेकिन जहां तक धारा 276(ख) के अधीन अपराध का संबंध | ` 
है, केवल कम्पनी और उसका प्रधान अधिकारी ही, जो कर्मचारियों के वेतन में 
से कर की रकम की कटोती करने में असफल रहता है या कर्मचारियों के वेतन 
में से काटी गई कर की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, इसके लिए 
उत्तरदायी होगा। इसलिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा यह दृष्टिकोण 
अपनाना सही नहीं था कि पिटीशनर को कम्पनी का प्रधान अधिकारी माना * 


2 1977 एल० डब्ल्यू० क्रिः 43. 
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जा सकता है चाहे उस पर धारा 2(35)(ख) के अधीन सूचना की 
तामील नकी गई हो और वह आय-कर विभाग द्वारा उस पर लगाए गए 
अरोपों के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करें इसलिए पुनरीक्षण और साथ ही 
दाण्डिक प्रकीर्ण पिटीशन सफल होना चाहिए और तदनुसार स्वीकार किया 
जाना चाहिए । इसके परिणामस्वरूप मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मद्रास की फाइल 
1974 के सी० सी० सं० 2652 पर जो कार्यवाहियां चल रही हैं, उन्हें 
पिटीशनर (द्वितीय अभियुक्त) के विरुद्ध अभिखंडित किया जाता है । 


पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किए गए । 
खस्ता/मि० 
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कोदियाम्बल अम्साल बनाम एन० वी० अनन्तक्ुषणन्‌ 
(Kodiyambal Ammal Vs. N. ५. Ananthakrishnan) 
तारीख 28 जुलाई, 1983 
[न्या० रत्नम्‌] 


तमिलनाड्‌ बिल्डिग्स (लीज एण्ड रेंट कन्ट्रोल) एक्ट, 1960 धारा 22--- 
“इससे पूवे कि किसी किराएदार को भवन की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञात 
किया जा सके, दो शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है, अर्थात्‌ (1) सकान- 
सालिक, किराएदार द्वारा सुचना दिए जाने के पश्चात्‌ आवश्यक मरम्मत करने 
सें असफल रहा हो; ओर (2) नियन्त्रक ने, किराएदार द्वारा सूचना दे दिए जाने 
पर मकान-मालिक दारा सरस्मत के कार्य में व्यतिक्रम किए जाने के पश्चात, 
मरम्मत कराने के लिए किराएदार को अनुज्ञा दे दी हो। इन दो अध्यपेक्षाओं 


को प्रा किए बिता, किराएदार को उसके. अधिभोगाधीन भवन को मरम्मत 


कराने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है । 


ओ० एस० सं० 1068/1982 मे के आई० ए० सं० 2139 मे, 
प्रत्यथी ने पिटीशनर, उसके व्यक्तियों, अभिकर्ताओं आदि को प्रत्यर्थी के 
अधिभोगाधीन परिसर में अतिचार करने ओर प्रत्यर्थी को परिसर की मरम्मत 


` करने के लिए निवारित करने से अवरुद्ध करने के लिए अन्तरिम व्यांदेश पारित 


"किए जाने की प्रार्थना की | विद्वान्‌ जिला मुन्सिफ ने, जिन्होंने इस आवेदन के संबंध 
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में जांच की, यह निष्कषं निकाला कि प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया था कि उसके 
अधिभोगाधीन परिसर को 1973 के अधिनियम सं० 23 द्वारा यथा 
संशोधित, तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम 
[तमिलनाडु बिल्डिग्स (लीज एण्ड रेंट कण्ट्रोल) ऐक्ट], 1960 के उपबन्ध लागू 
होंगे, मद्रास निगम ने भवन के स्वामी, अर्थात्‌ इसमें पिटीशनर को भवन की 
दशा के प्रति निदेश से कोई सूचना नहीं भेजी थी, पिटीशनर ने भवन गिराए 
जाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी और न उसने प्रत्यर्थी को भवन की 
दशा के बारे में ही कोई सूचना दी थी और यह कि उस समय परिसर पर कोई 
छत नहीं थी ओर इसलिए प्रत्यर्थी को छत की मरम्मत करने के लिए मंजरी 
दी जा सकती है। इससे व्यथित होकर, पिटीशनर मे जिला न्यायालय में 
1982 के सी० एम० ए० सं० 65 में अपील फाइल की । अपील के लम्बित 
रहने के दोरान, आयुक्त (कमिश्नर) नियुक्त किया गया और उसने दो अवसरों 
पर परिसर का निरीक्षण किया तथा रिपोर्ट और रेखांक (नक्शा) प्रस्तुत 
किया । उन बातों को, जो आयुक्‍त (कमिश्नर) की रिपोर्टो और नक्शे से प्रकट 
होती थीं, ध्यान में रखते हुए, विद्वान्‌ .जिला न्यायाधीश. ने यह मत व्यक्त 
किया कि प्रत्यर्थी को परिसर के उस भाग पर छत डालने के लिए मंजरी 
अवश्य ही दी जानी चाहिए, जहां कोई छत नहीं थी । मामले को उस दृष्टि 
से देखते हुए, अपील खारिज कर दी गई । उच्च न्यायालय में प्रस्तुत सिविल 
पुनरीक्षण पिटीशन द्वारा इस आदेश की शुद्धता को ही चुनौती दी गई हे । 


अभिनिर्धारित--पुनरोक्षण. पिटीशन मंजूर किया गया । 


इससे पूर्वं कि किसी किराएदार को भवन की मरम्मत करने के लिए 
अनुज्ञात किय़ा जा सके, दो शर्तों का पूरा क्रिया जाना आवश्यक है, अर्थात्‌ 
(1) मकान मालिक, किराएदार द्वारा सूचना दिए जाने के पश्चात्‌ आवश्यक 
मरम्मत करने में असफल रहा हो; ओर (2) नियंत्रक को, किराएदार द्वारा दी 
गई सूचना के पश्चात्‌ मकान-मालिक' द्वारा मरम्मत के कार्य में व्यतिक्रम 
किए जाने के पश्चात्‌, मरम्मत कराने के लिए उसे अनुज्ञा देनी चाहिए । 
इन दो अध्यपेक्षाओं को पूरा किए बिना, किराएदार को उसके अधिभोगाधीन 
भवन की मरम्मत कराने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है । तमिलनाडु 
बिल्डिग्स (लीज एण्ड रेंट कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 में यथा-अधिकथित, मरम्मत 
की बाबत किराएदार ओर मकान-मालिक के अधिकारों और दायित्वों को ध्यान 
में रखते हुए, मरम्मत से संबंधित ऐसे अधिकार और दायित्व केवल अधिनियम . 
को धारा 22 .के प्रति निर्देश से ही अभिनिश्चित किए जाने चाहिएं ओर 
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पक्षकारों को उस प्रयोजन के लिए किराएदारी करार के निबन्धनों या सम्पत्ति 
-अन्तरण अधिनियम के उपबंधों का अवलम्ब लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है । 
प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 22 के उपबन्धों का पालन 
करना चाहिए था ओर पिटीशनर को यह सूचित करते हुए सूचना जारी करनी 
चाहिए थी कि मरम्मत की जानी है और पिटीशनर द्वारा ऐसी मरम्मत किए 
जाने में व्यतिक्रम होने पर ही, प्रत्यर्थी को, ऐसी मरम्मत करने के लिए 
अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु नियंत्रक के समक्ष और आगे कार्यवाही करनी चाहिए 
थी और उसके अभाव में, प्रत्यर्थी को अपनी इच्छा और मन की मर्जी के 
अनुसार मरम्मत करने और संदेय किराए से मरम्मत का खर्च काट लेने के, 
लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है । पिटीशनर ने न केवल करार कौ 
सत्यता पर ही बल्कि वाद के चलने योग्य होने के तथ्य पर भी आपत्ति उठाई 
थी । यह्‌ अभिनिर्धारित करने का कि प्रत्यर्थी व्यांदेश के लिए हकदार है, अर्थ 
इस प्रक्रम पर भी करार की सत्यता को स्वीकार करना और प्रत्यर्थी को 
अधिनियम की धारा 22 के उंपबंधों का उल्लंघन करने के लिए समर्थ बनाना 
होगा । अब्दुल रशीद बनाम बशीर अहमद राठर वाले मामले में किए गए 
विनिश्चय में प्रस्तुत मामले जेसी स्थिति पर विचार तात्पयित नहीं है, बल्कि 
उसमें व्यादेशों की मंजूरी को लागू होने वाले सुविदित सिद्धांतों, अर्थात्‌ सुविधा ` 
कौ बात और स्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग, पर: जोर दिया गया है। इस 
मामले मे, सुविधा की बात भी पिटीशनर के पक्ष में है क्योंकि प्रत्यर्थी को, 
उसके एकपक्षीय काये द्वारा, उसकी (पिटीशनर की) जानकारी के बिना 
और मरम्मत की प्रकृति से भी उसके अवगत हुए बिना, इतने अधिक खर्चे पर 
मरम्मत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। (पेरा 7) 


निचले च्यायालयों ने व्यादेश मंजूर करके, जैसी कि प्रत्यथी द्वारा प्रार्थना 

की गई थी, भूल की है । किराएदार के रूप में प्रत्यर्थी सम्पत्ति को तब तक 
. कब्जे में बनाए रखने के लिए हकदार है जब तक कि उसे विधि की प्रक्रिया 
द्वारा विधिपूर्ण रूप से बेदखल नहीं कर दिया जाता है। ऐसे समय तक 
पिटीशनर किराएदार के रूप में प्रत्यर्थी के कब्जे और सम्पत्ति के उपभोग में 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । इसके साथ ही, प्रत्यर्थी, सम्पत्ति को अपने कब्जे जर 
में रखते का फायदा लेते हुए, अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन 
करते हुए, परिसर की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता 


हे। (पैरा 8) 


2 
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पैरा 
[1970] (1970) 1 एम० एल० जे० 62 : दोराईबत्दी कोनार 5 
बनाम सुन्दर राठर (Doraibandi Konar Vs. 
Sundara Rathar); 
[1951] (1951) 11 एम० एल० जे० 663 : सुब्बैया बनाम 5 
कोले (Subbiah Vs. Cole) 
से सहमति व्यक्त की गई । 
85 ला वीकली 27 : अब्दुल रशीद बना बशीर 5 
अहमद राठर (Abdul Rasheed Vs. Basheer 
Ahmed Rowther) 
से प्रभेद बताया गया । 


-पुनरीक्षण (सिविल) अधिकारिता : 1983 का सिविल पुनरीक्षण पिटीशन 


सं० 1542. 
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन पिटीशन । 
“पिटीशनर को ओर से 2 श्री टी० एस० सुब्रह्माण्यम्‌ 
प्रत्यर्थी की ओर से J श्री पी० वेंकटाचलपति 


-न्या० रत्तम्‌ : 
जिला मुन्सिफ न्यायालय, पूनामल्ली में 1982 के ओ० एस० सं० 1068 
“में प्रतिवादी इस सिविल पुनरीक्षण पिटीशन में पिटीशनर है। उक्त वाद इसमें 
प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित किया गया था, जिसमें पिटीशनर और उसके व्यक्तियों, 
अभिकर्ताओं और सेवकों को 33, साउथ मादा स्ट्रीट, विल्लीवक्कम स्थित 
-परिसर की मरम्मत करने के लिए प्रत्यर्थी के अधिकार में हस्तक्षेप करने सें 
अवरुद्ध करने के लिए स्थायी व्यादेश के लिए प्रार्थना की गई थी । प्रत्यर्थी के 
पक्षकथन के अनुसार, मुलतः, पिटीशनर के पति, दोराईस्वामी मुदालियर ने 
सम्पत्ति वर्ष 1969 में 70 रुपये के मासिक किराए पर प्रत्यर्थी को दी थी 
ओर वर्ष 1979 में उसकी मृत्यु पर, प्रत्यर्थी ने किराएदारी पिटीशनर के नाम 
कर दी, जो दोराईस्वामी मुदालियर की पत्नी है, ओर वह तारीख 5 अप्रैल, 
1980 तक स्वयं किराए का संदाय करती रही थी । तत्पश्चात्‌, प्रत्यर्थी के 
-अनुसार, किराया धनादेश (मनी-आडंर) द्वारा भेजा जाता था ओर माचे, 
1982 तक का किराया भी उसी रीति में संदत किया जाता रहा था । प्रत्यर्थी 
का यह भी पक्षकथन है कि उसके अधिभोगाधीन परिसर को तुरन्त मरम्मत 
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किए जाने की आवश्यकता थी और यह बात उसने पिटीशनर को संसूचित कर 
दी और तदुपरि पिटीशनर द्वारा परिसर की मरम्मत करते के उद्देश्य से 
अप्रैल, 1982 से 4 मारा का किराया अपने पास रखने के लिए और उंस 
प्रयोजन के लिए लेखे प्रस्तुत करने का प्रत्यर्थीको निदेश किया गया, बताया जाता 
है, जिस पर प्रत्यर्थी ते अपनी सहमति दे दी प्रत्यर्थी के अनुसार, मद्रास निगम 
(कारपोरेशन) ने भी उसके अधिभोगाधीन भवन की दशा के प्रति निर्देश से 
उसे सूचना जारी की और यह निदेश किया था कि उसकी 7 दिन के भीतर 
मरम्मत करा दी जानी चाहिए। करार ओर मद्रास निगम द्वारा जारी की 
गई सूचना के अनुसरण में, प्रत्यर्थी ने यह कथन किया कि उसने परिसर की 
मरम्मत आरम्भ की और पिटीशनर ने उस पर आपत्ति की तथा प्रत्यर्थी द्वारा 
पिटीशनर को स्थिति स्पष्ट कर दिए जाने के बावजूद, पिटीशनर प्रत्यर्थी को 
परिसर से बेदखल करने के उद्देश्य से, उसे (प्रत्यर्थी को) परिसर की मरम्मत 
करने से रोकने का प्रयास कर रही थी। प्रत्यर्थी के अनुसार, पिटीशनर को 
प्रत्यर्थी द्वारा मरम्मत किए जाने के कार्य के संबंध में आपत्ति उठाने का कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं था तथा पिटीशनर द्वारा उठाई गई आपत्तियां अवांछित, 
अयुकितयुक्त ओर स्वयं उसके ही हित के विरुद्ध बताई गई । पूर्वोक्त 
परिस्थितियों में ही प्रत्यथी ने अनुतोष के लिए वाद संस्थित किया, जेसा कि 
पहले ही उपर्वाणत किया जा चुका है । 


2. 1982 के ओ० एस० सं० 1068 में 1982 के आई० ए० 

सं० 2139 में, प्रत्यर्थी ने पिटीशनर, उसके व्यक्तियों, अभिकर्ताओं आदि को 
प्रत्यर्थी के अधिभोगाधीन परिसर में अतिचार करने और प्रत्यर्थी को परिसर 

की मरम्मत करने के लिए निवारित करने से अवरुद्ध करने के लिए अन्तरिम 

व्यादेश पारित किए जाने की प्राथना की । उक्त आवेदेल के समर्थन में फाइल 
किए गए शपथपत्र में, प्रत्यर्थी ने वादपत्र में यथा उपर्वाणत्‌ अपने पक्षकथन पर 

.जोर दिया और यह कथन किया कि पिटीशनर ने, जिसने उसे मरम्मत करने के 
लिए मंजूरी दे दी थी, बाद में अन्य व्यक्तियों के. कहने से आपत्तियां की थीं 

ओर यह्‌ कि मरम्मत का काम तुरन्त किया. जाना था; क्योंकि, अन्यथा उसे 

वर्षा ऋतु के आरम्भ हो जाने के कारण असुविधा ओर हाति होगी । 


_ 3. पिटीशनर ने, किराए के संचयन के लिए करार ओर प्रत्यर्थी :, 
द्वारा परिसर की मरम्मत शुरू किए जाने के कार्य का विरोध करते हुए, उक्त 
आवेदत का विरोध किया । प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए इस आधार का खण्डन 
किया यया कि मूलतः पिटीशनर ने मरम्मत करने की मंजूरी दे दी थो और 
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बाद में उसने उस पर आपत्ति को थी । प्रत्यर्थी के अधिभोगाधीन परिसर की 
मरम्मत करने के अपने अधिकार पर जोर देते हुए, पिटीशनर ते यह कथन 
किया कि भवन की दशा ऐसी थी कि उसका पुर्णतः गिराया जाना आवश्यक 
था और इसलिए परिसर की मरम्मत धन का अपव्यय ही होगा। वाद और 
व्यादेश के लिए आवेदन के चलने योग्य होने के बारे में भी आपत्ति उठाई 
गई । यह कथन करते हुए कि प्रत्यर्थी ने अप्रैल, 1982 से आगे की अवधि के 
लिए किराए की रकम जमा नहीं की थी, पिटीशनर ने यह कथन किया कि 
मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए किराए का अभिकथित संचयन मिथ्या था 
ओर यह कि रकम, यदि उसे मरम्मत पर खर्च किया जाता है, पूर्णतः व्यर्थ 
जाएगी और व्यादेश की मंजूरी के लिए इन परिस्थितियों में कोई मामला नहीं 
बनता है, जेसी कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना की गई है । 


4. पूनामल्ली के विद्वान्‌ जिला मुन्सिफ ने, जिन्होंने इस आवेदन के 
संबंध में जांच की, यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया था 
कि उसके अधिभोगाधीन परिसर को 1973 के अधिनियम सं० 23 द्वारा यथा- 
संशोधित, तमिलनाडु, भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अंधिनियम [तमिलनाडु 
बिल्डिग्स (लीज एण्ड रेट कण्ट्रोल) ऐक्ट], 1960 (1960 का अधिनियम 
सं० 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ अधिनियम कहा गया है) के उपबंधं लागू 
होंगे, मद्रास निगम ने भवन के स्वामी, अर्थात्‌ इसमें पिटीशनर को भवन की 
दशा के प्रति निर्देश से कोई सूचना नहीं भेजी थी, पिटीशनर ने भवन गिराए 
जाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी और न उसने प्रत्यर्थी को 
भवन की दशा के वारे में ही कोई सूचना दी थी और यह कि उस समय परिसर 
पर कोई ,छत नहीं थी और इसलिए प्रत्यर्थी को छत की मरम्मत करने के लिए 
मंजूरी दी जा सकती है। इससे व्यथित होकर, पिटीशनर ने चेंगलपट्टु के 
जिला न्यायालय में 1982 के सी० एम० ए० सं० 65 में अपील फाइल की'। 
अपील के लम्वित रहने के दौरान, आयुक्त (कमिशनर) नियुक्त किया गया 
और उसने दो अवसरों पर परिसर का निरीक्षण किया तथा रिपोर्ट और रेखांक 
(नक्शा) प्रस्तुत किया । उन बातों को, जो आयुक्‍त (कमिशनर) की रिपोर्टो - 
और नक्शे से प्रकट होती थीं, ध्यान में रखते हुए, विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश ने 
ग्रह मत व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी को परिसर के उस भाग पर छत डालने के 
लिए मंजूरी अवश्य ही दी जानी चाहिए, जहां कोई छत नहीं थी । मामले को 
उस दृष्टि से देखते हुए, अपीश्व खारिज कर दी गई और इस सिविल पुनरीक्षण 
पिटीशन में इस आदेश की शुद्धता को ही चुनोती दी गई हे । ' 
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5. पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि अधिनियम 
के उपबंधों के प्रत्यर्थी के अधिभोगाधीन परिसर को लागू होने के स्वीकृत तथ्य 
को देखते हुए, प्रत्यर्थी को उसके अधिभोगाधीन परिसर की मरम्मत करने के 
लिए मंजूरी तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि वह अधिनियम की 
धारा 22 की अध्यपेक्षाओं का पालन नहीं करता है और प्रत्यर्थी को परिसर 
की मरम्मत करने के लिए समर्थ बनाने हेतु नियंत्रक की किसी अनुज्ञा के अभाव 
में, प्रत्यर्थी को परिसर की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा 
सकता है । अपनी इस दलील के समर्थन में पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल ने, 
अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों और उनमें विहित प्रक्रिया का अवलम्ब लेने के 
अतिरिक्त, दोराईबन्दी कोनार बनाम सुन्दर राठर! तथा सुब्बेया बनाम कोले? 
बाले मामलों में किए गए विनिश्चयों का अवलम्ब लिया । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी 
के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि पिठीशनर का आचरण ऐसा रहा 
था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने प्रत्यर्थी द्वारा मरम्मत 
किए जाने के लिए सहमति दे दी थी और चूंकि व्यादेश का अध्युपाय वैवेकिक 
अध्युपाय है ओर निचले न्यायालयों ने उस विवेकाधिकार का प्रयोग प्रत्यर्थी के 
पक्ष में करना उचित समझा था, अतः निचले न्यायालयों का आदेश किसी भी 
रीति में दूषित नहीं कहा जा सकता हे । इसके समर्थन में प्रत्यर्थी के विद्वान्‌ 
काउन्सेल ने अब्दुल रशीद बनाम बशीर अहमद राठर* वाले मामले का 
अवलम्ब लिया । 


6. विद्वात्‌ जिला मुस्सिफ के आदेश के पैरा 6 में स्पष्ट रूप से यह 
कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया था कि अधिनियम के उपबंध 
प्रत्यर्थी के अधिभोगाधीन परिसर को लागू होंगे । ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी को 
अधितियम की धारा 22 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया की उपेक्षा करने भौर 
परिसर की मरम्मत करते का अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः, पिटीशतर 
द्वारा फाइल किए गए प्रतिशपथपत्र से यह दशित होता है कि वाद ओर व्यादेश 
के आवेदन के चलने योग्य होने के तथ्य के प्रति निदेश से आपत्ति की गई थी । 
इसके अतिरिवत, यह भी दशित होता है कि पिटीशनर ने प्रत्यर्थी को मरम्मत 
करने हेतु समर्थ बनाने के लिए किराए के संचयन के करार का ही खण्डन 


“किया था। प्रत्यर्थी द्वारा वाद में जो अनुतोष मांगा गया था वह व्यादेश कें 


उ 1970 (1) एम० एल० जे० 62; र 
% 1951 (]]) एम० एल० जे० 663. 
3 85 ला वीकली 27. ड 
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लिए अनुतोष है और :इस प्रक्रम पर भी निचले न्यायालयों ने, व्यादेश मंजूर 
करके, जैसी कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना की गई थी, मरम्मत करने के करार के 
प्रति निदेश से प्रत्यर्थी का पक्षकथन सही माना ओर व्यादेश मंजूर करने के 
लिए कार्यवाही की, जेसी कि उसके द्वारा प्रार्थना की गई थी । विद्वान्‌ जिला 
न्यायाधीश ने, यद्यपि वह प्रत्यर्थी द्वारा किए गए करार की सत्यता के प्रति 
'निर्देश से पिटीशनर द्वारा उठाई गई आपत्ति से अवगत थे, यह कहा कि उसकी 
सत्यता या असत्यता का विनिश्चय वाद के विचारण के दौरान ही किया' जा 
सकता है, किन्तु उन्होंने आयुक्त (कमिशनर) की रिपोर्टो ओर रेखांक (नवशा) 
को विश्वसनीय माना । आयुक्‍त (कमिश्नर) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों और रेखांक 
(नवशा) के परिशीलन से यह उपदशित होता है कि ए० ई० आई० एच० के 
रूप में चिह्नित भाग अच्छी दशा में है और ए बी सी डी ई के रूप में 
चिह्लित भाग पर कोई छत नहीं है। विद्वान्‌ जिला भ्यायाधीश के आदेश में 
ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे यह उपदशित हो कि एबीसीडीई 
के रूप में चिह्नित भाग पर छत न होने से प्रत्यर्थी परिसर की मरम्मत करने 
के लिए किस प्रकार समर्थ होगा । अतः, प्रथमदृष्ट्या, निचले न्यायालयों 
द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में व्यादेश मंजूर करने के लिए दिए गए कारण पुर्णतः 
निराधार हैं । 


7. प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए इस आधार को देखते हुए कि अधिनियम के 
-उपबंध उसके अधिभोगाधीन परिसर को लागू होंगे, निचले न्यायालयों ने प्रत्यर्थी 
को, अधिनियम की धारा 22 के प्रति निर्देश किए विना, परिसर की मरम्मत 
का काम करने के लिए अनुज्ञा देकर गलती की थी। अभिलेख की. सामग्री 
से यह प्रकट नहीं होता है कि प्रत्यर्थी कभी भी इस तथ्य को पिठीशनर की 
जानकारी में लाया कि परिसर की मरम्मत आवश्यक है। जैसा कि पहले ही 
देखा जा चुका है, वह सूचना, जो अभिकथित रूप से मद्रास निगम द्वारा जारी 
की गई थी, पिटीशनर पर तामील भी नहीं की गई थी । अत: पिटीशनर को 
यह जानने का कोई मौका ही.नहीं था कि प्रत्यर्थी के अधिभोगाधीन परिसर 
की मरम्मतं आवश्यक थी । ऐसी स्थिति में किराएदार को, पिटीशनर के प्रति 
“निर्देश के बिना या नियंत्रक की अनुज्ञा के बिना, जसा कि अधिनियम की 
धारा 22के अधीन उपबंध किया गया है, मरम्मत करने का अधिकार प्राप्त नहीं 
है । सुब्बेया वनाम कोले! वाले मामले में यह प्रश्‍न उद्भूत हुआ था कि क्या 
मकान-मालिक को यह सूचित किए बिना कि किराएदार के अधिभोगाधीन 


1 1951 (1) एम० एल० जे० 663. 
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परिसर में मरम्मत आवश्यक हे, किराएदार को मकान की मरम्मत करने के 
लिए नियंत्रक की अनुज्ञा हेतु आवेदन करने ओर संदेय किराए से उसका खर्च 
काटने का अधिकार प्राप्त है । उक्त प्रश्‍न पर"विचार करते समय, न्या ० (तत्समय) 
सुब्बा राव ने, मद्रास बिल्डिग्स (लीज एण्ड रेंट कन्ट्रोल) ऐवट, 1949 
(1949 का अधिनियम सं० 25) को धारा 11(2) (जो अधिनियम की धारा 
22 की समविषयक है) का निर्वचन करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि 
इससे पूर्व कि किसी किराएदार को भवन की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञात 
किया जा सके, दो शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है और वे शर्तें इस 
प्रकार हैं (1) मकान-मालिक, किराएदार द्वारा सूचना दिए जाने के पश्चात्‌, 
आवश्यक मरम्मत करने में असफल रहा हो; और (2) नियंत्रक को, 
किराएदार द्वारा दी गई सूचना के पश्चात्‌ मकान-मालिक द्वारा मरम्मत के 
कार्य में व्यतिक्रम किए जाने के पश्चात्‌, मरम्मत कराने के लिए उसे अनुज्ञा 
देनी चाहिए । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इन दो अध्यपेक्षाओं को 
पुरा किए बिना, किराएदार को उसके अभिभोगाधीन भवन की मरम्मत. कराने 
के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। पुनः, दोराईबन्दी-कोनार बनाम 
सुन्दर राठर! वाले मामले में भी इसी स्थिति पर जोर दिया गया. है और यह 
अधिकथित किया गया है कि अधिनियम में यथा-अधिकथित, मरम्मत की बाबत 
किराएदार ओर मकान-मालिक के अधिकारो और दायित्वों को ध्यान में रखते 
हुए, मरम्मत से संबंधित ऐसे अधिकार और दायित्व" केवल अधिनियम की 
धारा 22 के प्रति निदेश से ही अभिनिश्चित किए जाने चाहिएं और पक्षकारों 
को उस प्रयोजन के लिए किराएदारी करार के निबन्धनों या सम्पत्ति 
अन्तरण अधिनियम के उपबंधों का भवलम्व लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 
इन विनिश्चयों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में भी, जिसके 
बारे में प्रत्यर्थी ने यह्‌ स्वीकार किया है कि उसे अधिनियम के उपबंध लागू 
होगे, प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों का पालन करना चाहिए 


| था और पिटीशनर को यह सूचित करते हुए सूचना जारी करनी चाहिए थी कि 
मरम्मत को जानी है और पिटीशनर द्वारा ऐसी मरम्मत किए जाने में व्यतिक्रम 


होने पर ही, प्रत्यर्थी को, ऐसी मरम्मत करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने 
हेतु नियंत्रक के समक्ष और आगे कार्यवाही करनी चाहिए थी और उसके अभाव 
मे, प्रत्यर्थी को अपनी इच्छा ओर मन की मर्जी के अनुसार मरम्मत करने और 


संदेय किराए से मरम्मत का खर्च काट लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा 


२ 1970 (1) एम० एल० जे० 62. 
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सकता है | इससे पहले यह देखा जा चुका है कि पिटीशनर ने न केवल करार 
की सत्यता पर ही बल्कि वाद के चलने योग्य होने के तथ्य पर भी आपत्ति 
उठाई थी । यह अभिनिर्धारित करने का कि प्रत्यर्थी व्यादेश के लिए हकदार 
है, अर्थ इस प्रक्रम पर भी करार की सत्यता को स्वीकार करना और प्रत्यर्थी 
को अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए समर्थ 
बनाना होगा । अब्दुल रशीद बनाम बशीर अहमद राठर वाले मामले में किए 
गए विनिश्चय में प्रस्तुत मामले जेसी स्थिति पर विचार तात्पथित नहीं है, बल्कि 
उसमें व्यादेशों की मंजूरी को लागू होने वाले सुविदित सिद्धांतों, अर्थात्‌ सुविधा 
की बात और न्यायिक विवेकाधिकार ,के प्रयोग, पर जोर दियां गया है । इस 
मामले में, सुविधा की बात भी पिटीशनर के पक्ष में है क्योंकि प्रत्यर्थी को, 
उसके एकपक्षीय कार्य द्वारा, उसकी (पिटीशंनर की) जानकारी के बिना और 
मरम्मत की प्रकृति से भी उसके अवगत हुए बिना, इतने अधिक खर्चे पर 
मरम्मत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। पूर्वोक्त सभी 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा .जा सकता है कि निचले 
न्यायालयों ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग ठीक रीति में किया है, जो कानूनी 
अधिकारों ओर बाध्यताओं के अनुरूप होता । 


8. अतः निचले न्यायालयों ने व्यादेश मंजूर करके, जैसी कि प्रत्यर्थी 
द्वारा प्रार्थना को गई थी, भूल की हैं। किराएदार के रूप में प्रत्यर्थी सम्पत्ति 
को तब तक कब्जे में रखने के लिएं हकदार है जब तक कि उसे विधि कीं 
प्रक्रिया द्वारा विधिपूणं रूप से बेदखल नहीं कर दिया जाता है। ऐसे समय 
तक पिटीशनर किराएदार के रूप में प्रत्यर्थी के कब्जे ओर सम्पत्ति के उपभोग 

हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । इसके साथ हीं, प्रत्यर्थी, सम्पत्ति को अपने 
कब्जे में रखने का फायदा लेते हुए,, अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के, 
'जिन्हें पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, उल्लंघन करते हुए, परिसर की 
मरम्मत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति को 
देखते हुए, निचले; न्यायालयों का प्रत्यर्थी के पक्ष में व्यादेश मंजूर करनां सही 
नहीं था, जिसके द्वारा उसे उसके अधिभोगाधीन परिसर पर छत डालने के लिए 
अनुज्ञात किया गया था । भतः निचले न्यायालयों के आदेश अपास्त किए जाते 
. हैं और सिविल पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया जाता है। खर्चों के बारे में 
कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। 


9. पूनामल्ली के;विद्वान्‌जिला मुन्सिफ को तारीख 31 अक्तूबर, 1983 


1 85 ला वीकली 27. 
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को या उससे पूर्व अपने न्यायालय में के वाद ओ० एस० सं० 1068/1982 
का निपटारा करने और ऐसे निपटारे की इस न्यायालय को रिपोर्ट करने का 
निदेश किया जाता है। 

पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया गया । 
न० 


ति० प० 1984 : सद्रास--22 
थेनमलाईएण्डी और अन्य बनाम राज्य 
(Thenmalaiyandy and others Vs, The State) 
तारीख 11 अगस्त, 1983 
[न्या० नटराजन] 


दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973--धारा 111--परिशांति कायम रखने: 
के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश--यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दो विरोधी 
समूह के सदस्यों की बाबत संयुक्‍त जांच का या मामले में जांच प्रारम्भ किए. 
जाने के पूर्व अन्तरिम बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश पारित किया जाता 
है तो यह विधि के विरुद्ध है-अतः ऐसा आदेश अभिखण्डित किया जा. 
सकेगा । 

उच्च न्यायालय में किए गए इन दो रिट पिटीशूनों में पिटीशनरों ने 
कार्यपालक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी है 
जिसके द्वारा उनसे परिशांति कायम रखने के लिए दो प्रतिभू सहित बंधपत्र 
निष्पादित करने का आदेश दिया गया है । संक्षेप में पिटीशनरों की ओर से यह 
दलील दी गई है कि जांच शुरु होने से पहले ही मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तरिम 
ब्रेधपत्र निष्पादित करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता और दो 


अलग-अलग पाटियों के सदस्यों के विरुद्ध एक सामान्य आदेश पारित करना: 
विधि के अनुरूप नहीं है। 


अभिनिर्धारित-पिटीशन मंजूर किए गए। 


केवल इन दो आधारों पर ही पिटीशन मंजर क्र जा सकते है कि 
प्रथमतः मजिस्ट्रेट द्वारा दो विरोधी पाटियों के सदस्यों के विरुद्ध एक सामान्य 
आदेश पारित किया गया है ओर उनसे संयुक्त जांच का सामना करने की अपेक्षा 
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की गई है। यह स्पष्टतः विधि के अनुसार नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि दण्ड 
प्रक्रिया संहिता की धारा 116 की उपधारा (5) के अधीन केवल एक ही 
समूह के सदस्यों या सहयोगियों की बाबत संयुक्‍त जांच की जा सकती है किन्तु. 
दो विरोधी समूहों के सदस्यों के विहद्ध ऐसा नहीं किया जा सकता । द्वितीयतः 
मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारम्भिक आदेश पारित करते हुए उनसे 1,000 ₹० की राशि 
का अन्तरिम बन्धपत्न निष्पादित करने और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू देने 
की अपेक्षा की गई है। यदि जांच प्रारम्भ किए जाने के पूर्व ही मजिस्ट्रेट ने 
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को धारा 111 के अधीन अन्तरिम बन्धपत्र 
निष्पादित करने का आदेश पारित किया है तो यह स्पष्टतः विधि के विरुद्ध है । 
अतः केवल इन आधारों पर ही आक्षेपित आदेश अभिखण्डित किए जाने योग्य 
है। (पेरा 8) 
पैरा 

[1939] 1939 एम० डब्ल्यू” एन० क्रि 177 : मुथुस्वामी 7,9. 

चेट्रियार बनाम सम्राट (Muthusami Chettiar 

Vs. Emperor) 

से प्रभेद बताया गया । 


[1981] 1981 एम० एल० जे० क्रि 215 : थिरूमलाईअप्पा 6 
गौण्डर वाला मामला (Thirumalaiappa Gounder’s 
Case); 

[1930] 1980 एल० डब्ल्यू क्रिः 40 : रामास्वामी गोण्डर 6 


और अन्य बनाम पुलिस उप-निरीक्षक, अन्नामलाई 
(Ramasami Gounder and others Vs. 8.1. of 
Police, Anamalai); 

[1978] 1978 एल० डब्ल्यू क्रि 130 : के० वी० षणमुघम 6 
बनाम राज्य (K.V. Shanmugham Vs. State); 

[1971] [1971] 1 उम० नि० प° 257=ए० आई० आर० 6,8 
1971 एस० सी० 2481 : मधुलिमग्रे बनाम वेदमूति 
(Madhu Limaya Vs: Ved Murti) 
का अवलम्ब लिया गया । 


दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1981 का दाण्डिक प्रकीणे पिटीशन सं० 
4047 और 5597. 
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दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन प्रकीर्ण 
पिटीशन । 


पिटीशनर की ओर से i सर्वश्री टी एस० अरुणाचलम्‌ और 
वी० गोपीनाथन 


प्रत्यर्थो राज्यकी ओर से ``: श्री एम० दिनकर 
न्या० नटराजन : 


यद्यपि ये दोनों पिटीशन भिन्न-भिन्न पिटीशनरों द्वारा फाइल किए गए 
हैं तथापि वे कार्यपालक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट एवं राजस्व खण्ड अधिकारी 
यूसीलमपट्टी के न्यायालय में चल रहे 1५81 के एम० सी० संख्या 18 की 
कार्येवाहियों से उद्भूत हुए हैं । 1981 का दाण्डिक प्रकीर्ण पिटीशन सं० 
4047 उक्त कार्यवाहियों में 'ए' पार्टी के सदस्यों द्वारा ओर 1981 का 
दाण्डिक प्रकीर्ण पिटीशन सं० 5597 'बी' पार्टी के क्रम सं० 7 और 8 
वाले व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गयो है. । दोनों ही पिटीशनों में पिटीशनरों 
ने कार्यपालक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों 
को अभिखण्डित कराना चाहा है । 


2. श्री टी० 'कल्लूपट्टी, कार्यपालंक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने पुलिस 
निरीक्षक द्वारा अपने समक्षं रखी गई जानकारी के आधार पर दण्ड प्रक्रिया 
संहिता को धारा 112 के अधीन (वस्तुतः यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 
111 के अधीन होना चाहिए) एक आदेश पारित किया और 'ए' पार्टी और 
“बी पार्टी के सदस्यों से 27 जुलाई, 1981 को सुबह दस बजे उनके समक्ष 
उपस्थित होने ओर इस बात का हेतुक दाशत करने की अपेक्षा की कि क्यों त 
उनमे से प्रत्येक को एक वर्ष की अवधि तक परिशांति कायम रखने के लिए 
1,000 ₹० की राशि का एक बन्धपत्र निष्पादित करते और उतनी ही राशि 
के दो प्रतिभू देने के लिए निदेश दिया जाए और साथ ही इस मामले का 
अन्तिम रूप से निपटारा होने तक की अवधि के लिए दो प्रतिभू सहित उतनी 
ही धनराशि का अन्तरिम बन्धपत्र तिष्पादित करने के लिए भी निदेश क्‍यों न 
दिया जाए । यह आदेश प्राप्त होने पर दोनों पार्टियों के सदस्यों ने अपने विरुद्ध 
कार्यवाहियो को अभिखण्डित किए जाने की ईप्सा करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 
को धारा 482 के अधीन ये दो पिटीशन फाइल किए हैं । 


3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 112 कें अधीन पारित किए गए 
आदेश में चार दुष्टांतों का उल्लेख किया गया है । दृष्टांत 1 और 3 ऐसे 
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अपराधों से सम्बन्धित हैं जो 'ए' पार्टी के तीन सदस्यों द्वारा (एक नामित और 
दो अनाम) 'बी' पार्टी के कुछ सदस्यों के विरुद्ध किए गए हैं। इसी प्रकार दृष्टांत 
2 और 4 कतिपय ऐसे अपराधों से सम्बन्धित हैं जो 'बी' पार्टी के कुछ सदस्यों 
द्वारा 'ए' पार्टी के कुछ सदस्यों के विरुद्ध किए गए हैं । 


4. प्रथम पिटीशन में पिटीशनरों ने कार्यपालक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 
द्वारा पारित प्रारम्भिक आदेश की विधिमान्यता को निम्नलिखित आधारों पर 
चुनौती दी है : (1) दृष्टांत 1 और 3 'ए' पार्टी के एक नामित व्यक्ति और 
दो अनाम व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं किन्तु इसके बावजूद भी 'ए' पार्टी के 26 
सदस्यों से हाजिर होने और यह हेतुक दशित करने की अपेक्षा की गई है कि 
क्यों, न वे परिशांति कायम रखने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करें। विद्वान 
मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिसके आधार पर वे दष्टांत 
1 और 3 में केबल नामित दो व्यक्तियों के बजाय 'ए' पार्टी के सभी सदस्यों 
से इस बात का हेतुक दशित करने की अपेक्षा कर सकें कि क्यों न वे बन्धपत्र 
निष्पादित करें । (2) विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने केवल पुलिस निरीक्षक द्वारा उद्धत 
किए गए दुष्टांतों को ही दोहराया है और उनके समक्ष रखी गई सामग्री की 
सत्यता था असत्यता पर कोई चर्चा या विचार-विमर्श के बिना आदेश पारित किया 
है । अतः यह आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा विवेकबुद्धि का प्रयोग न किए जाने के दोष 
से ग्रस्त है। (3) प्रारम्भिक आदेश में दोनों ही विरोधी पार्टियों के सदस्यों को 
एक साथ मिला दिया गया है और उनसे संयुक्त जांच का मुकाबला करने के 
लिए कहा गया है और यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 की उपधारा(5) 
के विरुद्ध है जो केवल एक हीं समूह (ग्रुप) के सदस्यों या सहयोगियों की 
संयुक्त जांच को अनुज्ञात करती है। (4) प्रारम्भिक आदेश एक ऐसे आरोप-पत्र 
के समान ही तैयार किया जाना चाहिए जिसमें उन सभी साक्षियों की, जिनकी 
परीक्षा की जानी है, एक सूची और पेशं किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति के 
ब्पौरे दिए गए हों । किन्तु आक्षेपित आदेश से ऐसी सामग्री प्रकट नहीं होती 
और इसलिए बह विधि के अनुरूप नहीं है । (5) भे कार्यवाहियां ऐसे मामले की 
बाबत शुरु की गई हैं जो अन्वेषणाधीन हैं और इसलिए इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि मजिस्ट्रेट ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर समयपूर्वं 
ही कार्यवाही की है । 


5. इसी प्रकार 'वी' पार्टी के दो सदस्यों ने अपने पिटीशन में यह दलील 
दी है कि उनके विरुद्ध निरीक्षक ने कोई भी सामग्री पेश नहीं की है और 
ड्रसलिए उन्हें 'बी' पार्टी के सदस्यों कें रूप में सम्मिलित नहीं किया जाना 
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चाहिए और न उनसे कार्यपालक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की 
अपेक्षा की जानी चाहिए। इस पिटीशन में पिटीशनरों द्वारा दी गई अन्य 
दलीलें उन आधारों के ही समान हैं जो 'ए' पार्टी के सदस्यों हारा अपने 
पिटीशन में दिए गए हैं 


6. इन दलीलों के अलावा दोनों मामलों में सम्बन्धित पिटीशनरों की 
ओर से विद्वान काउन्सेल श्री अरुणाचलम्‌ और श्री गोपीनाथन ने यह दलील दी 
है कि मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित पिटीशनरों से उनके द्वारा जांच शुरु किए जाने से 


पहले ही अन्तरिम बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करके एक और अवेधता 


की है। अपनी दलीलों के समर्थन में पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने क० 
वी० षणमधम्‌ बनाम राज्या का विनिश्चय उद्धत किया है जिसमें यह 
अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 111 के अधीन जारी किए गए नोटिस 
से इस सम्देह की कसौटी की पूर्ति होनी चाहिए कि (1) नोटिस में किसी 
व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध रखी गई सभी जानकारी सम्मिलित हो, ओर 
(2) नोटिस जारी किए जाने से पहले मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान कर 
लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें हेतुक दर्शित करने का 
आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है। थिरुमलाईअप्पा गौण्डर के मामले में 
उपर्युक्त विनिश्चयाधार का अनुसरण किया गया है। रालास्वामी गोण्डर और 
स्य बनाम पुलिस उप-निरीक्षक अन्नासलाई3 में यह अभिनिर्धारित किया गया 
है कि धारा 111 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए नोटिस में मजिस्ट्रेट 
को प्राप्त हुई इत्तिला स्पष्टतः उपवणित की जानी चाहिए और विरोधी 
पिटीशनरों की हाजिरी अपेक्षित किए जाने से पूर्वं उस मामले की प्रकृति भी 
उपर्वाणत की जानी चाहिए, जिसका उनको सामना करना है। अपनी अन्तिम 
दलील के समर्थन में अर्थात्‌ अन्तरिम बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश जांच 
शुरु होने से पहले नहीं दिया जाना चाहिए, मधुलिमघे बनाम वेदसूर्ति का 
मामला उद्धत किया गया है। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया. 
है कि न्यायालय की स्कीम के अधीन मजिस्ट्रेट केवल जांच किए जाने के 
पश्चात और अभिकथित तथ्यों के सम्बन्ध में इत्तिला की सत्यता के बारे में कम 
से कम अपना प्रथमदुष्टया समाधान हो जाने पर ही अन्तरिम बन्धपत्र 
तिष्पादित करने के लिए कह सकता है । 
2 1978 एल> डब्ल्यू क्रि 130. 
2 1981 एम एल० जे? किऽ 215. 5 
3 1980 एल० डब्ल्यू० क्रि० 
५ | 1971] 1 उम० ति> प० 257=ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 2481. 
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7. इन दलीलों का विरोध करते हुए विद्वान्‌ लोक अभियोजक नें 
मुथुस्वामी चेट्टियार बनाम सम्राट! का मामला उद्धृत किया जिसमें इस 
न्यायालय. के पूर्ण न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 
की धारा 112 के अधीन नोटिस में विचाराधीन विशिष्ट परिशांति भंग या 
दोषपूर्ण कार्य उपर्वाणत किए जाने की आवश्यकता नही है और इस धारा में 
यह्‌ अपेक्षा की गई है कि इस इत्तिला का सार ही उपर्वाणत किया जाना चाहिए 
और यदि ऐसा कर दिया गया है और धारा की अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन 
कर दिया गया है तो नोटिस के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया जाता चाहिए 
कि वह विधिमान्य है । लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि इस मामले में 
मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए प्रारम्भिक आदेश में इन सभी अपेक्षाओं को 
पूरा किया गया है और यदि दोनों पाटियों से संयुक्त जांच का सामना करने 
की अपेक्षा करने में उसके द्वारा कोई गलती की गई है तो मजिस्ट्रेट को उस 
आदेश को विभक्त करने के लिए और दोनों पाटियों के सदस्यों को उसके समक्ष 
अलग-अलग हाजिर होने को अपेक्षा करने के लिए निदेशित किया जा सकता है । 


8. इस मामले में पिटीशनरों द्वारा दोनों मामलों में दी गई सभी 
दलीलों की विधिमान्यता की जांच करना आवश्यक नहीं है। इतना ही कहनां 
पर्याप्त होगा कि इनमें से दो दलीलों को चुनौती नहीं दी जा सकती और 
इसलिए केवल इन दो आधारों पर ही पिटीशन मंजूर किए जा सकते हैं। 
प्रथमतः विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने दोनों पाटियों के सदस्यों के विरुद्ध एक सामान्य 
आदेश पारित किया है और उनसे संयुक्त जांच का सामना करने की अपेक्षा की 
है । यह स्पष्टतः विधि के अनुसार नहीं है । यह उल्लेखनीय है, कि दण्ड प्रक्रिया 
संहिता को धारा 116 की उपधारा (5) के अधीन केवल एक ही समूह के 
सदस्यों या सहयोगियों की बावत संयुक्त जांच की जा सकती है किन्तु दो 


विरोधी समूहों के सदस्यों के विरुद्ध ऐसा नहीं किया जा सकता । दूसरी अर्वधता 


यह्‌ है कि मजिस्ट्रेट ने प्रारम्भिक आदेश पारित करते समय विरोधी पिटीशनरों 
से 1,000 ₹० की राशि का अन्तरिम बन्धपत्र निष्पादित करने ओर उतनी ही 


राशि के दो प्रतिभू देने की अपेक्षा की है। उच्चतम न्यायालय ने मधुलिमषे 


बनाम बेदमूति? में स्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया हे कि अन्तरिम बन्धपत्न 
निष्पादित करने का आदेश पारित किए जाने के पूर्वं जांच अवश्य की जानी 
चाहिए और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथमदृष्टया ऐसी सामग्री अवश्य होनी चाहिए 


4 1939 एम० डब्ल्यू० एन० क्रिश 177. 
2 [1971] 1 उम० नि० प० 257--ए०' भ्राई० ग्रार० 1971 एस० सी० 248]. 
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जो जांच पूरी होने तक अन्तरिम बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश 
पारित किए जाते को न्यायोचित ठहराती हो । इस मामले में जांच प्रारम्भ किए 
जाने के पूवे ही मजिस्ट्रेट ते अन्तरिम बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश पारित 
किया है और यह स्पष्टतः विधि के विरुद्ध है। अतः केवल इन दो आधारों पर 
ही आदेश अभिखण्डित किए जाने योग्य है । 

9. लोक अभियोजक की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि आक्षेपित आदेश विधि की अपेक्षाओं के अनुरूप है और दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की धारा 111 और 112 को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए जिससे इन 
धाराओं में जो शर्तें अन्तविष्ट हैं उनसे अधिक शर्तों का अर्थ लगाया जा सके, 
जैसा कि सुथुस्वामी चेट्टियार बनाम सम्राट! के मामले में अधिकथित किया 
गया है । पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय में यह नहीं कहा गथा है कि धारा 112 
के अधीन पारित किए गए आदेश का इस धारा की अपेक्षाओं के अनुरूप होना 
आवश्यक नहीं है । इस मामले में पूण न्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया 
गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 112 के 
अधीन आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को उस परिशान्ति भंग या दोषपूर्ण 
कार्य की विनिदिष्ट प्रकृति भी उपर्वाणत करनी चाहिए जो पिटीशनरों द्वारा किया 
जाना अधिसम्भाव्य है और जिसको निवारित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 
की धारा 107 के अधीन आदेश आवश्यक समझा गया है । अतः उस मामले 
में अधिकथित विनिश्चयाधार से अभियोजन के मामले किसी भी प्रकार अग्रसर 
नहीं हो सकते । 

10. उपर्युक्त कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही 
पिटीशनों को मंजूर किया जाना चाहिए ओर दोनों ही पार्टियों के सदस्यों के 
'चिरुद्ध कार्यवाहियां अभिखण्डित की जानी चाहिए। हालांकि 'बी' पार्टी के केवल 
दो सदस्यों ने ही अपने सम्बन्ध में किए गए आदेश की सत्यता को चुनौती दी 
है किन्तु इस आदेश का लाभ विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट के आदेश में अन्तविष्ट अन्तनिहित 
त्रुटियों के कारण “बी” पार्टी के सभी सदस्यों को भी दिया जाना चाहिए । अतः 
आक्षेपित आदेश 'ए' पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध और साथ ही 'बी' पार्टी के 
सदस्यों के विरुद्ध भी अभिखण्डित किया जाता है । 


पिटीशन मंजूर किए गए । 
्रमोद/श० 


1 1939 एम० डब्ल्यू एन० ि० 177. 
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(P.V. Parthesarathy Chettiar Vs. The State of 
Tamil Nadu and others) 


तारीख 10 नवम्बर, 1983 
[न्या० बॅकटस्वामी ] 


तमिलनाडु बिल्डिग्स (लीज एण्ड रेंट कण्ट्रोल) एक्ट | तमिलनाडु 
भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम], 1960--धारा 2(6-क)-- 
'कुटुम्ब का सदस्य' पद के अन्तगंत मकान-मालिक के संदर्भ में, उसके परिवार के 
सदस्य से उसकी पत्नी/उसका पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र और पोत्री या आश्रित माता- 
पिता आते हैं--इस परिभाषा के अनुसार विवाहित और अविवाहित” पुत्री में 
कोई भेद नहीं किया गया है, अत: विवाहित पुत्री की आवश्यकता के लिए 
चाही गई बेदखली वेध है ओर धारा 3-क के अधीन आवेदन में इसे आधार 
बनाया जा सकता है। 


पिटीशनर आवासीय परिसर द्वार सं० 43, अरुण्डेल स्ट्रीट नीलापुर 
मद्रास-4 का स्वामी है । उसने तमिलनाडु बिल्डिग्स (लीज एण्ड रेण्ट कन्ट्रोल) 
ऐक्ट [तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम]. की 
धारा 3-क के अधीन द्वितीय प्रत्यर्थी को उक्त आवासीय परिसर के पिछले भाग 
की निर्मुक्त के लिए आवेदन किया है, जिससे वह अपनी पुत्री को वहां रख सके । 
द्वितीय प्रत्यर्थी ने 20 अप्रेल, 1982 वाले आदेश द्वारा उस आवेदन को इस 
आधार पर खारिज कर दिया कि यदि मकान-मालिक “वास्तव में” वह भाग 
अपनी पुत्री को देना चाहता है, तो वह प्राइवेट किराएदारों की बेदखली के 
लिए कार्यवाही कर सकता है भौर उसमें अपनी पुत्री को रख सकता है 
द्वितीय प्रत्यर्थी के दिनांक 26 अप्रैल, 1982 वाले आदेश से व्यथित 
होकर पिटीशनर ने प्रथम प्रत्यथी को अपील की । प्रथम प्रत्यर्थी ने 
तारीख 8 दिसम्बर, 1982 वाले सरकारी कार्यालय ज्ञापन सं० 3074, 
होम (एसी-1) डिपार्टेमेण्ट द्वारा अपोल खारिज कर दी और द्वितीय प्रत्यर्थी 
के आदेश को यह कहते हुए. पुष्टि की कि मकान-मालिक के पास पिटीशन में 
के परिसर से. भिन्त 3 और मकान भी हैं और उसकी विवाहित पुत्री और 
दामाद, जिनके अधिभोग के लिए निर्मुबित चाही गई है, मकान-मालिक के 
कुटुम्ब के सदस्य नहीं हैँ। विचारार्थं मुद्दा यह है कि क्या विवाहित पुत्री को 
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उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन की कार्यवाहियों में परिवार का. सदस्य 
माना जा सकता है ,? 


अभिनिर्धारित--पिटीशन स्वीकार किया गया । 


अधिनियम में 'कुटुम्ब के सदस्य' की दी गई परिभाषा का परिशीलन 
करने से यह पता चलता है कि साधारण रूप से 'पुत्री' शब्द को, जो कि 
परिभाषा में प्रयोग किया गया है, संकुचित अर्थ देते का कोई कारण नहीं है । 
विवाह के पश्चात्‌ भी पुत्री पुत्री ही रहती है । यदि विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता 
की इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसका तात्पर्यं यह्‌ 
होगा कि न्यायालय कानून में कुछ ऐसी बात जोड़ देगा, जो कि उसमें नहीं है । 
इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना लाभदायक होगा कि जहां कहीं भी विधातः 
मण्डल विवाहित पुत्री या अविवाहित पुत्री या अविवाहित अवयस्क पुत्री के बीच 
अन्तर करना चाहता है, वहां उसने अभिव्यक्त रूप से अपने आशय को स्पष्ट 
कर दिया है, उदाहरणार्थ लैण्ड सीलिंग ऐक्ट, अर्बन लैण्ड टेक्स ऐक्ट, अर्बन लेण्ड 
सीलिंग ऐक्ट इत्यादि में दी गई 'कुटुम्ब' शब्द की परिभाषा । इसलिए विद्वान्‌ 
सरकारी अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता 
है। (पेरा 9) 
पेरा 
11975] 1975 (1) एम० एल० जे० 337: अन्नामल्लाई एण्ड 7 
` कम्पनी बनाम सीतलअची (477472121 & 
Company Vs. Sital Achi); 
[1974] 1974 (1) एम० एल० जे० शाट नोट्स-1 : सी० 6 
आर पार्थसारथि बनास आवास नियंत्रक, मद्रास-2 (ट. ` 


R. Parthasarathy Vs. The Accommodation 
Controller, Madras-2); 


[1971] 1971 (1) एम० एल० जे० 449: मुल्लेकोदियामल 6 
बनास तमिलनाडु सरकार \Mullakodiamal Vs. 
र Government of Tamil Nadu); 
88 एल० डब्ल्यू 618 : डा? के० रामानुजम्‌ बनास 6 


आवास नियंत्रक, मद्रास (Dr. KR. Ramanujam 


Vs. Accommodation Controller, Madras) 
निर्दिष्ट किए गए। 
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विशेष आरम्भिक (सिबिल) रिट अधिकारिता : 19 83 का रिट पिटीशन 
संख्या 2351. 


संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन । 


पिटीशनर की ओर से 39८ श्री के० वी० राजन, अधिवक्ता 
प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 नर श्री पी० चन्द्रणेखरन, सरकारी अधिवक्ता 
की ओर से 


न्या० बंकटस्वामी : 


पिटीशनर आवासीय परिसर द्वार सं० 4 3, अरुण्डेल स्ट्रीट, नीलापुर, 
सद्रास-4 का स्वामी है। उसने तमिलनाडु विल्डिग्स (लीज एण्ड रेण्ट कम्ट्रोल) 
ऐक्ट [तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण)] (1960 का 18) की 
धारा 3-क के अधीन द्वितीय प्रत्यर्थी को उक्त आवासीय परिसर के पिछले 
भाग की निर्मुबित (रिलीज) के लिए आवेदन किया है, जिससे वह अपनी पुत्री 
को वहाँ रख सके । द्वितीय प्रत्यर्थी ने 20 अप्रेल, 1982 वाले आदेश द्वारा 
उस आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यदि मकान-मालिक 
“वास्तव में” वह भाग अपनी पुत्री को देना चाहता है, तो वह . प्राइवेट 
'किराएदारों की बे दखली के लिए कार्यवाही कर सकता है और उसमें अपनी 
पुत्री को रख सकता है। 


2. द्वितीय प्रत्यर्थी के दिनांक 26 अप्रैल, 1982 वाले आदेश से 
व्यथित होकर पिटीशनर ने प्रथम प्रत्यर्थी को. अपील की । प्रथम प्रत्यर्थी ने 
“तारीख 8 दिसम्बर, 1982 वाले सरकारी कार्यालय ज्ञापन सं० 3074 होम 
(एसी-1) डिपार्टमेण्ट द्वारा अपील खारिज कर दी और द्वितीय प्रत्यर्थी के 
'आदेश की यह कहते हुए पुष्टि की कि मकान-मालिक के पास पिटीशन में के 
'परिसर स भिन्न 3 और मकान भी हैं और उसकी विवाहित पुत्री और दामाद, 
जिनके अधिभोग के लिए निर्मुक्ति चाही गई है, मकान-मालिक के कुटुम्ब के 
'सदस्य नहीं हैं । 


3. इन परिस्थितियों में पिटीशनर इस न्यायालय में इस प्राथना के साथ 
आया है कि प्रथम प्रत्यर्थी के दिनांक 8 दिसम्बर, 1982 वाले आदेश को 
अभिखण्डित करने के लिए ओर यह निर्देश करने के लिए उत्प्रेषण और 
'परमादेश की रिट जारी की जाए कि आवासीय परिसर सं० 43, अरुण्डेल 
स्ट्रीट, नीलापुर, मद्रास-4 के पिछले भाग का कब्जा छोड़ दिया जाए । . 
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4. पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री के० बी० राजन्‌ ने यह निवेदन 
किय! कि द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा और अपील में प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्‍नगत 
परिसर का कब्जा छोड़ने के संबंध में दिए गए आवेदन को खारिज करने के 
लिए दिए गए कारण विधि की दृष्टि से बिल्कुल भी कायम पक जाने योग्य 
नहीं हैं और वे इस. न्यायालय द्वारा बहुत से विनिश्चयों में अधिकथित सिद्धांतों 
के विरुद्ध हैं । विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह्‌ भी निवेदन किया कि पिटीशनर मकान- 
मालिक का यह दावा कि उसे अपनी पुत्री और दामाद के लिए परिसर का 
बह भाग चाहिए और वह परिस्थितियां जिनके अधीन उक्त दावा किया गया 
था, विवादास्पद नहीं हैं । जब ऐसा है, तो अमान्य आधारों पर आवेदन का 
खारिज किया जाना अभिलेख के अनुसार प्रत्यक्षतः गलत था और जैसा कि 


रिट पिटीशन में प्रार्थना की गई है, वह अपास्त किए जाने योग्य है । 


5. प्रत्यर्थी सं 1 और 2 की ओर से कोई भी शपथपत्र फाइल नहीं 
किया. गया है । विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि धारा 
2(6-क) में “उसके कुटुम्ब का सदस्य” पर परिभाषित किया गया है, जिसमें 
पुत्री भी सम्मिलित है और इससे केवल अविवाहित पुत्री ही अभिप्रेत है ओर 
इसमें विवाहित पुत्री सम्मिलित नहीं होगी । इसलिए प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पारित 
आदेश, जिसमें उसने द्वितीय प्रत्यथी के आदेश को पुष्टि को थी, विधि के 
अनुसार है । विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रथम 
प्रत्यथी द्वारा दिया गया दूसरा आधार यह था कि मकान-मालिक के पास 
इस प्रश्‍नगत भवन के अतिरिक्त और भवन भी हैं ओर मकान-मालिक अपनी 
पुत्री और दामाद को किसी दूसरे भवन में रख सकता है। यदि आवश्यक हो, 
तो वह प्राइवेट किराएदारों को बेदखल करके ऐसा कर सकता है, यह भी 
विधि के अनुसार है । 

6. विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील मान्य नहीं. है। 
स न्यायालय से बार-बार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यथास्थिति, सरकारी 
या प्राइवट किराएदार, मकान-मालिक को इस वात के लिए नहीं कह सकता 


` क वह अपने या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के लिए कोत सा भाग चुने । 


क 


सो० आर पार्थसारथि वनाम आवास नियंत्रक मद्रास-2' वाले मामले में न्या० 
रामप्रसाद राव ने यह अभिनिर्धारित किया है :-- 

“जैसी कि इस संबंध में विधि स्पष्ट हैं किः मकान-मालिक या 

सकान-मालकित ही यह कहः सकता है या कह सकती है और चुनाव | 


34 () एस एल" जे० शारं नोद्स-1. 
YodRAchNbS Sgr Fressvatsn ळा Chandigarh 


नि० प० 1984 : मध्य प्रदेश--1 
सत्यपाल बनाम राधा सत्यपाल 
(Satyapal Vs. Radha Satyapal) 
तारीख 23 अप्रेल, 1983 
[ न्या ए० आर० नवकर ] 


हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955--धारा 13--अभित्यजन के आधार 
पर विवाह-विच्छेद किसी हेतुक के बिना और पति की इच्छा के विरुद्ध पति का 
घर छोड़कर पत्नी का चले जाना--दुसरे (विवाह किए जाने के अभिकथन को 
पतनी द्वारा साबित न कर पाना--पत्नी का लगातार दो वर्ष से अधिक समय 
तक पति से दूर अपने माता-पिता के साथ रहना--पति द्वारा पत्नी के ले 
जाने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाना पति के साथ वापस नहीं लौटना-- 
पति विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार है। ` 


वादी पति है और प्रतिवादी पत्नी है । विवाह के पश्चात्‌ पति ने पत्नी 
के पेट पर एक निशान देखा जो विवाह से पूवं गर्भपात के कारण आपरेशन 
किए जाने से पड़ा था । पत्ती ने अपनी गलती पर दुख प्रकट किया और यह 
प्राथना की कि उक्त गलती को माफ कर दिया जाए । वादी ने पत्नी द्वारा 
उक्त स्वीकृति किए जाने के आधार पर आगे कुछ नहीं किया । कुछ समय 
पश्चात्‌ पत्नी अपने माता-पिता के घर चली गई | वह अपने पति की इजाजत 
के बिना गई थी । पति जब उसे लेने गया तो उसके परिवार के सदस्यों ने 
उसके साथ दुर्व्यवहार किया और पति अकेला ही वापस आ गथा । अभित्यजन 
के आधार पर पति ने विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना की । वादी का 
अभिकथन यह्‌ है कि पत्नी ने विना पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण के लगातार 
दो वर्ष की कालावधि के लिए अभित्यजन किया है, अतः वह विवाह विच्छेद 
की डिक्री के लिए हकदार है | : प्रतिवादी ने यह कथत किया है कि वादी ने 
उसके साथ मारपीट शुरु कर दी थी और वह दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहता 
था । उसके साथ निर्देयता का व्यवहार कर रहा था तथा दहेज 'की अतिरिक्‍त रकम 
कौ मांग कर रहा था । पत्नी ने यह अभिकथन किया है कि वह पति का मकान 
छोड़ने के लिए विवश कर दी गई थी । प्रतिवादी ने यह अभिकथन किया कि वादी 
ने उसे अभित्यक्त किया है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता चाहिए 
और उसे खर्चा दिया जाना चाहिए । विद्वान्‌ विचारण न्यायाधीश ने मामले के . 
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ER 


साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्‌ वादी के वाद को खारिज कर दिया । उक्त 
निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर प्रस्तुत अपील फाइल की गई है । 


अभिनिर्धारित--अपील मंजूर की गई । 


प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि सिन्धी रीति-रिवाजों के अनुसार 

उसका विवाह वादी के साथ हुआ था ओर प्रतिवादी वादी की वैध रूप से 
विवाहित एत्नी है + सभी तथ्यों पर विचार करने पर यह्‌ स्पष्ट है कि प्रतिवादी 
का यह अभिकथित पक्षकथन कि वादी ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया था 
और वह उसके साथ उसके पति के रूप में रह रहा है स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । अतः विचारण न्छायालय का यह निष्कर्ष कि अभिकथित विवाह के 
कारण प्रतिवादी वादी के मकान से अलग रहती थी, स्वीकार नहीं किया जा 
सकता तथा प्रतिवादी के पास वादी का मकान छोड़ने के लिए कोई युक्तियुकत 
। हेतुक नहीं था । प्रतिवादी वादी के मकान से चली गई थी ओर प्रतिवादी 
ने पति का किसी हेतुक के बिना लगातार दो वर्षे की कालावधि के लिए 
अभित्याग किया था । प्रतिवादी अपनी इच्छा से अपने माता-पिता के पास 
गई थी । वादी ने प्रतिवादी को अपने घर से बाहर नहीं निकाला था क्योंकि 
वह पुनः विवाह करना चाहता था । वादी ने किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं 
किया था । ऊपर वणित तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के 
विरुद्ध और वादी के पक्ष में विवाह-विच्छेंद की डिक्री मंजूर की जाती हैं। 
(पेरा 6 ओर 12) 


पैरा 
11964] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 40 : लछमन | 7 
बनाम सीना (Lachman Vs. Meena); 
| [1957] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 176 : विपिन 9 | 


चन्द्र शाह बनाम प्रभावती (Vipin Chandra Shah 
Vs. Prabhawati) र ६ 
१ निर्दिष्ट किए गए । | 
; सिविल अपोलो अधिकारिता : 1980 की प्रथम अपील संख्या 10. 
| ' हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 के अधीन ग्वालियर कें 

| अल चतुथे अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय ओर डिक्री के विरुद्ध अपील | | 
अपोलार्थी की ओर से 503 श्री एम० एन० पेन्ढारकर 
अत्यर्थो को ओर से ५ श्री जे आर० शर्मा 
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न्या० ए० आर० नवकर : 


यह अपील हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 के अधीन 
ग्वालियर स्थित चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 1979 के सिविल वाद सं० 
15-ए में तारीख 15-1-1980 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध की 
गई है । 


2. वादी पति है और प्रतिवादी पत्नी है। वादी ने वादपत्र में यह 
अभिकथन किया है कि दोनों पक्षकारों का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार 
इन्दौर में 14-12-1973 को हुआ था । विवाह के दो दिन पश्चात्‌ पति और 
पत्नी ग्वालियर आ गए और वहां वे 182 सिन्धी कालोनी, लश्कर में रहने 
लगे । वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि कुछ समय पश्चात्‌ उसने 
पत्नी के पेट पर कोई निशान देखा और उसने इसके बारे में पूछताछ की। 
किन्तु उसने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा । 15-6-1975 को वादी 
अपनी पत्नी को डाक्टर श्रीमती निगले नई सड़क, लश्कर के पास ले गया । 
जब महिला डाक्टर ने भी निशान देखा और यह मत व्यक्त किया कि वह 
निशान किसी समय पत्नी के शल्यक्रिया किए जाने के कारण पड़ा है । जब 
वादी ने अपनी पत्नी से इस सम्बन्ध में बतलाने पर जोर दिया तो उसने यह 
स्वीकार किया कि विवाह के पहले उसका आपरेशन हुआ था क्योंकि गर्भपात हो 
गया था और उक्त आपरेशन इन्दौर में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले डाक्टर 
कुकरेजा ने किया था । यह तथ्य कि विवाह के पहले गर्भपात हुआ था, वादी 
को पहले कभी भी नहीं बतलाया गया था । पत्नी नेविवाह से पूर्व हुई उक्त 
गलती के लिए पश्चाताप दर्शाया और वादी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने 


उक्त गलती के लिए दुख प्रकट किया और यह प्रार्थना की कि उक्त गलती' 


को माफ कर दिया जाए । वादी ने पत्नी द्वारा उक्त स्वीकृति किए जाने के 
आधार पर इस मामले में आगे कुछ नहीं किया । 


3. 4-12-1975 को प्रतिवादी ने वादी का घर छोड़ दिया और पति 
“की सम्मति या इजाज़त के विना जब कुटुम्ब के सदस्य मौजूद नहीं थे, अपने साथ 
अपने जेवरात लेकर अपने माता-पिता के घर इन्दौर चली गई । वादी ने उंसकी' 
-खोज की ओर तब वह निचलदास सिन्धी नामक एक व्यक्ति के साथ शिवपुरी' गया, 
किन्तु शिवपुरी में वह प्रतिवादी को नहीं ढूंढ सका । तब निचलदास को वहीं छोड़कर 
“वादी अपनी पत्ती की खोज में आगे गुना तक गया और जब गुना में भी वह उसे 
-नहीं ढूंढ सका, तो वह वापस आ गया और उसने प्रतिवादी के माता-पिता को 
“एक अर्जेन्ट ट्रंककाल किया । चूंकि माता-पिता घर पर नहीं थे, अतः टरृंककाल' 
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नहीं हो सका । तब कुछ समय के पश्चात्‌ वादी ने उसे एंक पत्र लिखा । कुछ 
समय के बाद वादी ने प्रतिवादी के पिता को एक पत्र लिखा जिसमें अपनी पत्नीः 
को वापस भेजने के लिए लिखा । रजिस्ट्रीकृत पत्र प्रतिवादी के पिता को 
10-12-1975 को प्राप्त हुआ और पत्र का उत्तर उसी तारीख को प्रतिवादी 
के भाई ने दिया । 9-1-76 को वादी ने प्रतिवादी को एक रजिस्ट्रीकृत पत्र 
भेजा और यह लिखा कि प्रथमतः उसकी ओर से गलती हुई थी और द्वितीयते: 
पति का घर पति की अनुमति के विना छोड़ना एक विवाहित महिला के लिए 
उचित नहीं था और उक्त विवाह बहुत अधिक आपत्तिजनक है । उक्त पत्र 
प्रतिवादी को प्राप्त हुआ किन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और न वह अपने 
घर वापस ही आई। अंतिम प्रयत्न के तौर पर वादी अपने पिता के साथ 
प्रतिवादी के पिता के घर उसे वापस लेने गया। किन्तु प्रतिवादी के पिता और उसके 
भाई ने वादी ओर उसके पिता के साथ अनुचित रूप से व्यवहार किया और 
इसलिए उन्हें ग्वालियर वापस आना पड़ा | तब से प्रतिवादी ग्वालियर वापस 
नहीं आई है। वह अपने माता-पिता के साथ करीब 2 वर्ष से रह्‌ रही है और 
प्रतिरक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराने की दृष्टि सेही उसने 3-10-77 को अपने 
अधिवक्ता तेजकुमार सिन्धी के माध्यम से कतिपय तथ्यों का अभिकथन करते 
हुए उत्तर भेजा जो तथ्य प्रतिवादी के ज्ञान के अनुसार सही नहीं थे । उक्त पत्र 
का उत्तर अधिवक्ता श्री एम० एन० पेन्ढारकर के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत 
नोटिस द्वारा 20-10-1977 को दिया गया । चूंकि प्रतिवादी वादी के घर वापस 
नहीं आई थी और उसने वादी का घर बिना किसी कारण के लगातार दो 
वर्षे की कालावधि के लिए छोड़ दिया था, अतः यह्‌ इस कोटि में आता है कि 
उसने वादी को अधित्यक्त कर , दिया था और वह वैवाहिक सम्बन्धों को 
समाप्त करना चाहो है। ऐसा अभिकथन करते हुए वादी ने यह कहा कि 
वह विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार है क्योंकि प्रतिवादी ने पति का 
विना पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण के लगातार दो वर्ष की कालावधि के | 
लिए अधित्यजन किया है | वाद 5-10-1977 को फाइल किया गया । - 


4. प्रतिवादी ने अपनी प्रतिरक्षा में विवाह होना ओर ग्यालियर आना fl 
` स्वीकार किया है । किन्तु उसने इस वात से इनकार किया है कि उसके पेट पर | 
* कोई निशात था और जैसा अभिकथन किया गया है, गर्भपात हुआ था । इस | 

बात से भी इनकार किया गथा है कि इन्दौर के डाक्टर कुकरेजा ने उसका | 
कोई आपरेशन किया था। इसके विपरीत उसने यह अभिकथन किया है कि | 
' वादी ने प्रतिवादी को भारना-पीटना शुरु कर दिया था और वह उसके साथ | 
“नियता का व्यवहार करने लंगा था और दहेज की अतिरिक्त र्कम की मांग 
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कर रहा था । चूंकि रकम संदत्त नहीं को गई थी, अतः वादी प्रतिवादी के प्रति 
लगातार निर्देयता का व्यवहार करता रहा । वादी की बहिन माया का 
प्रतिवादी के प्रति निर्दयता का व्यवहार किए जाने में बहुत बड़ा हाथ है । 
दिसम्बर मास में वादी ने प्रतिवादी को बहुत पीटा और प्रतिवादी से यह कहा 
कि वह एक दस्तावेज लिख दे जिसके द्वारा विवाह-विच्छेद किया जाना सम्भव 
होगा । किन्तु प्रतिवादी ने इन सब तथ्यों को स्वीकार नहीं किया और इस 
कारण 4-12-1975 को प्रतिवादी के शरीर पर जो भी गहने थे, उन्हें पति 
ने बलपूर्वक छीन लिया और उसे एक बस में बैठा दिया गया जो इन्दौर जाने 
वाली थी और उसके शरीर पर जो कपड़े उसने पहने थे, वे ही थे और उसके 
अलावा उसके पास कोई अन्य वस्तु नहीं थी । यह अभिकथन कि 4-12-1975 
को प्रतिवादी ने वादी की सम्मति. के बिना उसका घर छोड़ दिया है, मिथ्या है 
और इससे इनकार किया गया है। इसके विपरीत जैसा ऊपर वणित किया 
गया है, वह पति का मकान छोड़ने के लिए विवश की गई । प्रतिवादी का 
उसके प्रति बहुत अधिक निर्दयता का व्यवहार था और उसे इस बात का बहुत 
अधिक डर था कि उसका जीवन संकट में है और इस डर के कारण इसके पास 
अपने माता-पिता के साथ रहने के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं है । 


वास्तव में वादी पुन: विवाह करना चाहता था भोर दूसरे विवाह को सुकर 


बनाने के लिए किसी भी प्रकार से वादी ने प्रतिवादी को अपने मकान से बाहर 


कर दिया । यह अभिकथन कि वादी ने प्रतिवादी को पत्र लिखे थे, मिथ्या है 


ओर इनसे इनकार किया गया है। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया हैं 


कि वादी ओर उसके पिता उसे वापस ग्वालियर ले जाने के लिए आए थे। 


जब पूछताछ की गई तो प्रतिवादी को ज्ञात हुआ कि वादी और उसका पिता 
इन्दौर जयवन्ती के साथ दूसरा विवाह तय करने के लिए आए थे । जयवन्ती के 
पिता का नाम तीर्थं दास है और वह 17, अलापुरा, इन्दौर का निवासी है और 
6-5-77 को जयन्वती के मामा के घर पर उसका वादी के साथ विवाह हुआ था । 
6-5-1977 के पश्चात्‌ जयवन्ती और वादी पति-पत्नी के तोर पर एक साथ 
रह रहे हैं । जयवन्ती ने अपना नाम जयवन्ती से बदलकर शादी, के पश्चात्‌ 
मीना कर दिया है। आगे प्रतिवादी ने यह अभिकथन किया है कि जयवत्ती 
उफ मीना वादी के साथ गीरा सिंह रघुवन्शी तहसील, बरेली, जिला रायसेन 
में उसके घर पर पति-पत्नी के तौर पर रह रहे थे और. इस प्रकार वे 17 
अलापुरा, -पुराना इन्दौर, इन्दौर में पति-पत्नी के तौर पर रहे थे । आगे यह 
वणित किया गया है कि प्रतिवादी ब्रादी के साथ पत्नी के तौर पर रहने के लिए 
तैयार ओर रजामन्द है । किन्तु वादी ने जयवन्ती से विवाह किया है और उक्त 
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विवाह अवेध है, अतः प्रतिवादी के लिए वादी के साथ पत्नी के तौर पर उस 
समय तक साथ रहना मुश्किल होगा जब तक जयवन्ती उसके साथ रहती है। 
यदि वादी जयवन्ती के साथ नहीं रहता है तो प्रतिवादी वादी के साथ रहने के लिए 
तैयार और रजामन्द है । यह अंभिकथन कि प्रतिवादी ने वादी को अभित्यकत 
कर दिया है, मिथ्या है और इस वात को स्वीकार नहीं किया गया है। इन 
सब तथ्यों का अभिकथन करते हुए प्रतिवादी ने यह कहा है कि वादी का 
वाद खारिज किया जाना चाहिए और खर्चा दिया जाना चाहिए । 


“5. वादपत्न और उल्लिखित कथन पर विचार करने के पश्चात्‌ और 

उनमें किए गए प्रकथनों पर विचार करने के पश्चात्‌ विद्वान्‌ विचारण न्यायालय 
ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए हैं :-- 

(1) भ्या 4-12-1975 को प्रतिवादी वादी के सिन्धी कालोनी 

स्थित मकान से प्रातःकाल किसी की जानकारी के बिना भाग गई 


| 

| (2) क्या उक्त तारीख से आवेदन फाइल करने की तारीख 
तक अर्थात्‌ 5-12-77 तक प्रतिवादी ने वादी को लगातार अभित्यक्त 
| 


(3) क्या 4-12-1975 को वादी ने बलपूर्वक प्रतिवादी के 
शरीर से गहने उतार लिए थे और प्रतिवादी को केवल वे कपड़े पहने : 
हुए ही इन्दौर जाने वाली बस में बैठा दिया था ?****** नहीं 


(4) क्या वादी दूसरा विवाह करना चाहता था और उसके 
कारण उसने प्रतिवादी को अपने मकान से बाहर कर दिया ?****** हां 


(5) क्या वादी ने 6-5-1977 को जयवस्ती के साथ दूसरा 
विवाह किया है ?``` `` ` हां 


॒ । (6) अनुतोष और खर्चे--प्रतिवादी के विरुद्ध मामला खर्चे | 
सहित खारिज किया गया । | 


साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात्‌ विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को 
खारिज कर दिया । इस. निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर प्रस्तुत अपील 
फाइल की गई है। 


; 6. प्रथम विवाद्यक, जिसका विचारण न्यायालय ने विनिश्चय किया है, 
यह्‌ है कि क्या 4-12-1975 को प्रातःकाल प्रतिवादी ने वादी का मकान न 
किसी को कोई सूचना दिए बिना छोड़ दिया था । विवाद्यक वादी के पक्ष में | 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


नि० प० 1984--मध्य प्रदेश ४४ 


तय किया गया था और मेरे मतानुसार वह ठीक किया गया था । प्रतिवादी 
के विद्वान्‌ काउन्सेल ने मेरे समक्ष यह निवेदन किया है कि विद्वान्‌ विचारण 
न्यायालय ने विवाद्यक का विनिश्चय सही ढंग से नहीं किया है और ऐसा कहने 
का कारण यह्‌ है कि किसी ने भी प्रतिवादी को वादी का मकान छोड़ते हुए 
और इन्दौर जाते हुए नहीं देखा है । किन्तु इस दलील को केवल इस सीधे- 
साधे कारण से ही स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी के साक्ष्य में 
यह बात आ गई हे कि प्रतिवादी के पिता ने भी वादी को एक ट्रंक काल 
किया था कि राधा, प्रतिवादी सुरक्षित रूप से इन्दोर पहुंच गई थी। 
आगे उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या कारण है कि प्रतिवादी ने वादी का 
मकान छोड़ दिया था और वह इन्दौर आ गई थी । अतः यह्‌ दलील, कि किसी 
ने भी प्रतिवादी को वादी का मकान छोड़ते हुए नहीं देखा, अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं है । यह तथ्य शेष रहता है कि प्रतिवादी ने वादी का मकान 4-12-75 
को छोड़ा था और यह कि उसने मकात्र छोड़ने के लिए वादी की सम्मति नहीं 
ली थी। मकान छोड़ने के पश्चात्‌ दूसरा तथ्य जो पक्षकारों के साक्ष्य में 
स्वीकार किया गया है, यह है कि वाद के फाइल किए जाने तक अर्थात्‌ 
5-12-1977 तक प्रतिवादी वादी के मकान पर नहीं लौटी थी, अतः यदि उन 
दो तारीखों पर विचार किया जाता है तब इस बात का निरापद रूप से अनुमान 
किया जा सकता है कि दोनों के बीच वंवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो गए थे और 
वे. पुनः कभी भी चालू नहीं हुए । विद्वान्‌ विचारण न्यायालय ने विवाद्यक 
सं० 2 का विनिश्चय करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी ने 
वादी को अधित्यक्त नहीं किया है जैसा कि न्यायालय के समक्ष फाइल किए 
गए वाद में वादी ने अभिकथन किया है । अन्य विवाद्यक, जिस पर विचारण 
न्यायालय ने विचार किया है, यह है कि क्या बादी पुनः विवाह करना चाहता 
था और इसलिए उसने प्रतिवादी को अपने मकान से बाहर निकाल दिया । 
अगला विवाद्यक इस विवाद्यक का परिणाम है भोर न्यायालय ने यह 
अभिनिर्धारित किया है कि 6-5-1977 को वादी ने जयबन्ती से विवाह किया 
है और इस प्रकार प्रतिवादी को इस बात का अधिकार है कि वह वादी के 
मकान को छोड़ दे और अपने माता-पिता के साथ रहें । 


7. अब मैं इस वात पर विचार करूंगा कि क्या विचारण न्यायालय ने 
विवाद्यक सं० 2 का सही वितिश्चय किया है या नहीं । अभित्यजन साबित करने 
के लिए कतिपय तथ्य आवश्यक हैं और उन तथ्यों पर लछमन बनाम मीना! 


2 ए० ग्राई० झार० 1964 एस० सी० 40. . 
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वाले मामले में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया 
गया था :-- 

“'अभित्यजन का असली अर्थ साशय स्थायी रूप से पति या पत्नी 
हारा पति या पत्नी को स्थायी रूप से छोड़ना और त्यागना है और 
ऐसा कार्थ दूसरे की सम्मति के विना और युवितयुक्त हेतु के बिना 
किया गया हो । अभित्यजन विवाह की बाध्यता का पूर्ण रूप से खण्डन 
करना है। यदि पति या पत्नी में से एकं दूसरे को स्थायी भावावेश 
की स्थिति में छोड़ देता है, उदाहरण के लिए क्रोध या विरक्ति के 
कारण, और उसका आशय स्थायी रूप से सहवास समाप्त करने का 
नहीं होता है तो ऐसा कार्य अभित्यजन की कोटि का नहीं होगा । 
अभित्यंजन के अपराध के लिए जहां तक अभित्यजन करने वाले पति 
या पत्नी को सम्बन्ध है, दो अत्यावश्यक बाते अवश्य ही अस्तित्व में 
होनी चाहिए : (1) पृथक्करण का तथ्य और (2) सहवास को स्थायी 
रूप से समाप्त करने का आशय (अभित्यजन का आशय), इसी प्रकार 
जहां तक अभित्यक्तं किए गए पति या पत्नी का सम्बन्ध है, दो तत्व 

| अत्यावश्यक है : (1) सम्मति का में होना और (2) ऐसे आचरण का 
। ने होना जिससे वैवाहिक घर छोड़ने वाले दम्पत्ति को युक्तियुक्त कारण 
उपलब्ध न हो जिससे कि ऊपर वंणित आवश्यक आशय निकाला जा 
सके । अभित्यजन अंनुभांन पर आधारित होता “है जो प्रत्येक मामले के 
तथ्यों और परिस्थितियों सें निकाला जाता है। कतिपय तथ्यों से 
अनुमान निकाला जा सकता है जिनसे दूसरे मामले में उसी प्रकार का 
अनुमान नहीं निकाला जा सकता है अर्थात्‌ तथ्यों को उस प्रयोजन की 
दृष्टि से देखना होगा जो उन कार्यों से या आचरण से प्रकट होते हैं 
और आशय की अभिव्यक्ति को देखना होगा जो. पृथवकरण के 
वास्तविक कायों के पहले और बाद के हैं। यदि वास्तव में पृथक्करण 
| होता है तो अत्यावश्यक प्रश्‍न हमेशा यह है कि वह कार्यं अभित्यजत 
के आशय के कारण किया गया है। अभित्यजन का अपराध उस समय 
( प्रारम्भ होता है जब॑ पूथक्करणे और अभित्यजन के आशय साथ-साथ 
' - होते हें । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही समय प्रारम्भ 
हों। वस्तुतः पृथक्करण आवश्यक आशय के विना भी प्रारम्भ हो 
6:22: . सकता हैया बह हो सकता है कि पृथक्करण और अभित्यजन का 
(कक आशय एक समय में ही घटित हों । 
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यह सुस्थिर विधि है कि अभित्यजन साबित करने का भार 
अर्थात्‌ तथ्य एवं अभित्यजन का आशय पिटीशनण पर होता है और 
उसे युक्तियुक्त संदेह के परे न्यायालय के समाधान पर्यन्त यह साबित 
करना होता है कि अभित्यजन पिटीशन फाइल करने के पहले दो वर्ष 
की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान रहा एवं ऐसा अभित्यजन किसी 
न्यायसंगत युक्तियुक्त हेतु के बिना था । दूसरे शब्दों में भले ही पत्नी, 
जहां वह अभित्यक्त करने वाली पत्ती है, अलग रहने के लिए किसी 
न्यायसंगत हेतु को साबित नहीं करती है तब पिटीशनर पति को 
न्यायालय का यहं समाधान करना होगा कि अभित्यजन न्यायसंगत हेतु 
के विना था । 


एक बार अभित्यजन जैसा पहले परिभाषित किया गया है, 
साबित कर दिया जाता है तो अभित्यक्त [ए गए पति पर (ऐसे 
मामले को लाने पर जहां वह अभित्यक्त पति/पत्नी है) इस बात की 
बाध्यता नहीं है कि वह अभित्यजन करने वाले पति/पत्नी से अपना 
विचार बदलने के लिए अपील करे और यह परिस्थिति कि अभित्यक्त 
किए गए पति ने पत्नी से सुलह करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम 
उठाने का प्रयत्न नहीं किया, उसे इस बात से विवजित नहीं करती है 
कि वह न्यायिक पृथक्करण के अनुतोष को अभिप्राप्त करे । क्योंकि 
जब एक बार अभित्यजन सावित कर दिया जाता है तो अभित्यजन 
करने वाला पति/पत्नी जव तक वह अपना सुलह करने का सदआशय 
साबित नहीं करती है और वैवाहिक घर वापस लौटने का सदआशय 
साक्ष्ये द्वारा प्रस्तुत नहीं कर देती है तो यह अनुमान किया जाएगा 
कि वह अभित्यजन की स्थिति में बनी हुई है। निस्संदेह मामला 
उस समय बिलकुल अलग होगा और विभिन्न बातों पर विचार किया 
जाएगा जब दो वर्ष की कानूनी कालावधि के समाप्त होने के पहले या 
उसके पश्चात्‌ भी न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी फाइल करने के 
पहले अभित्यक्त किए गए दम्पत्ति का आचरण ऐसा था जिससे कि 
अभित्यजन करने वाले पति/पत्नी द्वारा सुलह का प्रयत्न करने के लिए 
कोई कार्यवाही करने पर किसी प्रकार की वाधा पैदा हो । यदि पति 
या -पत्नी इस प्रकार कार्य करता/करती है जिससे कि अभित्यजन' 
करने वाले पति/पत्नी को इस बात के लिए स्पष्ट रूप से ही दोष नहीं 
“दिया जा सकता कि उसने अभित्यजन को समाप्त नहीं किया । पुनः 
यदि दो वर्षं की कालावधि के समाप्त होने के पहले या अर्जी फाइल 
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करने के पहले पति या पत्नी का आचरण ऐसा है जिससे अभित्यजन' 
करने वाले पति/पत्नी को यह युत्रितयुवत हेतु उपलब्ध होता है कि 
सहवास प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए तो पिटीशनर सफल नहीं हो 
सकता । क्योंकि पिटीशनर को यह साबित करना होगा कि अभित्यजन 
अधिनियम की धारा 10(1)(क) में निर्दिष्ट सम्पूर्ण कालावधि के 
दौरान बिना किसी न्यायसंगत कारण के था । ऐसा होने पर ही वह 
सफल हो सकता है। 


यह्‌ प्रश्‍न कि क्या अभित्यजन करने वाले दम्पत्ति के पास 
अभित्यजन समाप्त करने के लिए प्रयत्न न करने का कोई युक्तियुक्त 
हेतु है और तत्समान प्रश्‍न यह है कि क्या बिना हेतु के अभित्यजन 
आवश्यक कालावधि तक अस्तित्व में रहा है, ये प्रश्‍न हमेशा ही तथ्य 
के प्रश्‍न है। ऐसे मामलों में विचार हेतु प्रश्‍न यह होता है कि 
“क्या अभित्यक्त पति/पत्ती का आचरण इस प्रकार था जिससे, 
कि अभित्यजन करने वाले पति/पत्नी को अभित्यजन समाप्त 
करने के लिए किसी प्रयत्न करने से माफ किया जा सके या 
सुलह करने के प्रयत्न से माफ किया जा सके।” इस नियम का आधार 
इस बात पर है कि अभित्यक्त पति/पत्नी का आचरण ऐसा था जो 
वतमान पृथक्करण के लिए सम्मति के तौर पर वेध रूप से प्रवृत्त 
होगा और इसका प्रभाव अभित्यजन करने वाले पति/पत्नी को वैवाहिक 
घर वापस लाने की किसी बाध्यता से माफ करने का होगा या उसके 
अनुचित आचरण में सुधार करने का होगा क्योंकि पति/पत्नी द्वारा 
अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए पिटीशन में 
पिटीशनर को यह साबित करना होता है कि अधिनियम की 
धारा 10(1)(क) में विनिदिष्ट दो वषे की कालावधि तक प्रत्यर्थी बिना 
किसी कारण के अभित्यक्त रहा था और उस आशय का पुरी 
| कालावधि के दौरान अस्तित्व में रहना साबित किया ही जाता 
हे चाहिए । र 


दो सुभिन्न बातों को इस दृष्टि से साथ-साथ अस्तित्व में रहना 

होगा कि अभित्यजन समाप्त हो जाए । पहली बात यह है कि अभित्यक्त 

_ ड दम्पत्ति को ओर से ऐसा आचरण होना चाहिए जिससे अभित्यजन 
कि करने वाले दम्पत्ति को मेल-मिलाप न करने के लिए न्यायसंगत और 
! युक्तियुक्त कारण हो ओर जिससे वैवाहिक घर वापस लौटने की उसको: 
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चालू बनी रहने वाली बाध्यता से उसे माफ किया जा सके । इस 
सम्बन्ध में अभित्यक्त पति/पत्नी के आचरण को ध्यान में रखना होगा। 


किन्तु एक और भी बात है जो इसी प्रकार महत्वपूर्ण है। वह यह है 


कि अभित्यक्त पति/पत्नी के आचरण का अभित्यजन करने वाले पति/ 
पत्नी के दिमाग पर इस प्रकार का प्रभाव होना चाहिए कि वास्तव 
में उससे वह अलग रहने के लिए प्रेरित हो और इस प्रकार अभित्यजन 
चालू बना रहे । किन्तु जहां तथ्य के आधार पर स्पष्ट है कि भभित्यक्त 
पति/पत्नी के आचरण को अभित्यजन करने वाले पति/पत्नी के दिमाग 
पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा वहां विधि का ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि अभित्यजन अभित्यक्त पति/पत्नी के आचरण के कारण समाप्त 
हो जाता है। यह सिद्धांत कि अभित्यक्त पति/पत्नी का आचरण जो 
इस प्रकार साबित हो गया है कि जिसके कारण अभित्यजन करने वाले 
दम्पत्ति को अभित्यजन चालू रखने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है 
तो उससे अभित्यजन समाप्त नहीं होता है और .यह बात अपने आपं 
में एक साक्ष्य है और अभित्यजन की विधि में अंतनिहित विधिक 
संकल्पनाओं से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है । 


न्या० सुब्बाराव के अनुसार: 


ऐसे पिटीशनर पर दूरूह भार होता है जो अभित्यजन के आधार 
पर अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। उसे चार अत्यावश्यक शर्तें 
साबित करनी पड़ती है; अर्थात्‌ (1) पृथक्करण का तथ्य; 
(2) अभित्यजन का आशय ; (3) पति या पत्नी की सम्मति का न होना; 
और (4) पति या पत्नी का ऐसा आचरण न होना जिससे भभित्यजनं 
करने वाले पति/पत्नी के पाम वैवाहिक घर छोड़ने के लिए युक्तियुक्त 
हेतु हो । अभित्यजन का अपराध युक्रितयुक्त संदेह से परे साबित किया 
जाना चाहिए ओर व्यवहार कुशलता के अनुमान के तौर पर पिटीशनर कें 
साक्ष्य को सम्पुष्टि होनी चाहिए । संक्षेप में वैवाहिक मामले में अपेक्षितं 
सबूत की तुलना उस सबूत से की जा संकती है जो आपराधिक मामलों 
में अपेक्षित होता है । यह साबित करने का भार कि अभित्यजन करने 
वाले पति/पत्नी के पास न्यायसंगत.हेलु है या नहीं, जिससे कि वह 
वेवाहिक घर छोड़ती/छोड़ता है, पिटीशनर पर होता है । विधिक भार 
ओर साबित करने के भार के बीच सुज्ञात अंतर है । विधिक भार 


हमेशा पिटीशनर पर होता है और सावित करने का भार बदलता 
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रहता है और यह एक सतत चालू रहने वाली प्रक्रिया है। किन्तु 
न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना होता है 
कि क्या बिना हेतु के अभित्यजन सावित करने के विधिक भार को 
पिटीशनर द्वारा साबित कर दिया गया है । 


धारा 10(1) के स्पष्टीकरण में अभित्यजन की सम्मिलित की 
जाने वाली परिभाषा का आशय उसमें आन्वयिक अभित्यजन के 
सिद्धांत को निगमित करना मात्र है। उक्त सिद्धांत इंग्लिश विधि में 
ज्ञात है और उसकी भाषा विचारपूर्वक व्यापक बनाई गई है जिससे 
कि हमारे समाज की विचित्र परिस्थितियां उसके अंतर्गत आ सकें। 
'अभित्यजन एवं आन्वयिक अभित्यजन के मूल तथ्य समाज हैं अर्थात्‌ 
आशय और तथ्य । यद्यपि एक मामले में वास्तव में परित्याग होता है 
ओर दूसरे में बाहर निकालने से सम्बन्धित आचरण । यद्यपि 
परिस्थितियों में अभित्यजित पति/पत्ती उसी मकान या उसी स्वामी के 
कमरे में भी रह सकता/सकती है । हमारे समाज में यह सुज्ञात है कि 
बहुत से घरों में पति का आचरण इस प्रकार का हो सकता है कि जिसके 
कारण उसकी पत्ती पूणे रूप से उसकी उपेक्षा किए जाने के कारण 
बहिष्कृत कर दी गई हो। यह कार्य यहां तक हो सकता है कि उसे 
वैवाहिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाए । किन्तु फिर भी 
पत्नी सामाजिक ओर आथिक हालात के कारण उसी मकान में बनी 
रह सकती है । “जानबूझकर उपेक्षा” शब्द जो स्पष्टीकरण में आए 
है, इंग्लिश विधि में आस्वयिक अभित्यजन शब्द को अपने अंतर्गत लाने 
के लिए परिकल्पित हैं। यदि ऐसा है तो उससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि साशय आचरण से ऊपर वणित अनुसार अभित्यजन के सभी 
तत्वों की पूर्ति होती चाहिए । अधिनियम की धारा 9(2) में 
“युक्तियुक्‍त प्रतिहेतु” अभिव्यक्ति जो धारा . 10(1) के स्पष्टीकरण 
में आई है, के अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए कोई शब्दकोश उपलब्ध 
नही किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 9 ओर धारा 10 में अलग- 
अलग विषयों का उल्लेख है। एक का सम्बन्ध दाम्पत्य अधिकारों 
का प्रत्यास्थापन है और दूसरा न्यायिक पृथक्करण से सम्बन्धित है । 
` न्यायालय को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह एक धारा के 
उपबन्धो को दूसरी धारा में प्रयोग में लाएं सिवाय वहां तक जहां तक 
कि उक्त धाराओं में ही ऐसा किए जाने का उपबन्ध किया गया हो! 
स्पष्टीकरण में अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा युक्तियुक्त 
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प्रतिहेतु को ऐसे विधिक आधार के समान नहीं माना गया है [जिसके 
कारण दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की कार्यवाही के विरुद्ध 
दलील कायम रखी जा सके । वास्तव में यह ऐसे विधि आधारों में से 
एक आधार पर परिसीमा है। दोनों आधारों के व्याप्ति क्षेत्र के बीच 
अत्यावश्यक अंतर है। सामाजिक दृष्टि से विकसित देशों में भी विधान- 
मण्डल विवाह की पवित्रता की ओर झुकता है । अत: अधिनियम की' 
धारा 9 के अधीन हमारी संसद ने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन 
के दावे को व्यर्थ करने के लिए कड़ी शर्तें अधिरोपित की हैं । उसी 
तके के आधार पर अधिनियम की धारा 10 के अधीन उसके द्वारा 


अभित्यजन के आधार पर पति/पत्नी के पृथक्करण की अनुज्ञा नहीं दी 


गई है । सिवाय उस समय के जबकि अभित्यजन युक्तियुक्त हेतुक के 
बिना हो । “युक्तियुक्त हेतुक” अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन इस 
प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि दोनों पक्षों की एक किया 
जा सके न कि पृथक किया जाए। उक्त अभिव्यक्ति “निर्देयता' 
ऐसे ही अन्य हेतुकों से अधिक व्यापक है । उसके अंतर्गत ऐसा प्रत्येक 
हेतुक आता है जो किसी दी गई परिस्थिति में न्यायालय को युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है। जिसके कारण पति/पत्नी द्वारा पत्नी/पति का 
अभित्यजन व्यायसंगत होता है । अधिनियम की धारा 9 में “युक्तियुक्त 
हेतुक के अनुसार” अभिव्यक्ति के अर्थान्वयन पर कोई प्रकाश नहीं 
डाला गया है । और किसी मामले में युक्तियुक्त हेतुक है या नहीं, इस 
बात का विनिश्चय उस मामले में पेश किए गए साक्ष्य ओर अन्य 
विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही विनिश्चित किया जाएगा । 


संक्षेप में कहा जाए तो विधिक स्थिति यह साबित करने का 


विधिक भार पिटीशन करने वाले पति/पत्नी पर है कि वह विश्वसनीय 
साक्ष्य पेश करके युक्तियुक्त संदेह से परे यह सावित करे कि प्रत्यर्थी 
ने युक्तियुक्त हेतुक के बिना उसका परित्याग कर दिया था । पिटीशनर 
को यह भी साबित करना होगा कि पुरी कानूनी कालावधि के दौरान 
अभित्यजन वना रहा और प्रत्यर्थी की ओर से वैवाहिक गृह वापस 


'लौटने का कोई सद्भावी प्रयत्न नहीं किया गया और यह कि पिटीशनर 
ने अपने शब्दों या आचरण से अन्य पक्ष (पति/पत्नी) को सहवास से नहीं 


रोका । जानबूझकर उपेक्षा अभिव्यक्ति जो धारा में सम्मिलित की गई 
है, भारतीय विधि में ऐसी कोई नई विचारधारा पुर स्थापित नहीं 
करती है जो इंग्लिश विधि में अज्ञात हो। किन्तु वह आन्वयिक 
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अभित्यजन के सिद्धांत की अभिवृद्धि मात्र ही है । उक्त सिद्धांत कठोर 
नहीं है किन्तु नमनशील है और उन सिद्धांतों का उल्लंघन उसके द्वारा 
नहीं होता है जो उस पर लागु होते हैं। वह विशिष्ट परिस्थितियों में 
लागू किया जा सकता है जो भारतीय समाज और घर में उद्भूत हो 
सकते हें ॥ अधिनियम की धारा 9 से युवितयुवत प्रतिहेतु के बिना 
अभिव्यक्ति परविपय का अर्थान्वयन करने की दृष्टि से कोई प्रेरणा 
प्राप्त नहीं को जा सकती और यह प्रश्‍न कि वया युक्तियुक्त हेतुक है 
या नहीं, तथ्य का प्रश्‍न है जिसका विनिश्चय प्रत्येक मामले के 
तथ्यों के आधार पर किया जाएगा । धारा 10(1)(क) के अधीन 
न्यायिक पृथवकरण के लिए पति द्वारा इस आधार पर किए गए 
पिटीशन में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसकी पत्नी ने उसका 
अभित्याग कर दिया था। मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करने के 
पश्चात्‌ बहुमत से (न्या० सुब्बाराव ने विसम्मति प्रकट की) कि पत्नी 
(प्रत्यर्थी) ने पति (पिटीशनर) का मकान उसकी सम्मति से नहीं छोड़ा 
था किन्तु उसने ऐसा अपने विचार से ही किया था और पति की जानकारी 
के बिना किया था । इस सम्बन्ध में संतोषजनक सबूत है कि अभित्यजन 
के|तथ्य के अलावा उस समय अभित्याग करने का आशय भी था जब उसने 
अपने पति का मकान छोड़ा और धारा 10(1) (क) के अधीन न्यायिक 
'पृथककरण के लिए पिटीशनर द्वारा न्यायालय में पिटीशन प्रस्तुत किए 
जाने के पहले दो वर्षों की अवघि के दोरान यह अपेक्षित आशय चालू 
बना रहा। उसका यह प्रस्ताव कि वह कुछ समय के पश्चात्‌ वापस लौट 
आएगी जैसा कि उसके पत्रों में कहा गया है, निष्कपट नहीं था और 
वास्तव में उसके वापस आने का कोई आशय नहीं था और मात्र 

यह तथ्य कि ऐसा आशय अभिव्यक्त करते हुए पत्र लिखे गए थे, 
अभित्यजन के चालू बने रहने से किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता 
है । अपीलार्थी का तारीख 1-4-1955 का पत्र जिसमें यह मान लिया 
जाए कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध व्यभिचार का कलंक लगाया गया था, किन्तु 
उसका प्रभाव पत्नी के दिमाग पर नहीं पड़ा और उसके कारण वह अलग 
रहती रही ओर इस प्रकार अभित्यजन चालू बना रहा । अतः उस पत्र 
से कानून के अनुसार पत्नी को कोई ऐसा न्यायसंगत आधार उपलब्ध 
नहीं होता है जिससे बह अपने पति के पास आने से इनकार कर सके । 
'पिटीशनर (पति) ने इस प्रकार यह साबित कर दिया है कि प्रत्यर्थी 
(पत्नी) ने उसे बिना किसी न्यायसंगत हेतुक कै धारा 10(1)(क) क 
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अधीन अपेक्षित कालावधि के लिए अभित्यक्त किया था और इस 
प्रकार वह न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए हकदार है । 
(देखिए ए० आई० आर० 1960 मद्रास 418 जो उलट दिया गया) 


प्रस्तुत मामले में वादी सत्यपाल ने अपने नातेदार के साथ, जो प्रतिवादी के 
घर गए थे, साक्ष्य प्रस्तुत किया ओर प्रतिवादी से अपने साथ चलने और रहने 
के लिए कहा । किन्तु जव सत्यपाल अपने नातेदार के साथ प्रतिवादी के घर 
उसे लाने के लिए ग्वालियर गया तो वादी और उसके नातेदारों के साथ उचित 
व्यवहार नहीं किया गया । किन्तु इसके विपरीत उनका अपमान किया गया 
और प्रतिवादी ने वादी के साथ जाने से इनकार कर दिया । पक्षकारों के बीच 
सूचनाएं एक दूसरे को भेजी गई और जब मैं तेजकुमार सेठी के माध्यम से 
प्रतिवादी द्वारा दिए उत्तर पर विचार करता हूं तो पक्षकारों के बीच के 
सम्बन्ध स्पष्ट हो जाते हें । तारीख 3-10-1977 की उक्त सूचना में प्रतिवादी 
ने यह स्वीकार किया है कि सिन्धी रीति-रिवाजों के अनुसार उसका विवाह 
वादी के साथ हुआ है और प्रतिवादी वादी की वैध रूप से विवाहित पत्नी है । 
"सूचना में आगे यह वणित किया गया है कि वादी ने लगातार अतिरिक्त धन 
की मांग की और यह भी धमकी दी कि यदि रकम संदत्त नहीं की जाती है तो 
प्रतिवादी को गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे । उसमें यह भी वणित है कि वादी 
को 1200 रुपए और दूसरे अवसर पर 5000 रुपए संदत्त किए गए थे। एक 
दस्तावेज़, जिसके सम्बन्ध में वादी यह जानता है कि वह मिथ्या है, प्रतिवादी 
को धमकी देकर प्राप्त की गई थी । वादी अक्सर प्रतिवादी को पीटता रहता 
था और उसका जीवन खतरे में था । सिफारिश में आगे यह वणित है कि वादी 
एक लड़की से विवाह करना चाहता है जो प्रतिवादी से उसका विवाह किए 
-जाने से पहले ही वादी की प्रेयसी रही है भोर वादी उसे अपने घर में अपनी' 
पत्नी के तौर पर रखना चाहता है ओर जब प्रतिवादी ने यह बात स्वीकार 


करने के सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा जाहिर की तब 4-12-1975 को प्रतिवादी . 


“को पीटा गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया । यदि इस सूचना 
'पर विचार किया जाता है तो इससे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता है कि 
प्रतिवादी वादी का मकान छोड़ने के पश्चात्‌ इस वैवाहिक कर्तव्य को समाप्त 
करना चाहती थी और अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए उसके 
यास पर्याप्त ओर युक्तियुक्त हेतुक था और चूंकि उसके पास युक्तियुक्त और 
पर्याप्त हेतुक था अतः वादी के मकान से अलग रहना अभित्यजन की कोटि में 
नहीं आएगा । अतः इस मामले में देखे जाने के लिए मुख्य बात यह है कि क्या 


प्रतिवादी द्वारा किए गए अभिकथन उसके द्वारा साबित किए गए हैं या नहीं । 
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यदि उसने वादी को जो सूचना भेजी और उसमें जो अभिकथन किए गए हैं, 
उससे यह साबित कर देती है तो मेरा विचार है कि विचारण न्यायालय द्वारा 
पारित निर्णय को कायम रखना होगा । किन्तु यदि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता 
हूं कि प्रतिवादी ने अपने नोटिस में जो अभिकथन किए हैं उन्हें पर्याप्त और 
युक्तियुक्त होने को साबित करने में वह असफल रही है और तब इस मामले 
में स्थिति पूर्ण रूप से भिन्न होगी । अतः मैं इस बात पर विचार करूंगा कि 
कया प्रतिवादी के पास युक्तियुक्त और पर्याप्त हेतुक था । 


8. प्रतिवादी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने मेरे समक्ष यह निवेदन किया कि 
वादी ने जयवन्ती से विवाह किया था ओर चूंकि वह जयवन्ती से विवाहित था, 
अतः प्रतिवादी को यह अधिकार था कि वह वादी से अलग रहे । मेरे मतानुसार 
जयवन्ती उर्फ मीना का वादी से विवाह साबित नहीं किया गया हे। अभिकथित' 
विवाह को साबित करने के लिए प्रतिवादी ने मोहन लाल नामक व्यक्ति की 
परीक्षा की है । प्रतिवादी साक्षी ने अपने कथन में यह कहा है कि वह सत्यपाल 
को जानता है ओर बुधवारा भोपाल की तिलक कालोनी में उसने सत्यपाल का 
विवाह करवाया था । उक्त लड़को तीर्थराम की पुत्री थी और उसका नाम 
जयबंती था । जयवंती का नाम बदलकर मीना कर दिया गया था और उस 
विवाह में करीब 40 से 50 व्यक्ति तक मौजूद थे। जब लड़की की शनाख्त और 
रंग के बारे में उसकी प्रतिपरीक्षा की गई तो उसे यह कहना पड़ा कि लड़की की 
शनाख्त के वारे में बह्‌ निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । उसके दिमाग 
में विवाह के समय लड़की के बारे में एक धूमिल-सा चित्र है क्योंकि उसने 
विवाह के समय लड़को के चेहरे को बहुत कम देखा था । वह गोरी है या 
काली, इस सम्बन्ध में भी बह कुछ नहीं कह सका । उसके कथन से यह स्पष्ट 
नहीं होता है कि वह्‌ विवाह कराने को तारीख, तिथि या महीना वतला सकता 
है । इसके अतिरिक्त यह बात है कि विवाह के समय 40 से 50. तक व्यक्ति 
सोजूद थे । किन्तु इस बात को पुष्टि करने के लिए एक भी व्यक्ति पेश नहीं किया 
गया । अतः उसका साक्ष्य यह्‌ अभितिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि 
उसने जयवंती के साथ सत्यपाल का विवाह करवाया था। इस “साक्ष्य के 
साथ यदि मैं जयवंती के पिता प्रतिवादी साक्षी 5 के. साक्ष्य पर विचार 
करता हूं ओर साथ ही कोशल्या बाई प्रतिवादी साक्षी 3 के साक्ष्य पर भी 
विचार करता हूं तो यह ज्ञात होता है कि उनका कथन यह है कि जैसा किं 

तिवादी ने अभिकथन किया हे जयबती का सत्यपाल से विवाह नहीं हुआ 
शा । मुझे ऐसा कोई वेध कारण नहीं बताया गया है कि लड़की के माता-पिता 
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हारा लड़को के विवाह के सम्बन्ध में मिथ्या बात क्यों कही गई । प्रतिवादी 
एक साक्षी के तौर पर जयवंती की परीक्षा करना चाहती थी और जब वह 
न्यायालय में हाजिर हुई तब प्रतिवादी ने उसे छोड़ दिया । प्रतिवादी के इस 
कार्यं से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि यदि उसके साक्षी के तौर पर 
जयवंती कौ परीक्षा की गई होती तो वह प्रतिवादी के विरुद्ध कथन करती । 
प्रतिवादी के साक्ष्य में इस सम्बन्ध में भी परस्पर-विरोध है कि विवाह किस 
स्थान पर हुआ था । भतः यदि उन सभी तथ्यों पर विचार किया जाता है तो 
मेरा यह मत है कि प्रतिवादी का यह अभिकथित पक्षकथन कि वादी ने जयबंती 
से विवाह किया भोर वह जयवंती के साथ उसके पति के रूप में रह रहा है, 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः विचारण न्यायालय का यह, निष्कर्ष कि 
अभिकथित विवाह के कारण प्रतिवादी वादी के मकान से अलग रहती थी, 


\ स्वीकार नहीं किया जा सकता और मुझे यह अभिनिर्धारित करना होगा कि 


प्रतिवादी के पास वादी का मकान छोड़ने के लिए कोई युक्तियुक्त हेतुक 
नहीं था । 


9. यह दलील दी गई कि अभित्यजन साबित करने का भार वादी पर 


नहीं है और यदि पत्नी यह साबित करती है कि उसके पास पति से अलग 


रहने के लिए युक्तियुक्त हेतुक था तो विवाह विच्छेद के लिए पिटीशन असफल 
होना चाहिए । किन्तु साबित करने के भार के प्रश्‍न पर मंगला बाई बनाम 
देव राव वाले मामले में विचार किया गया था और उसमें यह मत व्यक्त 
किया गया था :-- 


“इस दृष्टि से कि अभित्यजन द्वारा न्यायिक पृथक्करण के 
लिए आधार प्राप्त हो सके, पिटीशनर को निम्नलिखित बातें साबित 
करनी चाहिएं (1) पृथक्करण का तथ्य, (2) अभित्यजन.का आशय 
अर्थात्‌ सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का आशय और 
(3) पिटीशन के पेश किए जाने के शीघ्र पहले दो वर्ष से कम न होने 
वाली कालावधि जिसके दोरान पृथक्करण चालू बना रहा । यदि 
वास्तव में प्थक्करण होता है तो अत्यावश्यक प्रश्‍न यह है कि क्या 
उक्त्‌ काल अभित्यजन का आशय माना जा सकता है । पति और 
पत्नी के बीच घरेलू झगड़े की दशा में यह प्रायः सम्भव नहीं है क़ि 


चश्मदीद साक्ष्य पेश किया जा सके । किन्तु साथ ही दुव्यंवहार करने” 


का अभिकथन मात्र या उससे भी अधिक जब वह अभिकथन अस्पष्ट 
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हो, धारा 10 के अधीन पिटीशन का आवश्यक रूप से ही कोई उत्तर 
नहीं हो सकता । जब प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो तब यह्‌ अत्यावश्यक 
रूप से अपेक्षित है कि लिखित कथन में अभिकथन प्रमितता से वणित 
होता चाहिए और अभिकथनों के आवश्यक ब्यौरे होने चाहिएं 
दुर्व्येवहार या पीटे जाने के स्वरूप और विस्तार का प्राख्यान करना 
उस समय अनिवार्य है जब पत्नी अपने पति द्वारा आन्वयिक अभित्यजन 
की शिकायत करती है । अभित्यजन का प्रश्‍न केवल इस बात की जांच 
करके ही विनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किस पक्ष ने वैवाहिक 
घर सबसे पहले छोड़ा । पति किसी स्थान में रह सकता है किन्तु वह 
अपनी पत्नी के लिए वहां रहना असम्भव बना सकता हे । और यदि 
उस स्थिति में पत्नी वैवाहिक घर छोड़ देती है तो पति या पत्नी द्वारा 
ऐसा कायं अभित्यजन कहा जा सकता है। अभित्यजन के प्रश्न का 
विनिश्चय करते समय न्यायालय को दोनों पक्षकारों के आचरण पर 
विचार करना होता है। वास्तव में पति द्वारा अभित्यजन के आशय से 
पत्नी को छोड़ देना ओर पति द्वारा अपने आचरण से ऐसे ही इरादे से 
पत्नी को. बैवाहिक घर से चले जाते के लिए सहवास समाप्त करने की 
दृष्टि से बाध्य करने के बीच कोई अन्तर नहीं है। “किन्तु. पति का 
प्रत्येके आचरण यद्यपि वह पत्ती को परेशानी में डालने वाला हो 
पत्नी के लिए पति का घर छोड़ने का न्यायसंगत कारण नहीं हो 
सकता । पति का आचरण गम्भीर ओर विश्वसनीय प्रकार का होना 
चाहिए । दोषपूर्ण आचरण जिसंसे पति या पत्नी को दुख पहुंचे और 
ऐसा आचरण जो साहचये से ही दूर करने के बराबर हो--इन दोनों 
के बीच सीमा रेखा खींचनी होगी । इस सम्बन्ध में किसी अभिवचन 
या सबूत के अभाव में जिससे पति के गम्भीर और विश्वसनीय आचरण 
को साबित किया जा सके, जो पत्ती को बाहर निकाल देने के समाव 
हो, यह नहीं कहा जा सकता कि पति आन्वयिक अभित्यजन का दोषी | 
______ था । पत्नी द्वारा अपने जीवन को खतरा होने की आशंका से सम्बन्धित _ 
कथन मात्र किसी भी प्रकार से महत्त्व का नहीं माना जा सकता ।' 


“इसी प्रकार के सिद्धान्त विपिन चन्द्र शाह बनाम प्रभावती! वाले मामले म॑ | 
कः 'मञ्निकथित किए गए हैं। अतः आगे कार्यवाही करने के पहले मैं उस मामले | 
सें पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करूंगा । साक्ष्य पर विचार 


1 ए० आई० भार० 1957 एस० सी० 176. 
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करने के पश्चात्‌ निर्णय में आगे निम्तानुसार कहा गया :--- 


“चूँकि प्रतिवादी ने अपने पक्षकथन को साबित नहीं किया है 
ओर चूँकि वादी ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिवादी ने किसी 
हेतुक के बिना उसका घर छोड़ दिया था ओर वह उसकी इच्छा के 
विरुद्ध चली गई थी और वह लगातार दो वर्ष से अधिक समय तक 
अलग रही थी, अतः मेरे मतानुसार वादी ने जैसा दावा किया है, वह 
विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार है। 


10. आगे कार्यवाही करने के पहले मैं बिचारण न्यायालय एवं अपील' 
न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच सुलह के लिए की गई कार्यवाहियों पर 
विचार करूंगा । मेरे समक्ष यह दलील दी गई कि जब इस न्यायालय द्वारा 
सुलह की कार्यवाहियां की जा रही थीं कि पत्नी, पति के साथ रहने के लिए 
तैयार और रजामन्द है और चूंकि वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार 
ओर रजामन्द है, अतः विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री वादी के पक्ष में मंजूर 
किया जाना आवश्यक नहीं है । असली प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी राधा 
द्वारा किया गया यह प्रस्ताव असली और सद्भावी है। जेसा मैं पहले ही 
वर्णित कर चुका हूं प्रतिवादी ने यह वणित किया है कि वह सत्यपाल के साथ 
रहने के लिए रजामन्द है यदि वह जयवंती से अलग रहने के लिए तैयार है । 
जयवंती उसकी अभिकथित विधिक पत्नी है। यह प्रस्थापना सशर्त हे और वहं 
भी अभिकथित द्वितीय विवाह प्रतिवादी द्वारा साबित नहीं किया गया है 
इसलिए इंस प्रकार की सशर्त प्रस्थापना, जिसमें शते ही मिथ्या है असली प्रस्थापना 
नहीं कही जा सकती ओर वादी द्वारा ऐसी प्रस्थापना को रह करना और सुलह 


| से इनकार करना उसके अधिकारों के भीतर था । अन्य पहलू यह है कि जब 
। दो वर्ष की कालावधि बीत जाती है और वादी को विवाह-विच्छेद की डिक्री 


| प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो ऐसे अधिकार को समाप्त करने 


के लिए, जो वादी के पक्ष में उद्भुत हो गया है, यदि प्रस्थापना की जाती है तो 


| ऐसी प्रस्थापना असली नहीं मानी जा सकती । ऐसी प्रस्थापना का प्रभाव वादी! 
| को न्यायालय के माध्यम से अपने विधिक अधिकारों को प्राप्त करने से 


! निहंकित बनाना नहीं होना चाहिए । भतः सुलह कार्यवाहियां जो विचारण 


| न्यायालय एवं अपील न्यायालय में की गई थीं ओर प्रतिवादी की अपने पति 


| 


| 


ements 


के साथ रहने की प्रस्थापना चूंकि सद्भाविक प्रार्थना नहीं थी, अतः वादी 
विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त होने से निहंकित नहीं हो जाएगा । 


11. विचार किए जाने के लिए अगला मुद्दा यह है कि यदि वादी के 
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पक्ष में विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर कर दी जाती है तो प्रतिवादी निर्वाह 
व्यय के लिए हकदार होगी । निर्वाह व्यय के तौर पर उसे वाद एवं अपील के 
लम्बित रहने के दौरान 150 रुपये प्रतिमास पहले ही मंजूर किया जा चुका 
है । वह यह निर्वाह व्यय जीवन पर्यन्त या जब तक वह पुनः विवाह नहीं करती 
है, प्राप्त करने की हकदार होगी । 


12. ऊपर किए गए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप यह अभिः 
निर्धारित किया जाता है कि 4-12-1975 को प्रतिवादी वादी के मकान से 
चली गई थी ओर प्रतिवादी ने पति का किसी हेतुक के विना लगातार दो वपं 
की कालावधि के लिए अभित्याग किया था । आगे यह अभिनिर्धारित किया 

-गया कि 4-12-1975 को प्रतिवादी अपनी इच्छा से ही इन्दौर गई थी ओर 
बादी ने उसे बलपूर्वक बस में नहीं बेठाया था । आगे यह अभिनिर्धारित किया 
गयां कि वादी ने प्रतिवादी को अपने घर से बाहर नहीं निकाला था क्योंकि | 
बह्‌ पुनः विवाह करना चाहता था । अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि 
6-5-1977 को वादी ने जयवंती से विवाह नहीं किया था जैसा कि प्रतिवादी” 
द्वारा अभिकथन किया गया है । | 


13. परिणामस्वरूप यह अपील मंजूर की जाती है और विचारण 
न्यायालय का निर्णय ओर डिक्री अपास्त किया जाता है और जैसा ऊपर वर्णित । 
किया गया है, प्रतिवादी के विरुद्ध और वादी के पक्ष में विवाह-विच्छेद को 
डिक्री मंजूर की जाती है। मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चा 
पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है-कि वे इस न्यायालय में और साथ ह 
निचले न्यायालयों में हुए अपने-अपने खर्चे वहन करेंगे । 


अपील मंजूर की गई 
मि० न 
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श्री लक्ष्मीनारायण महाराज ; देवता बनाम आयकर आयकत, 
भोपाल ओर अन्य 
(Shri Laxminarayan Maharaj; Deity Vs. Commissioner 
of Income Tax, Bhopal and others) 
तारीख 8 सितम्बर, 1983 
[मु० न्या० जी० पी० सिह ओर न्या० फंजन उददीन] 


आय-कर अधिनियम, 1961--धारा 12-क--सर्पाठत आयकर नियम, 
1962--नियम 17-क--न्यास के सूजन का सबूत--यदि न्यास का सृजन 
किसी लिखत के अधीन किया जाता है तो उसे गठित करने वाली दस्तावेज को 
पेश किया जाना होगा--अग्य मामलों में न्यास के सुजन को साबित करने वाले 
` साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजों को पेश किया जा सकता है । 


2. आय-कर अधिनियम, 1961--धारा 11, 12 और 12-क--सभी 


पूर्त अथवा धार्मिक न्यासों को धारा 11 ओर 12 के अधीन फायदे उपलभ्य हुँ 


चाहे उनका सूजन किसी लिखत के अधीन किया गया हो या नहीं--धारा 
12-क का आशय न्यासों को-उपलभ्य फायदों को छीनना नहीं है । 


पिटीशनर संख्या 1 ने लोक धार्मिक न्यासं होने का दावा किया और 
"तदनुसार आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12-क के अधीन न्यास के 
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जिसे आयुक्त ने आय-कर नियमों के नियम 
17-क के अननुपालन के आधार पर नामंजूर कर दिया । उक्त आदेश से 
व्यथित होकर पिटीशनरों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह पिटीशन 
'किया । पिटीशनरों ने न्यास के अस्तित्वशील होने के संबंध में, जो कि 100 वर्ष 
से भी” अधिक पुरानी है, वहुत-सी दस्तावेज पेश कीं किन्तु आयुक्त ने यह 
दृष्टिकोण अपनाया कि ये दस्तावेज न्यास के सृजन का सबूत नहीं हैं अतः 
आय-कर नियम, 1962 के नियम 17-क को पूर्ति नहीं होती है । 
अभिनिर्धारित--पिटीशन मंजूर किया गया । 

जब किसी न्यास का सृजन किसी लिखत के अधीन किया जाता है तो 
नियम 17 यह अपेक्षा करता है कि “भूल लिखत” फाइल को जाए और जब 
न्यास का सृजन किसी लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है तो “न्यास 
के सृजन के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज” .को फाइल किया जाए । धारा 12-क(क) 


Fe TT  - 
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ओर नियम 1 7-क(क) के विश्लेषण से यह पता चलता है कि न्यास के सृजन के 
तथ्य को सिद्ध किया जाना है और इस तथ्य को गठन करने वाले और साक्ष्य देने 
वाले दस्तावेजों को पेश करके सिद्ध किया जा सकता हें। जब न्यास का सृजन 
किसी लिखत के अधीन किया जाता है तो नियम यह अपेक्षा करता है कि स्वयं 
गठन करने वाली दस्तावेज पेश की जाएं अर्थात्‌ वह लिखत जिससे न्यास सृजित 
की गई है । जब न्यास का सृजन किसी लिखत के अधीन नहीं किया जाता है 
तो गठन करने वाली किसी दस्तावेज़ को पेश करना असम्भव हे और इसीलिए 
नियम यह अपेक्षा करता हे कि साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजे पेश की जाएं अर्थात्‌ 
ऐसी दस्तावेजे जो न्यास के सृजन का साक्ष्य देती हें । साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजों 
को केवल उन्हीं दस्तावेजों तक सीमित नहीं रखा जा सकता जो सीधे न्यास के 
सूजन को सावित करती हों बल्कि उनके अन्तर्गत ऐसी सभी दस्तावेजे आएंगी 
जो न्यास के सुजन का अनुमान लगाने के लिए ताकिक आधार प्रस्तुत करती 
हों ओर ऐसी सभी दस्तावेजों को नियम ] 7-क(क) के अर्थ के भीतर “न्यास 
का सृजन करने के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजों” के रूप में वर्णित किया जा सकता 
है । ऐसी दस्तावेज़ जो न्यास के सूजन का प्रत्यक्ष साक्ष्य है, सामान्यत: उसका 
गठन करने वाली दस्तावेजे होती हैं, जिन्हें पेश नहीं किया जा सकता है यदि 
व्यास का सृजन लिखत द्वारा नहीं किया गया है ओर यदि “न्यास का सुजन के 
साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज” शब्दों का अर्थान्वयन उन दस्तावेजों तक सीमित 
रखा जाए जो न्यास के सृजन का सीधा साक्ष्य हो तो न्यास को रजिस्ट्रीकृत 
करना लगभग असम्भव होगा जो कि किसी लिखत के अधीन सृजित नहीं की गई 
थीं । नियम के रचयिताओं का यह आशय कभी नहीं रहा होगा । (वैरा 6) 


धारा 12-क 1 अप्रैल, 1973 से जोड़ी गई थी । इस बाबत विवाद 
नहीं है कि धारा 11 और 12 का फायदा सभी पूर्त अथवा धामिक न्यासों को 
उपलब्ध है बावजूद इस बात के चाहे वे किसी लिखत के अधीन सुजन की गई 
हों अथवा अन्यथा सूजित की गई हों । यह बात प्रकट है कि धारा 12-क के 
पीछे आशय उन न्यासो को उपलभ्य फायदों को छीनना नहीं है, जो न्यास किसी: 
लिखत के अधीन से अन्यथा सृजित की गई हैं। (वेरा 5 ) 


सिविल रिट अधिकारिता : 1981 का प्रकीर्ण पिटीशन संख्या 1222. 


संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किया गया पिटीशन । 
पिटीशनर' को ओर से >> श्री बी० एल० नेमा 


पत्ययो को ओरसे `` श्रीबी? के० रावत 
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न्यायालय का निर्णय मु० न्या० जी० पी० सिंह ने दिया । 


मु० न्या० सिह : 

पिटीशतर संख्या 1, श्री लक्ष्मीनारायण महाराज, किला मंदिर, दुर्ग के 
देवता, का यह दावा है कि वह एक लोक धामिक न्यास है। पिटीशनर 
संख्या 2 इस न्यास का सरवराकार है। पिंटीशनर न्यास ने आयकर अधिनियम, 
1961 की धारा 12-क के अधीन न्यास के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन 
दिया । कमिश्नर ने अपने तारीख 6 फरवरी, 1979 वाले आदेश द्वारा आयकर 
नियम, 1962 के नियम 17-क के अननुपालन के लिए पिटीशनर का आवेदन 
नामंजूर कर दिया । संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस पिटीशन में 
पिटीशनरों ने इसी आदेश को चुनौती दी है । 


2. पिटीशनर का पक्षकथन यह है कि वह न्यास 100 वपं से भी 
पहले सुष्ट की गई थी किन्तु उसका सृजन किसी लिखत अथवा दस्तावेज़ के 
अधीन नहीं किया गया था । रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ पिटीशनर 
न्यास ने 10 दस्तावेजें फाइल कीं । ये दस्तावेजें तीन प्रकार की हैं : () ट्रस्ट 
द्वारा धारित भूमि से संबंधित राजस्व,अभिलेख, (11) सम्पत्ति कर के निर्धारण 
से संबंधित आदेश, और (11) न्यास के अस्तित्व के समर्थन में शपथपत्र और 
नागरिकों की घोषणा । आयुक्त ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ये सभी दस्तावेजें 
यद्यपि न्यास के अस्तित्व का साक्ष्य देती हैं तो भी वे ऐसी दस्तावेजें नहीं हैं 
जिनसे न्यास के सुजित होने का साक््य मिलता हो और इसीलिए आयकर 
नियम, 1962 के नियम 1/-क की अपेक्षा की पूति नहीं हुई है । इस 
दृष्टिकोण की शुद्धता की ही इस पिटीशन में परीक्षा की जानी है । 

3. अधिनियम की धारा 12-क, जहां तक कि वह सुसंगत है, इस 
प्रकार है :--- 

“12-क. धारा 11 और धारा 12 के उपबन्ध किसी न्यास या 
संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जब तक निम्नलिखित शर्तें 
पुरी न की जाएं, अर्थात्‌ :-- 

(क) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने विहित प्ररूप में 
और विहित रीति में आयुक्त को 1973 की जुलाई के प्रथम 
दिन के पूर्व, या त्यास के सुजन की या संस्था की स्थापना की 
तारीख से एक वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व, उनमें 
से जो भी पश्चातवर्ती हो, न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के 
लिए आवेदन किया है १ 
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परन्तु आयुक्त, स्वविवेकानुसार, पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति 
के पश्चात्‌ किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 
ग्रहण कर सकेगा । 


4. आय-कर नियम का नियम 17-क, जो धारा 12-क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनाया गया था, इस प्रकार है :-- 

° 17-क. पूर्तं अथवा धामिक न्यास के रजिस्ट्रोकरण के लिए 
आवेदन, आदि-- 

किसी पूर्तं अथवा धामिक न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण 
के लिए आवेदन धारा 12-क के खण्ड (क) के अधीन प्ररूप संख्या 
10-क में दो प्रतियों में किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित 
दस्तावेज़ होंगी, अर्थात्‌ :--- 


(क) जहां न्यास सुजन अथवा संस्था का स्थापन किसी 
लिखत के अधीन किया जाता है मुल लिखत, उसकी एक प्रति 


सहित ओर जहां न्यास का सूजन अथवा संस्था का स्थापन 


किसी लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है वहां वह 
दस्तावेज़ जिससे न्यास के सुजन अथवा संस्था के स्थापन का 
साक्ष्य मिलता हो, उसकी एक प्रति के साथ : 


अंग्रेजी में यह इस प्रकार है : 
हत. Application for registration of charitable or 
religious trust, etc.— 


An application under clause (a) of section 12-A 
for registration of a charitable or religious trust or 
institution shall be made in duplicate in Form No 
10-A and shall be accompanied by the following 
documents, namely :— 


(a) Where the trust is created, or the insti- 
tuton 15 established, under an instrument, the 
mstrument in original, together with one copy 
thereof , and where’ the trust is created, or the 
institution js established, otherwise than under 
an strument, the document evidencing the 
creation of the trust or the establishment of the 
mstitution, together with one copy thereof 
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परन्तु यह कि यदि मुल लिखत अथवा दस्तावेज को सुविधाजनक 
रूप से पेश नहीं किया जा सकता है तो आयुक्‍त मूल के बदले उसकी 
प्रमाणितः प्रति ग्रहण कर सकेगा ।” 


5. धारा 12-क 1 अपेल, 1973 से जोड़ी गई थी। इस बाबत 
विवाद नहीं है कि धारा 11 और 12 का फायदा सभी पूर्त अथवा धामिक 
न्यासों को उपलब्ध है, बावजूद इस बात के चाहे वे किसी लिखत के अधीन 
सृजित की गई हों अथवा अन्यथा सृजित की गई हों । यह बात प्रकट है कि 
धारा 12-क के पीछे आशय उन न्यासों को उपलभ्य फायदों को छीनना नहीं है 
जो न्यास किसी लिखत के अधीन से अन्यथा सूजित की गई हैं। इस पृष्ठभूमि 
में ही अधिनियम 17-क का अर्थान्वयन करना होगा । 


6. जब किसी न्यास का सृजन किसी लिखत के अधीन किया जाता है 
तो नियम 17 यह अपेक्षा करता है कि “मूल लिखत” फाइल की जाए और 
जब न्यास का सृजन किसी लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है तो 
“न्यास के सृजन के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज” को फाइल किया जाए] 
धारा 12-क (क) और नियम 17-क-(क) के विश्लेषण से यह पता चलता है 
कि न्यास के सृजन के तथ्य को सिद्ध किया जाना है और इस तथ्य को गठन करने 
वाले और साक्ष्य देने वाली दस्तावेजों को पेश करके किया जा सकता है । जब 
न्यास का सृजन किसी लिखत के अधीन किया जाता है तो नियम यह अपेक्षा 
करता है कि स्वयं गठन करने वाली दस्तावेज़ पेश की जाएं अर्थात्‌ वह लिखत 
जिससे न्यास सृजित की गई है । जब न्यास का सृजन किसी लिखत के अधीन 
नहीं किया जाता है तो गठन करने वाली किसी दस्तावेज को पेश करना असम्भव 
है और इसीलिए नियम यह अपेक्षा करता है कि साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजें पेश 
'की जाएं अर्थात्‌ ऐसी दस्तावेजें जो न्यास के सृजन का साक्ष्य देती हैं । साक्ष्य 
स्वरूप दस्तावेजों को केवल उन्हीं दस्तावेजों तक सीमित नहीं रखा जा सकता 
जो सीधे न्यास के सृजन को साबित करती हों बल्कि उनके अन्तर्गत ऐसी सभी 
दस्तावेजें आएंगी जो न्यास के सूजन का अनुमान लगाने के लिए ताकिक 
आधार प्रस्तुत करती हों और ऐसी सभी दस्तावेजों को नियम 17-क(क) 
के अर्थ के भीतर “न्यास का सृजन करने के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजों” के रूप 


Provided that if the instrument or the document 
in original cannot conveniently be produced, it shall be 
open to the Commissioner fo accept a certified copy in 
 { _._ lieu of the original.” 
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में वणित किया जा सकता है। ऐसी दस्तावेज जो न्यास के सृजन का प्रत्यक्ष 
साक्ष्य है सामान्यतः उसका गठन करने वाली दस्तावेज होती है, उसे पेश नहीं 
किया जा सकता है यदि न्यास का सूजन लिखत द्वारा नहीं किया गया है और 
यदि “त्यास के सूजन की साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज” शब्दों का अर्थान्वयन यदि उन 
दस्तावेजों तक सीमित रखा जाए जो न्यास के सूजन का सीधा साक्ष्य हों तो न्यास 
को रजिस्ट्रीकृत करना लगभग असम्भव होगा जो कि किसी लिखत के अधीन 
सृजित नहीं की गई थीं । नियम के रचयिताओं का यह आशय कभी नहीं रहा 
होगा । हमारी यह राय है कि इन शब्दों के अन्तर्गत ऐसा साक्ष्य देने वाली सभी 
दस्तावेजे हैं अर्थात्‌ वे सभी दस्तावेजें जो न्यास के सुजन का अनुमान लगाने के 
लिए ताकिक आधार प्रदान करती हैं | पिटीशनरों द्वारा पेश किए गए राजस्व 
कागजात में 1910-11, 1929-30 की जमाबंदियां और 1931 में जारी 
किया गया पट्टा और 1954-55 को जमाबंदी थीं । इन सभी दस्तावेजों में 
पिटीशनर व्यास को किराएदार अथवा भूमि स्वामी के रूप में प्रविष्ट किया 
गया है और सरबराकार के नाम का भी उल्लेख किया गया है । 1967-68 
से लेकर 1974-75 तक के लिए सम्पत्ति कर से संबंधित निर्धारण आदेश भी 
फाइल किए गए थे। ये सभी दस्तावेजें यद्यपि न्यास के सृजन का सीधा साक्ष्य | 
नहीं हैं तो भी 1910-11 से पुर्व न्यास के सूजन का अनुमान लगाने के लिए 
ताकिक आधार प्रदान करती हैं ओर उन्हें ऐसी दस्तावेजों के रूप में वर्णित 
किया जा सकता है जो नियम 17-क के प्रयोजनार्थ न्यास के सुजन के साक्ष्य 
स्वरूप दस्तावेज हे. । हमारी यह राय है कि आयुक्‍त का नियम 17-क के बारे 
में बहुत संकुचित मत अपनाना और यह अभिनिर्धारित करना ठीक नहीं थां | 
कि पिटीशनर न्यास ने उस नियम का अनुपालन नहीं किया है । 


7. पिटीशन मंजूर किया जाता है। आयुक्त ' का तारीख 6 फरवरी, 
1979 का आदेश अभिखण्डित किया जाता है और उसे यह आदेश दिया 
जाता है कि वह ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए न्यास 
के आवेदन पर पुनविचार करे । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जा 
रहा है। प्रतिभूति की रकम प्रत्यर्थी को लौटा दी जाएगी । 


पिटीशन मंजूर किया गया | 
श० 


२.7५. 
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मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम राज्य औद्योगिक 
न्यायालय और अन्य 


(M. P. State Road Transport Corporation Vs. State 
Industrial Court and others) 


तारीख 15 सितम्बर, 1983 ` 
[न्या० जे० एस० वर्मा] 


राज्य सड़क परिवहन निगम स्थायी आदेश, खण्ड 1 2(1)(च)--शराब 
पीकर मंजिलो गाड़ी चलाना--भले ही ड्राइवर मत्तता की स्थिति में न हो 
किन्तु इससे बस के यात्रियों एवं साथ ही सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों का 
जीवन या सुरक्षा संकटापन्न होती है—एऐसा आचरण बड़ा अवचार हे-र्‍यह. 
सुनिश्चित करना व्यापक लोकहित में होगा कि ऐसा फोई व्यक्ति मंजिली गाड़ी 
न चलाए--ऐसा ड्राइवर सेवा में नहीं रखा जा सकता--ड्राइवर की ,सेवा 
समाप्त करने का आदेश विधिमान्य हे । 


2. मध्य प्रदेश मोटर वेहिकल्स रूल्स, 1974 (मध्य प्रदेश मोटर-यान' 
नियम, 1974) नियम 25(1) (७) --शराब पीकर मंजिली गाड़ी चलाना--- 
प्रतिषेध मत्तता की उस दशा तक ही सीमित नहीं है जब यान चलाने की 
सामथ्यं पुरणं रूप से नष्ट हो जाती है--यद्द ह्लास की ऐसी दक्षा परं लागू हैं 
जिसमें ह्रास को डिग्री के प्रति निर्देश नहीं किया जाता है । 


प्रत्यर्थी सं० 3 मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में बस ड्राइवर के 


तौर पर नियोजित था । एक दिन बस चलाते समय निगम के उड़नदस्ते ने मार्ग . 


में बस की जांच की और यह स्पष्ट रूप से पाया कि प्रत्यर्थी सं 3 शराब 
पीकर बस चला रहा था । प्रत्यर्थी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना दोष स्वीकार 
कर लिया ओर उसे दोषसिद्ध ठहराया तथा जुमनि का दण्डादेश दिया गया । 
इसके पश्चात्‌ प्रत्यर्थी को एक आरोप-पत्र जारी किया गया जिसमें अन्य आरोपों 
के अलावा एक आरोप यह था कि बस के ड्राइवर को हैसियत में ड्यूटी के 
समय उसने शराव पी थी और वह नशे की हालत में बस चला रहा था । शराब 
पीने का तथ्य और उसी हालत में बस चलाने के तथ्य को प्रत्यर्थी ने स्वीकार 
किया है । इस मामले में प्रश्‍न यह था कि क्या प्रत्यर्थी का उक्त आचरण 
अवचार को कोटि का था । निगम ने उसके आचरण को स्पष्ट अवचार माना 


. और उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं । श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय 
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ने सेवा-समाप्त करने के आदेश को रह कर दिया और यह मत अपनाया कि 
शराब पीने के पश्चात्‌ बस चलाना अपने आप में अवचार नहीं है और ऐसा 
आचरण स्थायी आदेशों के खण्ड 12(1)(च) के अधीन नहीं आता है। 
चूंकि, इस संबंध में और अधिक साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी इतना अधिक नशे 
में था कि वह बस चलाने में असमर्थ था, अंत: अभिकथित अवचार के संबंध 
में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह साबित कर दिया गया है। 
'उक्त निर्णय के विरुद्ध निगम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन 
प्रस्तुत पिटीशन फाइल किया है और औद्योगिक न्यायालय के आदेशों को 
भभिखण्डित करने की प्रार्थना की है । 


अभिनिर्धारित --पिटीशन मंजूर किया गया । | 


न केवल “मत्तता” शब्द बल्कि “आचरण जिससे किसी व्यक्ति का 
जीवन या सुरक्षा संकटापन्न हो” शब्द ऊपर वर्णित खण्ड 12(1)(च) में बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं । निस्संदेह “मत्तता” शब्द स्वयं ही अवचार गठित करने के लिए 
पर्याप्त है । तथापि मत्तता के अलावा कोई अन्य आचरण जिससे किसी व्यक्ति 
'का जीवन या सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह भी खण्ड 12(1)(च) के अधीन 
भवचार की कोटि में आता है। मत्तता का कार्य ऐसे आचरण की कोटि का 
भी हो सकता है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या सुरक्षा संकटापन्न हो 
जाए किन्तु भले ही कायं “मत्तता” गठित करने के लिए पर्याप्त न हो, फिर 
भी वह कतिपय परिस्थिति में ऐसे आचरण की कोटि का हो सकता है जिससे 
'किसी व्यक्ति का जीवन या सुरक्षा संकटापन्त हो जाए। यह बात नशे की 
हालत में कोई मोटर-यान चलाते की स्थिति में सच है जबकि नशे की हालत 
मत्तता की स्थिति से कुछ कम हो । यह आवश्यक नहीं है कि कोई 
व्यक्ति जो मत्त हो, वह इस प्रकार की नशे की हालत में हो जिससे कि वह 
अपने कार्यों को जानने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए असमर्थ हो जाए। 
इसके अलावा “किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को संकटापन्न करने का | 
आचरण इस बात के लिए पर्याप्त है कि उसके अंतर्गत शराब पीने के पश्चात्‌ | 

. यात्री बस चलाना आ जाता है। भले ही ड्राइवर इतना अधिक मत्त न हो किं | 
वह स्वयं को या अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण रूप से असमर्थ | 
हो । कम मात्रा में शराब पीना भी ऐसी नशे या उत्तेजना की हालत होती है | 
ओर काफी हद तक उससे मानव मानसिक शक्तियां और मानव कार्य करने की. | 

. शक्तियां दूषित हो जाती हैं । यदि कोई व्यक्ति शराब पीने के पश्चात मोटर ' 
चलाता है तो तद्द्वारा वह न केवल उन यात्रियों के जीवन या सुरक्षा को | 
संकटापस्न करता है जो उस यान में याचा कर रहे होते हैं, किन्तु उन व्यक्तियों 
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के जीवन या सुरक्षा को भी संकटापन्न करता है जो उस समय सड़क पर 
होते हैं । (पेरा 6) 


प्रतिषेध, मत्तता की उस दशा तक ही सीमित नहीं है जब यान चलाने 
की सामर्थ्य पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है यह ह्लास की ऐसी दशा पर लागू 
है जिसमें ह्लास की डिग्री के प्रति निर्देश नहीं किया जाता हे । किसी मोटर- 
यान का मत्त ड्राइवर ओर वह भी मंजिली गाड़ी का मत्त ड्राइवर यातायात 
के लिए गम्भीर जोखिम है और राजमार्ग पर इस प्रकार की इजाज़त देना 
बहुत ही असुरक्षित हे । (पैरा 7) 


आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1980 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 69. 
राज्य के औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अभिखण्डित 

करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन । 

पिटीशनर की ओर से ... श्री वी० एस० डबीर और ए० जी० ढाडे 

प्रत्यर्थी सं 3 की ओर से ... श्री वी० एस० स्रोती 


न्या० जे० एस० वर्मा : 


प्रत्यर्थी सं० 3 कुंजीलाल. मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में बस 
ड्राइवर के तौर पर नियोजित था । 10-1-1970 को वह खमरिया विलासपुर 
मार्ग परे निगम की वस चला रहा था । निगम के उड़नदस्ते ने मार्ग में बस 
की जांच की ओर यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि प्रत्यर्थी सं० 3 कुंजीलाल 
शराब पीकर बस चला रहा था । यह भी अभिकथन किया गया है कि कंजी- 
लाल ने जांच करने वाले कर्मचारियों के माथ दुर्व्यवहार (कदाचार). किया | 


` चल मजिस्ट्रेट, बिलासपुर ते कुंजीलाल द्वारा स्वीकृति करने पर उसे दोषसिद्ध 


किया और जुमाने का दण्डादेश दिया । 


2. 2-6-1970 को एक आरोप-पत्र “'उपाबन्ध ए” निगम ने 
कुंजीलाल प्रत्यर्थी सं० 3 को जारी किया गया । आरोपों में से एक आरोप 
यह है कि उसने शराब पी थी ओर वह उस समय वस के ड्राइवर के तौर पर 


ड्यूटी पर था ओर वह नशे की हालत में बस चला रहा था जो मानक स्थायी ` 


आदेशों के खण्ड 12(1)(च) के अधीन बड़ा अवचार है | शराब पीने का यह 
तथ्य ओर यह तथ्य कि कुंजीलाल उसी हालत में बस चला रहा था, स्वयं 
कुंजीलाल ने,स्वीकार किया है 1 संविवाद केवल यह था,कि क्या वह अभिकथित 


(अवचार की कोटि का.था ।.निम्रम ने यह.निष्कर्ष निकाला कि अवचार स्पष्ट 


: Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


30 मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ब० ओद्योगिक न्यायालय (न्या० वर्मा) 


था । इसके पश्चात्‌ निगम ने तारीख 22-1-1971 के आदेश उपा० बी द्वारा 
कुंजीलाल की सेवाएं समाप्त कर दीं । 


3. कुंजीलाल प्रत्यर्थी सं० 3 ने मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध ' 
अधिनियम की धारा 31(3) के अधीन अपनी सेवा समाप्त किए जाने पर 
आक्षेप करते हुए एक आवेदन फाइल किया । श्रम न्यायालय ने यह्‌ 
अभिनिर्धारित किया कि घरेलू जांच अविधिमान्य थी । इसके पश्चात्‌ श्रम 
न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर अवचार के अभिकथन की परीक्षा करना 
प्रारम्भ किया । गुणागुण के आधार पर श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि बस चलाते समय कुंजीलाल शराब के नशे में था और यह बात स्वयं उसने 
श्रम न्यायालय में भी स्वीकार की है। तथापि श्रम न्यायालय ने आगे यह 
अभिनिर्धारित किया कि बस चालक द्वारा ड्यूटी पर केवल शराब पीना मात्र 
मानक स्थायी आदेशों के खण्ड 12(1)(च) के अधीन अवचार की कोटि में 
नहीं आता है। परिणामस्वरूप श्रम न्यायालय ते यह निदेश दिया कि कुजीलाल 
प्रत्यथी सं 3 को आधी मजदूरी सहित तारीख 31-1-1979 के आदेश 
“'उपा० ई” द्वारा बहाल किया जाता है । निगम ने मध्य प्रदेश औद्योगिक 
सम्बन्ध अधिनियम की धारा 66 के अधीन ओद्योगिक न्यायालय को पुन रीक्षण 
फाइल किया जो ओद्योगिक न्यायालय ने तारीख 21-4-1979 के आदेश 
“उपा० जी” द्वारा खारिज कर दिया । औद्योगिक न्यायालय ने यह मत भी 
अपत्ताया कि शराब पीते के पश्चात्‌ बस चलाना अपने आप में ही अवचार 
नहीं है और यह मानक स्थायी आदेशों के खण्ड 12(1)(च) के अधीन नहीं 
आता है ओर चूंकि इस सम्बन्ध में ओर अधिक साक्ष्य नहीं है कि कुंजीलाल 
प्रत्यर्थी सं० 3 इतना अधिक नशे में था कि वह बस चलाने में असमर्थ था, भतः 
अभिकथित अवचार के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है 
कि वह साबित कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप निगम ने भारत के 
संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह पिटीशन फाइल किया है ओर उन 
आदेशों को अभिखण्डित करने की प्राथना की है। 9 


4. प्रश्‍न यह हे कि क्या स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर जो 
साबित हुए पाए गए है, मानक स्थायी आदेशों के खण्ड 12(1)(च) में 
यथाउपबंधित अवचार साबित कर दिया गया है या नहीं । दूसरे शब्दों में खण्ड 
12(1)(च) का अर्थ ही विनिश्चय के लिए एकमात्र प्रशन है. । | ` 

5. मानक स्थायी आदेशों काः खण्ड 1 2 (1 )(ब) इस प्रकार है :-- :. 

“12. भवचार के सिए अनुशासंनिक कार्यवाही-- 
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(1) किसी कमंचारी द्वारा निम्नलिखित कार्य करना या 
उनका लोप करना बड़े भवचार की कोटि में आएगा। 
xX xX xX 
(च) उपक्रम में कार्य के घंटों के दौरान मत्तता, बलवात्मक या 
विश्वृखल व्यवहार या किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को 
संकटापन्न करने वाला आचरण, अभित्रास, शारीरिक विवाध्यत्ता या 
अनुशासन को ध्वंस करने वाला कोई कार्य |” (जोर देने [के लिए 
रेखांकन किया गया है) 
अतः असली प्रश्‍न यह है कि क्या स्वीकार किए गए तथ्य के आधार पर प्रत्यथी 
सं० 3 कुंजीलाल श राव पीने के पश्चात्‌ यात्री बस चला रहा था। उसकी नशे 
की हालत स्पष्ट थी । अतः ऊपर वर्णित खण्ड 12(1)(च) में उपवन्धित अवचार 
साबित कर दिया गया है । श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय द्वारा 
अपनाया गया मत जो प्रत्यर्थी सं० 3 की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल ने भी 
बुह्राया हे, यह है कि शराव पीने के पश्चात्‌ वस चलाना खण्ड 12(1)(च) के 
अधीन ड्राइवर की ओर से अवचार की कोटि में नहीं आता है जव तक कि यह्‌ 
और दशित न कर दिया जाए कि ड्राइवर इतना अधिक नशे में था कि वह 
मोटर चलाते समय मोटर-यान को नियंत्रण में रखने में असमर्थ था । इसके 
विपरीत पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि शराब पीने के 
पश्चात्‌ बस चलाने का तथ्य मात्र ही इस अवचार को गठित करने के लिए 


पर्याप्त है और यह आवश्यक नहीं है कि ड्राइवर के नशे की हालत को अधिक 
विस्तार से दर्शाया जाए । 


6. मेरी राय में न केवल “मत्तता” शब्द बल्कि “या आचरण जिससे 
किसी व्यक्ति का जीवन या सुरक्षा संकटापन्न हो” शब्द, ऊपर वर्णित खण्ड 
12(1)(च) में बहुत महत्वपूर्ण है । निस्संदेह “मत्तता” शब्द स्वयं ही अवचार 
गठित करने के लिए पर्याप्त है । तथापि मत्तता के अलावा कोई अन्य आचरण 
जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या सुरक्षा संकटापन्न हो जाए,.वह भी खण्ड 
12(1)(च) के अधीन अवचार की कोटि में आता है । मत्तता का कार्य ऐसे 
आचरण को कोटि का भी हो सकता है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या 
'सुरक्षा संकटापन्न हो जाए किन्तु भले ही कार्य “मत्तता” गठित करने के लिए 
पर्याप्त न हो, फिर भी वह कतिपय परिस्थिति में ऐसे आचरण की कोटि का हो 
सकता है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या सुरक्षा संकटापन्न हो जाए । यह 
बात नशे को हालत में कोई मोटर-यान चलाने की स्थिति 'में सच 'है, जबकि 
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नशे की हालत मत्तता को स्थिति से कुछ कम हो । चेम्बर्स ट्वन्टीयथ संचरी 
डिक्शनरी के अनुसार “मत्तता” से अभिप्रेत है “नशे की हालत”, अत्यधिक न्न 
की हालत, उसी शब्दकोश के अनुसार नशे को हालत से अन्य बातों के साथ. 
साथ अभिप्रेत है, शराब पी हुई स्थिति, अधिक उत्तेजना या नशे में होना। 
रेन्डम हाउस डिक्शनरी, कालेज एडीशन के अनुसार “मत्तता” से अभिप्रेत है, 
मतवालापन, नशा या मदहोश स्थिति । इस प्रकार शब्दकोषमें दिए गए अथ 
के अनुसार केवल मतवालापन या नशे को स्थिति “मत्तता” गठित करने के लिए 
पर्याप्त नहीं है और यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जो “'मत्तता” हो बहू 
इस प्रकार की नशे की हालत में हो जिससे कि वह अपने कार्यो को जानने या 
नियंत्रित करने के लिए असमर्थ हो जाए। इसके अलावा “किसी व्यक्ति के 
जीवन या सुरक्षा को संकटापन्न करने का आचरण इस बात के लिए पर्याप्त है 
कि उसके अंतर्गत शराब पीने के पश्चात्‌ यात्री बस चलाना आ जाता है। भले 
ही ड्राइवर इतना अधिक मत्त न हो कि वह. स्वयं को या अपने कार्यों को 
नियंत्रित करने के लिए पूर्ण रूप से असमर्थ हो। कम मात्रा में शराव पीना 
भी ऐसी नशे या उत्तेजना की हालत होती है और काफी हद तक उससे हमारी 
. मानसिक शक्तियां ओर हमारे कार्य करने की शक्तियां दूषित हो जाती हैं। 
यदि कोई व्यक्ति शराब पीने के पश्चात्‌ मोटर चलाता है तो तद्द्वारा वहग 
केवल उन यात्रियों के जीवन या सुरक्षा को संकटापन्न करता है जो उस 
यान में यात्रा कर रहे होते हैं, किन्तु उन व्यक्तियों के जीवन या सुरक्षा को 
भी संकटापन्न करता है जो उस समय सड़क पर होते हैं। नशे की हालत वाला 
ड्राइवर निस्संदेह ही यातायात के लिए बहुत गम्भीर खतरा है । विशिष्ट रूप 
से इसी कारण से नशे की हालत 'में मोटर-यान को चलाना कानूनी उपवनं 
द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है। 
7. सुसंगत कानूनी उपबन्ध जो किसी बस ड्राइवर को लागू होते हैं, 

बह्‌ मध्य प्रदेश मोटर वेहिकल रूल्स, 1974 के नियम 25 का उपनियम (1) 

का खण्ड 19 है, जो इस प्रकार है :-- - | 

“25. मोटर गाड़ी से अन्यथा संजिली ओर संविदा गाड़ियों के _ 

ड्राइवरों का आचरण और कतंव्य--किसी मोटर गाड़ी से अन्य मंजिली | 

गाड़ी या संविदा गाड़ी का ड्राइवर-- । 

(४७) कतेव्य पर रहते समय ,मत्तता की हालत में या ऐसी 5 

हालत में नहीं होगा जिसमें उसके द्वारा किसी उपशामक,,स्वापकर्या | 


चलावे की उसको साग्रथ्ये का ह्वास.हो जाता.है। 
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इस प्रकार मंजिली गाड़ी के ड्राइवर को निषिद्ध करने के लिए अभिव्यक्त 
प्रतिषेध है कि जत्र वह इयूटी पर रहता है, तब वह नशे की हालत में या ऐसी 
हालत में न हो जिसमें उपशामक, स्वापक (पीनक लाने वाला) या उत्तेजक 
द्रव या निमिति लेने के कारण या उनका उपयोग करने के कारण यान चलाने 
की उसकी सामर्थ्यं का ह्लास हो जाता हे । प्रतिपेध, मत्तता की उस दशा तक 
ही सीमित नहीं है जब यान चलाने की सामर्थ्यं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है । 
यह हास की ऐसी दशा पर लागु है जिसमें हास की डिग्री के प्रति निर्देश 
नहीं किया जाता है । इस सम्बन्ध में संदेह नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार 
शराब पीने से जिससे मत्तता की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, जैसा कि प्रस्तुत 
मामले में है, यान चलाने की सामर्थ्यं का ह्लास अनिवार्य रूप से होता है भले ही 
सामर्थ्यं पूर्ण रूप से नष्ट न हो । यह प्रतिषेध जिसे भी लागु होता है, यह स्थिति 
मत्तता की स्थिति तक पहुंचने के बहुत पहले की है । मत्तता की स्थिति में यान 
चलाने की सामथ्यं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। मत्तता की स्थिति में जो कुछ भी 
आवश्यक है, जिससे हास होता है, भले ही वह आकस्मिक हो, वह मोटर-यान 
चलाने की सामथ्यं का ह्लास है। मत्तता की स्थिति बाद को स्थिति है जो नशे 
की हालत से बहुत आगे की स्थिति होती है और यह आवश्यक नहीं है कि ऊपर 
वणित नियम 25(1)(5/%) में अन्तविष्ट प्रतिषेध का समाधान करने के लिए 
उस स्थिति तक पहुंचा जाए। इसका कारण स्पष्ट है । किसी मोटर-यान का 
मत्त ड्राइवर ओर वह भी मंजिली गाड़ी का मत्त ड्राइवर यातायात के लिए 
गम्भीर जोखिम है और राज मार्ग पर इस प्रकार को इजाजत देना बहुत ही 


अधुरक्षित है । 


8. मानक स्थायी आदेश के खण्ड' 12(1)(च) की अपेक्षा पुरी हो 
जाती है भले ही अवचारी के आचरण से किसी व्यक्ति का जीवन या सुरक्षा 
संकटापन्न होने की सम्भावना हो अर्थात्‌ भले ही खतरे की युक्तियुक्त रूप से 
आशंका हो ओर उस समय ही नहीं जवकि खतरा आसन्न या अपरिवर्जनीय है । 
कोई कार्य जो यातायात के लिए जोखिम की कोटि का है और निवारक अध्युपाय 
के तौर पर कानूनी उपबन्ध के द्वारा निषिद्ध है, इस प्रकार का होना चाहिए 
जो “किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को संकटापन्न .करने का भाचरण 
हो, ऐसा आचरण मानक स्थायी आदेशों के खण्ड 12(1) (च) के अधीन बड़ा 
अवचार है ।” 


9. यह तथ्य मात्र कि मत्तता अपने आप में ही अवचार गठित करती 
है जबकि किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को संकटापन्न करने का आचरण 
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“मत्तता” की कोटि का न होने पर भी खण्ड 12(1)(च) के अधीन अवचार है _ 
और उससे यह पर्याप्त रूप से ज्ञात होता है कि श्रम न्यायालय और औद्योगिक 
न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत मानक स्थायी आदेशों के खण्ड 12(1 )(च) 
को सही रूप से पढ़ने पर आधारित नहीं है । वास्तव में श्रम न्यायालय भर 
औद्योगिक न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में खण्ड 12(1)(च) के शेष 
बचे भाग की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। विशेष रूप से उसमें प्रयुक्त “या 
किसी व्यवित के जीवन या सुरक्षा को संकटापन्न करने का आचरण शब्द | 


10. मेरे मतानुसार स्वीकार किया गया तथ्य कि प्रत्यर्थी सं० 3 जब 
कर्तव्य पर था, तब उसने शराव पी थी और वह स्पष्ट रूप से ही मत्तता को 
स्थिति में था तथा वह उस समय मंजिली गाड़ी चला रहा था, जिसमें बहुत 
अधिक संख्या में यात्री यात्रा कर रहे थे, यह बात यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है 
कि उसके आचरण से यात्रियों एवं साथ ही उस समय राजमाग पर चलने वाले 

य व्यक्तियों का जीवन या सुरक्षा संकटापन्त हो गई थी और मानक स्थायी 
आदेशों के खण्ड 12(1)(च) में परिभाषित बड़ा अवचार स्पष्ट रूप से साबित 
कर दिया गया था । श्रम न्यायालय और ओद्योगिक न्यायालय द्वारा निकाले 
गए प्रतिकूल निष्कर्ष मानक स्थायी आदेशों के खण्ड 12(1)(च) को गलत 
ढंग से पढने और उनका गलत अर्थान्वयन करने के कारण निकाले गए हैं भोर 
इसलिए अभिलेख को देखते ही स्पष्ट गलती हुई हे । 


11. प्रत्यर्थी सं० 2 के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि श्रम | 
न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप 
प्रत्यर्थी सं० 3 यथापूर्वं कर दिया गया है ओर इस रिट पिटीशन को मंजूर 
करने का प्रभाव यह होगा कि वह तियोजन से वंचित हो जाएगा । यह दलील | 
एक ऐसे आधार के तौर पर दी गई जिससे कि रिट अधिकारिता का प्रयोग “ 
करके हस्तक्षेप करने से उच्च न्यायालय इनकार कर दे। मैं इस दलील से सहमत ' 
होने में असमर्थ हूं ऐसे व्यक्ति को मंजिली गाड़ी को चलाने की इजाज़त देवा 
यातायात के लिए बहुत अधिक जोखिम की बात है और लोक हित उसके 
(ड्राइवर के) हित से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह बात सुनिश्चित करता र 
व्यापक लोक हित में होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति मंजिली गाड़ी न चलाए । इस 
दलील को खारिज करने के लिए यह बात पर्याप्त है । 


12. परिणामस्वरूप पिटीशन मंजूर किया जाता है । श्रम च्यायालर्य 


5 


१ 


और औद्योगिक न्यायालय दारा पारित. किए गए आक्षेपित आदेश अभिखण्डितँ | 
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किए जाते हें । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता । प्रतिभूति की 
बकाया रकम पिटीशनर को वापस लोटा दी जाए । 

पिटीशन मंजूर किया गया । 


पमि० 


नि० प० 1984 : मध्य प्रदेश--35 
दुर्गा प्रसाद बनाम श्री के० पी० दीक्षित, प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर 


(Durga Prasad Vs. Shri K. P. Dikshit, Authorised 
Officer, Jabalpur) 


तारीख 19 सितम्बर, 1983 
[मु० स्या जी० पी० सिंह, न्या० बी० सी० वर्मा और न्या० फंजन उद्दीन] 


मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम (मध्य प्रदेश एकोमोडेशन 
कंट्रोल ऐक्ट) 1961--धारा 39 “खाली हो गया है या खाली होने की 
संभावना है”--पद की अर्थ व्याप्ति--यदि किराएदार आवासं को अप्राधिकृत 
रूप से शिकमी किराये पर देता है तो आबंटन की कारवाई को जा सकती है । 


मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम (मध्य प्रदेश एकोमोडेशन 

कंट्रोल एक्ट) 1961--धारा 39 का प्रविषय--प्राधिकृत अधिकारी केवल 

आबंटन का आदेश कर सकता है--उसके द्वारा किराएदार अथवा अविधिपूर्ण 

` शिक्रमी किराएदार की बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता । 

मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम (मध्य प्रदेश {एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट) 

1961--धारा 39 ओर 12(1)(ख)--मकान-मालिक धारा 39 के उपबंधों 

का लाभ नहीं उठा सकता--बेदखली के लिए उसे धारा 12(1)(ख) के अधीन 
सिविल वाद संस्थित करने का उपचार प्राप्त हे । 


गोपाल लालजी महाराज ट्रस्ट, हनुमंत लाल, जबलपुर के स्वामित्व में 
मकान सं० 92/6 गोपाल बाग, जबलपुर सहित बहुत से मकान थे । उक्त मकान 
को पिटीशनर सं० 2 की मार्फत मैसर्स गोपालं हेमराज को किराये पर दिया 
गया था । पिठीशनर सं० 1 विगत 12 वर्ष से उसका किराएदार है ओर उस 
पर काबिज है । ` मकान-मालिक ने अभी तक किराएदार अर्थात्‌ मैसर्स गोपाल 
हेमराज की बेदखली के लिए उस भावास को भविधिपूर्ण रूप से पिटीशनर सं० 1 
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को शिकमी किराये पर देने के आधार पर कोई वाद फाइल नहीं किया | 
प्राधिकृत अधिकारी ने मकान-मालिक से कतिपय सूचना चाही और उत्तर प्राप्त 
होने पर नोटिस (उपाबंध पी-6) द्वारा उसके अधिभोग को अप्राधिकृत करार 
दे दिया गया । कुछ जांच किये जाने के पश्चात्‌ उससे आवास खाली करने के 
लिए कहा गया जिसमें असफल रहने पर कुछ और कार्रवाई की जानी थी । 
इस पर पिटीशनरों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यहु | 
पिटीशन समस्त कारंवाई को और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रश्‍नगत आवास 
को खाली करने के निदेश को चुनौती देते हुए फाइल किया । मामला दस 
न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यह प्रश्‍न उठाया 
गया कि जब कोई किराएदार उसकी किराएदारी के दौरान उस आवास को र 
अप्राधिकृत रूप से शिकमी किराए पर देता हे, जिसे मध्य प्रदेश आवास 
नियंत्रण अधिनियम, 1961 लागू होता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि 
वह आवास अधिनियम की धारा 39 के भीतर खाली हो गया है। इस 
न्यायालय के पुर्ववर्ती विनिश्चयों में कुछ विरोध पाये जाने के कारण यह मामला 
विनिश्चय के लिए बृहद्‌ न्यायपीठ को निर्देशित किया गया। पिटीशनर की ओर 
से यह दलील दी गई कि किराएदार अथवा पिटीशनर सं० 2 ने पिटीशनर 
सं० 1 को आवास शिकमी किराए पर दिया और इसलिए वह आवास कभी 
भी खाली नहीं हुआ । परिणामतः अधिनियम की धारा 39 के उपबंध लागू | 
नहीं होते ओर प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम की धारा 39 के अधीत 
आवास को आबंटित करने की अधिकारिता और पिटीशनर सं० ] से उसको | | 
खाली करने का निदेश देने की अधिकारिता कभी भी प्राप्त नहीं हुई । 


अभिनिर्धारित--पिटीशन मंजूर किया गया । 


सहज रूप से पढ्ने पर ओर शब्दों को उनका सामान्य अर्थ दिए जाते | 
पर 'खाली हो गया है अथवा खाली होने की संभावना है? पद से जैसा कि | 
अधिनियम की धारा 39 में प्रयुक्त किया गया है, आवास के सम्बन्ध में यह ; 
अभिप्रेत है कि अधिभोगी व्यक्ति आवास छोड़ देता है ओर अपना वास्तविर्क || 
कब्जा समाप्त कर देता है भले ही उसी समय वह किसी अन्य को आवास का । 
अधिभोगी बना दे। इसे प्रकार ऐसे मामले में जहां किरांएदार आवास की | 
शिकमी किराए पर देता है, भले ही अप्राकृत रूप से, तो अधिनियम कौ. 
धारा 39 के प्रयोजनांचे यंह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह आवासं | 
खाली हो गया है। (वैरा 4) र | | 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 


नि० प० 1984--मध्य प्रदेश 37 


मकान-मालिक को अधिनियम को धारा 39 के अधीन इस व्यवस्था 
का प्रयोग उन किराएदारों की बेदखली के लिए नहीं करने देना चाहिए जिन 
किराएदारों ने अविधिपूर्ण रूप से परिसर को शिकमी किराए पर दे दिया है । 
यदि मकान-मालिक यह पाता हे कि उसके किराएदार ने आवास को किसी 
शिकमी किराएदार को किराए पर दिया है तो मकान-मालिक को सदैव ही 
अधिनियम की धारा 12(1) (ख) पर आधारित आवास से बेदखली के लिए 
नियमित आवेदन फाइल करने का उपचार प्राप्त है। यदि मकान-मालिक को 
अपने किराएदार को वेदखल करने के लिए अधिनियम की धारा 39 के 
उपबंधों का लाभ उठाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो प्रकट रूप से 
इसका अर्थ विधि के इस उपबंध का दुरुपयोग होगा जिसे हर हालत में 
निवारित किया जाना चाहिए । (पैरा 5) 


अधिनियम की धारा 39 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी आवास का 
'आबंटन कर सकता है यदि यह खाली हो गया है अथवा इसके खाली होने की 
संभावना है । अधिनियम की धारा 39 के अधीन यही कार्यवाही प्रकल्पित है। 
किन्तु अधिनियम की धारा 39 प्राधिकृत अधिकारी को किसी किराएदार 
अथवा अविधिपूणे शिकमी किराएदार को आवास को छोड़ने का निदेश देने के 
लिए अनुज्ञात नहीं करती । वह अधिकार मकान-मालिक को प्राप्त है, जो, 
यदि वह चाहे, अपने किराएदार की बेदखली चाह सकता है और तियमित वाद 
संस्थित करके अविधिपूर्ण शिकमी किराएदार से कब्जा भी प्राप्तकर सकता 
है। (परा 6) 

४ पैरा 
11971] 1971 का प्रकीर्ण पिटीशन सं०665 जिसे 21 सितम्बर, 4 
1978 को विनिश्चित किया गया : जगमोहन स्वरूप 
गुप्ता बनाम किराया नियंत्रण अधिकारी और अन्य 
(Jagmohan Swroop Gupta Vs. Rent Control 

Officer and others) 
का अनुमोदन किया गया । 
[1977] 1977 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 100 जिसे 20 अप्रैल, 4 
1978 को विनिश्चित किया गया : दिनेश अवस्थी 
बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (Dinesh Awasthi 
Vs. State of Madhya Pradesh and others) 
को उलट दिया गया । 
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सिविल रिट अधिकारिता : 1983 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 652. 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किया गया पिटीशन । 
पिटीशनर की ओर से 22 श्री आर० एल० स्वर्णकार 
प्रत्यर्थो की ओर से न श्री आर० के० वर्मा, सरकारी अधिवक्ता 
न्यायालय का निर्णय न्या० पी० एल० वर्मा ने दिया । 
न्या० वर्मा : 


गोपाल लाल जी महाराज ट्रस्ट, हनुमन्त लाल, जबलपुर बहुत से 
मकानों का स्वामी था जिनमें मकान सं० 92/6 गोपाल बाग, जबलपुर 
सम्मिलित है, जिसे इसके मालिक, कन्हैया लाल पण्डा, पिटीशनर सं० 2 की 
मार्फत मै० गोपाल हेमराज, जबलपुर को किराए पर दिया गया था । पिछले 
लगभग 12 वर्ष से कन्हैया लाल पण्डा ने उस आवास को पिटीशनर सं० 1, 
दुर्गा प्रसाद वर्मा को किराए पर दे दिया जो उस आवास पर .अब वास्तविक 
रूप में काबिज है । उस आवास को अविधिपूर्ण रूप से दुर्गा प्रसाद को शिकमी | 
किराए पर देने के आधार पर मकान-मालिक ने अभी तक किराएदार अर्थात्‌ . 
मे० गोपाल हेमराज की बेदखली के लिए कोई वाद फाइल नहीं किया है । 


2. प्राधिकृत अधिकारी ने मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल ऐक्ट, 
1961 (मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌, 
अधिनियम कहा गया है) के अधीन मकान-मालिक से तारीख 15 नवम्बर, | 
1969 को सूचना द्वारा (उपाबंध पी-4) ब्लाक सं० 9 2/6 की बावत कतिपय 
जानकारी देने के लिए कहा । मकान-मालिक से यह भी अपेक्षा की गई थी कि | 
वह प्राधिकृत अधिकारी को ब्लाक सं० 92/6 के किराएदारों और वास्तविक 
अधिभोगियों के नाम बताए और यह भी कि क्या किराएदारों ने अपने मकान | 1 
बना लिए हैं । उपाबंध पी-6 वह उत्तर है जो मकान-मालिक ने नोटिस उपाबंध र 
पी-4 के जवाब में दिया है । यह उत्तर प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी ते | 
पिटीशनर दुर्गा प्रसाद वर्मा को एक नोटस (उपाबंध पी-6) जारी किया जिसमें | 
उससे यह उपदर्शित करने की अपेक्षा की गई कि उसे उस आवास को खाली 
करने के लिए क्यों न कहा जाए क्योंकि उसका अधिभोग अप्राधिकृत है। | 
दुर्गा प्रसाद का उत्तर उपाबंध पी-7 है । कुछ जांच की गई और 1 मार्च, 1982 
, के आदेश (उपाबंध पी-8) द्वारा पिटीशनर दुर्गा प्रसाद से 8 मार्च, 1982 तक | 
उस आवास को खाली करने के लिए कहा गया । इसमें असफल रहने पर कुछ | 
ओर कारवाई अनुध्यात थी । इस पर पिटीशनरों ते भारत के संविधान के £ 
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अनुच्छेद 226 के अधीन यह पिटीशन, की गई समस्त कार्रवाई को और 
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रश्‍नगत आवास को खाली करने के निदेश को, 
चुनौती देते हुए फाइल किया । प्राधिकृत अधिकारी ने उसके द्वारा की गई 
कारवाई को न्यायोचित ठहराते हुए अपना उत्तर फाइल किया । मामला इस 
न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 3 सितम्बर, 
1982 को सुनवाई को गई । जो प्रश्‍न उठाया गया यह था कि जब कोई 
किराएदार उसकी किराएदारी के दोरान उस आवास को अप्राधिकृत रूप से 
शिकमी किराए पर देता है जिसे मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल ऐक्ट, 1961 
लागू होता है तो क्या यह कहा जा सकता हे कि वहू आवास अधिनियम की 
धारा 39 के अर्थ के भीतर 'खाली' हो गया है । उस पिटीशन की सुनवाई 
करने वाली खण्ड न्यायपीड ने इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों में कुछ 
विरोध पाया और इसलिए यह मामला वृहत न्यायपीठ को विनिश्चय के लिए 
निर्देशित किया गया । इस प्रकार यह मामला इस न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई 
के लिए प्रस्तुत किया गया । पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री स्वर्णकार ने 
यह दलील दी है कि किराएदार अर्थात्‌ पिटीशनर सं० 2 ने पिटीशनर सं०1 
को आवास शिकमी किराए पर दिया और इसलिए वह आवास कभी भी खाली 
नहीं हुआ । परिणामतः यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 39 के उपबंध 
लागू नहीं होते ओर प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम की धारा 39 के अधीन 
भावास को आबंटित करने की अधिकारिता और पिटीशनर सं० | से उसको 
खाली करने की मांग करने की अधिकारिता कभी भी प्राप्त नहीं हुई । 
अधिनियम की धारा 39 इस प्रकार है :-- 
+39. किराए पर देने का नियंत्रण (1) कलक्टर अथवा ऐसा 
अन्य अधिकारी जो उप-कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, जसा 


कि इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अध्याय 


में प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) स्वप्रेरणा पर अथवा इस निमित्त 
आवेदन किए जाने पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा मकान-मालिक 


*अग्रेजी में यह इस प्रकार है :-- 

“39. Control of Letting. (1) The Collector or 
such other Officer not below the rank ofa Deputy 
Colleétor as may be authorised by him in this behalf 
(hereinafter referred to in this chapter as the authorised 

Officer) may on his own motion or on an application 
made to him in ‘this behalf, by general or special 
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से शिसी आवास के बारे में लिखित में जानकारी (ऐसे समय के भीतर 
जो उसमें विनिदिष्ट किया जाए) देने की अपेक्षा कर सकेगा जो खाली 
हो गया हे अथवा जिसके खाली होने की सम्भावना हे और उससे यह 
भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे आवास को किराए पर देया न दे, 
सिवाय ऐसे आदेश के अनुसार जो वह इस भध्याय के उपबंधो के 
अनुसार दे । 


(2) यदि कोई आवास जो खाली हो गया है अथवा जिसकी 
खाली होने की सम्भावना है, संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन 
लाभ का पद धारंण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अथवा स्थानीय 
प्राधिकरण की सेवा में किसी व्यक्ति हारा, मध्य प्रदेश विद्युत बोड, 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश अथवा ऐसे अन्य निगमित निकाय 
द्वारा अधिभोग के लिए अपेक्षित है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा 
राजपत्र में अधिसूचना में विनिदिष्ट किया जाए, कलक्टर अथवा 
प्राधिकृत अधिकारी धारा 40 के उपबंधों के अधीन रहते हुए [उपधारा 

. (1) के अधीन जारी किए गए आदेश के अनुसरण में मकान-मालिक 
so EN 
order, require a landlord to give information in writing 
(within such time as may be specified therein) of any 
accommodation which has fallen vacant or is likely to | 
fall vacant and also require him to let or not such 
accommodation except in accordance with such order 


as he may givein accordance with the provisions of 
this chapter. 


(2) If any accommodation which bas fallen 
Vacant or is likely to fall vacant is required for occur 
pation by any person holding an office of profit under 
the Union or State Government or any person in 'the 
service of a local authority, the Madhya Pradesh 
Electricity Board, the Board of Secondary Education, 
Madhya Pradesh or such other body corporate as may 
be specified by the State Government by a Notification 
in the Gazette, the Collector or the authorised Officer, 
may, Subject to the provisions of section 40 (within 
15 days from the date of receipt of the information 
given by the landlord in pursuance of an order issued 
under sub-section (1) by order allot the accommodation 
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द्वारा दी गई जानकारी की प्राप्ति के 25 दिन के भीतर ] आदेश द्वारा 
ऐसे किसी व्यक्ति को आवास आवंटित कर सकेगा जैसा उसके द्वारा 
आदेश में विनिदिष्ट किया जाए और मकान-मालिक को उसे आवास 
का कब्जा देने का निदेश दे सकेगा और मकान-मालिक उसे तुरन्त 
कब्जा देगा यदि यह खाली है अथवा जैसे ही यह खाली हो : 


परन्तु यह्‌ कि यदि मकान-मालिक ने उपधारा (1) के अधीन 
जांरी किए गए आदेश के अनुसरण में दी गई जानकारी में यह कथन' 
किया है कि उसे, अपने अधिभोग के लिए आवास की आवश्यकता है 
तो कलक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी, यदि सम्यक्‌ जांच के पश्चात्‌ 
उसका थह समाधान हो जाता है कि आवास की ऐसी आवश्यकता हे 
तो मकाप्त-मालिक को उसे अधिभोग करने की अनुज्ञा देगा : 


परन्तु यह भोर कि इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को 
आवास आबटित करते समय जहां तक सम्भव हो मकान-मालिक की 
इच्छाओं का इस बारे में सम्यक्‌ ध्यान रखा जाएगा कि वह किस 
प्रकार के व्यक्ति को आवास आबंटित कराना चाहता है जेसा कि 


to any such person as may be Specified by him in the 
order and direct the landlord to put him in possession 
of the accommodation and the landlord shall place him 
in possession immediately if it is vacant or as soon as 
it becomes vacant : 


Provided that if the landlord has 11 the infor- 
mation given in pursuance of an order issued under 
sub-section (1) stated that he needs the accommodation 
for his own occupation, the Collector or the authorised 
officer, ' shall, jf satisfied after due inquiry that the 
accommodation is so needed, permit the landlord to 
occupy the same : 


Provided further that in “allotting the accommo- 
dation to any Person under this sub-section due regard 
will be had, as far as possible, to the wishes of the 
landlord as regards the type of the person to whom 
the accommodation may: be allotted, as may be 
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उपधारा (1) के अधीन जारी किए आदेश के अनुसरण में दी गई 
उसकी जानकारी में उपर्दशत किया गया हो । 


(3) यदि उपधारा (2) में विनिदिष्ट अवधि के भीतर कोई 
आदेश पारित नहीं किया जाता है और मकान-मालिक पर उसकी 
तामील नहीं की जाती है तो वह्‌ किसी भी व्यक्ति को खाली आवास 


"किराए पर देने के लिए स्वतंत्र होगा : 


परन्तु यह कि उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अधीन आते | 
वाले मामले में जांच में लगने वाली अवधि को अपवजित कर दिया 
जाएगा । 


(4) कलक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कदम उठाएगा 
अथवा उठवाएगा और ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग करेगा अथवा 
करवाएगा जिसमें पुलिस वल है, जैसा कि उसकी राय में अधिनियम 
अथवा उसके अधीन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 
अथवा उसके उल्लंघन को निवारित करने अथवा उसका सुधार करने 
के लिए युक्तियुक्त हो । 
indicated by him in the information given in pursuance 
of an order issued under sub-section (1) 

(3) ifno order is passed and served upon the 
landlord within the period specified in sub-section (2), 


he shall be free to let the vacant accommodation (0 | 
any person ; 


provided that in a case falling under the fis § 
proviso to sub-section (2), the period spend In | « 
enquiry shall be excluded. + 


(4) The Collector or the authorised थी | 
may take or cause (0 be taken such steps and. ७४९ ह 
cause to be used such minimum force, including pole’ 
force, as may, in his opinion is reasonable for securins | 


_ contravention of the Act or rules there under 07 05 
the effective exercise of such ७०%. 


| ` 
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(5) इस धारा की कोई बात--- 

(क) निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले 
किसी आवास को, जिसका मासिक किराया 25 रु० से अधिक 
न हो; 

(ख) अनिवासीय प्रयोजनों के लिए किसी आवास को, 
जिसका मासिक किराया 50 ३० से अधिक न हो; 

` (ग) ऐसे किसी आवास को, जो इस अधिनियम के अधीन 
पारित किसी आदेश के अनुसरण में मकान-मालिक द्वारा 
अधिभोग के प्रयोजनार्थ खाली हो गया है ; 


(घ) ऐसे किसी आवास को, जो स्थानीय प्राधिकरण, 
कम्पनी अथवा कर्म का है और सद्भावी रूप से एकमात्र रूप से 
इसके अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं के अधिभोग केः 
लिए आशयित है ; 


लागु नहीं होगी ।” 


4. किराया निर्वन्धन अधिनियमों को अधिनियमित करने का एक 
उद्देश्य उन क्षेत्रों में, जिवमें यह अधिनियम लागू होते हैं, आवासों को किराए 
पर देने को नियंत्रित करना है । मध्य प्रदेश अधिनियम (मध्य प्रदेश आवास 


I, 8, i i केक अर 6 ih i 


(5) Nothing in this section shall apply to—— ' 


(a) -any accommodation used for residential 
Purposes . the monthly rent of which does not 
exceed twenty-five rupees ; 


(b) any accommodation used for non 
residential purposes the monthly rent of which 
does not exceed fifty-rupees ; 


(०) any accommodation which has fallen 
vacant in pursuance of any order passed under 
this Act for the purpose of occupation by the 
landlord ; - 


(d) any accommodation belonging to a 
local authority, Company or firm and bona fide 
intended solely for the occupation of its officers, 
servants and agents.” 
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निर्णय अधिनियम, 1961) का शीर्षक इसके मुख्य उद्देश्य को ठीक ही इंगित 
करता है। अतः ऐसे अधिनियमों में किसी प्राधिकारी को जरूरतमन्द व्यक्तियों को 
आबंटन करके आवास को किराए पर देने को विनियमित करने को अधिकारिता 
देना सामान्य बात है । किराए पर दिए जाने के नियंत्रण को आबंटन के मामले 
में ऐसे जरूरतमन्द व्यक्तियों को अधिमान देकर विनियमित किया जाता है 
ऐसे अधिकारी के किसी आवास को आबंटिंत करने की अधिकारिता प्राप्त 
करने से पूर्व इसे कुछ तथ्यों को अभिनिश्चित करना होता है। इसे आवास को 
आबंटित करने की अधिकारिता तभी प्राप्त होती है जब ऐसे तथ्य विद्यमान 
हों । अधिनियम की धारा 39 में, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है, ऐसा उपबंध 
मिलता है | वह आधारभुत तथ्य जो प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम की 
धारा 39 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवास आवंटित करने के 
लिए समर्थ बनाता हो यह है कि आवास या तो “खाली हो गया है अथवा उसके 
खाली होने की सम्भावना है ।” जब तक आवास खाली नहीं होता है अथवा उसके 
खाली होने की सम्भावना नहीं है प्राधिकृत अधिकारी को किसी विशिष्ट 
आवास को आबंटित करने की अधिकारिता नहीं होती है। प्रश्‍न यह है कि | 
किसी आवास के बारे में यह कब कहा जा सकता है कि वह खाली हुआ! 
सहज रूप से इस अभिव्यक्ति से, उस व्यक्ति द्वारा जो उस पर वास्तविक रूप 
से अधिभोगी है, अधिभोग छोड़ना अभिप्रेत है। यदि वह आवास स्वयं मकान- 
मालिक के अधिभोग में है तो जैसे ही वह आवास छोड़ता है और अपना 
अधिभोग समाप्त कर देता है, वह आवास खाली हो जाता है । यही वात तब 
भी होगी जब मकान-सालिक अपना अधिभोग छोड़ने के साथ ही उस आवास में, 
किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा देता है (कब्जा दे देता है) जहां आवास किराएदार _ 
के अधिभोग में है तो वह आवास तब खाली हो जाएगा जब किराएदार उत , 
आवास को खाली करता है इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वह उसी समय | 
किसी अन्य व्यक्ति को उसे शिकमी किराए पर दे देता हे । किराएदार द्वारा | 
शिकमी किराए पर देने को दशा में भी प्रभाव यह है कि किराएदार आवार्स | 
को छोड़ देता है, अपना कब्जा हटा लेता है और शिकमी किराएदार को उसकी | 
अधिभोग करने देता है। इसके प्रतिकूल अभिनिर्धारित करने का अभिप्राय यह ` 
होगा कि एक ही समय दो व्यक्तियों को उस आवास का अधिभोगी समझती | 
होगा । यह अभिनिर्धारित करना न्यायसंगत और युकक्‍्तियुक्त नहीं होगा कि 
जब मकान-मालिक (आवास को) छोड़ता है और उसका अधिभोग किसी अर्थ 
व्यक्ति को देता है अथवा कोई किराएदार उसे शिकमी किराए पर देता हैं" 
मकान-मालिक और उसके किराएदार दोनों ही और किराएदार और उसरी | 
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शिकमी किराएदार, यथास्थिति, अधिभोग में बने रह सकते हें । जब कोई अन्य 
व्यक्ति आता है तो वह पूर्ववर्ती व्यक्ति जो अधिभोगी हो, उसके वारे में अवश्य 
ही यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उसने उस आवास को खाली 
कर दिया है । यह सही है कि न्यायिक कब्जा तब भी मकान-मालिक के पास 
अथवा उस किराएदार के पास हो सकता है जो उसे खाली करता है और तीसरे 
व्यक्ति को अधिभोगी बनाता है । किन्तु हमारी यह राय है कि अधिनियम की 
धारा 39 वस्तुतः आवास का खाली होना अनुध्यात करती है। इसका 
वास्तविक अधिभोग से सम्बन्ध है ओर जब अधिभोगी व्यक्ति अपना कब्जा 
छोड़ता है तो आवास अवश्य ही अधिनियम की धारा 39 में प्रयुक्त पद के 
अर्थ के भीतर खाली हो जाता है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम 
की धारा 39 प्राधिकृत अधिकारी को आवास को किन्ही व्यक्तियों को आबंडित 
करने के लिए उस दशा में अनुज्ञात करती है जब यह खाली हो गया है अथवा 
खाली होने वाला है। अधिनियम की धारा 39 द्वारा अनुध्यात कारवाई 
आवास का आवंटन हे । आबंटन का निदेश करने की आवश्यक शर्त आवास 
का खाली होना है। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि आवास तब भी 
मकान-मालिक के कब्जे में है जब वह किसी अन्य व्यक्ति को आवास में अपना 
अधिभोग छोड़ने के पश्चात्‌ अधिभोगी बनाता है अथवा यह कि किराएदार जब 
बह्‌ किसी दूसरे व्यक्तियों को शिकमी किराए पर देता है तव भी खाली नहीं 
करता है तो, यथास्थिति, मकान-मालिक अथवा किराएदार सदैव ही अधिनियम 
की धारा 39 के उपवंधों को विफल कर सकता है और उस उद्देश्य को 
निरथेक कर सकता है जो उपबंध के द्वारा प्राप्त करना चाहा गया है। अतः 
इस उपबंध को ऐसा कोई अर्थ देना न्यायोचित नहीं होगा । अतः हमारी यह राय 
है कि सहज खूप से पढ़ने पर और शब्दों को उनका सामान्य अर्थ दिए जाने पर 
'खाली हो गया है अथवा खाली होने की सम्भावना है! पद से, जसा कि 
अधिनियम की धारा 39 में प्रयुक्त किया गया है, आवास के सम्बन्ध में यह 
अभिप्रेत है कि अधिभोगी व्यक्ति आवास छोड़ देता है और अपना वास्तविक 
कब्जा समाप्त कर देता है भले ही उसी समय वह किसी अन्य को आवास का 
अधिभोगी बना दे। इस प्रकार ऐसे मामले में जहां किराएदार आवास को 
शिकमी किराए पर देता है, भले ही अप्राधिकृत रूप से, तो अधिनियम की 
धारा 39 के प्रयोजनार्थ यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह आवास 
खाली हो गया है । जगमोहन स्वरूप गुप्ता वनाम किराया नियंत्रण प्राधिकारी 
भोर अन्यः वाले मामले में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने ऐसा ह्हो 


1 1971 का प्रकीर्ण पिडोशन सं० 665 जिसे 21 सितम्बर, 1978 को विनिश्चित किया गया। 
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दृष्टिकोण अपनाया था। पैरा 4 में खण्ड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त 
किया :-- 

“आवास उसी समय खाली हो गया जब पिटीशनर ने इसे 
खाली किया जिससे कि शिकमी किराएदार उस पर अधिभोगी हो 
सके । पिटीशनर का आवास को शिकमी किराए पर देने और शिकमी 
किराएदार को काविज करने के कार्य से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि 
आवास के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह धारा 39(2) के 
अर्थ के भीतर खाली हो गया । अतः प्राधिकृत अधिकारी को आबंटन 
का नया आदेश करने की शक्ति थी ।” 


हमारी यह राय है कि जगमोहन स्वरूप गुप्ता वाले पूर्वोक्त मामले में खण्ड 
न्थायपीठ ने अधिनियम की धारा 39 का सही अर्थ प्रस्तुत किया । दिनेश 
अवस्थी बनाम सध्य प्रदेश राज्य ओर अन्य! वाले मामलों का विनिश्चय ओर | 
इस न्यायालय के अन्य विनिश्चय जिनमें प्रतिकूल मत अपनाया गया है हमारी 
राय में सही विधि अधिकथित नहीं करते हैं। हम दिनेश अवस्थी वनाम मध्य 
प्रदेश राज्य! वाले पूर्वोक्त मामले के विनिश्चय को उलटते हैं ओर जगमोहन 
स्वरूप गुप्ता वाले पूर्वोक्त मामले में, जिसका विनिश्चय 21 सितम्बर, 1978 
को किया गया, अपनाए गए मत का अनुमोदन करते हैं। 

5. किन्तु हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधिनियम की धारा 39 के 
उपबंधों को किराएदारों को बेदखल करने के जामे के तौर पर प्रयुक्त करने को | 
अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । मकान-मालिक को अधिनियम की धारा 39 | 
अधीन इस व्यवस्था का प्रयोग उन किराएदारों की बेदखली के लिए नहीं करे | 
देना चाहिए जिन किराएदारों ने अविधिपूर्ण रूप से परिसर को शिकमी किराए 
पर दे दिया है। यदि मकान-मालिक यह पाता है कि उसके किराएदार पै | 
आवास को किसी शिकमी किराएदार को किराए पर दिया है तो मकात-मार्लिक | 
को सदैव ही अधिनियम को धारा 12(1)(ख) पर आधारित आवास से 
बेदखली के लिए नियमित आवेदन फाइल करने का उपचार प्राप्त है। यदि | 
मकान-मालिक को अपने किराएदार को बेदखल करने के लिए अधिनियम 
धारा 39 के उपबंधों का लाभ उठाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो प्रकट 


रूप से इसका अर्थ विधि के इस उपबंध का दुरुपयोग होगा जिसे हर हालत गै 
निवारित किया जाना चाहिए । 


ह 


ies 
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6. अधिनियम की धारा 39 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी आवास 
'का आबंटन कर सकता है यदि यह खाली हो गया है अथवा इसके खाली होने 
की सम्भावना है । अधिनियम की धारा 39 के अधीन यही कार्यवाही प्रकल्पित 


_ है । किन्तु अधिनियम की धारा 39 प्राधिकृत अधिकारी को किसी किराएदार 


अथवा अविधिपूर्ण शिकमी किराएदार को आवास को छोड़ने का निदेश देने के 
लिए अनुज्ञात नहीं करती । वह अधिकार मकान-मालिक को प्राप्त है जो, यदि 
वह चाहे, अपने किराएदार की वेदखली चाह सकता है और नियमित वाद 
संस्थित करके अविधिपूर्ण शिकमी किराएदार से कब्जा पी प्राप्त कर सकता 
है। प्राधिकृत अधिकारी की अधिकारिता आवंटन करना और मकान-मालिक 
को यह निदेश देना है कि वह आबंटिती को कब्जा दे और ' यदि आबंटिती को 
कब्जा देने में बाधा डाली जाती है तो उसे कब्जा अभिप्राप्त कराने में सहायता 
करे । किन्तु प्रस्तुत मामले में कोई आवंटन नहीं किया गया है। आक्षेपित 
आदेश, उपाबंध पी० 8 और वैसा ही आदेश उपावंध पी० 10 , पिटीशनर 
सं० 1 को केवल आवास को छोड़ने और खाली करने का निदेश देते हैँ । ये 
आदेश निश्चित रूप से अप्राधिक्ृत और बिना अधिकारिता के हैं और इन्हें 
अवश्य ही अभिखण्डित किया जाना चाहिए। 


7. पिटीशन मंजूर किया जाता है । आक्षेपित आदेश (उपाबंध पी० 8 
पी० 10) जिनके द्वारा पिटीशनर सं० 1 को ब्लाक सं० 92/6, गोपाल बाग, 
"जबलपुर को खाली करने का निदेश दिया गया है, अभिखण्डित किए जाते हैं। 
खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है। प्रतिभूति की रकम, यदि 


“कोई है, पिटीशनर को. लौटा दी जाएगी। - 


पिटीशन मंजूर किया गया । 
-श० 
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बिजय कुमार . और अन्य बनाम सुन्दर लाल भौर अन्य 
(Vijay Kumar and others Vs. Sundarlal and others) 
तारीख 19 सितम्बर, 1983 | 
[न्या० जो० एल० ओझा] 
:: मध्य प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज्‌ ऐक्ट, 1960 (मध्य प्रदेश 
म्सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960)--धारा- 53(1)--इस धारा के अधीन. 
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प्राप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है--केवल रजिस्ट्रार 
अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार ही सोसाइंटी के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए 
` किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हे । 


2. मध्य प्रदश कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 (मध्य प्रदेश 
सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960)--धारा 53 (1)--यदि समिति इस धारा 
के उपबंध के अनुसार नियुक्त नहीं को जाती है तो उक्त समिति द्वारा नियुक्‍त 
उप-समिति को कोई आदेश पारित करने का विधिपुण प्राधिकार प्राप्त 
नहीं है । 

पिटीशनरों ने, जो मंदसौर जिला सहकारी भूमि बन्धक बैंक के 
कर्मचारी हैं, यह अभिकथन किया हे कि सन्‌ 1971 तक बैंक की उपविधियों 
के अधीन गठित निर्वाचित बोड बैक के कार्यकलाप का प्रबन्ध कर रहा था। 
सन्‌ 1971 में सहकारी सोसाइटी के संयुक्त रजिस्ट्रार ने मध्य प्रदेश सहकारी 
सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 के अधीन उसमें निहित शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बोर्ड को अतिष्ठित कर दिया और बैक के कार्यकलाप 
का प्रबन्ध करने के लिए मंदसौर के सहायक रजिस्ट्रार को भार साधक 
अधिकारी नियुक्त कर दिया । बेंक के कारबार को बढ़ाने की एक योजता 
के अधीन कर्मचारिवृन्द समिति ने समुचित चयनों और औपचारिकताओं के 
पश्चात्‌ पिटीशनरों को बैक में कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया उक्त | 
नियुक्ति कर्मचारिवृन्द समिति ओर सहायक रजिस्ट्रार द्वारा एक लिखित परीक्षा | 
और साक्षात्कार के पश्चात्‌ की गई जो आरम्भ में परिवीक्षा के अधीन थे किन्तु ` 
उसके पश्चात्‌ उनका पस्वीक्षाकाल पूरा हो जाने पर नियम 15 के अनुसार |. 
उनकी पुष्टि कर दी गई थी । उक्त नियम के अनुसार आरम्भ में परिवीक्षाकात | 
की अवधि एक वषं थी जिसे 6 मास के लिए बढ़ाया जा सकता था किन्तु किसी | 
भी दशा में उसे डेढ़ वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता था । इन सभी 
पिटीशनरों ने बैंक में लगभग तीन वर्ष तक कार्य किया । इस समिति को, जिरें | 
1974 में नियुक्त किया गया था, हंटा दिया गया था और संयुक्त रजिस्ट्रार कै . 
आदेश द्वारा एक तया निदेशक बोर्ड नियुक्त किया गया था और जब पिटीशनरों | 
की सेवाएं समाप्त की गई थीं तब यही समिति उस समय कृत्य कर रही थी। | 
इन सभी पिटीशनरों की सेवाएं कमंचारिवून्द समिति द्वारा एक मास अथवा | 
तीन मास को सुचना देने के पश्चात्‌ समाप्त की गई थीं । इस पिटीशन में यद . 
दलील दौ यई है कि नियम 17 के अधीन सेवा सभाप्ति की शक्ति निदेशर्ग ' 

7 दोशै को प्राप्त है नकि घोडं द्वारा नियुक्‍त क्मेजारियन्द संभिति अथवा किती. 
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उप-समिति को । यह दलील दी गई है कि चूंकि पिटीशनरों की सेवा समाप्ति 
के आदेश कर्मचारिवृन्द समिति के विनिश्चय के आधार पर किए गए न कि 
निदेशक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर, इसलिए यह समाप्ति प्राधिकार के 
बिना की गई है। 


यह भी दलील दी गई है कि यह बोर्ड जिसका रजिस्ट्रार द्वारा 

घारा 53(1) के अधीन नाम-निर्देशन किया गया था विधि के अनुसार नहीं है 
क्योंकि उक्त धारा के अधीन समिति नियुक्त करने की शक्तियां रजिस्ट्रार को 

प्रदत्त की गई हैं जबकि आक्षेपित आदेश द्वारा, जिसके द्वारा बोर्ड नियुक्त किया 

गया था, रजिस्ट्रार ने व्यक्तियों को नाम-निर्देशन नहीं किया था बल्कि कतिपय 

व्यक्तियों को अन्य व्यङ्गितयों को बोर्ड का सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए 

प्राधिकित किया था और इसलिए उस धारा की भाषा को ध्यान में रखते हुए 

इसे बोर्ड के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी नियुक्ति विधि के 

अनुसार की गई है। चूंकि उस समय बोर्ड का गठन विधिंपूर्ण रूप से नहीं 
- किया गया था अतः इसकी उपसमिति को भी विधितः कोई प्राधिकार नहीं है 

और इसलिए पिटीशनरों की सेवाएं ऐसी समिति द्वारा अथवा नियम के अधीन 
बोड द्वारा भी समाप्त नहीं की जा सकती थी । 
अभिनिर्धारित--पिटीशन मंजूर किया गया । 
अतः यह बात स्पष्ट है कि संयुक्त रजिस्ट्रार ने व्यक्तियों को नाम- 

निर्देशित करने का धारा 53(1) के अधीन अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन ` 

अन्य व्यक्तियों को कर दिया ओर यह स्पष्ट है कि धारा 53(1) के अधीन 
अपने प्राधिकार को प्रत्यायोजन करने की ऐसी शक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 
प्रदत्त करने के लिए उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त नहीं को गई है । अतः 
यह स्पष्ट है कि जब धारा 53(1) के अधीन रजिस्ट्रार अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार 
को कैवल व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत कियां 
गया है इससे यह अभिप्रेत नहीं हो सकता कि उन्हें इस धारा के अधीन अपना 
प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित करने की शक्ति भी प्रदत्त की 
गई है और इसलिए मामले को इस दृष्टि से देवते हुए इस वारे में संदेह नहीं 
किया जा सकता कि संयुक्त रजिस्ट्रार के तारीख 20 अक्तूबर, 1978 वाले 
आदेश के अधीन समिति की नियुक्ति संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा. नियुक्त समिति 
` नहीं है बल्कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा नियुक्त. समिति है जिन्हें संयुक्त रजिस्ट्रार ने _' 
व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करने ..के लिए प्राधिकृत किया था ओर इसलिए 
मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह समिति जो नियुक्तः 
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की गई थी, धारा 53 के उप-खण्ड (1) के अनुसार नियुक्त समिति नहीं थी 
और इसलिए उसे सोसाइटी के कार्यकलाप की देखभाल करने का कोई विधिपूर्ण 


प्राधिकार प्राप्त नहीं था । (परा 11) 


धारा 53(1) के अधीन नियुक्‍त समिति विधिपूर्ण नहीं हे । अतः यह 
स्पष्ट है कि इसके द्वारा नियुक्‍त किसी उप-समिति को भी कोई विधिपूर्ण 
प्राधिकार नहीं हो सकता और इसलिए मामले को इस दृष्टिकोण से. देखते हुए 
सभी पिटीशनरों के विरुद्ध पारित सेवा समाप्ति के आदेशों को विधिपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । (पैरा 13) 
सिबिल रिट अधिकारिता : 1979 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 250. 


मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन किया गया 
पिटीशन । 


पिटीशनरों की ओर से १३ श्री नाहटा 


प्रत्याथयों की ओर से *“* - सवंश्रीसुरजीत सिंह, सरकारी अधिवक्ता 
और आर० एस० गर्ग 


'त्या० जी० एल० ओझा ६ 


यह पिटीशन पिटीशनरों ने फाइल किया है जो मन्दसौर डिस्ट्रिक्ट 
को-आपरेटिव लैण्ड मांगेज बैंक लि० (मन्दसौर जिला सहकारी भूमि बंधक बैंक 
'लि०) के खूप में ज्ञात सहकारी सोसाइटी के कमचारी थे । इस सोसाइटी को 
मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन 20 नवम्बर, 1961 को | 
“रजिस्ट्रीकृत किया गया था । 


2. पिटीशनरों ने यह अभिकथन किया है कि सन्‌ 1966 में मध्य | 
प्रदेश सहकारी भूमि विकास अधितियम प्रवृत्त हुआ और उसके पश्चात्‌ मन्दसौर | 
जिला सहकारी भूमि बंधक बैंक का नाम बदल कर मंदसौर जिला सहकारी | 
भूमि विकास बैंक कर दिया गया था और यह अभिकथन कियां गया कि इस | 
बैंक का प्रबंध बैक की उप-विधियों के अधीन निर्वाचित निदेशक बोड द्वारा | 
किया जाता था। सन्‌ 1971 तक बँक की उप-विधियों के अधीन गठित | 
'निर्वोचित बोर्ड बैंक के कार्यकलाप का प्रबंध कर रहा था । सन्‌ 1971 में _ 
सहकारी सोसाइटी के संयुक्त रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 53 के अधीन | 


. उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड को अतिष्ठित कर दिया और 


` मंदसौर के सहकारी सोसाइटिथों के सहायक (रजिस्ट्रार को बैक का भारसाधर्ष 
अधिकारी, उसके कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए नियुक्त कर दिया । 
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3. सन्‌ 1974 में बैक के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए एक 
| तदर्थ समिति मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 53 के अधीन 
' नियुक्त की गई थी । यह अभिकथन किया गया है कि तदर्थ समिति के नाम- 
निर्देशित किये जाने के पश्चात्‌ इस बैक ने, जो घाटे में चल रहा धा, लाभ 
कमाना शुरू कर दिया और निदेशक बोडं के समक्ष कारबार को बढ़ाने की एक 
¦ महत्वाकांक्षी योजना थी । अतः कर्मचारिवृन्द समिति ने अतिरिक्त कर्मचारियों 
| को नियुक्त करने का विनिश्चय किया और समुचित चयनों और ओपचारिकताओं 
' के पश्चात्‌ पिटीशनरों को बैंक में कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया । 
यह अभिकथन किया गया है कि यह नियुक्ति कर्मचारिवृन्द समिति और 
सहायक रजिस्ट्रार द्वारा एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के पश्चात्‌ की 
| गई थी । यह भी अभिकथन किया गया है कि आरंभ में उनकी नियुक्ति 
` परिवीक्षा पर की गई थी और उसके पश्चात्‌ उनका परिवीक्षाकाल पूरा करके 
| नियम 15 के अनुसार उनकी पुष्टि कर दी गई थी जिस नियम में यह 
` अधिकथित किया गया है कि एरभ में परिवीक्षाकाल एक वषं का होगा जिसे 
6 मास के लिए बढ़ाया जा सकता है । यह भभिकथन किया गया है कि किसी 
¦ भी दशा में डेढ़ वर्ष अर्थात्‌ 18 मास से आगे इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है 
और इन सभी पिटीशनरों ने बैंक में लगभग 3 वर्ष तक कार्य किया था । यह 
| अभिकथत किया गया है कि इस समिति को, जिसे 1974 में नियुक्त किया 
गया था, हटा दिया गया था और धारा 53(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार के आदेश द्वारा एक नया निदेशक बोर्ड नियुक्‍त 
किया गया था और यही समिति उस समय कृत्य कर रही थी जब पिटीशनरों की 
| सेवाएं समाप्त की गई थीं । यह अभिकथन किया गया कि इन सभी पिटीशनसें 
की सेवाएं कर्मचारिवृन्द समिति द्वारा नियम 17 के अनुसार एक मास अथवा 
| 3 मास की सूचना देने के पश्चात्‌ समाप्त की गई थीं । किन्तु इस पिटीशन में 
यह दलील दी गई है कि नियम 17 के अधीन सेवा समाप्ति की शबित निदेशक 
बोर्ड को प्राप्त है न कि बोडं द्वारा तियुक्त कर्मचारिवून्द समिति अथवा किसी 
` उप-समिति को । 
4. इसके आगे यह दलील दी गई है कि पिटीशनरों की सेवा समाप्ति 
"के आदेश कर्मचारिवृन्द समिति के विनिश्चय के आधार पर किये गये नकि 
!' निदेशक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर और इसलिए यह समाप्ति प्राधिकार 
(के बिता की गई है । 
` 5. यह भीः दलील दीःगई है कि यह बोर्ड, जिसका रजिस्ट्रार द्वारा 
धारा 53(1) के अधीन नाम-निर्देशन किया गया था, विधि के अनुसार नहीं 


हे 
भु 


1 
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है क्योंकि धारा 53(1) के अधीन समिति नियुक्त करने की शक्तियां रजिस्ा | 
को प्रदत्त की गई हैं जबकि आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा बोर्ड नियुक्त कि. 
गया था. रजिस्ट्रार ने व्यक्तियों को नाम-निर्देशित नहीं किया था, कळि 
व्यक्तियों को अन्य व्यत्रितयों को बोर्ड का. सदस्य नाम-निर्देशित करने के हि| 
प्राधिकृत किया था और यह दलील दी गई है कि धारा 53(1) की भाषा३ 
ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि झां 
नियुक्ति विधि के अनुसार की गई है क्योंकि यह व्यक्तियों का नाम-निदे 
नहीं है बल्कि सारतः रजिस्ट्रार ने अपने कृत्य को त्याग-कर अन्य व्यक्तियों 
नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किया था और इस प्रकार दूसरों द्रा 
नाम-नि्दे शित व्यक्ति और (रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत) निदेशक बोडे के ख्या 
कृत्य कर रहे हैं ओर इस बोर्ड की एक उप-समिति ने सेवा समाप्ति के आहे. 
पारित किये हैं और इसलिए चूंकि स्वयं बोर्ड का गठन विधिपुणं रूप सेह 
किया गया था अतः इसकी उप-समिति को भी विधितः कोई प्राधिकार तं 
है और इसलिए पिटीशनरों की सेवाएं ऐसी समिति द्वारा अथवा नियमों ` 
अधीन बोर्ड द्वारा भी समाप्त नहीं की जा सकती थी जो कि स्वयं विश्न 
रूप से गठित नहीं हैं । 


6. पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि यदि सं 
रजिस्ट्रार के.तारीख 20 अकतूबर, 1978 के आदेश द्वारा निदेशक बोई 
नियुक्ति का प्रश्‍न भी विधि के अनुसार नहीं है तो पिटीशनरों के अस्थायी ब 
परिवीक्षाधीन होने के स्वरूप की बाबत और कर्मचारिवृन्द समिति के प्राधि ` 
की बाबत प्रश्‍न की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि 
बोडे के बारे में यह पाया जाता है कि उसे कोई विधिपूण प्राधिकार नही (. 
यह कोई उप-समिति भी नियुक्त नहीं कर सकता था और इसलिए इस | 
की किसी समिति द्वारा पारित आदेश स्वतः असफल होगा । 


ग. विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि मध्य प्रदेश सरकारी सोर | 
अधिनियम की धारा 53 के अधीन निर्वाचित. निकाय को अतिष्ठित किये है 
का उपबंध है और इसमें रजिस्ट्रार को समिति नियुक्त करते. के लिए 
प्राधिकृत किया गया है । यह शक्ति निर्वाचित निकाय के स्थान पर 
निर्देशित निकाय को प्रतिस्थापित करने की शक्ति है.। अतः उन 
यथार्थ रूप से अर्थान्वयन करना होगा और इस बारे में संदेह नहीं कपि 
सकता कि रजिस्ट्रार उप-खण्ड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करत. 
किसी को अपना प्राधिकार प्रत्यायोजित नहीं कर सकता था क्‍योंकि ऐर | 


शी 


7 Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| ति० प० 1984--मध्य प्रदेश | 53 


| उपबंध नहीं है जिसमें रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजन की ऐसी कोई शक्ति प्रदत्त 
| को गई हो। 
| 8. विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता और अन्य प्रत्याथयों की ओर से विद्वान्‌ 
' काउन्सेल ने भी स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार की है कि यदि तारीख 20 
अक्तूबर, 1978 के आदेश द्वारा नियुक्त समिति के बारे में यह अभिनिर्धारित 
किया जाता है कि वह अवैध थी तो उसके आगे व्यक्तिगत सेवा समाप्ति के 
आदेश और कमंचारिवृन्द समिति की शक्तियों के बारे में प्रश्नों की परीक्षा की 
' जाने को आवश्यकता नहीं है । किन्तु विद्वान्‌ सरकारी अधिववता द्वारा अन्य 
. प्रत्यथियों के काउन्सेल ने यह दलील दी कि तारीख 20 अक्तूबर, 1978 को 
' संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
| पारित किये गये आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस आदेश 
' द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार ने समिति नियुक्त की थी यद्यपि प्रत्यथियों के विद्वान्‌ 
| काउन्सेल ने स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया है कि रजिस्ट्रार ने व्यक्तियों 
को _नाम-निर्देशित करने के बजाय कुछ प्राधिकारियों को नाम-निर्देशित किया 
था जिन्हें व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और 
इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि तारीख 20 अक्तूबर, 1978 के प्राधिकृत 
' इन व्यक्तियों ने अन्य.व्यकितियों को नाम-निर्देशित किया है जिनसे वास्तव में 
यह समिति गठित हुई जो उस समय निदेशक बोडे के रूप में कृत्य कर रही थीं 
जब इन सब पिटीशनरों के विरुद्ध सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये गये थे । 
EE 9. अतः यह बात स्पष्ट है कि पहला प्रश्‍न, जो इस पिटीशन में 
| विनिश्चय के लिए सारवान्‌ है, यह है कि कया धारा 53(1) के अधीन रजिस्ट्रार 
| अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार समिति तियुक्त कर सकता है अथवा अन्य (प्राधिकारी) 
' को व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो 
| धारा: 53(1) के अधीन समिति गठित कर सकेंगे। धारा 53(1) इस 
| प्रकार है: - 
| %८53. समिति का अतिष्ठित किया जाना--(1) यदि रजिस्ट्रार 
। की राय में किसी सोसाइटी की समिति-- 
(क) इस अधिनियम अथवा सोसाइटी की विधियों द्वारा अथवा 


ग्रेजी में यह इस प्रकार है: 

53. Supersession of Committee=—(1) If, in the 
opinion of Registrar, the Committee of any society—— 
(a) presistently makes default or is negligent in 
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के अधीन अथवा रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी विधिपूर्ण आदेश हार. 
उस पर अधिरोपित कृत्यों में लगातार व्यतिक्रम करती है अथवा कुठे 


- का पालन करने में उपेक्षावान है अथवा ऐसे कृत्यों का पालन करने 


लिए रजामंद नहीं है ; अथवा 

(ख) ऐसे कार्य करती है जो सोसाइटी के अथवा उसके सदर | 
के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ; अथवा 

(ग) अन्यथा समुचित रूप से कृत्य नहीं कर रही थी ; 
तो रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा समिति को हटा सकता है, 
सोसाइटी के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए प्रथमतः दोक 
अनधिक की विनिदिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति 
को नियुक्त कर सकता है ।” ; 


इस धारा में यह उपबंध है कि रजिस्ट्रार समिति को हटाने के पश्चात्‌ सोसाइ 
के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा किम्हीं व्यक्तियों र 
विनिदिष्ट अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है । अतः यह स्पष्ट है कि रजिस 
अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार से यह आशा की जा सकती है कि वह सोसाइटी । | 
कार्यकलाप की देखभाल करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों. 
नियुक्त करे । उस अवधि के बारे में भी संविवाद था जिसके दौरान 
समिति कृत्य कर सकती थी किन्तु पक्षकार के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह रवी  . 
किया है कि जहां तक प्रस्तुत पिटीशन का संबंध है वह प्रश्त साखा 


नहीं है । 
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. the affairs of the Society for a specified period 


10. उत्तर में इस बात की दलील दी गई है कि राज्य सरकार 


धारा 91 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सोसाइटी 


the performance of duties imposed on it by or ut | 
this Act or bye-laws of the society or by any Jai | 
order passed by the Registrar or is unwilling to pero | 


such duties; or i 
|, 


(७) commits acts which are prejudicial to inter, 
of the society or its members; or : 


(०) is otherwise not functioning properly, 
the Registrar may, by order in writing 1९010९९ 
committee and appoint a person or persons to ma’ 


exceeding two years in the first instance.” 
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धारा 53 के खण्ड (3) के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति प्राप्त थी । किन्तु 
विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसके 
लिए अभिलेख पर ऐसे कोई सरकारी आदेश पेश करना संभव नहीं हुआ हे 
जिनके द्वारा सोसाइटी को धारा 53 के खण्ड (1) के प्रवर्तन से छूट दी गई 
हो। यह प्रतीत होता है कि उत्तर में जो आधार लिया गया है बह्‌ कोई 
महत्व नहीं रखता क्योंकि प्रकटतः यदि सोसाइटी को उस धारा के प्रवर्तन से छूट 
दी गई होती तो रजिस्ट्रार के पास ऐसी कोई शक्ति न रह जाती जिससे वह 
समिति को अतिष्ठित कर सकता और नई समिति नियुक्त कर सकता और 
विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि एकमात्र 
प्रशन यह है कि क्या धारा 53(1) के उपबंधों के भीतर संयुक्त रजिस्ट्रार 
द्वारा अपने तारीख 20 अक्तूबर, 1978 के आदेश द्वारा समिति को नियुक्ति के 
बारे में यह कहा जा सकता है कि वह वैध आदेश है और उस नियुक्ति को 
समुचित माना जा सकता है । 

11. इस बाबत विवाद नहीं है कि ऐसा कोई अन्य उपबंध नहीं है 
जिसमें रजिस्ट्रार अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार को सोसाइटी के कार्यकलाप की 
देखभाल करने के लिए व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करने के कृत्यों का 
प्रत्यायोजन करने की शक्ति प्रदत्त की गई है । ऊपर उद्धृत धारा 53(1) की 
भाषा स्पष्ट रूप से यह उपबंध करती है'कि केवल रजिस्ट्रार ही सोसाइटी के 
कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त 
कर सकता है और इसलिए यह बात स्पष्ट है कि उसे अपनी शक्ति को किसी 
अन्य को प्रत्यायोजित करने का कोई प्राधिकार नहीं है । तारीख 20 अक्तूबर, 
197 8 वाला आदेश इस प्रकार है :-- 

“कार्यालय पजीयक सहकारी समितियां म० प्र० भोपाल क्रमांक: 

भु» वि अ० : 2 : 30871 

भोपाल, दिनांक 20-10-78 


आदेश 
म० प्र० सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 53 की 
उपधारा । के अधिकार जो म० प्र० शासन, सहकारिता विभाग की अधिसुचना 
क्रमांक : 2419:70 60:15-62 : दिनांक 166-62 के द्वारा “मुझे 
प्रदत्त है । उनका उपयोग करते हुए मैं यशपाल कुमार संयुक्‍त पंजीयक सहकारी 
संस्थाएं म० प्र० भोपाल कार्यालयीन आदेश क्रमांक भु० वि० अ० : 2:78 : 
1206 : दिनांक 17-4-78 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला सहकारी 
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भूमि विकास बेंक मर्यादित मन्दसौर के प्रंबंध हेतु गठित समिति के रूपान्तर 
निम्न व्यक्तियों की समिति नियुक्त करता हूं :-- 


(1) जिले के सभी विधान सभा सदस्य, 


(2) जिले का अथवा जिले के किसी भाग का प्रतिनिधित्व 
क़रने वाले मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री, संसदीय सचिव द्वारा नामांकित 
व्यक्ति, 

(3) जिले का या जिले के किसी भाग का प्रतिनिधित्व करने 
वाले विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा नामांकित व्यक्ति, 

- (4) जिले के अथवा जिले के किसी भाग का प्रतिनिधित्व 
करने वाले लोक सभा सदस्य अथवा उनके द्वारा नामांकित कोई 
व्यक्ति, ५ 

(5) जिले के अथवा जिले के किसी भाग का प्रतिनिधित्व 
करने वाले केन्द्रीय मंत्री, केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं केन्द्रीय उप-मंत्री द्वारा 
नामांकित कोई व्यक्ति, 

. (6) जिले के जिलाध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि, 

(7) जिले के उप-संचालक कृषि, 

(8) जिले के सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, 
समिति अपने में से अथवा जिले में सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाले 
व्यक्तियों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव करेंगे । 

ह ० 

यशपाल कुमार 

संयुक्त पंजीयक 
सहकारी समितियां म० प्रश भोपाल | 
यह स्पष्ट हे कि इस आदेश में 6 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है किंतु . 
किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है। उनमें से. पहला व्यक्ति जिले _ 
के विधायकों में से एक है यद्यपि उसका नाम नहीं दिया गया है किन्तु इससे 
यह अभिप्रेत है कि यह जिले के तत्कालीन विधायकों में से हो सकता है | किंतु 
है शीर्षों के अधीन रजिस्ट्रारं ने अपने अधिकार को प्रत्यायोजित करने का | 
बा कि मद सं० 2 के अधीन यह उल्लेख किया गया हैरकि 
मत्री, उप-्संत्री अथवा जिले का संसदीय सचिव इस समिति के लिए हे 
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ध्यक्ति को नाम-निर्देशित कर सकता है। अन्य मदों में भी सं० 3, 4 और 5 
"में प्राधिकार अन्य व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करने का कुछ अन्य व्यक्तियों 
'को प्रदत्त किया गया है और इस बाबत विवाद नहीं है कि वस्तुतः जो समिति 
अस्तित्व में आई है वह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिन्हें तारीख 
20 अक्तूबर, 1978 के आदेश के अधीन प्राधिकृत किये गये व्यक्तियों द्वारा 
नाम-निर्देशित किया गया था | अतः इस बाबत विवाद नहीं किया जा सकता है कि 
संयुक्त रजिस्ट्रार ने आक्षेपित आदेश द्वारा सोसाइटी के कार्यकलाप को देखभाल 
करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया बल्कि 
सोसाइटी के कार्यकलाप की देखभाल करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने के 
लिए व्यक्तियों को प्राधिकृत किया । अतः यह बात स्पष्ट हे कि संयुक्त रजिस्ट्रार 
ने व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करने का धारा 53(1) के अधीन अपने प्राधिकार 
का प्रत्यायोजन अन्य व्यक्तियों को कर दिया और यह स्पष्ट है कि धारा 53(1) 
के अधीन अपने प्राधिकार को प्रत्यायोजन करने की ऐसी शक्ति किसी अन्य 
व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त नहीं की गई 
हें । भतः यह स्पष्ट है कि जब धारा 53(1) के अधीन रजिस्ट्रार अथवा संयुक्त 
रजिस्ट्रार को केवल व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है इससे यह अभिप्रेत नहीं हो सकता कि उन्हें इस धारा के अधीन 
अपना प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित करने की शक्ति भी प्रदत्त 
की गई है और इसलिए मामले को इस दृष्टि से देखते हुए इस बारे में संदेह नहीं 
किया जा सकता कि संयुक्त रजिस्ट्रार के तारीख 20 अक्तूबर, 1978 वाले 
आदेश के अधीन समिति की नियुक्ति ऐसे संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त समिति 
नहीं हे बल्कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा नियुक्त समिति है जिन्हें संयुक्त रजिस्ट्रार 
ने व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किया था और इसलिए 
मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह समिति, जी नियुक्त 
'को गई थी, धारा 53 के उप-खण्ड (1) के अनुसार नियुक्त समिति नहीं थी 
और इसलिए उसे सोसाइटी के कार्यकलाप की देखभाल करने का कोई विधिपूर्ण 
'प्राधिकार प्राप्त नहीं था । 


12. पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि दुर्भाग्यवश 
उस सोसाइटी की देखभाल धारा £3(1) के अधीन नाम-निर्देशित एक अन्य 
'समिति द्वारा की जा रही है किन्तु जहां तक धारा 53(1) के अधीत नाम- 
| निर्देशित समिति का सम्बन्ध है उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं । कालावधि 

के बारे में संविवाद भी इस मामले के विनिश्चयार्थं सारवान्‌ नहीं है 


शि ३40503. SRE Tot 
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13. चूंकि यह पाया गया है कि धारा 53(1) के अधीन निय 
समिति विधिपूर्ण नहीं है । अतः यह स्पष्ट है कि इसके द्वारा नियुक्त किए | 
उप-समिति को भी कोई विधिपूर्ण प्राधिकार नहीं हो सकता और इना, 
मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए सभी पिटीशनरों के विरुद्ध पारित सेवा ' 
समाप्ति के आदेशों को विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता और इसलिए मामले हे 
इस दृष्टिकोण से देखते हुए, जैसा कि पक्षकार के विद्वान्‌ काउन्सेल ने प्राक 
की है कि इस न्यायालय के लिए नियम 15 अथवा नियम 17 के अनुपाक्त 
से सम्बन्धित अन्य प्रश्नों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि संगु | 
- रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53(1) के अधीन नाम-निर्देशित तथाकथित बोड अथग 
समिति के बारे में भी यह माना गया है कि वह विधि के अनुसार नहीं है 
इन आदेशों के वारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इन्हें रजिस्ट्रार द्वार 
बिधिक प्राधिकार के अधीन पारित किया गया है । 


14. अतः पिटीशन मंजूर किया जाता है । अतः पिटीशनर के विसर 
पारित सेवा समाप्ति के आदेश अभिखण्डित किये जाते हैं । पिटीशनर इ 
पिटीशन के खर्चे के हकदार होंगे । प्रमाणित किये जाने पर काउंसेल की पीः 


150 रुपये है। प्रतिभूति निक्षेप की बकाया रकम पिटीशनरों को लौटा? 
जाएगी । 


र पिटीशन मंजूर किया ग्या 
श० 
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भड्या लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 
(Bhaiya Lal Vs. The State of Madhya Pradesh) 
तारीख 1 अक्तूबर, 1983 
[कार्यकारी मु० च्या० जो० एल० ओझा और न्या० फंजनउहीन] 


सध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981--धारा 4(1) सपठित म 
प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962---धारा 11--.1962 वाले पुराने अधि 


के अधोन गठित ग्राम पंचायत को व्यावृत्ति 1981 वाले नए अधितियर्म र. 
अधीन चहों होती । 


ट्र 
2. सध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981- धारा 4(1) और 120 
धारा 129 के अधीन आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता हैं 


Po 
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अधिनियम को धारा 4(1) के अधीन ग्राम पंचायत गठित की गई हो--: 
धारा 4(1) के अधीन ग्राम पंचायत.गठित करने वाले कलक्टर के लिए यह 
बाध्यकर नहीं है कि वह आक्षेप आमंत्रित करे और उनका विंनिइचय करे । 


नरसिहपुर के कलक्टर ने पंचायत अधिनियम की धारा 120 के अधीन 
एक सूचना 27 फरवरी, 1983 को प्रकाशित की जिसमें यह प्रस्थापित किया 
गया कि ग्राम बनखेडी को ग्राम पंचायत झनझनखेड़ा से निकाल दिया जाए 
भौर उस ग्राम को ग्राम पंचायत नान्दनेड़ में सम्मिलित कर लिया जाए । 
ग्राम पंचायत झनझनखेड़ा के पंचों ने, जो झनझनखेड़ा और बनखेड़ी में रहते थे, 
इस प्रस्थापना पर लिखित में आक्षेप किया और ग्राम पंचायत नान्दनेड़ ने भी' 
एक संकल्प पारित करके उक्त प्रस्थापना का विरोध किया और इस संकल्प 
को आक्षेप के रूप में कलक्टर को भी प्रस्तुत किया । नरसिंहपुर के कलक्टर 
ने एक आदेश पारित करके इन आक्षेपों को अस्वीकार कर दिया और तारीख 
22 मई, 1983 वाले उसके आदेशों द्वारा तोटिस में यथाउपर्दाशत पंचायतों 
का गठन किया । पिटीशनरों ने यह अभिकथन किया है कि इस आदेश में इन 
कारणों का कोई कथन नहीं किया गया है कि उन आक्षेपों को क्यों अस्वीकार 
किया गया था और इसलिए इस आदेश को इस पिटीशन में चुनौती दी 
गई है । 


पिटीशनरों की ओर से यह दलील दी गई कि पंचायतों का गठन 
1962 वाले अधिनियम के अधीन किया गया था किन्तु वह अध्यादेश के जारी 
होने तक चलती रही जिसने 1962 के अधिनियम को निरसित किया। 
कलक्टर ने धारा 120 के अधीन एक सूचना जारी की जिसने इसे ऐसी पंचायत 
माना जो इस अधिनियम के अधीन चलती रही । अतः अब यह दलील नहीं दी 
जा सकती कि यह धारा 120 के अधीन सूचना नहीं थी और कलक्टर उस 
उपबंध के अधीन अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रहा था । इसके विपरीत 
कलक्टर की ओर से यह दलील दी गई कि 1981 वाले अधिनियम के अधीन 
पंचायतों का गठन धारा 4 के अधीत पंचायतों का नए सिरे से गठन होता हैं 
और धारा 120 में यथाअनुध्यात किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती । 


अभिनिर्धारित-पिटीशन खारिज किया गया । 


इस बारे में कोई विवाद नहीं है किं इन पंचायतों का गठन 1962 
वाले अधिनियम के अधीन किया गया था और इस बारे में भी कोई विवाद नहीं 
है कि अध्यादेश अर्थात्‌ मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश, 1981 (1981 का 6) 
की धारा 121 निरसन और व्यावृत्ति वाली धारा है ओर इसके उपखण्ड 2(क) 
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ने पुराने अधिनियम के अधीन गठित ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की व्यावत्ति 
की थी । इस बारे में भी विवाद नहीं है कि मध्य प्रदेश पंचायत संशोधन 
अध्यादेश, 1981 (1981 का 8) की धारा 9 में कतिपय पंचायतों के विघटन 
का उपबन्ध किया गया हे और यह प्रतीत होता है कि इस अध्यादेश की 
धारा 9 के अधीन नाम-निर्देशित पंचायतें विघटित हो गई थीं । किन्तु यह बात 
साफ है कि जब मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया 
गया था तो उसमें कोई व्यावृत्ति खण्ड नहीं था और इसलिए जो पंचायतें 
1962 वाले अधिनियम के अधीन गठित की गई थीं उनको चालू रखने का 
कोई उपबंध नहीं था । (पैरा 8) 
यह बांत स्पष्ट है कि धारा 120 केवल तभी प्रर्वातत होती है जब 
'धारा 4 के अधीन गठित ग्राम पंचायत अस्तित्व में हो और इसकी सीमाओं को 
परिवर्तित करना अथवा इसके मुख्यालय में तब्दीली करनी चाही जाए । अतः 
यह्‌ बात स्पष्ट है कि जब कलक्टर ने आक्षेपित अधिसूचना जारी की भोर 
आक्षेपित आदेश पारित किया उस समय धारा 4(1) के अधीन गठित कोई 
ग्राम पंचायत नहीं थी और इसलिए धारा 120 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं 
की जा सकती थी । अतः कलक्टर ने सूचना जारी को और आक्षेपित आदेश 
पारित किया । यह नहीं कहा जा सकता कि वह मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 
1981 को धारा 120 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था। 
इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इस आदेश के बारे में यह आक्षेप व्यर्थ है कि 
यह विधि के अनुसार नहीं है । अधिक-से-अधिक इसके बारे में यह कहा जा 
सकता है कि यह धारा 4(1) के अधीन आदेश है जो धारा पंचायतों का गठन 
अनुध्यात करती है ओर इस बाबत विवाद नही है कि यदि कलेक्टर धारा 4(1) 
के अधीन पंचायत गठित कर रहा था तो उसके लिए आक्षेप आमंत्रित करना 
भोर उन्हे वितिश्‍्चित करना आवश्यक नहीं था । (पैरा 10) 
पेस 
[1978] [1978] 4 उम० नि० प० 847 = ए० आई० आर० 7 
1978 एस० सी० 851 : मोहिन्दर सिंह बनाम मुख्य 
निर्वाचन आयुक्‍त (Mohinder Singh Vs. Chief 
Election Commissioner) ¢ 
से प्रभेद बताया गया । 
सिबिल रिट अधिकारिता . 1983 का प्रकीर्ण पिटीशन सँ० 999 


मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962 के अधीन किया गया 
पिटीशन । 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


iis hE EE RE HERE SI BR 


6 नि० प० 1984--मध्य प्रदेश र 61 


पिटीशनर की ओर से प श्री वाई० एस० धर्माधिकारी 
प्रत्यथियों की ओर से र्न श्री एस० एल सक्सेना 


न्यायालय का निर्णय कार्यकारी मु० न्या० जी० एल० ओझा ने दिया । 
कार्यकारी मु० न्या० ओझा : 


यह पिटीशन पिटीशनरों ने नरसिंहपुर के कलक्टर द्वारा तारीख 
12 मार्च, 1983 को पारित किए गए आदेश को चुनोती देते हुए फाइल 
किया है । उक्त आदेश द्वारा कलक्टर ने अपने द्वारा पंचायत के गठन ओर 
इसकी सीमाएं नियत करने के बारे में जारी की गई अधिसूचना के सम्बन्ध में 
आक्षेपों को नामंजूर कर दिया था। 


2. 'पिटीशनरों के अनुसार नरसिंहपुर के कलक्टर ने पंचायत 
अधिनियम की धारा 120 के अधीन एक सूचना 27 फरवरी, 1983 को 
प्रकाशित की जिसमें झनझनलेड़ा और नान्दनेड़ ग्राम पंचायतों के गठन में 
परिवतेत की प्रस्थापना की गई थी । इस सूचना द्वारा यह प्रस्थापित किया 
गया था कि ग्राम बनखेड़ी को ग्राम पंचायत झनझनसेड़ा से निकाल दिया जाए 
और उस ग्राम को ग्राम पंचायत नान्दनेड़ में सम्मिलित कर लिया जाए। 
इसके अतिरिक्त यह अभिकथन किया गया कि ग्राम पंचायत जझनझनखेड़ा 
के पंचों ने, जो झनझनलेड़ा और बनखेड़ी में रहते थे, इस प्रस्थापना पर 
लिखित में आक्षेप किया और यह आक्षेप 5 मार्च, 1983 वाला है और इस 
आक्षेप में यह अभिकथन किया गया था कि पांच व पूर्वं झनझतखेड़ा के लिए 
एक पृथक ग्राम पंचायत स्थापित की गई थी । यह भी अभिकथन किया गया 
है कि ग्राम पंचायत नान्दनेड़ ने भी 3 मई, 1 983 को एक संकल्प पारित 
किया जिसमें ग्राम बनखेड़ी को ग्राम पंचायत नान्दनेड में सम्मिलित करने का 
विरोध किया था और इस संकल्प को आक्षेप के रूप में कलक्टर को भी प्रस्तुत 
किया गया । यह अभिकथन “किया गया है कि नरसिहपुर के कलक्टर ने एक 
आदेश पारित किया जिसमें इन आक्षेपों को अस्वीकार कर दिया गया ओर 
तारीख 22 मई, 1983 वाले उसके आदेशों द्वारा नोटिस में यथाउपदशित | 
पंचायतों का गठन किया गया और पिटीशनरों ने यह अभिकथन किया है कि 
इस आदेश में उन कारणों का कोई कथन नहीं किया गया है कि उन आक्षेपों 
को क्यों अस्वीकार किया गया था और इसलिए इस आदेश को इस पिटीशन 
में चुनोती दी गई है । 


3. यह अभिकथन किया गया है कि 'पिटीशनर ग्राम बनखेड़ी ओर 
झनझनखेड़ा के निवासी हैं और इसलिए वे ऐसे निवासी हैं जो कलक्टर द्वारा 
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पारित इस आदेश से प्रभावित हैं। यह भी अभिकथन किया गया है कि 
कलक्टर हारा इस आदेश के पारित किए जाने के पश्चात्‌ निर्वाचन का एक 
्ार्यक्रम अधिसूचित किया गया था ओर यह्‌ प्रतीत होता है कि निर्वाचन भी 
पूरे हो चुके हैं । 

4. राज्य द्वारा फाइल किए गए प्रत्युत्तर में यह दलील दी गई कि 
'ंचायतें पांच बर्ष पूर्वं 1962 वाले अधिनियम के अधीन गठित की गई थीं 
और वे तब भी कृत्य कर रही थीं जब अधिनियम निरसित किया गया था 
और अध्यादेश प्रवृत्त किया गया था जो इस अध्यादेश की धारा 121 के 
अधीन किया गया था । 1962 वाले अधिनियम के अधीन अस्तित्वशील इन 
पंचायतों की व्यावृत्ति की गई थी । किन्तु जव यह अध्यादेश प्रस्तुत अधिनियम 
अर्थात्‌ 1981 के अधिनियम द्वारा निरसित किया गया था तो उसमें किसी 
व्यावृत्ति खण्ड का अधिनियमन नहीं किया गया था और इसलिए ये पंचायतें 
प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन गठित की गई थीं और इसलिए वह सूचना 
जो कलक्टर द्वारा जारी की गई थी उसमें धारा 120 का उल्लेख था । 
“किन्तु वास्तव में यह धारा 4(1) के अधीन एक अधिसूचना थी जिसके द्वारा 
नए अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन पंचायतें गठित की गई थीं और नए 
अधिनियम को धारा 4(1) की स्कीम के अनुसार न तो आक्षेप आमंत्रित 
किए जाने अपेक्षित हैं और न ही यह अनुध्यात है कि कलक्टर इन आक्षेपों का 
निपटारा . करेगा । 


5. पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी .कि यद्यपि 
पंचायतों का गठन 1962 वाले अधिनियम के अधीन किया गया था किन्तु वें 
अध्यादेश के जारी होने तक चलती रहीं जिसने 1962 के अधिनियम को 
निरसित किया ओर यह दलील दी कि कलक्टर ने धारा 120 के अधीन एक 
सूचना जारी की जिसमे इसे ऐसी पंचायत माना जो इस अधिनियम के अधीत 
चलती रही और इसलिए अब यह्‌. दलील नहीं दी जा सकती कि यह धारा 120 
के अधीन सूचना नहीं थी और कलक्टर उस उपबंध के अधीन अधिकारिता कां 


प्रयोग नहीं कर रहा था । 
6. इसके विपरीत विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी कि 
1983 के प्रकोर्ण पिटीशन सं० 1187 में, जिसका विनिश्चय 4 मई, 1983 
को किया गया, इस न्यायालय की खण्ड स्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया 
कि 1981 वाले अधिनियम के अधीन पंचायतों का गठन धारा 4 के अधीन | 
पंचायतों का नए सिरे से गठन होता है ओर धारा 120 सें यथाअनुध्यात किसी | 
प्रक्रिया को आवश्यकता नहीं. होती और यह दलोल दी गई कियदपि इस | 
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खण्ड न्यायपीठ के निर्णय में यह मत व्यक्त किया गया है. कि साधारण खण्ड 
अधिनियम की धारा 10(ख) के अधीन व्यावृत्ति पंचायत को चालू “रहना 
अनुज्ञात करती है और यह नए अधिनियम के अधीन पंचायते गठित होने तक 
चालू रहती थीं और नई पंचायतें धारा 4 के अधीन गठित की गई थीं। किन्तु 


| विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता के अनुसार धारा 1 0(ख) का अभिप्राय यह नहीं 


हो सकता कि 1962 वाले अधिनियम के अधीन गठित पंचायतों की इस 


` उपबंध द्वारा व्यावृत्ति हो गई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि जव 1981 
वाले अधिनियम द्वारा अध्यादेश निरसित किया गया तो पंचायतें अस्तित्व में 


| 


नहीं रहीं और उसके पश्चात्‌ जो कुछ किया गया वह मात्र रूप से धारा 4 के 
अधीन पंचायतों का गठन है । यह भी दलील दी गई कि मध्य प्रदेश पंचायत 
अधिनियम, 1981 की धारा 2 “ग्राम पंचायत” पद को परिभाषित करती है 
और उससे अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (1 ) के अधीन स्थापित ग्राम 
पंचायत और केवल ऐसी ग्राम पंचायत के प्रति ही धारा 120 में निदेश किया 
गया है और इसलिए धारा 120 केवल वहीं लागू होगी जहां 1981 वाले 
अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया जाना 
है अथवा उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना है अथवा उसके मुख्यालय में 
तब्दीली की जानी है और मामले को इस दृष्टि से देखते हुए यह दलील दी गई 
कि धारा 120 लागू नहीं होगी । 


7. पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउम्सेल ने यह दलील दी कि यदि कलक्टर 
धारा 120 के अधीन अग्रसर होना चाहता है तो यह दलील नहीं दी जा 
सकती कि वह धारा 120 के अधीन कार्यवाही नहीं कर रहा बल्कि धारा 104 
के अधीन कार्यवाही कर रहा है ओर मोहिन्दर सिह बनाम मुख्य निर्वाचन 
आयुक्त! वाले मामले का अवलम्ब लिया । महेन्द्र सिंह बाले पूर्वोक्त मामले 
में यह मत व्यक्त किया गया :-- : 


“जब कोई कानूनी कृत्यकारी कतिपय आधारों पर आधारित 
आदेश करता है तो उसकी विधिमाच्यता का निर्णय उसमें उल्लिखितः 
कारणों द्वारा किया जाना चाहिए और उसकी पुति शपथपत्र के रूपः 
सें नए कारणों द्वारा अथवा अन्यथा नहीं की जा सकती, अन्यथा ऐसा 
आदेश जो आरम्भ में अविधिमात्य हो, आक्षेप के कारण न्यायालय के 

' समक्ष आते-आते बाद में दिए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा विधिमान्य 
बन जाता है। यहां. हम गोधन दास भानंजी (ए० आई० आर० 


२ [1978] 4 उम० नि० प० 84730० आई० आर० 1978 एस० सी० 851. 
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1952 एस० सी० 16, 18) वाले मामले में न्या० बोस की मता. 
व्यक्तियों के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे ।” । 


जो मत व्यक्त किया गया है यह है कि कानूनी प्राधिकारी द्वारा पारित बह 
के बारे में अधिनिर्णय उस आदेश में कथित कारणों के आधार पर ही झि. 
जा सकता है। जहां तक प्रस्तुत मामले का सम्बन्ध है, प्रश्न यह नहीं है|. 
बया कलक्टर द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा पंचायत की सीमाओं को प 

नियत किया गया है, का अधिनिर्णय उन कारणों के आधार पर किया ज 

है जिनका या तो आदेश में कथन किया गया है अथवा अन्यथा । कि. 
सरकारी अधिवक्ता ने जो प्रश्न उठाया है यह है कि यद्यपि कलक्टर ने बे 

अधिसूचना में धारा 120 का उल्लेख किया है किन्तु वस्तुतः वह मध्य प्रे 

पंचायत अधिनियम, 1981 की धारा 120 के अधीन शक्तियों का प्रयोग ह 

कर सकता क्योंकि तब इस अधिनियम की धारा 4(1) के अधीत गठित ग 

पंचायत अस्तित्व में नहीं थी और इसलिए कलक्टर द्वारा जो आदेश पार 

किया गया है उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह धारा 4(|)' 

अधीन किया गया आदेश है न कि धारा 120 के अधीन किया गया आढे 

अतः यह बात साफ है किं यदि कलक्टर्‌ का आदेश ऐसा आदेश है रि 

धारा 4(1) के अधीन न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता तो यह दलीत ह 

दी जा सकती है कि यह धारा 120 के अधीन आदेश था भले ही यह प्र 

होता है कि कलक्टर ते पंचायतों के क्षेत्र के पुनवितरण के लिए अपनी सूक 

भें धारा 120 का उल्लेख किया है।' 


8. इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि इन पंचायतों का गठव 1% 
बाले अधिनियम के. अधीन किया गया था ओर इस बारे में भी कोई कि . 
नहीं है कि अध्यादेश अर्थात्‌ मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश, 1981 (19 
का 6) की धारा 121 निरसन और व्यावृत्ति वाली घारा है, और £| 
उपखण्ड 2(क) ने पुराने अधिनियम के अधीन गठित ग्राम सभा और ४, 
पंचायत की व्यावृत्ति की थी । इस बारे में भी विवाद नहीं है कि मध्य प्र 
पंचायत संशोधन अध्यादेश, 1981 (1981 का 8) की धारा 9 में कर 
पंचायतों के विघटन का उपबंध किया गया है और यह प्रतीत होता है कि र 
अध्यादेश की धारा 9 के अधीन नाम-निर्देशित पंचायतें विघटित हो गई र 
किन्तु यह बात साफ है कि जब मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1१, 
अधिनियमित किया गथा था तो उसमें कोई व्यावृत्ति खण्ड नहीं था त ह 
इसलिए जो पंचायतें 1962 वाले अधिनियम के अधीन गठित की गई i 
उनको चालू रखने का कोई उपबंध नहीं था । | 
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9. विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने खण्ड न्यायपीठ के जिस विनिश्चय 
का अवलम्ब लिया है उसमें यह मत व्यक्त किया गया है: 'तो भी हमारी यह 
राय है कि साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 10(ख) के अधीन वैसी ही 
व्यावृत्ति चालू समझी जानी चाहिए जो अधिनियम के "पूर्वतन प्रवर्तन को 
परिरक्षित करती है जिसे नामंजूर किया जाता है।' किन्तु हमारी राय में इस 
प्रश्‍न की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि. क्या साधारण खण्ड 
अधिनियम की धारा 10(ख) का निवंचन इस अर्थ में किया जा सकता है कि 
1962 वाले अधिनियम के अधीन गठित पंचायतें चालू थीं। इस विनिश्चय में 
इसके आगे यह मत व्यक्त किया गया है कि यदिः इसके चालू रहने की 
उपधारणा कर भी ली जाए तो यह्‌ केवल तत्र तक के लिए होगा जब 1981 
बाले अधिनियम की धारा 4 के अधीन पंचायतें गठित की गई थीं किन्तु मध्य 
प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 को धारा 120 को भाषा इस प्रकार है :-- 


*120. ग्राम पंचायत के मुख्यालय में तब्दीली, ग्राम पंचायत 
क्षेत्र का विभाजन, समामेलन और उसमें परिवर्तन : 


(1) राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा 
ग्राम पंचायत के मुख्यालय में तब्दीली कर सकता है. अथवा ग्राम 
पंचायत क्षेत्र की सीमाओं को, उसके भीतर उसके पड़ोस के किसी 
स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उसमें से उसके किसी स्थानीय 
क्षेत्र को निकाल कर, परिवर्तित कर सकता है अथवा दो: या अधिक 
ग्राम पंचायत क्षेत्रों को समामेलित कर सकता है और उनके स्थान 
पर एंक ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन कर सकता है अथवा किसी ग्राम 


अंग्रेजी में यह इस प्रकार है : , 
| “120. Charge of headquarter of Gram Panchayat, 


division, amalgamation and alteration of Gram 
Panchayat area : 


(1) The State Government. or the prescribed 
authority may by an order change headquarter of a 
Gram Panchayat or alter the limits of Gram Panchayat 
area by including within it any .local area in the 
vicinity thereof or by excluding there from any local 
area comprised therein or .amalgamate two or more 
‘Gram Panchayat areas and constitute one Gram 
Panchayat area in their place or Splitupa Gram 
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66 भडया लाल ब० मध्य प्रदेश राज्य (कार्यकारी मु० न्या० मोना) / 


पंचायत क्षेत्र को विभाजित कर सकता है और उसके स्थान पर दो या. 


अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र गठित कर सकता है : 


परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं | 
किया जाएगा जब तक इस निमित्त प्रस्थापना ऐसी रीति में, जैसी कि 


विहित की जाए, सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए इस 
निमित्त प्रकाशित की जाए और आक्षेपों पर विचार न कर लिया 
गया हो । 


(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने पर राज्य 


सरकार अथवा विहित प्राधिकारी ऐसे पारिणामिक आदेश पारित 


करेगा, जसे आवश्यक हों ।” 


इस धारा में ग्राम पंचायत की बात कही गई है और 'ग्राम पंचायत” पद को 
धारा 2(५) में परिभाषित किया गया है :-- 


*# “ग्राम पंचायत' से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (1) के 
अधीन स्थापित ग्राम पंचायत ।” 


10. अतः यह बात स्पष्ट है कि धारा 120 केवल तभी प्रवतित होती 
है जब धारा 4 के अधीन गठित ग्राम पंचायत अस्तित्व में हो और इसकी 
सीमाओं को परिवर्तित करना अथवा इसके मुख्यालय में तब्दीली करनी चाही 
जाए । अतः यह बात स्पष्ट है कि जब कलक्टर ने आक्षेपित अधिसूचना जारी 
की और आक्षेपित आदेश पारित किया उस समय धारा 4(1) के अधीन गठित 
कोई ग्राम पंचायत नहीं: थी ओर इसलिए धारा 12 0 के अधीन कोई कार्यवाही 
नहीं की जा सकती थी । अतः कलक्टर ने सूचना जारी की ओर आक्षेपित आदेश 


Panchayat area and constitute two or more Gram 
Panchayat areas in its place : 


Provided that no order under this section shall be 
made unless a proposal in this behalf is published for 
Inviting suggestions. and objections in such manners 85 
may be prescribed and objections are considered. 

(2) On the issuance of the order under sub- 
section ( 1 ) of the State Government or the prescribed 
authority shall pass such consequential orders as may 
be necessary.? 

*‘ ‘Gram Panchaya 


न t means a Gram Panchayat 
established under sub-s 


ection (1 ) of section 4.” 
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पारित किया। यह नहीं कहा जा सकता कि वह मध्य प्रदेश पंचायत 
अधिनियम, 1981 की धारा 120 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा 
था। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इस आदेश के बारे में यह आक्षेप व्यर्थ है 
कि यह विधि के अनुसार नहीं है । विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने यहू दलील 
दी कि अधिक-से-अधिक इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि यह धारा 4(1) 
के अधीन आदेश है जो (धारा) पंचायतों का गठन अनुध्यात करती है ) 
और इस बाबत विवाद नहीं है कि यदि कलक्टर धारा 4(1) के अधीन पंचायत 
गठित कर रहा था तो उसके लिए आक्षेप आमंत्रित करना और उन्हें विनिश्चित 
करना आवश्यक नहीं था। अतः मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए 
पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई दलील स्वीकार नहीं की जा 
“सकती । 

11. अत: हम इस पिटीशन को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं 
समझते । अतः इसे खारिज किया जाता है। मामले की परिस्थितियों में 
पक्षकारों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करने का निदेश दिया जाता है। 
प्रतिभूति निक्षेप की रकम पिटीशनर को लोटा दी जाएगी । 

पिटीशन खारिज किया गया । 
[० पु र 
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मनोहर कुंवरबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य 
(Manobar Kunwarbai Vs. The State of Madhya Pradesh) 
तारीख 4 अक्तूबर, 1983 
[स्या० जी० एल० ओझा, एस० एस० शर्मा और बी० सी० वर्मा] 

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899--धारा 56(1) (2) ओर 57-- 
-इस धारा के अधीन कोई मामला निर्देशित किया जा सकेगा यदि यह कलक्टर 
द्वारा निर्देशित किए जाने पर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष आता 

“है अथक अन्यथा उसको जानकारी में आता है । 

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899-धारा 57(1) ओर 
धारा 59--धारा 57(1) के अधीन निर्देश प्रशासनिक स्वरूप का नहीं होता-- 
“ऐसे मामले! शब्द प्रमित प्रश्‍न का निर्देशित किया जाना अनुध्यात करते हैं--- 
केवल शंका होने की स्थिति में ही किसी मामले को उच्च न्यायालय की राय 

“के लिए निर्देशित किया जा सकता है। Fa 
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आवेदक ने कतिपय स्थावर सम्पत्ति का दान विलेख के. अधीन श्रीमती |. 


सलोहर कुंवरबाई ब० मध्य प्रदेश राज्य | 


मंजू कुंवर को किया जिसका मूल्यांकन 5,000 रुपये किया गया ओर तद्नुसार | 
स्टाम्प शुल्क का संदाय किया गया । आय-कर के निर्धारण की कार्यवाह्यों | 


के दोरान उस सम्पत्ति का मूल्यांकन 49,650 रुपये किया गया । आय-कर | 


अधिकारी ने दान-विलेख के इस अवमूल्यन के वारे में कलक्टर को अवगत 


कराया ओर स्टाम्प कलक्टर से समुचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया। ' 
स्टाम्प कलक्टर ने सम्पत्ति के 49,650 रुपये के मूल्यांकन को सही पाया और | 


आवेदक को यह निर्देश दिया कि वह जो कम स्टाम्प शुल्क दिया गया है उसकी 
पूति करे और उस पर 1,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की । आवेदक ने 
स्टाम्प कलक्टर के उवत आदेश को अधिनियम की धारा 56(1) के अधीन 
राजस्व बोर्ड के समक्ष चुनौती दी । बोर्ड ने उस आदेश को अपास्त करते हुए 
यह मामला इस न्यायालय को निर्देशित किया । 


अभिनिर्धारित--निर्देश नामंजूर किया गया । 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 57 के अनुसार मुख्य 
नियंत्रक राजस्व प्राधिकार, न केवल किसी मामले को तब मिर्देशित कर सकेगा 


समक्ष आता है बल्कि तब भी जब यह अन्यथा उसकी जानकारी में आता है। 
प्राधिकारी की जानकारी में कोई मामला प्रभावित व्यक्ति द्वारा भी 
धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकारी कीं 


जानकारी में लाया जा सकता है । धारा 56(1) के अधीन पुनरीक्षणात्मक 
शक्तियों के प्रयोग में प्राधिकारी की जानकारी में आने वाला मामला ऐसा 
ही मामला होता है । (पैरा 4) 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन निर्देश 
प्रशासनिक स्वरूप का नहीं होता । ऐसा केवल 


-जबःयह्‌ कलक्टर द्वारा धारा 56(2) के अधीन निर्देशित किए जाने पर उसके : 


तब होता है जब मुख्य नियंत्रक | | 
राजस्व प्राधिकारी किसी मामले पर सम्यक्‌ रूप से विवेकबुद्धि का प्रयोग | 


करने के पश्चात्‌ यह महसूस करता है कि उसके अधीन उद्भूत होने वाले _ | 


मामले का, जहां तकः कि प्राधिकारी का सम्बन 
विनिश्चायक रूप से विनिश्चय नही 
उस प्रश्‍न के बारे में यह संदेह है कि क्या इसे राय के लिए निर्देशित किया 
जाना चाहिए । 'ऐसे मामले' शब्दों का प्रयोग प्रमित प्रश्‍न को निर्देशित किया 
जाना अनुध्यात करता है। साधारण अथवा अस्पष्ट. निर्देश अनुज्ञेय नहीं है । 
अधिनियस की धारा 59(1) के उपबंधो से भी यह बात स्पष्ट है। यह धारा 
उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा करती है कि वह निर्देशित प्रश्‍न को विनिश्चित 
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करे । अतः सदेव यह सलाह दी गई है और आग्रह किया गया है कि प्राधिकारी 

को उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाला/वाले प्रमित प्रश्न 

अथवा प्रश्नों को निर्देशित किया जाना चाहिए । (वैरा 5) 

पैरा 

[1980] ए० आई आर० 1980 दिल्‍ली 218 5 
भारत संघ बनाम सरूपसिह (Union of India 
Vs. Sarup Singh) 

[1967] ए० आई० आर० 1967 :आन्ध्र प्रदेश 90 5 
(पूर्ण न्यायपीठ) : बी० सी० एण्ड डी० कम्पनी बनाम 
महानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन (४. 0. & D. Company 
Vs. 1. 6. of Registration) 
ए० आई० आर० 1966 पंजाब 196 5 
सरूप सिंह बनाम भारत संघ (9270 आष्टा 75, 

Union of India) 


का अवलम्ब लिया गया । 
सिविल निर्देश अधिकारिता : 1981 का प्रकीणं सिविल मामला सं० 205. 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन किया 
गया निर्देश । 


आवेदक की ओर से दी श्री पी० आर० पाध्ये 

राज्य को. ओर से a श्री आर० के० वर्मा, उप-महाधिवक्ता 
न्यायालय का निर्णय न्या० बौ० सी० वर्मा ने दिया। . | 

न्या० वर्सा: ; 
मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी अर्थात्‌ राजस्व बोड, मध्य प्रदेश 


हारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 57(1) के अधीन किया 
गया यह निर्देश निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन उदूभूत हुआ है। 


2. आवेदक, मनोहर कुंवर बाई ने कतिपय स्थावर सम्पत्ति का दान 
तारीख 9 अप्रैल, 1971 के दान-विलेख के अधीन श्रीमती मंजू कुंवर बाई को 
किया । उस सम्पत्ति का मूल्यांकन 5,000 रुपये किया गया और इस मूल्यांकन के 
आधार पर तद्नुसार स्टाम्प शुल्क का संदाय किया गया। किन्तु आय-कर के 
निर्धारण की कार्यवाहियों के अनुक्रम में उस सम्पत्ति का मूल्यांकन 49,650.रुपथे 
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` अथवा 41 के अधीन कार्य करने वाले कलक्टर को, यदि उसे किसी लिखत ५ | 


क 


a 


70 मनोहर कुंवरबाई ब० मध्य प्रदेश राज्य (न्या० वर्मा | 


किया गया । आय-कर अधिकारी ने दान-विलेख के इस अवमूल्यन के बारे | 


में कलक्टर को अवगत कराया । इस पर कलक्टर ने उसे अग्रेषित कर दिया 
और स्टाम्प कलक्टर (उप-खण्ड अधिकारी, बालाघाट) को समुचित कार्यवाही 
करने के लिए कहा । आवेदक को सम्यक्‌ सूचना दिये जाने ओर उसकी | 
सुनवाई किए जाने के पश्चात्‌ स्टाम्प कलक्टर ने अपने तारीख 31 माचे, 
1978 के आदेश द्वारा सम्पत्ति के 49,650 रुपये के मूल्यांकन को सही पाया । 
और आवेदक को यह निर्देश दिया कि वहू जो कम स्टाम्प शुल्क दिया गया 
है उसका संदाय करे और उस पर 1,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की। 
आवेदक ने स्टाम्प कलक्टर के आदेश को स्टाम्प अधिनियम की धारा 56(1) 
के अधीन मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी (राजस्व बोर्ड) के समक्ष चुनौती 
दी । आवेदक की सुनवाई करने के पश्चात्‌ मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी इस निश्चित 
निष्कर्षं पर पहुंचा कि स्टाम्प कलक्टर के आदेश को निर्देश-आदेश में 


अभिलिखित कारणवश कायम नहीं रखा जा सकता। प्राधिकारी ने यह्‌ 
कहा :-- 


“अत: इस न्यायालय की राय में स्टाम्प कलक्टर का तारीख 


31 माचे, 1978 का आदेश अवैध है ओर उसे अपास्त किया जाता | 
चाहिए । 


यह निष्कर्षं अभिलिखित करने के पश्चात्‌ प्राधिकारी ने वह मामला इत | 
न्यायालय को निर्देशित किया । 


3. हमारी यह्‌ राय है कि यह्‌ निर्देश पूर्णतः अक्षम है ओर इसका 
उत्तर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है । स्टाम्प अधिनियम की स्कीम यह ह 
कि जब कलक्टर यह पाळ है कि कोई विशिष्ट लिखत सम्यकतः स्टाम्पितं | 
नहीं है तो वह आवश्यकं शुल्क का संदाय किए जाने का निर्देश देगा और | 
धारा 40 के अधीन, जो अधितियम के अध्याय 4 के अधीन आती है, शास्ति भी | 
अधिरोपित करेगा । अधिनियम का अध्याय 6 निर्देश और पुनरीक्षण के बारे ` 
में है। धारा 56(1) में यह उपबंध है कि अध्याय 4 अथवा 5 के अधीन और f 
धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों # | 
प्रयोग सभी मामलों में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के नियंत्रक के अधौ | 
रहते हुए किया जाएगा । धारा 56 की उपधारा (2) धारा 31 अथवा 40 | 


pe की रकम के वारे में संदेह है, मामले का कथन तैयार करगे” | 
लिए ओ अपनी राय सहित मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के विनिश्वय दे 
लिए निर्देशित करने के लिए अनुज्ञात करती है । इससे अगली ' धारा 57 मुर 
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नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को इसे निर्देशित किए गए किसी मामले का उच्च 


न्यायालय को कथन करने के लिए सशक्त करती है यदि यह राज्य में उद्भूत 
होता है । अधिनियम की धारा 57 इस प्रकार है :-- 


“57. उच्च न्यायालय को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी: 


द्वारा मामले का कथन : 

(1) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी धारा 56 की उपधारा 
(2) के अधीन अपने कों निर्देशित किए गए या अन्यथा उसकी 
जानकारी में आए किसी मामले का कथन तैयार कर सकेगा और! ऐसे 
मामले को, उस पर अपनी राय सहित निर्देशित कर सकेगा :-- 


(क) उस दशा में, जिसमें कि वह किसी राज्य में उद्भूत 


हुआ है, उस राज्य के उच्च न्यायालये को उस दशा में जिसमें: 


कि वह दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, दिल्ली के 
उच्च न्यायालय को, 


(ख) उस दशा में जिसमें कि वह दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र ` 


में उद्भूत हुआ है, दिल्ली के उच्च न्यायालय को, 


(ख ख) उस(दशा में जिसमें, कि वह्‌ हिमाचल प्रदेश संघ. 
राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, 30 अप्रैल, 1967 तक और उसे 
सम्मिलित करते[हुए, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयः 


को और तत्पश्चात्‌' दिल्ली के उच्च न्यायालय को, 


(ग) उस दशा में, जिसमें कि वह मणिपुर या त्रिपुरा संघः 


राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, आसाम उचच न्यायालय को, 


(घ) उस दशा में, जिसमें कि वह अण्डमान ओर 
निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में उदूभूत हुआ हे,. 


कलकत्ता उच्च न्यायालय को, 


(ङ) उस दशा में, जिसमें कि वह लक्षद्वीप, मिनीकाय , 


और अमीनदीवी द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ 
है, केरल न्यायालय को, 

(डड) उस दशा में, जिसमें कि वह चंडीगढ़ संघ 
राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, पंजाब ओर हरियाणा के 
उच्च न्यायालय को,. 

(च) उस दशा में, जिसमें कि वह दादरा और नागर 


हवेली संघ राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, मुंबई के उच्च 


न्यायालय को , र 
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(2) ऐसा प्रत्येक मामला उच्च न्यायालय के, जिसको बहू 
निर्देशित किया गया है, कम-से-कम तीन न्यायाधीशों द्वारा विनिश्‍चित | 
किया जाएगा और मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी | 
होगी 8 


4. अधिनियम को धारा 57 के अनुसार मुख्य नियंत्रक, राजस्व 
प्राधिकारी न केवल किसी मामले को तब निर्देशित कर सकेगा जब यह कलक्टर 
द्वारा धारा 56(2) के अधीन निर्देशित किए जाने पर उसके समक्ष आता है 
बल्कि तब भी जब यह अन्यथा उसकी जानकारी में आता है। प्राधिकारी 
की जानकारी में कोई मामला प्रभावित. व्यक्ति द्वारा भी धारा 56 की 
उपधारा (1) के अधीन शक्‍्तियों' के प्रयोग के लिए प्राधिकारी की जानकारी 
में लाया जा सकता है । धारा 56(1) के अधीन पुनरीक्षणात्मक शक्तियों के 
प्रयोग में प्राधिकारी की जानकारी में आने वाला मामला ऐसा ही मामला 
होता है । (देखें सरूप सिह बनाम भारत संघ! और भारत संघ बनाम सरूप 
सिह)? यदि प्राधिकारी से धारा 57(1) के अधीन उस दशा में समावेदन किया | 
जाता है जब मामला धारा 56(2) के अधीन निर्देशित किए जाने पर अथवा 
अन्यथा इसकी जानकारी में आता है ओर इसकी यह राय है कि मामले में 
विधि का सारवान्‌ प्रश्‍न अन्तर्वलित है तो यह धारा 57(1) के अधीन मामले | 
को निर्देशित करने के लिए बाध्य है। यदि प्राधिकारी ऐसा नहीं करता हैतो 
उच्च न्यायालय परमादेश जारी करके प्राधिकारी को मामले का कथन करे | 
ओर विधि का प्रश्‍न निर्देशित करने के लिए आदेश दे सकता है। जब उच्च | 
न्यायालय द्वारा निर्देश का उत्तर दे दिया जाए तो प्राधिकारी उस निर्णय के | 
अनुरूप मामले को विनिश्चित करने के लिए आबद्धकर है । 


5. स्टाम्प अधिनियम की धार 57(1) के अधीन निर्देश प्रशासनिक | 
स्वरूप का नहीं होता है । ऐसा केवल तब होता है जब मुख्य नियंत्रक, राजस्व | 
प्राधिकारी किसी मामले पर सम्यक्‌ रूप से विवेकबुद्धि का प्रयोग करने के | 
पश्चात्‌ यह महसूस करता है कि उसके 'अधीन उद्भूत होने वाले मामले का, | 
जहां तक कि प्राधिकारी का सम्बन्ध है, अंतिम रूप से और विनिश्चायक सुप | 
से विनिश्चय नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त उसे उस प्रश्‍न के बारे |. 
भें यह सन्देह है कि क्या इसे राथ के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए! | 
“ऐसे मामले” शब्दों का प्रयोग प्रमित प्र्न को निर्देशित किया जाना अनुध्यात | 
करता है। साधारण अथवा अस्पष्ट निर्देश अनुज्ञेय नहीं है। अधिनियम की. | 


Sie 


4 एऽ आई झार० 1966 पंजाव 196. 
> ए० झाई० आर० 1980 दिल्ली 218. 
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धारा 59(1) के उपबंधों से भी यह बात स्पष्ट है । यह धारा उच्च न्यायालय 
से यह अपेक्षा करती है कि वह निर्देशित प्रश्न को विनिश्चित करे । भतः सदैव 
यह सलाह दी गई है और आग्रह किया गया है कि प्राधिकारी को उच्च 
न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले/वाला प्रमित प्रश्न अथवा प्रश्नों 
फो निर्देशित किया जाना चाहिए। वी० सी० एण्ड डी० कम्पनी बनाम 
महानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन! वाले मामले में यह अभितिर्धारित किया गया है :-- 


“हम यह संकेत. करना आवश्यक समझते हैं कि राजस्व 
प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रश्‍न बनाए और उन्हें उच्च 
न्यायालय को उसकी राय के लिए निर्देशित करे। अधिनियम की 
धारा 59(1) में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ऐसे किसी 
मामले की सुनवाई करने में उसमें उद्भूत प्रश्नों को विनिश्चित करेगा 
और अपना निर्णय उन आधारों सहित देगा जिन पर वह विनिश्चय 
आधारित है। यद्यपि इस वारे में कोई सन्देह नहीं है कि यह उपबंध 
विनिदिष्ट रूप से यह कथन नहीं करता है कि बोर्ड को यथार्थ मुद्दा 
“अथवा मुद्दे के बारे में सभी संविवादों से बचने के लिए प्रश्‍न बनाते 
हुए, जिस पर बोर्ड अपने; द्वारा कथित मामले में उच्च न्यायालय की 
राय चाहता है, ओर इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आय- 
कर अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता परामर्शी 
स्वरूप की है, उच्च न्यायालय यह आग्रह करता है कि ऐसे प्रश्‍न 
बनाए जाने चाहिएं । 

6. हमारी राय है कि उपयुक्त मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 
के,मानतीय न्यायमूतियों ने सही विधि अधिकथित की है । 

7. प्रस्तुत मामले में प्रकटतः निर्देश-आदेश में हमारी राय के लिए. कोई 
प्रश्‍नट्रुउपवणित नहीं किया गया है । इसके बजाय आदेश से यह पता चलता है 
कि प्राधिकारी ने अपने समक्ष पुनरीक्षण को पूर्णतः विनिश्चित किया था । 
निर्देश-आदेश के पैरा 5 में यह इंगित है कि मामले पर विचार-विमर्श करने के 
पश्चात्‌ संविवाद अधिनिर्णीत कर दिया गया है और प्राधिकारी इस निश्चित 
निष्कर्षं पर पहुंचा है कि 'स्टाम्प कलक्टर का तारीख 31 मार्च, 1978 का ` 
आदेश अवैध है और उसे अपास्त किया जाना चाहिए । आदेश से यह बात 
प्रकट नहीं होती कि प्राधिकारी ने किसी भी मुद्दे और किसी प्रश्न के बारे में 
शंका की हो । कदाचित इसी कारण से इसने हमारी राय के लिए किसी प्रश्‍न 
का कथन नहीं किया है । 


2 ए० आई० आर० 1967 आन्ध्र प्रदेश 90 (पूर्ण व्यायपीठ) 
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8. अतः निर्देश-आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वाबत अधिनियम - 

.की धारा 59(1) के अधीन हमारा विनिश्चय आवश्यक हो । अतः निर्देश | 
नामंजूरकिया जाता है । खर्चे के में वारे कोई आदेश नहीं किया जा रहा है । 

निर्देश नामंजूर किया गया | ! 


_ श० 
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मधु मित्तल (कु०) बनाम मध्य प्रदेश राज्य ओर अध्य 
[Madhu Mittal (Ku.) Vs. State of M. P. & others] 
तारीख 14 नवम्बर, 1983 
[च्या जे० एस० वर्मा और न्या० के० एन० शुक्ल] 
संविधान, 1950, अनुच्छेद 14 और 15 सपठित मध्य प्रदेश 
व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश नियमाघलो का नियम 1.4(111)--आरक्षण एक 
रियायत है। ऐसी रियायत का फायदा लेने को ईप्सा करने वाले अभ्यर्थी को 
नियम्‌ के अधीन अधिकथित सभी शर्तो को पुरा करना चाहिए। किसी विशेष | 
राज्य में, जिसमें स्थित कालेज में, स्वतन्त्रता सेनानी-प्रवर्ग के अन्तरगत, प्रवेश | 
को ईप्सा की जाती है, अभ्यर्थो के निवास के बारे में नियम में अधिकयित | 


शते अविधिमान्य नहीं है और उससे संविधान के अनुच्छेद 14 ओर 15 का | 
उल्लंघन नहीं होता है। 


पिटीशनर एक स्वतन्त्रता सेनानी की पोत्री है। वह उत्तर प्रदेश में. | 
अलीगढ़ के स्थायी निवासी थे । वर्ष 1966 में उनकी मृत्यु हो गई । पिटीशनर | 
ने यह दावा किया कि यद्यपि स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी ! 
नहीं थे, फिर भी वह स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित प्रवर्ग के अधीन प्रवेश कै | 
लिए हकदार थी । उसके अनुसार, प्रवेश नियमों में वर्णित इस शतं से किं | 
स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश का वास्तविक निवासी होना चाहिए, संधार | 
के अनुच्छेद 14 ओर 15 का उल्लघन होता है । इस नियम का वर्गीकरण रैं _ 
उद्देश्य, अर्थात्‌ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए | 
कष्ट सहे थे, संतानों ओर उनकी सन्तानो के लिए प्रवेश की व्यवस्था से की 
* युक्तियुकक्‍त संबंध नहीं है। यह दलील दी गई कि उक्त नियम, जिसके रर | 
सध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की सन्तानो और मध्य प्रदेश से बाहर « 
स्वतंत्रता सेनानियों की सन्तानों के बीच विभेद बरता गयां है, संविधान * 
अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन गारण्टीङृत मूल अधिकारों के विरुद्ध है! 
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अभिनिर्धारित--रिट पिटीशन खारिज किया गया । 

किसी विशिष्ट प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, प्रथमदृष्ट्या, 
समान अंवसर की गारण्टी के विरुद्ध है । विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक 
कारणों से न्यायालयों को ऐसा वर्गीकरण स्वीकार करता पड़ा है। किन्तु 
निश्चय ही यह स्थायी उपाय नहीं हो सकता है और न आरक्षित प्रवर्गों की 
परिधि को विस्तृत करने का ही कोई ओचित्य है। आरक्षित प्रवर्ग में प्रवेश- 
प्रदत्त प्रत्येक अभ्यर्थी योग्यतर अभ्यर्थी को उपयोगी व्यावसायिक जीवन 
(करियर) से वंचित कर देता है । यह राष्ट्रीय हानि है। (पैरा 8) 

किसी विशेष राज्य में, जिसमें प्रवेश की ईप्सा की जाती है, अभ्यर्थी के 
वास्तविक निवास के बारे में वणित शर्त विधिमान्य है और संविधान के प्राचल 
के अन्तर्गत है।, उसका कारण यह है कि राज्य, जो अपनी शिक्षा संस्थाओं में 
प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकता है, राज्य के अन्तर्गत 
निवासियों के फायदे के लिए ऐसे नियम बना सकता है । चूंकि यह स्वीकृत 
स्थिति है, अतः मध्य प्रदेश राज्य का केवल ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की, जो 
मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं/थे, संतानों और संतानों की संतानों तक 
ही आरक्षण के फायदे को सीमित रखने के लिए नियम विरचित करना सही 
था । (पेरा 11) 

विभिन्न प्रवर्गो के लिए आरक्षित प्रवर्गो का सर्जन विभेदकारी. है और 
जब तक कि ऐसे वर्गीकरण के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न हो, वह संविधान 
की भावना के प्रतिकूल है। आरक्षण एक रियायत है । ऐसी रियायत का 
फायदा लेने की ईप्सा करने वाले अभ्यर्थी को नियम के अधीन भधिकथित सभी 
शर्तों को. पूरा करना चाहिए । रियायत के फायदे की ईप्सा करने वाले व्यक्ति 
को यह कहने की छूट प्राप्त नहीं है कि उक्त नियम'की कोई विशिष्ट शर्ते 
अयुक्तियुक्त हे और उसे नियम की अध्यपेक्षाओं को पूरा किए बिना ही 
रियायत का फायदा लेने दिया जाना चाहिए। अतः यह अभिनिर्धारित किया 
जाता है कि पिटीशनर, जो उक्त रियायत का फायदा लेना चाहते हैं, केवल 
उसी स्थिति में ऐसा कर सकते हैं यदि वे उसमें वणित सभी शर्तों को पुरा 
करते हैं। यदि वे किसी शर्त को ठीक नहीं समझते हैं, तो वे, किसी आरक्षित 
प्रवगे के अधीन शरण लिए बिना, ऋजु और खुली प्रतियोगिता में अन्य लोगों 
के साथ प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठने के लिए स्वतंत्र हैं । (पेरा 15) 

“वास्तविक निवासी? पद से ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसका इरादा 

अधिवास का हो। केवल इस कारण कि पिटीशनर के पितामह पिछले दो 
- वर्षों से अपने पुत्र के साथ, जो भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल में 
नियोजित है, - रहने आ गए हैं यह तहीं मात लिया जाएगा कि वह प्रवेश 
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नियमों के नियम 1.4() के स्पष्टीकरण 5 के अर्थान्तर्गेत मध्य प्रदेश ३ 
वास्तविक निवासी हैं। नियम 1.4(11) के स्पष्टीकरण 1 में किसी अभ्यर्थी के. 
संबंध में वास्तविक निवास को परिभाषित किया गया है। इस स्पष्टीकरण है 
यह बात भली-भांति समझी जा सकती है कि स्वतंत्रता सेनानी के अधिवास दो. 
अध्यपेक्षा अभ्यर्थी के अधिवास की अध्यपेक्षा से भिन्न नहीं होनी चाहिए ओर. 
इस प्रकार सादृश्य द्वारा, मध्य प्रदेश में किसी लोक उपक्रम में नियोजित पुत्र 
के साथ दो वर्ष के निवास से अधिवास का अपेक्षित आशय उपदर्शित नहीं 
होगा । अतः पिटीशनर को प्रवेश नियमों के अधीन स्वतंत्रता सेनानी प्रवे गे 
प्रवेश ठीक ही नहीं दिया गया । (पैरा 17) 
प्रा 
[1981] 1981 एम० पी० एल० जे० 244 : निवेदिता जेन 10 
बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अत्य (Nivedita Jain 
Vs. State of M. P. and others) 
से सहमति व्यक्त की गई । 
[1971] ए० आई० आर० 1971 एम० सी० 1762 : डी० | 
एन० चंचल बनाम मैसूर राज्य (0). \. Chana: | 
Vs. State of Mysore); 
[1971] ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 1430 : एन० 1! 
वसुन्धरा बनाम मसूर राज्य (N. ७४४४01919 7७. 
The State of Mysore); | 
[1955] ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 334 : डी० पी० 1 
जोशी बनास मध्य भारत राज्य (1). ?. 1001 7७. 
Madhya Bharat State) 
का अवलम्ब लिया गया । 
[1969] ए० आई० आर० 1969 राजस्थान 182 : सुरेन्द्र 14) 
कुमार बनाम राज्य ( Surendra Kumar Vs. State) 
निर्दिष्ट किया गया । उ 


आरस्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1 983 का प्रकीर्णं पिदीर्श | | 


> ह सं० 1760. 
संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन स्टि पिटीशन । § 
पिटीशनर को ओर से `` श्री वाई० एस० धर्माधिकारी : हे 


राज्य को ओर से `" श्री एम० वीर तामस्कर, सरकारी अधिवरंें | + 
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न्यायालय का निर्णय न्या० के० एन० शुक्ल ने दिया । 
न्या० शुक्ल : 

यह आदेश 1983 के प्रकीर्ण पिटीशन सं० 1987 (रहेलमना जार्ज 
और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) और 1983 के प्रकीर्ण पिटीशन 
सं० 2031 (ए० एस० रवि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) के निपटारे 
को भी लागू होगा । ; 

2. इन पिटीशनों में पिटशनरों ने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रवर्ग में 
इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश के लिए उनके मामलों पर विचार किए जाने के 
लिए परमादेश रिट जारी किए जाने की प्रार्थना की है । 

3. मध्य प्रदेश राज्य ने इंजीनियरी, चिकित्सीय आदि विभिन्‍न 
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश-परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 
व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा मण्डल (प्रत्यर्थी सं० 2; जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ मण्डल कहा गया है) नामक बोर्ड गठित किया है। मण्डल द्वारा प्रवेश 
के नियम विरचित किए गए हैं और विभिन्न प्रवर्गो के लिए पात्रता की शर्तें 
वर्णित की गई हैं। इन पिटीशनों में हमारा संबंध प्रवेश-नियमों के नियम 
1.4 (४1) से है । सुसंगत नियम नीचे उद्धृत किया जा रहा है: 

*/स्वतंत्रता सेनानी : मध्य प्रदेश से बाहर कुछ क्षेत्रीय 
इंजीनियरी कालेजों के पाठ्यक्रमों को छोड़कर, सभी पाठ्यक्रमों में ऐसे 
स्वतंत्रता सेनानियों की, जो मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं, 
सन्तानों और उनकी सन्तानों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे 

` जाएंगे । बोडं या तत्प्रयोजतार्थ बोडं द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत 


बोर्ड का कोई कार्यालय ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता अवधारित करेगा; . 


जो स्वतंत्रता सेनानियों की सन्ताने / उनकी सन्तानो की सन्तानें माने 
जा सकते हैं। डत 

*भग्रेजी में यह इस प्रकार दे 

“Freedom Fighters : Some seats shall be 

reserved for children ‘and grand children of Freedom 
Fighters who are ‘bonafidé residents of Madbya 
Pradesh, in all courses except in some Regional 
Engineering Colleges outside M.P. The Board or an 
office of the Board duly authorised by the Board for 
the purpose 90811 determine eligibility of candidates, 
Who can be deemed - to be children/grand children of 
Freedom Fighters. 
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स्पष्टीकरण--स्वतंत्रता सेनानियों को सन्तानों की सन्तानोंहे 
ऐसे अभ्यर्थी अभिप्रेत हैं जिनके पिता के पिता/मां या सां के पिता | 
स्वतंत्रता सेनानी हैं या थे/थीं ।” 


इस निथम से उपावद्ध टिप्पण में खण्ड (1) से (५1) तक में स्वतंत्रता सेनानी | 


को परिभाषित करने के लिए अध्यपेक्षाएं अधिकथित की गई हैं । इस संबंध में _ 
इस नियम का स्पष्टीकरण 5 सुसंगत है और इसलिए उसे नीचे उद्धृत किया | 
जा रहा है: , 
*/स्पष्टीकरण 5--यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त खण्ड (1) से लेक | 
(9) में से किसी खण्ड के अन्तर्गत आता है और किसी अन्य राज्य गे. 
स्वतंत्रता सेनानी की सूची में सम्मिलित किया जाता है, तो ऐसा 
व्यक्ति इसके प्रयोजन के लिए "स्वतंत्रता सेनानी' माना जाएगा, 
बशर्ते कि वह मध्य प्रदेश का वास्तविक निवासी है ।” 


(जोर देने के लिए रेखांकन हमारे द्वारा किया गया ह, 


4. पिटीशनर (कु०) मधु मित्तल (1983 का प्रकीर्णं पिटीशन संश ` 
1760) ने मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलाजी, भोपाल (एम० | 
सी० टी०) में, जो प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज है, प्रवेश के लिए प्रार्थना कौ 
है। नियम 4.1(11) के अधीन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की सन्तागो | 
और उनकी सन्तानों के लिए एम० ए० सी० टी० में तीन स्थान आरक्ष 
रखे गए हैं। , | 

5. स्वीकृततः पिटीशनर कु० मधु मित्तल स्वर्गीय श्री बनवारील, 
की, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, पोत्री है । वह उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के ई | 


Explanation : By grand children is mes 1 
candidates whose father's father/mother or mothe 
father/mother is/was a Freedom Fighter.’ 


*‘Explanation 5 : If any person falls णाय 
any of the clauses (1) to (xi) above and is included ५. 
the list of Freedom Fighter in any other State’ 820 
person shall be deemed to be a ‘Freedom Fis 
for the purpose of ‘this ळात he isa bona 


resident of Madhya Pradesh. 
द - - (Bmpbasis oun! र 
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निवासी थे। वर्ष 1966 में उनकी मृत्यु हो गई । पिटीशनर ने यह दावा 
किया कि यद्यपि स्वर्गीय श्रीं बनवारीलाल मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी 
नहीं थे, फिर भी वह स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित प्रवर्ग के अधीन प्रवेश के 
लिए हकदार थी । उसके अनुसार, प्रवेश नियमों में वर्णित इस शते से कि 
स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश का वास्तविक निवासी होना चाहिए, संविधान के 
अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होता है । इस नियम का. वर्गीकरण के 
उद्देश्य, अर्थात्‌ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए 
'कष्ट सहे थे, सन्तानों और उनकी सन्तानो के लिए प्रवेश की व्यवस्था से कोई 
युवितयुक्त संबंध नहीं है । यह दलील दी गई कि उक्त नियम, जिसके द्वारा 
मध्य प्रदेश के, स्वतंत्रता सेनानियों की सन्तानों और मध्य प्रदेश से बाहर 
के स्वतंत्रता सेनानियों की सन्तानों के बीच विभेंद बरता गया है, संविधान के 
अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन गारण्टीकृत मूल अधिकारों के विरुद्ध है । 


6. उत्तर में प्रत्यथियों ने उक्त नियम के प्रति निर्देश किया, जिसमें 
यह अपेक्षा की गई है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी सन्तानों या उनकी 
` सन्ताने प्रवेश नियमों के अधीन आरक्षण का फायदा चाहती हैं, मध्य प्रदेश के 
वास्तविक निवासी होने चाहिए । इस बात का प्रत्याख्यान किया गया कि इस 
“नियम से, किसी भी प्रकार, विभेद होता था या संविधान के अनुच्छेद 14 और 
15 का उल्लंघन होता था। प्रत्याथयो के अनुसार, राज्य को इस राज्य के 
स्वतंत्रता सेनानियों के कुटुम्बों को हुई असुविधा को देखना था और इसलिए 
उनकी सन्तानों और सम्तानों की सम्तानों के लिए ही आरक्षण का उपबंध किया 
गया था । 


7- आरम्भ में ही पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा यह सुझाव 
देने का प्रयास किया गया कि राज्य के इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश के लिए 
"नियम 1.4(11) के स्पष्टीकरण 5 में वास्तविक निवास की अध्यपेक्षा से 
अभ्यर्थी के प्रति निर्देश अभिप्रेत था, न कि स्वतंत्रता सेनानी के प्रति। तथापि 
इस तकं पर आगे जोर नहीं दिया गया और उक्त दलील इस अभिवाक्‌ तक ही 
सीमित रखी गई कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक निवास की 
अध्यपेक्षा अगुक्तियुक्त है और उसका वर्गीकरण के उद्देश्य अर्थात्‌ स्वतंत्रता 
सेनानियों की सन्तानों ओर सन्तानों की सन्तानों को प्रवेश की व्यवस्था से कोई 
संबंध नहीं है । 
8. किसी विशिष्ट प्रवर्ग के अम्यथियो के लिए आरक्षण, प्रथमदुष्ट्या, 
जभान अवसर की गारण्टी के विरुद्ध है । विभिन्न ऐतिहासिक और सामजिक 
कारणों से न्यायालयों को ऐसा बर्गीकरण स्वीकार करना पड़ा है। किन्तु 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


80 मधु मित्तल (कु०) ब० मध्य प्रदेश राज्य (न्या० शुक्ल) | 
निश्चय ही यह स्थायी उपाय नहीं हो सकता है और न आरक्षित प्रवगों के | 
परिधि को विस्तृत करने का ही कोई औचित्य है । आरक्षित प्रवर्ग में प्रवेश. | 
प्रदत्त प्रत्येक अभ्यर्थी योग्यतर अभ्यर्थी को उपयोगी व्यावसायिक कैरियर हे 

रि है i 
बंचित कर देता है । यह राष्ट्रीय हानि है। f 

9. उच्चतम न्यायालय ने डी० एन० चंचल वनाम मसुर राज्य! वाते. 

मामले में यह मत व्यक्त किपा है £- | 


“हमारी राय में, उक्त सिद्धान्त को ऐसे राजनीतिक पीड़ितों की, 
जो स्वतंत्रता संघपं में भाग लेने के परिणाणस्वरूप जीवन में असः 
व्यस्त हो गए, सन्तानों तक विस्तारित करना अयुक्तियुक्त नहूँ न 
हे, कुछ मामलों में तो वे आथिक रूप से बर्वाद हो गए थे और इसलिए 
चे अपनी सन्तानों को उस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराने की सथा 
में नहीं रह गए थे, जो उन्हें उन लोगों की सन्तानों के साथ ऋ 
प्रतियोगिता की स्थिति में स्थित करती, जो उस अलाभ से पीड़ित न, 
हुए थे ।” > 


स्पष्टतः उच्चतम न्यायालय के ध्यान में केवल राजनीतिक पीड़ितों की ऐं 
'सन्तानें और सन्तानों की सन्तानें ही थीं, जो उसमें वणित कारणों से इस प्रका. 
की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, जो उन्हें अर्थ व्यक्तियों की सन्तानो १. 
साथ ऋजु प्रतियोगिता की स्थिति में स्थित करती, जो ऐसी हानि से पी 
नहीं हुए थे । इन पिटीशनों मे किसी भी पिटीशनर ने यह अभिवचन नहीं कि. 
है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यथा-वणित असुविधा ग्रस्त व्यक्ति " 
के प्रवर्ग के अन्तगेत आते हैं। । 


10. निवेदिता जेन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य” वाले मामतें 

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था :-- * | न 
“हम यह बता देना भी उचित समझते हैं कि स्वतंत्रता | 

33 वर्ष पुवे तारीख 15 अगस्त, 1947 को ही समाप्त हो गया. 

- और यदि यह आरक्षण अनिश्चित रूप से जारी रखा जाता है, ती हि, 

रकम पर यह अयुक्तियुक्त हो जाएगा और उसे विखण्डित किया र. 

होगा । यह ऐसा मामला है जिसे सरकार भविष्य में आरक्षण "| 
- रखते के लिए ध्यान में रखेगी।” | 


म एर आई० आर० 1971 एस० सी० 1762. - 
2 1981 एम० पी० एल० जे० 244; ज्र र 
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11. अब हमारे समक्ष यह प्रश्न है कि क्‍या स्वतंत्रता सेनानी के 
वास्तविक निवास के बारे में प्रवेश नियमों में की अध्यपेक्षा को विभेदकारी 
कहा जा सकता है । डी० पी० जोशी बनाम मध्य भारत राज्य! वाले मामले 
में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने, बहुमत द्वारा, यह 
अभिनिर्धारित किया कि इंदौर के मैडिकल कालेज में प्रवेश के लिए 
मध्य भारत से बाहर के छात्रों से कैपिटेशन (प्रति व्यक्ति) फीस की 
अपेक्षा करने वाला नियम विधिमान्य था और उससे संविधान के अनुच्छेद 
14 और 15 का अतिक्रमण नहीं होता था । निर्णय के पैरा 15 में यह मत 
व्यक्त किया गया :-- 


“आक्षेपित नियम में निहित वर्गीकरण का उद्देश्य स्पष्टतः कुछ 
सीमा तक ऐसे छात्रों को अपना अध्ययन जारी रखने में सहायता करना 
था, जो मध्य भारत के निवासी हैं, और इस. बात के बारे में कोई 
विवाद नहीं उठाया जा सकता है कि राज्य के लिए यह एक 
विधिसम्मत और प्रशंसनीय उद्देश्य है कि वह अपनी सीमाओं के 
अन्तर्गत शिक्षा को प्रोत्साहन दे । शिक्षा राज्य का विषय है, और 


संविधान के भाग 1 में घोषित नीति-निदेशक सिद्धान्तों में से एक यह ' 


है कि राज्य को अपने अर्थतंत्र की सीमाओं के अन्दर शिक्षा के लिए 


प्रभावी उपबंध करने चाहिए (देखें अनुच्छेद 41) । राज्य को अपनी र 


शिक्षा संस्थाओं को चलाने और उनके रख-रखाव के लिए अभिदाय 
करना होता है।” 


विधि के इस कथन का उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में एन० बसुन्धरा बनाम 
भेसूर राज्य? वाले मामः में अनुसरण किया गया । इस प्रकार इस तथ्य को 


मान्यता प्रदान की जा चुकी है कि किसी विशेष राज्य में, जिसमें प्रवेश की ईप्सा 
की जाती है, अभ्यर्थी के वास्तविक निवास के बारे में वणित शर्ते विधिमान्य है | 
ओर संविधान के प्राचल के अन्तर्गत है। उसका कारण यह है कि राज्य, जो अपनी | 


शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकता है, 


राज्य के अन्तर्गत निवासियों के फायदे के लिए ऐसे नियम बना सकता है । चूंकि | 


यह स्वीकृत स्थिति हैं, अतः मध्य प्रदेश राज्य का केवल ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों 
को, जो मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं/थे, संतानों ओर संतानों की संतानों 
तक ही आरक्षण के फायदे को सीमित रखने के लिए नियम विरचित करना 
सही था । 


Fs 
1 ए० भाई० आर० 1955 एस० सी० 334. 
& ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 1430. 
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12. पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि उबत नियमं 


स्पष्टतः अतकंसंगत है, क्योंकि उसमें यह अनुध्यात किया _गया है कि स्वतंत्रता 


सेनानी, जिसकी संतानें और संतानों की संतानें प्रवेश चाहती हैं, विनि दिष्ट 
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन के समय जीवित होना 
चाहिए। उनके अनुसार, स्पष्टीकरण 5 में 'बशते कि वह मध्य प्रदेश 


का वास्तबिक निवासी है' शब्दों द्वारा प्रवेश के लिए आवेदन भरने की. 


तारीख को जीवित व्यक्ति के प्रति निर्देश किया गया है और चंकि 
ऐसी शर्त स्वतंत्रता सेनानियों की परिभाषा और स्वयं उक्त नियम के विरुद्ध 
है, अतः वह अयुक्तियुक्त मानी जानी चाहिए । इस तरक ई बल नहीं है। 
यदि प्रवेश नियमों के नियम 1.4 के खण्ड: (11) को समग्र रूप से पढ़ा जाता 
है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त खण्ड के स्पष्टीकरण 5 में किया गया 
निर्देश न केंवल स्वतंत्रता सेनानी के प्रति निर्देश है, बल्कि उन लोगों के प्रति 
भी निर्देश है, जो वर्ष 1919 से वर्ष 1946 तक की अवधि के दौरान स्वतंत्रता 
आंदोलन के संबंध में मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी थे । 

13. विद्वान्‌ काउन्सेल ने दूसरा तक यह्‌ दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य 
वर्ष 1956 में ही अस्तित्व में आया और ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे यह 
उपर्दाशत हो कि क्या ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, जो पुनर्गठन से पूर्व तत्कालीन 
मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखते थे, अपनी संतानों और संतानों की संतानों के 
लिए आरक्षण का फायदा ले सकते थे या नहीं ले सकते थे और इसलिए इस 
कारण से भी वास्तविक निवास की यह अध्यपेक्षा अयुक्तियुक्त थी । इस दलील 
में इस संभावना की उपेक्षा की गई है कि ऐसे क्षेत्र, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश 
राज्य के भाग थे ओर अब किसी अन्य राज्य, यथा महाराष्ट्र, के भाग हैं, उन 


राज्यों के नियमों के अधीन फायदा ले सकते हैं, जिनमें उक्त क्षेत्र विलीन हो ' 


गए हैं । ऐसे तके केवल काल्पनिक प्रकृति के ही हैं और वे नियम के इस भाग 
को विखण्डित करने का आधार गठित नहीं कर सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश 
सें वास्तविक निवास की शते अधिकथित की गई है । 


14. पिदीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने सुरेःद्र कुसार बनाम राज्य 
वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से. सहायता 
लेने का प्रयास किया । उन्होंने हमारा ध्यान पैरा 14 के प्रति आकर्षित किया, 
जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है :--- 

“यदि सरकार का . उद्देश्य उन राजनीतिक पीड़ितों के. लिए' 
जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कष्ट सहे थे, सुविधाएं प्रदान 
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करना था, तो हम नहीं समझते कि उक्त फायदा केवल राजस्थान के 
वास्तविक निवासियों तक ही क्‍यों सीमित रखा जाए ।” 

राज्य के मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अनुसुचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों से भिन्न प्रवर्गो के आरक्षण के लिए उक्त नियम को विखण्डित 
करने के लिए न्यायालय हारा दिए गए अनेक कारणों में से यह एक कारण 
था । हम इस वारे में निश्चित हैं कि विद्वान्‌ काउन्सेल यंह नहीं चाहेंगे कि हम 
उस विनिश्चय का अनुसरण करें और "स्वतंत्रता सेनानी? प्रवर्ग में अभ्यर्थियों के . 
लिए आरक्षण को विखण्डित कर दें । वस्तुतः वह यह चाहते हें कि हम 
आरक्षण को तो कायम रखें किन्तु उस शर्त को. विश्वण्डित कर दें, जो 
पिटीशनरों के लिए असुविधाजनक है। हम यहां यह उल्लेख भी करना 
चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने ऊपर निदिष्ट डी० एन० चंचल वाले 
मामले! में उपर्युक्त विनिश्चय का अनुमोदन नहीं किया था। सुरेन्द्र कुमार वाले 
मामले” में किया गया विनिश्चय पिटीशनरों की सहायंता करने के बजाय उनके 
विरुद्ध ही जाता है। | 


15. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, विभिन्‍न प्रवर्गो के लिए 
आरक्षित प्रवर्गों का सर्जन विभेदकारी है और जब तक कि ऐसे वर्गीकरण के | 
लए कोई युक्तियुक्त आधार न हो, वह संविधान की भावना के प्रतिकूल है । 
रक्षण एक रियायत है । ऐसी रियायत का फायंदा लेने की ईप्सा करने वाले 
भ्यर्थी को नियम के अधीन अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए । 
र्यायत के फायदे की ईप्सा करने वाले व्यक्ति को यह कहने की छूट प्राप्त 
हीं है कि उक्त नियम की कोई विशिष्ट शर्त अयुक्तियुक्त है और उसे नियम 
है अध्यपेक्षाओं को पूरा किए बिना ही रियायत का फायदा सेने दिया जाना 
[हिए । अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि पिटीशनर, जो उक्त रियायत 
| फायदा लेना चाहते हैं, केवल उसी स्थिति में ऐसा कर सकते हैं यदि वे उसमें । 
णित सभी शर्तों को पूरा करते हैं । यदि वे किसी शर्त को ठीक नहीं समझते 
» तो वे, किसी आरक्षित प्रवर्ग के अधीन शरण लिए बिना, ऋजु और खुली 
तियोगिता में अन्य लोगों के साथ प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठने के लिए स्वतंत्र 
॥ हम पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल के तरको में कोई बल नहीं पाते हैँ । 
तिः उक्त पिटीशन खारिज किए जाने योग्य हैं। 


` 16. प्रकीर्णं पिटीशन सं० 2031/1983 में, परमादेश के रिट के 


[र आधार वही है किन्तु तथ्य कुछ भिन्न हें । पिटीशनर ए० एस० रबि ने 
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विदिशा के इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया । स्वीक) 
उसके पितामह श्री हीरालाल स्वतंत्रता सेनानी हैं और वह बिहार राह. 
वास्तविक निवासी थे । लगभग दो वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र (पिटीशनर के $. 
के साथ, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल में नियोजित है, रहे. 
गए । उक्त श्री हीरालाल को स्वतंत्रता आंदोलन में उनके भाग लेने के 
कुछ पेंशन मंजूर की गई थी और अब उन्होंने पेंशन के अपने कागजों के£ | 
प्रदेश के महालेखाकार के कार्यालय में अन्तरित किए जाने के लिए बढ़े | 
किया है । इस आधार पर यह दावा किया गया है कि श्री हीरालाल मध्य? 

के वास्तविक निवासी हैं ओर पिटीशनर स्वतंत्रता सेनानी के प्रवर्ग में प्रक | 
लिए अहित है। | 


17. "वास्तविक निवासी' पद से ऐसा निवासी अभिप्रेत है, कि. 
इरादा अधिवास का हो। (देखें एन० वसुन्धरा बनाम मसुर राज्य!) । के 
इस कारण कि पिटीशनर के पितामह पिछले दो वर्षो से अपने पुत्र केए 
जो भारत हैवो इलैक्टरिकल्स लि०, भोपाल में नियोजित है, रहने आग | 
यह नहीं मान लिया जाएगा कि वह्‌ प्रवेश तियमों के नियम 1.4 (i! 
स्पष्टीकरण 5 के अर्थान्तर्गंत मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं। गि, 
काउन्सेल से यह पूछा गया कि क्या पिटीशनर के पिता को मध्य प्रदेश केव 
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की किसी अन्य यूनिट में स्थानान्तरित f 
जा सकता था । वह हमें ऐसी संभावना के बारे में सूचना देने में असमर्ष (४ 
इस स्थल पर राज्य के इंजीनिर्यारिग कालेजों में प्रवेश हेतु विरचित तिव 
प्रति निर्देश करना सुसंगत होगा, जिनमें अधिवास की अध्यपेक्षा अधिक J 
गई है । स्पष्टीकरण ] में किसी अभ्यर्थी के संबंध में वास्तविक निबा 
परिभाषित किया गया है । इस स्पष्टीकरण से यह बात भली-भांति समी ह 
सकती है कि स्वतंत्रता सेनानी के अधिवास की अध्यपेक्षा अभ्यर्थी के र्हि 
की अध्यपेक्षा से भिन्न होनी चाहिए ओर इस प्रकार सादृश्य द्वारा, मध $ | 
में किसी लोक उपक्रम मे नियोजित पुत्र के साथ दो वर्ष के निवास से ग 
का अपेक्षित आशय उपदशित नहीं होगा । अत: पिटीशनर को प्रवेश ति 
अधीन स्वतंत्रता सेनानी प्रवे में प्रवेश ठीक ही नहीं दिया गया । ज् 


18. प्रकोणे पिटीशन सं० 1 987/1983 में, पिटीशनर सं० 2 ब 
ने इस आधार पर स्वतंत्रता सेनानी प्रवर्ग में प्रवेश दिए जाते की क्ष 
किया कि उनके मातामह (मां के पिता) केरल राज्य में स्वतंत्रता | 
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| इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया, किन्तु उन कारणों से, जो पहले ही 
| वणित किए जा चुके हैं, पिटीशनर के मातामह, केरल के निवासी होने के 
| कारण, मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी नहीं थे ओर इसलिए ये पिटीशनर 
| स्वतंत्रता सेनानी के प्रवर्ग में आरक्षण के फायदे का दावा नहीं कर सकते थे । 


19. पिटीशन खारिज किए जाते हैं। खचों के बारे में कोई आदेश 
नहीं किया जा रहा है। 
पिटीशन खारिज किया गया । 
| नरेश 
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रेवा बाई बनाम सौता राम 
(Rewa Bai Vs. ‘Sita Ram) 
तारीख 24 नवम्बर, 1983 
[न्या पी० डी० मुले] 


| हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 14--पति की मृत्यु होने 
पर सह-विधवा (दो विधवाओं में से एक ) के अनन्य कब्जे की सम्पत्तियों के लिए 
विभाजन वाद फाइल किया जाना-सह-विधवा द्वारा अपनी पुत्रीं के पुत्र को 
12-11-1953 को दत्तक लेना--दत्तक पुत्र द्वारा 30-11-1963 को विभाजन 
डिक्री के अधीन सम्पत्ति के कब्जे का दावा इस आधार पर करना कि उसके 
ततक से विधवा निर्निहित हो जाती है--विधवा को आबंटित सम्पत्ति से विधवा 
ततक पुत्र द्वारा निनिहित नहीं की जा सकती क्योंकि हिन उत्तराधिकार 
अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के अधीन वह पूर्ण स्वामी बन जाती है। 


| प्रस्तुत मामले में द्वितीय अपील अपीलार्थी ने फाइल की है जिसमें. 
सका प्रतिनिधित्व अब उसका विधिक प्रतिनिधि कर रहा है । यह अपील अपर. 
गला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध की गई हैः। अपर 
गला न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर 
या था । विचारण न्यायालय ने वादी प्रत्यथी के वादगत मकान, कृषि भूमि और 
नुसूची क, ख और ग के अनुसार पशुओं के कब्जे के लिए फाइल किए गए 
एद को खारिज 'कर दिया था । उक्त अनुसूचियां वादपत्र से संलग्न हें । 
सम्पत्तियां प्रतिवादी के कब्जे में हैं। रूपौ नामक व्यक्ति की 1936 में मृत्युः 
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86 रेवा बाई ब० सोता, 
हुई । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी दो पत्नियां जमुना बाई और खा 
उसकी सम्पत्ति की हकदार बन गईं । अनुसूची क, ख और गेंद 
सम्पत्तियां रेवा बाई के हिस्से में आई । प्रतिवादी रेवा बाई ने एक वाह; 
विधवा जमुना बाई के विरुद्ध सम्पत्ति के विभाजन के लिए न्यायालय में ७ 
किया । सम्बन्धित न्यायालय द्वारा एक डिक्री पारित की गई जिसके बह 
अनुसूची क, ख और ग में वणित सम्पत्तियां रेवा बाई को दी गई जिसे 
डिक्री के आधार पर उन सम्पत्तियों को अपने अनन्य कब्जे में रखा । ता 
12-11-1953 को जमुना बाई ने वादी सीताराम -को दत्तक ले हि. 
सीता राम उसकी पुत्री का पुत्र था जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत दत्तक रि. 
1953 को निष्पादित किया गया । 30-11-1963 को वादी सीता | 
प्रस्तुत वाद फाइल किया । उसकी मुख्य दलील यह थी कि जमुना बाई 1 
उसे पुत्र के तौर पर दत्तक लेने के पश्चात्‌ विवादग्रस्त सम्पत्तियों में प्रति| 
रेवा बाई उसके द्वारा निनिहित कर दी गई है और अपर जिला न्याया, 
द्वारा पारित निर्णय और डिक्री उस पर आबद्धकर नहीं है । साक्ष्य के आधा. 
विद्वान्‌ विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादगत सम्पत्ति! 
में निहित नहीं होती है और परिणामस्वरूप प्रतिवादियों के अधिकार ति 
नहीं होते हैं दो सह-विधवाओं के बीच विभाजन हुआ था यद्यपि तव 
प्रतिवादी सीमित स्वामी के तोर पर वादगत सम्पत्ति को अपने कब्जे में ९ 
ओर ऐसा उत्तराधिकार के अन्य अधिकारों के अधीन है। यह कि निनिह्िः 
का सिद्धान्त राजस्व का संदाय करने वाली कृषि भूमियों को प्रतिवादी क | 
काल के दोसन लागू नहीं होता और यह कि प्रतिवादी हिन्दु उत्तरण 
अधिनियम के उपबर्‍धों के आधार पर वादगत सम्पत्ति का पूर्ण रुप से| 
'बन चुका था । अतः अन्ततः उसने वाद खारिज कर दिया । वादी हाय || 
फाइल करने पर विद्वान्‌ अवर अपील न्यायालय ने यह तिष्कर्ष तिका 
सह-विधवाओं का सीमित हित है जो सम्पत्ति में हिन्दू स्त्री सम्पदा कें || 
ज्ञात है ओर विभाजन किए जाने पर यह सम्पत्ति उनके हिस्से में आ | 
अपने मृत पति की सम्पदा का विभाजन करने पर भी सह-विधवाएं 
की सम्पदा की सह-अभिधारी के तोर पर उत्तराधिकार के लिए र 
अपने पति के साथ वे संयुक्त अभिधारी थीं और उत्तरजीविता की | 
उन्हें प्राप्त था । वे सम्पत्ति के लिए हकदार हैं जिससे कि उनमें से 
सम्पत्ति से प्राप्त होते वाली आय के समान हिस्से का उपयोग कर 

_ अभिनिर्धारित---अपील मंजर की गई । 


हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद दतत, 
सें आया था। जब सहःविधवाएं उक्त सम्पत्ति को विभाजित कर | 
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आपस में सहमत हो गई, यद्यपि ऐसा करना उनका भरण-पोपण के लिए था, 
अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार विभाजित की गई सम्पत्तियां प्रदर्श पी-5 डिक्री _ 
के पारित किए जाने के बाद उनके अनन्य कब्जे में थीं जिसके अधीन वादपत्र 
से सम्बद्ध अनुसूची ए, बी ओर सी में वणित सम्पत्तियां रेवा बाई को दी गई 
थीं और वह उन्हें अपने अनन्य कब्जे में रखे रहा, उस समय भी जब हिन्दू 
उत्तराधिकार अधिनियम प्रवृत्त हुआ । अतः यद्यपि उक्त सम्पत्ति के विरुद्ध 
रेवा बाई को भरण-पोषण का अधिकार था, किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार 
अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहले वादगत सम्पत्तियों में उसका सीमित हित था 
जो बाद में उस सम्पत्ति के स्वामी के तौर पर उसके अधिकार के रूप में 
परिपक्व हो गया। (पैरा 11) 


विभाजन में “हिन्दू नारी द्वारा अजित” शब्दों से यह अभिप्रेत नहीं है 
कि उसका सम्पत्ति में पहले से अस्तित्व में रहने वाला कोई अधिकार नहीं होना 
चाहिए । निस्सन्देह अपीलाथीं के पास वादगत सम्पत्तियों का कब्जा उस समय 
था जब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रवृत्त हुआ, अतः यह अभितिर्धारित 
करना कठिन है कि यह मान लेने पर भी कि विधवा को ऐसा आत्यंतिक 
विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं था जिससे कि उत्तरजीविता का 
अधिकार समाप्त हो जाए, दोनों विधवाओं के संबंध में यह कहा जा सकता है 
कि पति द्वारा छोड़ी गई वादगत सम्पत्तियों पर उनका संयुक्‍त कब्जा था। 
दोनों सह-विधवाओं ने आपसी सहमति से अंतिम विभाजन कर लिया है। अतः 
उनमें से किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है. कि वह दूसरी विधवा 
को आवंटित सम्पत्तियों के कब्जे के लिए पुनः आबंटन का दावा कर सके । 
(पेरा 19) 


हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) और 
उपधारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि दोनों उपधाराओं द्वारा अनुध्यात 
अधिकार ऐसी सम्पत्ति के बारे में अस्तित्व में आ गया है तब यह ज्ञात होने 
पर कि उस सम्पत्ति में किसी हिन्दू नारी ने वैसे ही अधिकार अजित और प्राप्त 
कर लिया है, उपधारा (2) की उपधारा (1) की प्रभावकारिता पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं डालने दिया जा सकता । यदि उपधारा (2) के अधीन अजित बाद 
का अधिकार स्पष्ट है और पू्ववती रूप से अस्तित्व में रहने वाले अधिकार को 
उसके द्वारा खुलेआम मान्यता दी गई है । मामला साधारण है क्योंकि इस 
मामले को देखने से यह एकदम ज्ञात हो जाता है कि पश्चातूवर्ती अजेन 
पहले प्रकार का नहीं है किन्तु ऐसे मामलों में भी है जहां धारा 14 
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की उपधारा (2) के अधीन पहले से अस्तित्व में रहने वाले अधिकार ' ओर £ 


बाद में अस्तित्व में आने वाले अधिकार के बीच कोई सम्बन्ध न हो, 
उस धारा को उपधारा (1) के प्रवर्तन पर इस सीधे-साधे कारण से प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं डाला जा सकता कि पूर्ववर्ती अधिकार के अस्तित्व में रहने के 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उपधारा (2) के अधीन अधिकार पहली 


i I | 


बार ही अस्तित्व में आया था । धारा 14 की उपधारा (1) का प्रवर्तन ऐसी | 
महिला के पक्ष में रोका जाना मुश्किल है । प्रवर्तन केवल तब ही रोकाजा | 
सकता है जब यह ज्ञात होता है कि पश्चात्वर्ती अर्जन से पहली*बार सम्पत्ति E 
में अधिकार सृष्ट हुआ है और पूर्ववर्ती अर्जन बिधि की दृष्टि में कोई अजेन नहीं | 
था क्योंकि वह प्रारम्भ से ही शून्य था। धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा 
यथा अनुध्यात पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती अजेन के बीच संबंध स्थापित | 


करना इस बात को प्रकट करने में सहायक है कि प्रश्‍नगत अधिकार पश्चातृवर्ती 


अर्जन के पहले भी अस्तित्व में था और ऐसे मामलों में से अधिकांश में ऐसे | | 
सम्बन्ध को देखा जा सकता है। किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा संबंध | 
स्थापित किया जाना धारा 14 की उपधारा (2) के प्रवर्तन को व्यावृत्त करने | 


के लिए पुरोभाव्य शते है क्योंकि उपधारा (2) को ऐसे मामलों तक ही सीमित 
करना होगा जहां सम्पत्ति हिन्दू नारी द्वारा एक अनुदान के तौर पर पहली बार 
अजित की जा रही है और दान, विल, लिखत, डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय 
के अधीन किसी पूर्ववर्ती अधिकार के अस्तित्व में रहे बिना ऐसा 
किया जा रहा है जिसके निबन्धनों में सम्पत्ति में सीमित सम्पदा विहित है। 
(पैरा 20) 
पैरा 
[1979] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 993 : बाई वजिया 7 
(मृत) विधिक प्रतितिधियो के द्वारा बनाम ठाकुर भाई 
चेला भाई [Bai Vajia (dead) By LRs: Vs. 
; Thakorbhai Chelabhai); 
[1977] ए० आई०'आर० 1977 एस० सी० 394 : वड्डेवोविन 20 
तुलसम्मा बनास वड्डेवोविना शेष रेड्डी (204८७०४2 
Tulsamma Vs. Vaddebovina Sesha Reddi); 


[1970] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1730 : पुनीता . 9 
वल्ली अम्साल बनास अवयस्क रामलिगम्‌ (P0६४1 
Ammel Vs. Minor Ramlingam); 
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[1960] ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 1091 : दीन दयाल 5 
बनाम राजा राम (indayal Vs. Rajaram) 
का अनुसरण किया गया । 


[1981] ए० आई० आर० 1981 मुम्बई 115: कैसर बाई 
7 और 10 जगन्ताथ गूजर बनाम महाराष्ट्र राज्य 
(Kesharbai Jagannath Gujar Vs. The State 
of Maharashtra); 


[1977] ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 1944: 7 
वड्डेवोवीना तुलसम्मा बनाम वड्डेवोवीना शेष रेड्डी 
(Vaddebovina Tulsamma Vs. Vaddebovina 
Sesha Reddi); 


[1974] ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 878 : श्रीपाद 6 
गजानन सुथानकर बनाम दत्ता राम काशी नाथ 
सुथानकर (Shripad Gajanan Suthankar V5. 
Dattaram Kashinath Suthankar) ; 


[1972] ए० भाई० आर० 1972 मुम्बई 16 : बापु साहब भाऊ . 7 
साहब पाटिल बनाम श्रीमती गंगा बाई (13801५9100 j 
Bhausaheb Patil Vs. Smt. Gangabai); 

[1971] 1971 की सिविल प्रथम अपील सं० 51 : नारायणपुरी 14 
बनाम सत्यनारायण और अन्य (Narainpuri V5. ५ 
"589 क्षाक्ं1 and others); 

[1965] ए० आई० आर० 1965 एस० सी० 1752: 17 

~ करपागाथाची बनाम नागाथीनाथाची (16819828- 
thachi Vs. Nagarthinathacbi); 


[1964] ए० आई० आर० 1964 मद्रास 320 : रामलिंगम्‌ 5 
बनाम पुनीता वल्ली अम्माल (Rama -Lingam 
Vs. Punitha Valli Ammal); 72 
[1963] 1963 एम० पी० एल० जे० 684 : चाना राम चादमी 12 


अहीर बनाम प्यारी बहु (Chanaram Chadmi Ahir 
Vs. Pyari 138100) Pe 
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[1962] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 59 : कृष्णामृति | 
वासुदेव राव देशपाण्डे बनाम ध्रव राज (Krishna- 


murthi Vasudeorao Deshpande Vs. 


{ 

क्र 

त 
Dhruwaraj); १ 

[1962] ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1493 : मुन्ना i । 
लाल बनाम राज कुमार (Munna Lal Vs. Raj 
Kumar); 

[1960] ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 1172 : आय-कर 
आयुकत बनाम : श्रीमती इन्दिरा (Income Tax 
Commissioner Vs. Smt. Indira) 
निर्दिष्ट किए. गए । 

सिबिल अपीली अधिकारिता : 1971 की द्वितीय अपील सं० 284. 


बड़वानी के अपर जिला: न्यायाधीश द्वारा 4 अवतूबर, 19715 
पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील । 


अपीलार्थो को ओर से . *** श्री जी० एम० चाफेकर 
प्रत्यर्थो को ओर से ED श्री बी० एल० जोशी ; | 
न्या पी० डी० मले शी 


यह द्वितीय अपील अपीलार्थी रेवा बाई ने फाइल की है । रेवा बाई" 
प्रतिनिधित्व अब उसका विधिक प्रतिनिधि. सुरेश कर रहा है । यह बशी 
बड्वानी के अपर जिला न्यायाधोश द्वारा 4 अक्तूबर, 1971 को पारित र्न 
ओर डिक्री के विरुद्ध को गई है। 1966 को सिविल प्रथम अपील संख्या 2) | 
द्वारा अपर जिला न्यायाधीश बड़वानी ने विचारण न्यायालय के निर्णय *|| 
डिक्री को अपास्त कर दिया था। विचारण न्यायालय ने वादी : 
वादगत मकान कृषि भूमि और अनुसूची क, ख और ग के अनुसार पु 
कब्जे के लिए फाइल किए गए वाद को खारिज कर दिया था । उक्त 
बादपत्र से संलग्न हैं। वे सम्पत्तियां प्रतिवादी के कब्जे में हें भरु | 
स्थायी व्यादेश के लिए और इस घोषणा के लिए प्रार्थना की गई थी कि | 
सिविल वाद संख्या | में विभाजन की डिक्री शुन्य है और वह वादी कै 
अप्रवर्ततीय है । 


2. इस अपील के किए जाने तक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार म 
किए जाते है :--चितार के दो पुत्र थे रूपा और गोपाल । इन दो पुत्र 


मेँ 
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रूपा ओर गोपाल ने करीब 1928-29 के आसपास अपनी पेत॒क सम्पत्तिः का 


मौखिक रूप से विभाजन कर लिया था । रूपा के दो पत्नियां थीं अर्थात जमुना 
बाई और रेवा बाई प्रतिवादी । अक्तूबर, 1936 में रूपा की मृत्यु हो गई । यह 
स्वीकार किया गया है कि अनुसूची क, ख और ग में वणित सम्पत्ति रूपा के 
हिस्से में आई । इन सभी तथ्यों के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं किया गया है। 


प्रतिवादी रेवा बाई ने 1938-39 का सिविल वाद संख्या 1 सह-विधवा' 

जमुना बाई के विरुद्ध सम्पत्ति के विभाजन के लिए बड़वानी स्थित न्यायालय 

| में फाइल किया क्योंकि विवादगत सम्पत्तियां उस न्यायालय की अधिकारिता 

के भीतर अवस्थित हैं। उस न्यायालय द्वारा 5-6-1959 को प्रदर्श पी-5 के 

अनुसार एक डिक्री पारित की गई जिसके अनुसार अनुसूची क, ख और ग में 

वर्णित सम्पत्तियां रेवा वाई को दी गईं जिसने उस डिक्री के आधार पर उत 
सम्पत्तियों को अपने अनन्य कब्जे में रखा । 


30-9-1939 को हिन्दू वीमेन्स राइट्स टू प्रापर्टी ऐक्ट एक संकल्पं 
संख्या 82/28-29 द्वारा बड़वानी राज्य को लागू किया गया । तत्पश्चातू 
1-5-1941 को संकल्प संख्या 3014/40-41 के द्वारा वह अधिनियम 
कृषि भूमियों पर भी विस्तारित कर दिया गया । 12-11- 1953 को 
जमुना बाई ने वादी सीता राम को दत्तक ले लिया। सीता राम उसकी 
पुत्री का पुत्र था जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत दत्तक विलेख प्रदर्श पी-4 
1-12-1 953 को निष्पादित किया गया । इन सब तथ्यों के सम्बन्ध में कोई 
विवाद नहीं है। | ५ 

3. 30-11-1963 को वादी सीताराम ने प्रस्तुत वाद फाइल किया 
जो मुख्य रूप से इस आधार पर था कि जमुना बाई द्वारा उसे पुत्र के तौर पर 
दत्तक लेने के पश्चात्‌ विवादग्रस्त सम्पत्तियों में प्रतिवादी रेवा बाई उसके द्वारा 
निनिहित कर दी गई है और यह कि प्रदर्श पी-5 का निर्णय और डिक्री उस पर 
आवद्धकर नहीं है । 

4. साक्ष्य के आधार - पर विद्वान्‌ विचारण न्यायालय ने यह निष्कषं 
निकाला कि वादगत सम्पत्ति वादी में निहित नहीं होती है क्योंकि दत्तक के 
समय अर्थात्‌ 12-11-1953 को पीछे की तारीख से लागू होते वाला 
(रिलेसन वेक) सिद्धांत लागू नहीं होता है और यह कि परिणामस्वरूप प्रतिवादियों 
के अधिकार निनिहित नहीं होते हैं। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि दो सह-विधवाओं 
के बीच विभाजन हुआ था । यद्यपि तव से ही प्रतिवादी सीमित स्वामी के तौर 
पर वादगत सम्पत्ति को अपने कब्जे में रखा है और ऐसा उत्तराधिकार के अन्य 
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अधिकारों के अधीन है । यह कि निनिहित करने का सिद्धांत राजस्व का संदाय 
करने वाली कृषि भूमियों को प्रतिवादी के जीवनकाल के दोरान लागू नहीं 


होता है और यह कि प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के उपबम्धों के 


आधार पर वादगत सम्पत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी बन चुका था ओर अंततः 
उसने वाद खारिज कर दिया । 


5. वादी द्वारा अपील फाइल करने पर विद्वान्‌ अवर अपील न्यायालय 
ने यह्‌ निष्कर्ष निकाला कि सह-विधवाएं जमुना बाई और रेवा बाई का सीमित 
हित है जो सम्पत्ति में “हिन्दू स्त्री” सम्पदा के तौर पर ज्ञात है ओर विभाजन 
किए जाने पर वह उनके हिस्से में भा गई है। आय-कर आयुक्त बनाम 
भीपती इन्दिरा! वाले सम्प्रकाशित विनिश्चय का अवलम्ब लेते हुए उन्हें यह 
ज्ञात हुआ कि अपने मृत पति की सम्पदा का विभाजन करने पर भी सह- 
विधवाएं मृत पति की सम्पदा की सह-अभिधारी के तौर पर उत्तराधिकार के 
लिए हकदार हैं । अपने पति के साथ वे संयुक्त अभिधारी थीं और उत्तरजीविता 
का अधिकार उन्हें प्राप्त था । साथ ही समान फायदे का उपभोग करने का 
अधिकार भी उन्हें प्राप्त था भौर यह कि उनके बीच में वे आय में समान अंश 
के लिए हकदार हें । यद्यपि वे संयुक्त अभिधारी के बराबर हैं किन्तु उनमें से 
किसी को भी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सम्पदा के आत्यंतिक विभाजन को 
प्रवृत्त करने का भधिकार नहीं है जिससे कि वे उत्तरजीविता के अपने 
अधिकारों को नष्ट कर दें। किन्तु वे सम्पत्ति के लिए हकदार हैं जिससे कि 
उनमें से प्रत्येक उक्त सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय के समान हिस्से का 
उपयोग कर सके । अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पीछे की तारीख से 
लागू होने वाला सिद्धांत प्रस्तुत मामले में लागू होता है चाहे अधिकार, हक या 
"हित जो रेवा बाई ने विभाजन के तोर पर उपाजित किया था । हिन्दू वीमैन्स 
राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबन्धो को 

| 'ध्यात में रखते हुए यह आश्चयं की बात है कि रामलिगम्‌ बनाम पुनीता वल्ली 
अस्माल? वाले सम्प्रकाशित विनिश्चय का अवलम्ब लेकर जो उच्चतम न्यायालय 
द्वारा पुनीता बल्ली अम्माल बनाम अवयस्क रासलिग्म3 वाले मामले में 
सम्प्रकाशित विनिश्चय के द्वारा उलट दिया गया था, उसे यह भी ज्ञात हुआ 
कि रेवा बाई की स्थिति 1964 के मद्रास के मामले में विधवा की स्थिति से 
बेहतर तही थी ओर भले ही उसे 1938-39 के विभाजन वाद में अंतिम 


५ ए० झाई> भ्रार० 1960 एस० सी० 1172. 
2 ए० घाई० आर० 1964 मद्रास 320. 
3 ए० आई० आरं० 1970 एस० सी० 1730. 
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डिक्री द्वारा सम्पत्ति आबंटित कर दी गई थी, उससे पिछली तारीख से लागु 
होने वाला सिद्धांत लागू होने से विवजित नहीं हो जाएगा । इस प्रकार उन्होंने 
अंततः यह्‌ निष्कर्ष निकाला कि जिस क्षण जमुना बाई ने वादी सीताराम को 
दत्तक लिया था, उसी क्षण से रेवा बाई की विधवा की सम्पदा समाप्त हो गई 
भोर कृषि भूमि और मकान पर उसका कब्जा न्यासी, संरक्षक या अभिरक्षक 
के तौर पर था । दीन दयाल बनाम राजा राम! वाले मामले में उच्चतम" 
न्यायालय के सम्प्रकाशित विनिश्चय का अवलम्ब लेते हुए उसने यह भी 
निष्कर्षं निकाला कि विधवा रेवा बाई को डिक्री प्रदर्श पी/5 के आधार पर 
जिसके द्वारा सम्पत्ति उसके हिस्से में आ गई थी, उस सम्पत्ति का कब्जे 
रखने का भी कोई अधिकार नहीं था और अततः अपील मंजूर कर दी गई 
और वादी का दावा जैसी प्रार्थना की गई. थी, डिक्री कर दिया गया । अतः 
यह अपील की गई है । 


6. अपीलार्थी के विद्वान ' काउन्सेल ने विधि की उस प्रतिपांदना परः 
विवाद नहीं किया है जो उच्चतम न्यायालंय ने आयकर आयुक्त बनाम श्रीमती 
इन्दिरा? वाले सम्प्रकाशित विनिश्चय में प्रतिपादित की है । उसने पिछली 
तारीख से लागू होने वाले सिद्धांत पर भी विवाद नहीं किया है जैसा श्रीपाद 
गजानन सुथानकर बनाम दत्ताराम काशोनाथ सुथानकर9. वाले मामले में 
अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पुववर्ती 
विनिश्चयं पर विचार किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषणमूति 


बासुदेब राव देशपाण्डे बनाम ध्रुव राज” वाले मामले में सम्प्रकाशित विनिश्चय 


पर भी विचार किया गया है। इस निर्णय का सार यह है कि विधि कल्पना जो 
विनिश्चित मामलों से सुस्थापित है, यह है कि दत्तक पुत्र अपने दत्तक पिता की 
मृत्यु की तारीख को दत्तक लिया गया माना जाता है। वह अपने दत्तक पिता 
की लाइन को सतत बनाए रखता है जिस प्रकार कि एक ओरस पुत्र के द्वारा 
वंश बना रहता है ओर जहां तक वंश. के चालू बने रहने का सम्बन्ध है, दत्तकः 
का भूतलक्षी प्रभाव होता है । अतः अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने विद्वान्‌ 
अवर अपील न्यायालय द्वारा निकाले गए उस निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया है. 


ee 
7 ९० भ्राई० आर० 1960 एस० सी० 1091. 
2 ए० भाई० आर० 1960 एस० सी० 1172. 
3 ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 878. 


£ ए० आई मार० 1962 एस० सी० 59, ~ 
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जो पीछे की तारीख लागू होने के सिद्धांत के आधार पर हक के निनिहित किए 
जाने का सिद्धांत है। 


7. तथापि अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि 
हिन्दू विधि के अधीन विधवा को सहदायिकी सम्पत्ति में से भरण-पोपण प्राप्त 
करने का विधिक अधिकार था और इसलिए 1938-39 में भी सह-विधवाएं, 
जमुना बाई एवं रूपा बाई को विभाजन का अन्तरनिहित अधिकार प्राप्त नहीं 
था । वे डिक्री प्रदर्श पी/5 के तौर पर अपने बीच आपसी व्यवस्था के द्वारा 
भी ऐसा नहीं कर सकती थी। उन्होंने सब सम्पत्ति अपने भरण-पोषण के 
लिए आपस में बांट ली थी जिसके अनुसार रेवा बाई के कब्जे में वह सब 
सम्पत्ति जो वादपत्र से उपाबन्ध अनुसूची क, ख और ग में वणित हैं और तब 
से ही वह भरण-पोषण के अपने अधिकार के बदले में उन सम्पत्तियों के लाभ 
का उपभोग कर रही थी और इस प्रकार वे सभी वांदगत सम्पत्तियों को अपने 
अनन्य कब्जे में उस समय रखे हुए थी जब 17 जून, 1956 को हिन्दू 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 प्रवृत्त हुआ । उक्त अधिनियम की धारा 14 
डूस प्रकार है :--- 


४] 4(1) हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आंत्यन्तिकतः अपनी 
सम्पत्ति होगी--हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति चाहें वह 
इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्‌ अजित की गई हो, उसके 
द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर. पर न कि परिसीमित स्वामी के तोर पर 
धारित की जाएगी। 

स्पष्टीकरण--इस उपधारा में “सम्पत्ति” के अन्तर्गत वह जंगम 
और स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा 
चसीयत द्वारा अथवा विभाजन में “अथवा भरण-पोषण के या भरण | 
पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह . | 
के समय या पश्चात्‌ दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो 
यान हो, अथवा अपने कोशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा 
अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही | 
क्यों न हो, अजित को हो ओर ऐसी कोई सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम . . 


के प्रारम्भ से अव्यवहित पूव स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित . - 


थी। 


(2) उपधारा (1) में अन्त विष्ट तिष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पर्ति 
को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखते 
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के अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या 
पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो यदि दान, विल. या अन्य लिखत 
अथवा डिक्री, आदेश या पंचाट के निबन्धन ऐसी सम्पत्ति में निर्बन्धित 
सम्पदा विहित करते हों ।” 


इस दलील के समर्थन में उसने बाई वजिया (मुत) विधिक प्रतिनिधियों के 


: द्वारा बनाम ठाकुर भाइ चेला भाई! जिसमें उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती 
| विनिश्चयों का अनुसरण किया गया है जो बड्डेबोवीना तुलसम्मा बनाम 


वड्डेवोवीना शेषरेड्डी?, बापू साहब भाऊ साहब पाटिल बनाम श्रीमती 
गंगा बाई) और केसर बाई जगन्नाथ गूजर बनाम महाराष्ट्र राज्य” | 


8. बाई बजिया! वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 


' विधवा का भरण-पोषण का अधिकार यद्यपि सम्पत्ति का विफल न होने वाला 


अधिकार नहीं है किन्तु वह निस्संदेह पहले से अस्तित्त्व में रहने वाला अधिकार 
है । यह सच है कि विधवा का भरण-पोषण के लिए दावा करने का अधिकार 


। सम्पत्ति में पूर्ण रूप से अधिकारों के तौर पर परिपक्व नहीं होता है । किन्तु 
फिर भी यह निस्संदेह रूप से ऐसा अधिकार है जो कतिपय मामलों में सम्पत्ति [ 
| पर अधिकार को कोटि का हो सकता है जहां कि सम्पत्ति भारसाधन में है। 


यह नहीं कहा जा सकता कि जहां किसी विधवा को भरण-पोषण के बदले 
सम्पत्ति दी जाती है, वह उसे पहली बार दी जाती है और पहले से अस्तित्व 
| में रहने वाले अधिकार के बदले में नहीं होती है। भरण-पोपण का दावा और 
| साथ ही अपना भरण-पोषण करने की दृष्टि से सम्पत्ति पर दावा करने का 
| अधिकार हिन्दू विधि द्वारा प्रदत्त अंतनिहित अधिकार है और इसलिए भरण- 
| पोषण के बदले में उसे दी गई सम्पत्ति केवलं ऐसे दावे या अधिकार को 
` मान्यता देना है जो पहले से ही विधवा के कब्जे में थी । यह नहीं कहा जा 
सकता कि ऐसा अधिकार उसे संबंधित दस्तावेज के आधार पर पहली बार 
'संदत्त किया गया था और दस्तावेज के अस्तित्व में होने के पहले विधवा को 
; दावा करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था या सम्पत्ति उसमें निहित नहीं. 
| हुई थी । आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि “उपधारा (1) के पढ़ने से 
| ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्बन्धित हिन्दू नारी को सम्पत्ति में सीमित 
स्वामित्व प्राप्त होता है जो सीमित स्वामित्व उस धारा के प्रवर्तन से पढ़ा 
emi eS 
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जाता है। सम्बन्धित हिन्दू नारी में सीमित स्वामित्व इस प्रकार अधितिया 
की धारा 14 की उपधारा (1) के लागू होने के बारे में अनिवाये है।” 
यह्‌ भी अभिनिर्धारित किया गया कि :--- 
“अपने पूरे अथे में स्वामित्व सभी अधिकारों का योग हेने. 
सम्भवतः हक से उत्पन्न होता है। जबकि सीमित स्वामित्व बरन) 
स्वरूप से ही अधिकारों का एक समूह है जो अपनी समग्रता में ए: 
स्वामित्व के बराबर नहीं है किन्तु उससे कुछ कम है । जब कोई विधवा 
अपने उपभोग के लिए कोई सम्पत्ति अपने पास रखती है तब, छ| 
तक वह जीवित रहती है तब तक कोई भी व्यक्ति उसे उससे वाक्त 
करने के लिए या उस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से ऐसा उपयो 
करने के लिए, जो उस महिला के लिए अहितकर हो, हकदार झह, 
है । वर्तमान समय में सम्पत्ति महिला में फायदाप्रद रूप से निहित 
आर उसका उस सम्पत्ति पर सभी अन्य व्यक्तियों को अपवजित बसे 
हुए दखल और नियंत्रण है भोर वह उसका भोग कर रही है । सम्पत्ति 
सम्बन्ध में इस प्रकार का सम्बन्ध अधिनियम की धारा 14 झे 
उपधारा (1) में 'अर्थ सीमित स्वामी अभिव्यक्ति के अर्थाततां|' 


2 2? 


पूर्ण रूप से आता है | 


भाग 


मागे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :--- 


“दोनों उपधाराओं ओर स्पष्टीकरण को एक साथ पढ़ने से झं. 
सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उपधारा (2) किसी हि 
नारी द्वारा भरण-पोषण या भरण-पोषण के बकाया के बदले में भि 
सम्पत्ति को लेने के लिए प्रवतित नहीं होती है और वह सर्मा | 
उपधारा (1) के व्याप्ति-्षेत्र में ही रहती है ।” 


9. बाकू साहब भानु साह पारिख बनाम श्रीमती गंगा बाई || 
मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां हिन्दू वूमैन्स राइट्स; | 
प्रापर्टी ऐक्ट, 1937 के प्रवृत होने के पहले किसी सहदायिकी की मृत्यु FB 
जाती है ओर उसकी विधवा का अधिकार उसे सम्पत्ति आबंटित करके £ 
अधिनिणेय या डिक्री द्वारा अभिज्ञात कर दिया जाता है तो हिन्दू उत्तरा | 
अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ होने की तारीख को ऐसी सम्पत्ति का कं 
रखते बाली बिधवा धारा. 14(1) के अधीन ऐसी सम्पत्तियों पर पूर्ण 
प्राप्त करेगी । उसके मामले को धारा | 4(2) लागू नहीं होगी. जिसके 


3 ए« भाई० झार० 1972 मुम्बई 16, है 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh |. 


ति० प० 1984--मध्य प्रदेश - पा 


अनुदानों के केवल ऐसे ही मामले आते हैं जहां प्राप्तिकर्ता का हित स्वयं 
भनुदान द्वारा ही सृष्ट होता है या दुसरे शब्दो में जहां प्राप्तिकर्ता में हित 
सृष्ट करने के लिए दान, विल, लिखत, डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय प्रारम्भिक 
स्रोत होता हे तथापि जहां ऊपर वणित लिखत सृष्ट की गई लिखत का स्रोत 
नहीं होती है किन्तु प्रासंगिक रूप से सम्पत्ति में अधिकार के बारे में केवल 
अनिश्चयात्मक या निश्चायक होती है और उनका हिन्दू नारी द्वारा उपयोग 
किया जाता है, वहां उपधारा (2) लागू नहीं होती ओर यह बात महत्त्वपूर्ण 
नहीं है कि यदि ऐसी लिखतों में यह बात अभिव्यक्त रूप से विनिदिष्टत: 
उपबंधित को जाती है कि हिन्दू नारी की सीमित सम्पदा थी या वह सम्पत्ति 
अन्यसंक्रान्त नहीं करेगी या उसकी मृत्यु हो जाने पर सम्पत्ति अगले उतरभोगी 
को ऐसी शर्तों पर प्रतिवतित हो जाएगी जो सीमित सम्पदा को लागू होने वाली 
हिन्दू विधि की प्रसंगतियां मात्रं हैं । 

10. केसर बाई जगन्नाथ गूजर बनाम महाराष्ट्र राज्य! वाले बाद के 
पूर्ण न्यायपीठ विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-- 

“धारा 14 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जब कभी उत्तराधिकार 
की विधि के सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा कोई उपबन्ध बनाए जाते हैं 
तो रूढिजन्य हिन्दू विधि अपने मूल पाठों, विभिन्न न्यायालय के नियमों 
और निर्वाचनों तथा साथ ही रुढ़ि ओर प्रथा सहित प्रवृत नहीं रहती 
है.। हिन्दू उत्तराधिकार के मामले में एकमात्र विधि, जिसके प्रति 
निर्देश किया ही जाना चाहिए, वह विधि है जो इस भधिनियम द्वारा 

_अधिकथित है जहां कहीं भी उसमें उस निमित्त उपबन्ध किया गंया है।” 
आगे यह ओर अभिनिर्धारित किया गया कि :-- 

“धारा 14 के द्वारा जो विधवा की सीमित सम्पदा को 
पूर्ण सम्पदा में सम्परिवतित कर देती है, अविभक्त कुटुम्ब की , सम्पत्ति 
के मामले में विधवा द्वारा अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌: दत्तक 

' लिया गया पुत्र विधवा की सम्पत्ति में हित प्राप्त नहीं करेगा और 
विधवा के पास की सम्पत्ति के बारे में विभाजन का उसे कोई अधिकार 
प्राप्त नहीं होगा भले ही अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले वह सम्पत्ति 
अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति हो। 

विधानमण्डल ने उत्तराधिकार अधिनियम में धारा 14(1) में 
उपबन्ध करके बहुत स्पष्ट परिवर्तन कर दिया है । नारी-धारक अब पूर्ण 
स्वामी बना दी गई है ओर इसका प्रभाव सम्पत्ति के स्वरूप में परिवर्तन 
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करने का है | यह बात हमेशा ही होगी भले ही सम्पति का स्वरूप कह | 
भी हो जो महिला के कब्जे में जून, 1956 तक एक सीमित स्वामी 
तौर पर रही हो । इस प्रकार उस सम्पत्ति का पूर्ववर्ती स्वरूप ही. 
विसंगत बन जाता है । धारा 14 द्वारा किसी हिन्दू नारी को प्रशा 
किए गए पूर्ण स्वामित्व में विधि में सामान्य तौर पर समझे जाने वाते र 
पूर्ण स्वामित्व के सभी तत्त्व मौजूद होंगे । पहला परिणाम यह है कि हि. 
नारी की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरभोगिता का कोई प्रश्‍न नहीं है और छ| 
एक नया स्टाक (शाखा) गठित करेगी । उसकी सम्पत्ति में उतराधिकार 
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के उपबन्धों द्वारा लागू होगा नहि, 
शास्त्रीय हिन्दू विधि द्वारा । पूर्ण स्वामी होने के कारण वह जीकि' 
व्यक्तियों के बीच में अंतरण करके या विल द्वारा सम्पत्ति का व्ययन करे. 
के लिए हकदार है । दूसरे शब्दों में हिन्दू कुटुम्ब की इस सम्पत्तित्री | 
तुलना हिन्दू पुरुष द्वारा अजित सम्पत्ति के साथ की जा सकती है। यरि | 
किसी हिन्दू पुरुष द्वारा दत्तक लिया गया कोई पुत्र स्वाजित सम्पत्तिग 
किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है तो हिन्दू नारी द्वारा दक्त : 
लिया गया-कोई पुत्र नारी की स्वतन्त्र सम्पत्ति में जन्म के कारण बिसी । | 
. अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। हिन्दू नारी की सम्पत्ति स्वा; 
सम्पत्ति के बराबर हो है । उत्तराधिकार अधिनियम के पश्चात्‌ दत्त | 
भविष्यवर्ती रूप से प्रवृत होता है न कि भूतलक्षी रूप से । इसमें पिछा । 
तारीख से किसी अधिकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । दत्तक-ग्रहण ७) 
तारीख को अविभक्त कुटुम्ब सम्पत्ति अस्तित्व में नहीं थी जिसमे | . 
जन्म के कारण किसी हित का दावा कर सके । ऐसा करके दत्तक तय | 
गया पुत्र उस प्रास्थिति से वंचित नहीं कियां गया है जो उसे 9. 
रूप से जन्म लिए गए पुत्र के समान प्रदान की गई है जैसा कि हि| 
दत्तक ओर भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 में उपब 
है। जहां नेसगिक रूप से जन्म लिया पुत्र जन्म द्वारा अधिकार गग 
कर सकता है वहां दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र भी ऐसा कर सर्कता (| 
यदि नैसशिक पुत्र को जन्म के कारण ऐसा अधिकार नहीं था तो * 
लिया गया पुत्र भी ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता | 
| __ 11. निस्संदेह यह सच हे कि इन सभी मामलों. में हिन्दू पय | 
अधिनियम के प्रवृत होने के बाद दत्तक अस्तित्व में आया था । वर्धा (हे 
मतानुसार, मामले के तथ्यों ओर परिस्थितियों पर विचार -करने के १६ | 
'] चे प्रस्तुत मामले में भी लागू होगे क्योंकि जब सहःविधवाएं उक्त सम्पर्ति ` 
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| विभाजित करने के लिए आपस में सहमत हो गईं यद्यपि ऐसा करना उनका 
,'भरण-पोषण के लिए था, अतः यह स्पष्टं है कि इस प्रकार विभाजित की गई 
' सम्पत्तियां प्रदर्श पी-5 डिक्री के पारित किए जाने के बाद उनके अनन्य कब्जे 
| में थीं जिसके अधीन वादपत्र से सम्बद्ध अनुसूची ए, बी और सी में वणित 
| सम्पत्तियां रूपा बाई को दी गई थीं और वह्‌ उन्हें अपने अनन्य कब्जे में रखे 
रही, उस समय भी जब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रवृत हुआ । अतः 
यद्यपि उक्त सम्पत्ति के विरुद्ध रूपा वाई को भरण-पोषण का अधिकार था, 
किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवृत होने के पहले वादगत सम्पत्तियों 
में उसका सीमित हित था जो बाद में उस सम्पत्ति के स्वामी के तौर पर उसके 
"अधिकार के रूप में परिपक्व हो गयां । 


12. जहां तक कृषि भूमियों का सम्बन्ध है, अपीलार्थी के विद्वान्‌ 
:काउन्सेल ने निवेदन किया है कि इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि रेवा बाई 
'का विवादग्रस्त कृषि भुमियों पर 1939 से ही अनन्य रूप से कब्जा था और 
धारा 54(7) के अनुसार जिसमें “पक्का अभिधारी” परिभाषित किया 
'गया है, उसने यह दलील दी कि 15-8-1950 को एम० बी० लैंड रेवेन्यू 
एण्ड टैनेन्सी ऐक्ट के अस्तित्व में आने के पश्चात्‌ वह पक्की अभिधारी बन गई 
ओर मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के 2-10-1959 को अस्तित्व में आने के 
बाद उसने भूमि स्वामी के अधिकार अजित कर लिए । अतः उसने यह निवेदन 
किया कि चाना राम चादमी' अहीर बनाम प्यारी बहू! वाले मामले में 
सम्भ्रकाशित विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए उसने उक्त कृषि भुमि में सम्पूर्ण 
अधिकार अजित कर लिए और उत्तराधिकार के वारे में एम० बी० लैंड 
रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट के उपबंध जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 83 
भोर 84 में उपबन्धित हैं, व्यक्ति की स्वीय विधि द्वारा लागु नहीं थे किन्तु वे 
समान रूप से सभी को लागू थे भले ही उनकी स्वीय विधि कुछ भी हो ।. अतः 
उसने यह निवेदन किया कि पीछे,की तारीख से लागू होने वाले सिद्धांत के 


झाधार पर रूपा बाई उक्त कृषि भूमि से निनिहित नहीं की जा सकती । 

13. इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान्‌ काउसेल ने यह दलील दी कि. 
[कि विवादग्रस्त सम्पत्तियं के विभाजन का सह-विधवाओं को कोई अधिकार 
हीं था, अतः अधिक से'अधिक यह कहा जा सकता है कि डिक्री प्रदर्श पी/5 
[रा उन्होंने अपने बीच सम्पत्तियों के विभाजन की व्यवस्था की और इस प्रकार 
ह-विधवाओं को उक्त सम्पत्तियों में अपूर्ण हक था जो उसकी कमजोरी थी-।. 
तः उसने यह दलील दी कि चूंकि भपीलार्थी का पक्षकथन यह-नहीं है कि: 


198 एक केऽ एम० पी० एल० जे० 634. . 
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| 
के बदले में आबंटित कर दी गई थीं, अतः पहली बार दी गई इस दलील ह|| 


प्रदर्श पी/5 के अनुसार विवादग्रस्त सम्पत्तियां रेवा बाई को उसके भरण-पोक | 
विचार नहीं किया जा सकता। हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनिया 


| 
1956 की धारा 27 के उपबंधों का अवलम्ब लेते हुए, जिसमें यह उपाक, 
है कि इस अधिनियम के अधीन किसी प्रतिवादी का भरण-पोषण का दाइ: 
मतक की सम्पदा या-उसके किसी भाग पर तब के सिवाय भार नहीं होह 
जब तक कि न्यायालय की डिक्री द्वारा, मृतक की विल द्वारा आश्रित बो. 
सम्पदा या उसके प्रभाग के स्वामी के बीच करार द्वारा या अन्यथा ऐसा गे. 
भार स्नष्ट न किया गया हो ओर यह दलील दी कि भरण-पोषण के लिए | 
का दावा उसके मृत पति की सम्पदा पर भार नहीं है चाहे सम्पदा अवि, 
या पृथक्‌ हो, जब तक कि वह सम्पदा पर नियत और भारित नहीं किया प 
है। किन्तु इस धारा को धारा 28 के साथ पढ़ना होगा जिसमें भरण-ोए 
के अधिकार के बारे में सम्पत्ति के अंतरण के प्रभाव की चर्चा की गई है कि 

उपबंध है कि जहां कि आश्रित को किसी सम्पदा में से भरण-पोषण प्राप्त क॑ 
का अधिकार है, ओर ऐसी सम्पदा या उसका कोई भाग अंतरित किया बा 


| 
| 
if 


| 
| 


है, तो यदि अंतरिती को उस अधिकार की सूचना है या यदि वह अंत 
भानुग्रहिक है तो भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रवतन अंतर 


विरुद्ध कराया जा सकेगा किन्तु ऐसे अंतरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रति 


अंतरिती है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है । | 


14. प्रत्यथीं के विद्वान्‌ काउन्सेल ने इस न्यायालय के नारायण f 
बनाम सत्य नारायण और अन्य! वाले खण्ड न्यायपीठ के असम्प्रा| 
विनिश्चय का भो अवलम्ब लिया है जिसका विनिश्चय 13-10-1981 
किया गया ओर यह्‌ दलील दी कि विधवा को सम्पत्ति के विरुद्ध अधिका 
यद्यपि ऐसा अधिकार सम्पत्ति का अधिकार न हो । अतः उसने यह रि 
किया कि विधवा रेवा बाई के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे || 


सम्पत्ति में सीमित हित अजित किया था । किन्तु उस मामले के तथ्य परे 


हैं क्योंकि प्रस्तुत मामले में यह बात विवादास्पद नहीं है कि सह-वि 
विवादग्रस्त सम्पत्ति मे सीमित स्वामित्व था । 


15. विद्वान्‌ काउन्सेल की सुनवाई किए जाने के पश्चात्‌ और बित 
उपबंधों को देखने के पश्चात्‌ तथा साथ ही प्रोद्धत निर्णयज-बिधि की ' न 
करने के पश्चात्‌ मैं इस निष्कषं पर पहुंचा हूं कि अपीलार्थी की ओर त. 


स क करी ह 
२ 1971 की सिविल प्रथम अपील सं० 51. 
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दलील में काफी बल है । पिछली तारीख से प्रवृत होने के सिद्धांत के आधार 
पर एक दत्तक पुत्र दत्तक गृहीता पिता का हित ऐसे पिता की मृत्यु की तारीख 
को प्राप्त करने के लिए हकदार है। पिछली तारीख से प्रवत होने का यह 
सिद्धांत इस विधि-कल्पना पर आधारित है कि दत्तक गृहीता पिता की वंश 
परंपरा में रिक्ति नहीं होनी चाहिए । तथापि पिछली तारीख से प्रवृत होने 
का यह सिद्धांत कुछ अपवादों के अधीन है। उनमें से एक परिसीमा यह है कि 
यदि उत्तराधिकार द्वारा सम्पत्ति किसी साम्पाश्विक को संक्रान्त हो जाती है और 
ऐसे साम्पाश्विक की मृत्यु के पश्चात्‌ दत्तक पुत्र दत्तक लिया जाता है तो ऐसे 


दत्तक से साम्पाश्‍विक की सम्पदा निनिहित नहीं हो जाएगा जो उत्तराधिकारं ` 


द्वारा उसके वारिसों को प्राप्त हो गई हो | पिछली तारीख से प्रवृत होने के 
सिद्धांत का दूसरा अपवाद यह है कि दत्तकगृहीता पुत्र दत्तकगृहीता पिता की 
मृत्यु की तारीख से उसके पुरुष या नारी वारिस द्वारा किए गए वैध 
अन्यसंक्रामण से आवद्ध होता है। वह ऐसे अन्यसंक्रामणों से भी आबद्ध होता 
है जो दत्तक ग्रहण की तारीख से पहले किए जाते हैं और अब तीसरा अपवाद 
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के कारण है । यह 
सच है कि अपीलार्थी ने अपने अभिवचनों में यह विनिदिष्ट रूप से वर्णित नहीं 
'किया है कि भरण-पोषण के अपने अधिकार के बदले में वह विवादग्रस्त सम्पत्ति 
की स्वामी है | तथापि चूंकि यह विधि का प्रश्‍न है, अतः इस पर विचार 
ण्या जा सकता है क्‍योंकि दोनों ही निचले न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि अपीलार्थी सीमित स्वामी थी और उसे भरण-पोषण का अधिकार था । 


० निस्संदेह अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि 
अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ दोनों विधवाओं के बीच में विधि के अनुसार 
कोई,अतिम या आत्यंतिक विभाजन नहीं हो सका और यह कि तब उनके पास 
उनके मृत पति द्वारा छोड़ी गई सभी सम्पत्तियों में केवल विधवा की सम्पदा 
ही.यी ओर यह कि वे उन सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाले लाभ को ही विभाजित 
केर सकती थीं और सुविधा की दृष्टि से सम्पत्तियों पर उनका पृथक्‌ कब्जा 
आ, और यह कि दोनों विधवाओं का उत्तरजीविता का अधिकार चालू बना 
रहा किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रवृत हो जाने पर दोनों 
विधवाएं सम्पूर्ण सम्पदा की आत्यंतिक स्वामी बन गईं जिस पर उनका अपने- 
अपने अधिकारों के अनुसार पृथक्‌ और अनन्य कब्जा वना रहा । यह कि हिन्दू 
- रस राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट के अलावा, जो वड़वानी राज्य को लागू र था, 
जह वाद में कृषि भूमियों को भी लागु कर दिया गया जो उस राज्य में थीं । 
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17. करपागाथची बनाम नागरथिना थची! वाले मामले में छू 
बतलाया गया कि जब दो विधवाएं अपने पति को सम्पत्तियां उत्तराधिका' 
में प्राप्त करती हैं तब वे संयुक्त अभिधारियों के तौर पर एक सम्पदा प्रा 
करती हैं जिस पर उन्हें उत्तरजीविता का अधिकार और समान फायदा प्राप! 
करने का अधिकार प्राप्त होता है और यह कि सम्पदा का आत्यांतिक विभाज | 
जिससे कि उत्तरजीविता का अधिकार नष्ट हो जाए, उन्हें प्राप्त होता ह! 
तथापि यह बात सुज्ञात है कि विधवाओं को आपसी सहमति के द्वा 
उत्तरजीविता के अधिकार को नष्ट करते हुए सम्पदा का आत्यंतिक और अंति 
विभाजन किया जा सकता है प्रस्तुत मामले में इस बात पर विवाद हं 
किया गथा है कि दोनों विधवाओं की सहमति से उनके मृत पति द्वारा शे 
गई सम्पत्तियों का माप और सीमांकन करके अंतिम और आत्यंतिक विभाज | 
किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रदशे पी/5 के अनुसार अंतिम झि 
पारित की गई । इस स्थिति में यह दलील देता उचित नहीं है कि उत्तरजीदि 
का अधिकार 1939 में उक्त विभाजन के पश्चात्‌ भी चालू बना रहा। ६ 
हो सकता है कि हिन्दू विधि के अधीन भी सह-विधवाओं को यह अधिकार 
कि वे उत्तरजीविता के अधिकार को समाप्त कर दें ओर यदि वास्तव मे मा | 
और सीमांकन द्वारा अंतिम और आत्यंतिक विभाजन हुआ था, तो बो 
विधवाओं के बीच उत्तरजीविता का कोई ओर अधिकार नहीं बच सकता। | 

18. प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी ने यह दलील नहीं दी है कि विभा, 
डिक्री प्रदर्श पी/5 अंतिम नहीं थी । इसके विपरीत यह साबित किया गर्थी! 
कि उस पर कार्यवाही की गई थी और चूंकि उपा० ए०, बी० और सी० "|` 
यथावणित सम्पत्ति रेवा बाई के अनन्य कब्जे या उपभोग में बनी रही गे 
उक्त सम्पत्ति उसे उसके अधिकारों के कारण ही आबंटित की गई थी। | 
अलावा यह सिद्धांत कि विधवाओं में से एक विधवा अंतिम और आला 
विभाजन की मांग करने के लिए हकदार नहीं है जिससे कि उत्तरजीविता "| 
अधिकार ही समाप्त हो जाए--हिन्दू वूमैन्स राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट, ! 97 
के अधीन इस सिद्धांत को त्याग दिया गया है । उस अधिनियम के रा . 
अपने पति की मृत्यु पर विधवा को पुत्र के बराबर अंश प्राप्त होता "| 
उससे यह अभिप्रेत हे कि वह अंतिम और आत्यंतिक विभाजत प्रवृत क्ण 
के लिए हकदार होगी भले ही सह-विधवाएं या कोई अन्य र 
ऐसे विभाजन के लिए सहमत न हो। मुन्ना लाल बनाम राज | 


3 ए० झाई० आर० 1965 एस० सी० 1752 
> ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1493 
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वाले मामले में यह बतलाया गया है कि विधानमण्डल ने हिन्दू वूमेत्स राइट्स 
टु प्रापर्टी ऐक्ट, 1937 अधिनियमित करके मूल पाठ में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किया है । निस्संदेह्‌ प्रत्यर्थी की ओर से यह बतलाया गया हे कि रूपा की मृत्यु 
1936 में हुई थी और सह-विधवाओं ने 1939 में विभाजन किया था जब 
हिन्दू वूमैन्स राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट लागू नहीं था । इसके विपरीत अपीलार्थी 
की ओर से यह दलील दी गई कि 1937 के अधिनियम के वडवानी राज्य को 


30-9-1939 से लागू किए जाने के पश्चात्‌ वह अधिनियम कृषि भ्रूमियों को: 


1-5-1941 से लागू हुआ था। एक विधवा अंतिम और आत्यांतिक विभाजन 
की मांग कर सकती थी जिससे कि उत्तरजीविता का अधिकार समाप्त हो 
जाता और यह कि केवल इस तथ्य से कि दोनों के बीच पहले एक विभाजन 
हो चुका था, इस सम्बन्ध में कोई अंतर नहीं पड़ेगा । 


19. प्रत्यर्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह भी दलील दी है कि चूंकि 


` सह-विधवाओं ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा की सम्पदा 
उत्तराधिकार में प्राप्त को थी, अतः वादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 
की धारा *14(1) के आधार पर अपना दावा नहीं कर सकती कि वादगत 
सम्पत्तियों की वह आत्यंतिक स्वामी बन गई थी। यह तय विधि है कि 
यदि विभाजन विलेख या किसी अन्य लिखित द्वारा विधवा का पूर्व अस्तित्व 
में रहने वाला अधिकार मान्य कर दिया गया था, तो यह ऐसा मामला 
नहीं है जिसमें विधवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन यथा अनुध्यात 
सम्पत्ति अजित करती है ओर ऐसी परिस्थितियों में वह उपधारा लागू 


नहीं होगी । किन्तु जब धारा 14(1) में हिन्दू नारी द्वारा अधिनियम के 


प्रारम्भ होने के पहले या पश्चात्‌ सम्पत्ति अजित करने के बारे में कहा गया है, 
तो प्रश्‍न यह है कि क्या अनुध्यात अर्जन' आवश्यक रूप से ही किसी भी 
प्रकार से पहले से अस्तित्त्व में रहने वाले अधिकार के बिना आवश्यक रूप से 
ही अनुध्यात नहीं किया जा सकता है। धारा 14(1) के स्पष्टीकरण में 
“सम्पत्ति” शब्द की परिभाषा की गई है जो उस उपधारा में इस प्रकार आया है 
कि उसके अंतर्गत जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियां आ गई हैं 
जो किसी हिन्दू नारी द्वारा उत्तराधिकार के माध्यम से या वसीयत द्वारा या 
विभाजन के द्वारा या भरण-पोषण के बदले. में या भरण-पोषण की बकाया 
के तौर पर अजित की गई है । अपीलार्थी की ओर से दी गई दलील यह है 
कि इस मामले में किसी भी दशा में चूंकि विभाजन होः चुका है, अतः चाहे 
विधवाएं वर्ष 1939 में अंतिम और आत्यंतिक विभाजन करने के लिए 
हकदार थीं या नहीं, यह अभिनिर्धारित किया ही जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने 
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` था क्योंकि केवल उसने ही सह-विधवा जमना बाई के साथ उनके पति की 


वादगत सम्पत्तियां धारा 14(1) के अधीन यथाअनुध्यात उक्त विभाजनके | 
अधीन ही अजित की थीं और चूंकि उसका कब्जा था, अतः उसकी विधवा की | 
सम्पदा आत्यंतिक सम्पदा वन गई । तथापि प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील ही ) 
गई कि अपीलार्थी ने वादगत सम्पत्तियों को इस प्रकार अजित नहीं किया | 
मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्तियों में विधवा की सम्पदा को विरासत में प्राप्त किया 
था। किन्तु यह स्मरण रखने योग्य है कि धारा 14(1) के स्पष्टीकरण में | 
विनिदिष्ट रूप से विभाजन के अधीन सम्पत्तियों के अर्जन के प्रति निर्देश है। 
कोई भी व्यक्ति अपना अंश विभाजन के अधीन केवल तब ही प्राप्त कर सकता 
हैं जबकि उसका उस सम्पदा में कोई पहले से अस्तित्व में रहने वाला अधिकार | 
है। यह सच है कि किसी कुटुम्ब में विभाजन में किसी महिला को सम्पत्ति | 
आबंटित की जा-सकती है भले ही उसके शेयर में पहले से अस्तित्व में रहने 
वाला अधिकार न हो क्योंकि उसका भरण-पोषण का या भरण-पोषण की | 
बकाया का अधिकार है। किन्तु जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, धारा 14(1) 
के स्पष्टीकरण में वितिदिष्ट रूप से ऐसी सम्पत्ति के प्रति निर्देश है जो 
भरण-पोषण के बदले में या भरण-पोषण की बकाया के पहले अजित की गई 
हो । ऐसी सम्पत्ति विभाजन के द्वारा अर्जन की सम्पत्ति से अलग है। अता 
मेरा यह मत है कि “विभाजन में हिन्दू नारी द्वारा आजित” शब्दों से बह | 
अभिप्रेत नहीं है कि उसका सम्पत्ति में पहले से अस्तित्व में रहने वाला कोई | 
अधिकार नहीं होना चाहिए । तिस्संदेह ` अपीलाथी के पास वादगत सम्पत्तियां | 
का कब्जा उस समय था जब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रवृत्त हुआ, मेक | 
यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि यह मान लेने पर भी कि विधवा को | 
ऐसा आत्यंतिक “विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं था जिससे वि | 


फणस 


| उत्तरजीविता का अधिकार समाप्त हो जाए, दोनों विधवाओं के सम्बन्ध में ई | 


कहा जा सकता है कि पति द्वारा छोड़ी गई वादगत सम्पत्तियों पर उरी | 
संयुक्त कब्जा था । दोनों सह-विधवाओं ने आपसी सहमति से अंतिम विभाज || 
कर. लिया है । अतः उनमें से किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है | 
वह दूसरी विधवा को आवंटित सम्पत्तियों के कब्जे के लिए पुनः आबंटत * | 
दावा कर सके । कृपया देखिए बिन्दुमती बाई बनाम नरबदा प्रसाद! । 6 


20. अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1 | 
और उपधारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि दोनों उपधाराओं द्वारा अंगु | 
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अधिकार किसी भी सम्भव तरीके से अजित किए जा सकते हैं और वे अधिकार 
आपस में एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। अतः ऐसे मामलों में जहां उपधारा (2) 
द्वारा अनुध्यात अधिकार ऐसी सम्पत्ति के वारे में अस्तित्व में आ गया है 
तब यह ज्ञात होने पर कि उस सम्पत्ति में किसी हिन्दू नारी ने वैसा ही अधिकार 
अजित और प्राप्त कर लिया है, उपधारा (2) को उपधारा (1) की 
प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव, नहीं डालने दिया जा सकता। यदि 
उपधारा (2) के अधीन अजित बाद'का अधिकार स्पष्ट है और पूर्ववर्ती रूप से 
अस्तित्व में रहने वाले अधिकार को उसके द्वारा खुलेआम मान्यता दी गई है 
जैसा कि वड्डे बोविना तुलसम्मा बनाम वड्डे बोविना शेष रेड्डी! वाले मामले 


में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में स्पष्ट था। मामला साधारण है. 


क्योंकि इस मामले को देखने से ही यह एकदम ज्ञात होजाता है कि 
, पश्‍चात्‌वर्ती अर्जन पहले प्रकार “का नहीं है किन्तु ऐसे मामलों में भी है जहां 
धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन पहले से अस्तित्व में रहने वाले अधिकार 
और वाद में अस्तित्व में आने वाले अधिकार के बीच कोई सम्बन्ध न हो, 
उस धारा की उपधारा (1) के प्रवर्तन पर इस सीधे-साधे कारण से प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं डाला जा सकता कि पूर्ववतीं अधिकार के. अस्तित्व में रहने के 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उपधारा (2) के. अधीत अधिकार पहली 
वार ही अस्तित्व में आया था। उदाहरण के लिए यह मान लें कि हिन्दू नारी 
ने वसीयती अभिसाक्ष्य के द्वारा सम्पत्ति में कुछ परिंसीमित हित अजित कर 
लिया । यह भी मान लें कि इन अर्जनों में से किसी का भी एक दूसरे से सम्बन्ध 
नहीं है और उनका उसके भरण-पोषण के अधिकार से भी कोई सम्वन्ध नहीं 
है। तव ऐसे मामले में धारा 14 की उपधारा (1) का प्रवर्तन ऐसी महिला 
के पक्ष में रोका जाना मुश्किल है। प्रवर्तन केवल तब ही रोका जा सकता है 


जब यह ज्ञात होता है कि पश्चातूवर्ती भर्जन से पहली बार सम्पत्ति में अधिकार | 


सृष्ट हुआ है और पूर्ववर्ती अर्जन विधि की दृष्टि में कोई अर्जन नहीं था क्योंकि 
बह्‌ प्रारम्भ से ही शून्य था । धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा यथा अएुष्यात 
ूववर्ती और पश्चातूवतीं अर्जन के बीच सम्बन्ध स्थापित करना इस बात को 
प्रकट करने में सहायक है कि प्रश्‍नगत अधिकार पश्चातूवर्ती अर्जत के पहले 
भी अस्तित्व में था और ऐसे मामलों में से अधिकांश में ऐसे सम्बन्ध को देखा 
जा सकता है । किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया 
जाना धारा 14 की उपधारा (2) के 'प्रवर्तन को व्यावृत्त करते के लिए 
ST 
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पुरोभाव्य शते है क्योंकि उपधारा (2) को ऐसे मामलों तक ही सीमित जा 
होगा जहां सम्पत्ति हिन्दू नारी द्वारा एक अनुदान के तौर पर पहुली शा 

अजित की जा रही है ओर दान, विल, लिखत, डिक्री, आदेश या अधितिए 
के अधीन किसी पूर्ववर्ती अधिकार के अस्तित्व में रहे बिना ऐसा किया जा रू 

है जिसके निबन्धनों में सम्पत्ति में सीमित सम्पदा विहित हे । कृपया देष 

वड्डे बोविना तुलसम्मा वनाम वड्डे बोविना शेष रेड्डी! । 


106 डाली रानी शाह ब० मध्य प्रदेश राह 


| 
21. परिणामस्वरूप यह अपील सफल होती है और मंजर की जाह 


हे । निचले अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त की जाते. 
और वादी का वाद खारिज किमा जाता है। तथापि मामले के तथ्यों बो. 
परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्‌ पक्षकारों को यह निदेश दिया जाह 
है कि वे आद्योपांत क्रमशः अपने-अपने 'खर्चे बर्दाश्त करेंगे । 


ह अपील मंजुर की गई|| 
मि० | 
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(Dolly Rani Shab Vs. State of M. ?. and others) 


तारीख 30 नवम्बर, 1983 
[न्या० यू० एन० बछावत और न्या० आर० सी० श्रीवास्तव] 
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1. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, भाग 9, मद. 

30 और भाग 19, सद सं० 57 सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 धा. 

6--खटिक ओर सुरी दो सुभिन्न जातियां हैं और इस प्रकार यह साय 
का कि 'सुतरी' 'खटिक' को उप-जाति है, प्रश्‍न हो उद्भूत नहों होता । 


2. मध्य प्रदेश मेडिकल, डेटिस्ट्री औ : आयर्वेदिक कालेज प्रवेश गि” 

1980 नियम 7, 24 ओर 26--अनन्तिस प्रवेश को रदद किया जा स 

हे । किन्तु यदि अतन्तिम प्रवेश को रद्द किया जाना है, तो संबंधित छ 1 
उक्त आशय को सुचना युक्तियुक्त समय के भीतर दी जानी चाहिए 

. उसका शिक्षण वषं व्यर्थ न चला जाए। 


REN 
RE 


3 ए० आई० बार० 1977 एस० सी० 1944 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh ° 


ति० प० 1984--मध्य प्रदेश - 107 


3. निवेचन का नियम--निर्वंचन का यह स्वीकृत नियम है कि जब 


तक कि संदर्भ से भिन्न आशय प्रतीत न हो, किसी कानन या नियम में प्रयक्त 


शब्दों का सर्वत्र एक जेसा अर्थ किया जाता चाहिए । 


4. नेसगिक न्याय का सिद्धांत--नेसगिक न्याय का सिद्धांत यह अपेक्षा 


करता है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी प्र स्थापित 
है, तो पहले उसे सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । किन्तु जब 
प्रस्थापित कार्यवाही अकाट्य तथ्य पर आधारित हो तो पुर्व सुनवाई का 
अवसर न देने से वह कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी । 


पिटीशनर का अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में चयन किया गया 
था ओर उसे ग्वालियर के गजरा राजा मैडिकल कालेज में एम० बी० बी० एस० 
कोर्स (पाठ्यक्रम) में अध्ययन हेतु प्रवेश दिया गया था । तत्पश्चात्‌, किसी' 
व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर कलक्टर ने इस प्रश्‍न के संबंध में जांच 
पड़ताल की कि क्या पिटीशनर वस्तुतः अनुसूचित जाति--'खटिक'--से संबंध 
रखती है या नहीं । इस जांच के आधार पर, जिसके बारे में पिटीशनर को 


कोई सूचना नहीं थी, कलक्टर ने यह निष्कर्ष निकाला कि,पिटीशनर अनुसूचित 
जाति से संबंध नहीं रखती है । इस रिपोर्ट के आधार पर, जी० आर० मेडिकल 


कालेज के संकायाध्यक्ष (डीन) को यह संसूचित किया गया (उपाबंध पी-6: 


देखें) कि पिटीशनर को, यदि उसे अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी होने के आधार 


पर प्रवेश दे दिया गया हो, कलक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कालेज 
से निष्कासित कर दिया जाए क्योंकि यह पाया गया है कि वह अनुसूचित 
जाति--'खटिक' से संबंध नहीं रखती है । तदनुसार, मेडिकल कालेज के उप- 
संकायाध्यक्ष ने पिटीशनर को कालेज से निष्कासित कर दिया । कालेज से 
निष्कासन के उक्त आदेश के विरुद्ध ही पिटीशनर ते उच्च न्यायालय में 
प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया है! 


अभिनिर्धारित--रिट पिटीशन खारिज किया गया । 


यदि छात्र से संकायाध्यक्ष द्वारा यह कहा जाना है कि वह प्रवेश के 
लिए पात्र नहीं था, तो ऐसा प्रारम्भिक प्रक्रम पर कहा जाता चाहिए । कारण 
स्पष्ट है : कालेज में अध्ययनरत छात्र के लिए अध्ययन का प्रत्येक वर्षे उसके 
जीवन करियर) के लिए बहुत महत्वपूण होता है। यदि छात्र को युक्ति- 
युक्त समय के भीतर नहीं बताथा जाता हे, तो उसका वषं व्यर्थं चला जाएगा 
'क्योंकि अन्यथा वह, प्रारम्भिक प्रक्रम पर प्रवेश देने से इनकार कर दिए जाते 
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पर, अध्ययन के उस वर्ष को उपयोग में लाने के लिए अपनी योजना बना 
सकता है । (पेरा 8) 


ऊपर उद्धृत नियम 7 (के परिशीलन) से यह सूक्ष्म अन्तर ध्यान में 
“रखा जाना है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने प्रवेश देने से इनकार करने 
'और प्रवेश के पश्चात्‌ हटाए जाने के लिए विभिन्न पद प्रयुक्त किए हैं। 
उदाहरण के रूप में, पूर्वकथित के लिए “प्रवेश के लिए अस्वीकार कर दिया 
जाए” ओर पश्चात्‌कथित के लिए 'हटा दिया जाएगा'। निर्वचन का यह स्वीकृत 
नियम है कि जब तक कि संदर्भ से भिन्त आशय प्रतीत न हो, किसी कानून 
या नियम में प्रयुक्त शब्दों का सवत्र एक-जैसा अर्थ किया जाना चाहिए। 
निवेचन के इस साधारण नियम को देखते हुए, और इसमें ऊपर उद्धृत नियम 
24 ओर 26 के पढ़ने से भी, यह स्पष्ट हो जाता है कि हटाना” ओर 


. “निष्कासित करना' शब्द प्रवेश के पश्चात्‌ हटाये जाने या निष्कासन के संदर्भ 


में प्रयुक्त किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में उपाबंध पी-6 में “निष्कासित किया 
जाता है' पद के प्रयोग से यह दशित होता है कि पिटीशनर को प्रवेश' दे दिया 
“गया था और उसके पश्चात्‌ उसे हटाया गया है । (2) आक्षेपित आदेश 
'(उपाबंध पी-6) संकायाध्यक्ष द्वारा सत्यापन के परिणाम स्वरूप पारित नहीं 
'किया गया है, जैसा कि उपाबंध आर-4 में परिकल्पित किया गया है । यदि 
'ऐसा हुआ होता, तो यह कहा जा सकता था कि यह उपाबंध आर-4 के 
निबन्धर्नो के अधीन प्रवेश देने से इनकार किए जाने का मामला है । उपाबंध 
'पी-6 होशंगाबाद के कलक्टर द्वारा जांच के परिणामस्वरूप पारित किया गया 
है, जिसके अनुसार उसने यह निष्कर्षं निकाला कि पिटीशनर अनुसूचित जाति 
“खटिक' से संबंध नहीं रखती है । अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है। किं 
पिटीशनर को कालेज में प्रवेश दिया गया था और उस तारीख को, र्व 


आक्षेपित आदेश (उपाबंध पी-6) पारित किया गया था, उसका प्रवेश अतन्तिम | 


नहीं था । (पेरा 8.01) ल ; 


प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित आदेश (उपाबंध पी-6) नैसगिक त्याय | 
के सिद्धांत के उल्लंघन सें पारित किए जाने के कारण दूषित है । यह स्वी | 
स्थिति है कि पिटीशनर को कलक्टर द्वारा, जिसने, जांच के पश्चात्‌ (उपाव | 


आर-7 देखें) यह निष्कषे निकाला कि पिटीशनर अनुसूचित. जाति से सं 
नहों रखती है, या प्राधिकारी द्वारा सुने जाने का कोई अवसर प्रदान 


किया गया था, जिसने उपाबंध आर-7 के आधार पर संकायाध्यक्ष को (उपाव | 


सी-6 देखें), पिटीशनर को निष्कासित करने का निदेश दिया था और 
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संकायाध्यक्ष द्वारा ही, जिसने इस निदेश के पालन में पिटीशनर के निष्कासन 
का आदेश दिया, पिटीश नर को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान किया । इस 
बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आक्षेपित आदेश के 


परिणामस्वरूप पिटीशतर को सिविल परिणाम भुगतने पड़े हैं और वह राज्य 


के सरकारी कालिजों में एम० बी० बी० एस० कोस (पाठ्यक्रम) के लिए 
अध्ययन करने के अपने अधिकार से वंचित हो गई है । मामले को इस दृष्टि 
से देखते हुए, आक्षेपित आदेश के पारित किये जाने के समय नैसर्गिक न्याय 
के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक था । (पैरा 10) 


तथापि, प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखते हुए, आक्षेपित आदेश को इस 


आधार पर अभिखण्डित करने का कोई औचित्य नहीं है कि वह नैसगिक न्याय 
के सिद्धांत के उल्लंघन में पारित किया गया था। पिटीशनर के प्रवेश का आधार. 
उसका अनुसूचित जाति 'खटिक' से संबंध रखना था, जब कि स्वयं पिटीशनर' 
के दस्तावेज ओर अनुसूचित जाति 'खटिक' से संबंधित रूप में उसके प्रवर्गीकृतः 


किए जाने के आधार से यह प्रकट होता है कि पिटीशनर 'खटिक' नहीं है ॥ 
अतः प्रस्तुत मामले;जैसे मामले में न्यायालय यह नहीं समझता कि यदि पिटीशनर. 


को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान कर दिया जाता तो उससे उसका कोई | 
उपयोगी प्रयोजन सिद्ध” हो जाता, क्योंकि पिटीशनर “सुनरी' होने के कारण" 


'खटिक' जाति को होने का दावा कर रही है, जो उसके अनुसार खटिक की 
उपजाति है । (परा 11) 


संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 से यह दशित होता है 


कि 'खटिक' और 'सुनरी? दो सुभिन्त जातियां हैं और मध्य प्रदेश में 'सुनरी” 


उक्त आदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं की गई हे. 


यहां इस तथ्य पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण होगा कि यह स्वीकृत स्थिति है कि 
पिटीशनर के पिता ओर इस प्रकार पिटीशनर भी 'सुनरी' हैं । पिटीश नर के 
विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि यह विवादग्रस्त प्रश्न है कि 'सुतरी' 


“टिक! की उप-जाति है या नहीं, जिसे साक्ष्य देकर सिद्ध किया जा सकता हे. 


और इस प्रकार इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इन 
कार्यवाहियो में नहीं किया जाना चाहिए और ls उसका विनिश्चय 
कंरना ही चाहता है तो पिटीशनर को साक्ष्य देने का अवसर Ll किया 
जाए, क्योंकि यह साबित करने के लिए साक्ष्य मो है कि 'सुनरी न 

ही उप-जाति है । इस तकं में कोई बल नहीं है ओर उसे अस्वीकार किया 
” जाता है । केवल इस कारण कोई प्रश्‍न तथ्य का . विवादग्रस्त प्रश्‍न नहीं कहा 
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'जा सकता है कि उस तथ्य का, जिसके बारे में विवाद नहीं उठाया जा सकता 
:है, किसी पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यान किया गया है। उदाहरणाथ, यह बात 
सुविदित है कि दो और दो चार होते हैं ओर यदि कोई व्यक्ति यह कहता है 
“कि दो और दो चार नहीं होते हैं तो यह तथ्य का विवादग्रस्त प्रश्न नहीं 
“होगा । इसी प्रकार यदि किसी विशिष्ट अभिनिर्धारण को दशित करने वाले 
“निर्णय की प्रमाणित प्रति है और यदि दूसरा पक्षकार निर्णय को विवादग्रस्त 
बनाना चाहता है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं था या कि अभिकथित विशिष्ट 
“तथ्य निर्णय द्वारा विनिश्चित नहीं किया गया था, जो निर्णय के पढ़ने से ही 
पूर्णत: स्पष्ट हो जाता है कि उसका विनिश्चय किया गया था, तो ऐसे 
प्रत्याख्यान से वह प्रश्‍न तथ्य का विवादग्रस्त प्रश्‍न नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य 
अधिनियम को धारा 76 के अधीन, कोई भी निर्णय उसकी प्रमाणित प्रति के 
“पेश किए जाने से साबित माना जाता है । (पैरा 11-01) 


-आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1981 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 292. 


संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन । 
“पिटीशनर को ओर से A श्री पी० एल० दुबे 


"राज्य को भोर से पर श्री. एम० ए० शाह, उप-सरकारी 
अधिवक्ता 

'जीवाजी विश्वविद्यालय *** श्री जे० पी० गुप्त 

की ओर से 


न्यायालय का निर्णय न्या० यू० एन० बछावत ने दिया । 
न्या० बछावत 


पिटीशनर द्वारा यह पिटीशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के 


अधीन फाइल किया गया है, जिसे एम० बी० बी० एस० कोस (पाठ्यक्रम) के 


लिए गजरा राजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर में प्रवेश दिया गया था (देखें 
तारीख 26 माचे, 1981 का उपाबंध आर-4) और बाद में निष्कासित कर 


` दिया गया (देखें तारीख 27 नवम्बर, 1981 का आदेश, उपाबंध पी-6) |. | 
यह पिटीशन उक्त आदेश (उपाबंध पी-6) के अभिखण्डित किए जाने कें, 


ति == ` 


` - 2. दे तथ्य, जिनसे प्रस्तुत पिटीशन उद्भूत हुआ है और जो उसके 
विनिश्चय के लिए आवश्यक हैं, इस प्रकार हैं। पिटीशनर का अनुसूचित जातिं 
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के अभ्यर्थी के रूप में चयन किया गया था और उसे ग्वालियर के गजरा राजा 
मंडिकल कालेज में एम० बी० बी० एस० कोस (पाठ्यक्रम) में अध्ययन हेतु 
प्रवेश दिया गया था (देखें तारीख 26 मार्च, 1981 का उपाबंध आर-4) । 
तत्पश्चात्‌, किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर होशंगाबाद के कलक्टर 
ने इस प्रश्‍न के संवंध में जांच की कि क्या पिटीशनर वस्तुतः अनुसूचित जाति-- 
“खटिक'-से संबंध रखती है या नहीं । इस जांच के आधार पर, जिसके बारे 
में पिटीशनर को कोई सूचना नहीं थी, होशंगाबाद के कलक्टर ने यह्‌ निष्कर्षं 
निकाला कि पिटीशनर अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखती है । इस रिपोर्ट 
के आधार पर, जी० आर० मैडिकल कालेज, स्वालियर के संकायाध्यक्ष (डीन) 
“को यह ससूचित किया गया (उपाबंध पी-6 देखे) कि पिटीशनर को, यदि 
उसे अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी होने के आधार पर प्रवेश दे दिया गया हो, 
होशंगाबाद के कलक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कालेज से निष्कासित 
कर दिया जाएं क्योंकि यह पाया गया है कि वह अनुसूचित जाति--'खटिक' 
से संबंध नहीं रखती है । तदनुसार, मेडिकल कालेज के उप-संकायाध्यक्ष ने 
'पिटीशनर को कालेज से निष्कासित कर दिया, जैसा कि स्वयं उपाबंध पी-6 के 
'पृष्ठ भाग पर उसके आदेश से उपदर्शित होता है । 


3. पिटीशनर को निष्कासित करने वाले. उक्त आदेश (उपाबंध पी-6) 
को पिटीशन में उठाए गए विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है |. यद्यपि 
"पिटीशन में उठ'ए गए आधार, जिनका समर्थन प्रत्युत्तर द्वारा किया गया है, 
अनेक हैं, फिर भी पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल ने इस प्रतिपादना 
“को ही मुख्य आधार बनाया था . कि आदेश (उपाबंध पी-6) एकमात्र इस 
आधार के पर अविधिमान्य है कि वह नैसगिक न्याय सिद्धांतों के: उल्लंघन में 
"पारित किया गया है । उन्होंने यह निवेदन किया था कि आदेश. (उपाबंध 
पी-6) का आधार कलक्टर की रिपोर्ट है, जो उपाबंध आर-7 है, और स्वीकृततः 
वह रिपोर्ट ऐसी जांच के आधार पर पारित की गई है, जो पिटीशनर के पीठ- 
'पोछे की गई थी, क्योंकि पिटीशनर को उसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी । 


4. इसके उत्तर में यह तके दिया गया कि पिटीशनर को दिया गया 
'अवेश, जसा कि उपाबंध आर-4 से ' उपदशित होता है, अनम्तिम था; सारतः 


आदेश (उपाबंध पी-6) प्रवेश की अस्वीकृति (इनकांर) की कोटि में आता है 


ओर इस प्रकार आदेश (उपाबंध पी-6) न्याय नहीं है, कि यदि यह मान भी 
"लिया जाता है कि अनन्तिम प्रवेश ने बाद में पूर्ण प्रवेश का रूप धारण कर. 
लिया. था, आदेश (उपाबंध पी-6) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में 
'पारित किया गया था और वह न्याय है, फिर भी पिटीशत खारिज कर दिए 
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जाने योग्य है क्योंकि अभिलेख में के दस्तावेजों से असंदिग्ध रूप से यह वक्ष । 
होता है कि पिटीशनर अनुसूचित जाति--'खटिक-से संबंध नहीं रखती | | 
जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया था । 4 | 
5. यहो यह बता देना उचित होगा कि पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्े F 
ने प्रत्युत्तर में दिए गए तर्क में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह दलील दी | 
उसकी इस दलील.पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिलेख में के दस्तावेजों पे प्‌ । | 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पिटीशनर अनुसूचित जाति--'खटिक'-से ह 
रखती है, यह प्रश्‍न कि कया पिटीशनर अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैप 
नहीं, तथ्य का विवादग्रस्त प्रश्‍न है, जिस पर संविधान के अनुच्छेद 226 १ 
अधीन कार्यवाहियों में विचार नहीं किया जाना चाहिए, और चूंकि भरत | 
(उपाबंध पी-6) स्वीकृततः, संकायाध्यक्ष द्वारा या कलक्टर हारा था किसी बे 
प्राधिकारी द्वारा पिटीशनर को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही पाहि। 
किया गया है, अतः वह अभिखण्डित कर दिया जाना चाहिए और माम 
प्रत्यक्ष जांच करने के लिए और उसके पश्चात्‌ इस प्रश्‍न को अवध्ठारित करे | 
के लिए समुचित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए कि पिटीए | 
अनुसूचित जाति से संबंध रखती है या नहीं । १ 
6; और आगे कार्यवाही करने से पूर्व हम यहां यह बता देना Ki 
समझते हैं कि इसमें प्रत्यथी सं० 6, विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ काउन्सेल ने य 
कथन किया था कि विश्वविद्यालय ने पिटीशन का विरोध करने या उस 
समर्थन करने के लिए कोई आधार नहीं लिया है किन्तु विधिक स्थिति के सं 
` मे निवेदन करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसने (४ 
निवेदन किए थे जो, उनके निवेदन के अनुसार, अभिलेख से उद्भूत हुई थे 
4. सर्वप्रथम हम इस प्रश्‍न पर विचार करेंगे कि कया आक्षेपित आदेश. 
अर्थात्‌ उपाबंध पी-6 के पारित किए जाने की -तारीख तक पिटीशनर को हि 
गया प्रवेश अनन्तिम ही बना रहा थाया वह पूर्ण प्रवेश का खूप धारण ६ 
चुका था। 
8. इस दलील के समर्थन में कि पिटीशनर का प्रवेश (उपार्वध आरती. 
अनन्तिम था ओर वह ऐसा ही . बना रहा, राज्य सरकार का मुख्य रध | 
उपाबंध आर-4 है । उपाबंध आर-4, जहां तक वह सुसंगत है | 
. प्रकार है: 7 | 
है जन x Ma > ॥ 
मध्य प्रदेश में मेडिकल, डिसी (दन्त चिकित्सा) * | 
आयु्ेदिक कालेजों में प्रवेश के लिए विरचित लियमों के 
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4, 5, 6, 22 और 23 में अधिकथित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन 
रहते हुए, आपका मेडिकल कालेज, ग्वालियर में एम० बी० बी० एस०/ 
बी० डी० एस० कोर्स (पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 
अनन्तिम रूप से चयन किया जाता है । 


तदनुसार आपको अधिक से अथिक तारीख 6 अप्रैल, 19: | तक 
प्रवेश के लिए ग्वालियर के मेडिकल कालेज के डीत/प्रिसिपल को 
म करने और तदनुसार इस कार्यालय को संसूचित करने तथा उक्त 
नियमों के अधीन अपेक्षित मूल प्रमाणपत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करने का 
निदेश दिया जाता है। यदि आप विनिदिष्ट समय के भीतर ग्वालियर 
के मेडिकल कालेज के डीन को रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं, तो 
आपका चयन विना किसी ओर सूचना के स्वतः रद्द समझा जाएगा । 
यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि यह प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम है और 
यदि जांच के पश्चात्‌ यह पाया जाता है कि आप अतुसूचित जाति 
प्रवग से संबंध नहीं रखती हैं या नियमों में अधिकथित किसी शर्त को 
पुरा नहीं करती हैं, तो आपका कालेज से निष्कासन किया जा 
सकता है। 
हस्ताक्षर/-- 
आर० के० भटनागर, 
नियंत्रक, वोर्ड आफ प्रि-मैँडिकल 
एक्जामिनेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल 


सं० 1169/पी० एम० ई०/ए० डी० एम०/19 भोपाल, तारीख 
26-3-81 सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति निम्नलिखित को 
प्रेषित-- - 

1. डीन, मेडिकल कालेज, ग्वालियर । 

2. कुमारी डाली रानी शाह, ' अनुक्रमांक 17761 को अधिक 
से अधिक 6 अप्रैल, 1981 तक प्रवेश हेतु आपके समक्ष रिपोर्ट करने 
का निदेश दिया जातां है; कृपया उनके प्रवेश कें संबंध में सूचना तुरन्त 
भेजी जाए । उनका आवेदन और दस्तावेज, जो सम्यक्‌ रूप से पुरित 
किए गए हैं, इसके साथ ही भेजे जा रहें हैं, जिनकी प्राप्ति कृपया 
अभिस्वीकृत की जाए.। उनका चयन भनन्तिम है और उनके दस्तावेजों 
(मुले) के सत्यापन के अधीनं है, जो आपके द्वारा यह सुनिश्चित करने 


“के लिए किया जाएंगा कि वह नियमों में अधिकथित सभी निबन्धनों' 
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और शर्तों को पूरा करती हैं । यदि अभ्यर्थी विनिदिष्ट समय के भीतर 
रिपोर्ट करने में असफल रहे, तो उसे नियत तारीख की समाप्ति के 
पश्चात्‌ कालेज में आने को अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए ओर इ 
तथ्य की, आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए, रिपोर्ट तुरन्त इस 
कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए । 


Do TT MI 


यदि कोई छात्र कालेज छोड़ देता है ओर उसका नाम कालेज | 
की नामावली से काट दिया जाता है तो इस कार्यालय को कृपया | 
तदनुसार सूचना दी जाए। b 


प्रविष्ट छात्रों की सूची साप्ताहिक अन्तरालों पर प्रवर्गवार 
भेजी जाए, जब तक कि आपकी संख्या में सभी स्थान भर न जाए। 


xX xX XR | 


राज्य सरकार ते अपने उत्तर में यह प्रकथन किया कि पिटीशनर का प्रवेश | 
अनन्तिम है । यहां उसके उत्तर से उद्धरण देना उपयोगी होगा :-- 


“...इसके अतिरिक्त, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा | 
कि मैडिकल कालेज में पिटीशनर का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम था। | 
तारीख 26 मार्च, 1981 के प्रवेश ज्ञापन की प्रति उपाबंध आर | ः 
के रूप में उपाबद्ध है ।” 1. 
४ | 


- यहां यह बात ध्यान में रखे जाने योग्य है कि राज्य सरकार ने यह प्रक | 
- नहीं किया है कि पिटीशनर के अनन्तिम प्रवेश के पश्चात्‌ (उपाबंध भार4 | 
देखें), डीन (संकायाध्यक्ष) ने सत्यापन के विषय में कार्यवाही की, जिसके किं || 
जाने की उनसे अपेक्षा की गई थी । (इसमें ऊपर उद्धृत उपाबंध आर-4 बॉ | 
'पश्चातूवती भाग. देखें)। यद्यपि उपाबंध आर-4 में ऐसी कोई समय-सी | 
विहित नहीं की गई है, जिसके भीतर डीन (संकायाध्यक्ष) को अपेक्षित सत्य | 
करना हो, फिर भी सभी संबंधित बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है 
- संकायाध्यक्ष पर युक्तियुक्त समय के भीतर सत्यापन करते का कर्तव्य अधिरो्िि | 
है। इस बात से इनकार नही किया जा सकता है कि संकायाध्यक्ष को 
बात की जानकारी थी कि उपाबंध आर-4 के अनुसार दिए गए अनन्तिम प्रदेश त 
के बल पर पिठीशनर कालेज के अपना अध्ययन जारी रखे हुए थी ओर शह 
प्रकार यदि पिटीशनर से संकायाध्यक्ष द्वारा यह कहा जाना है कि वह प्रवेश 
| लिए पात्र नहीं थी, तो ऐसा प्रारम्भिक प्रक्रम पर कहा जाना चाहिए । का 
स्पष्ट है : कालेज में अध्ययनरत छात्र के लिए अध्ययन का प्रत्येक वर्ष उ 
, जोवन ओर कॅरियर के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है । यदि छात्र को युवित 
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| समय के भीतर नहीं बताया जाता है, तो उसका वर्षे व्यर्थ चला जाएगा क्योंकि 


अन्यथा वह, प्रारम्भिक प्रक्रम पर प्रवेश देने से इनकार कर दिए जाने पर, 
अध्ययन के उस वर्ष को उपयोग में लाने के लिए अपनी योजना बना सकता 


¦ है। अब यह प्रश्‍न उद्भूत होता है कि ऐसा युक्तियुक्त समय वया हो सकता है 
| जिसके भीतर संकायाध्यक्ष अनन्तिम प्रवेश को. अस्वीकृत कर सकता है । यहां 
| यह उल्लेख करता उचित, होगा कि राज्य सरकार के उत्तर में सत्यापन हेतु 
¦ इस युक्तियुक्त समय को अवधारित करने के लिए तारीख की व्यवस्था करने 


| के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमने बहस के दौरान राज्य 


की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ उप-सरकारी अधिवक्ता से यह विनिदिष्ट 


| प्रश्‍न पूछा कि वह हमें उस अवधि के बारे में बताएं जिसके भीतर सामान्यतः 
| यह सत्यापन किया जा रहा है। विद्वान्‌ उप-सरकारी अधिवक्ता ने उस संबंध 
` में कोई हिदायत न दिए जाने के कारण उत्तर देने में अपनी असमर्थता पर खेद 
¦ व्यक्त किया. तथापि, उन्होंने यह निवेदन किया कि सत्यापन शिक्षण-सत्र के 
| दौरान किसी भी समय किया जा सकता था । और ऐसे सत्यापन के आधार 
' पर, यदि छात्र पात्र नहीं पाया जाता है तो उससे यह कहा जा सकता है कि 
' उसे प्रवेश देने से इनकार किया जाता है। हमारी राय में, जब तक कि कोई 
| विशेष कारण न हो/हों, तब तक सत्यापन एक या दो मास के भीतर ही कर 


' लिया जाना चाहिए, जिससे कि प्रवेश देने से इनकार किए जाने की स्थिति में, 
' छात्र को अपने कैरियर के संबंध में योजना बनाने का अवसर उपलब्ध 
| रहे और उसका वह शिक्षण-वर्ष व्यर्थं न जाए । प्रस्तुत मामले में कोई भी 


| विशेष कारण उपदर्शित नहीं किए गए हैं । युक्तियुक्त समय के बारे में विद्वान्‌ 


| उप-सरकारी अधिवक्ता के तके को स्वीकार करने का अर्थ संकायाध्यक्ष की _ 
| ओर से दशित घोर उदासीनता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करना तथा 
| कालेजों में प्रवेश चाहने वाले युवा छात्रों के जीवन और कैरियर से खिलवाड़ 
| करता होगा । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, हमारी यह राय है कि 
'संकायाध्यक्ष ने दस्तावेजों को सत्यापित करने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया 
, जैसा कि उपाबंध आर-4 के अधीन करने की उनसे अपेक्षा की गई थी और 
पिटीशनर को, उसके निष्कासित किए जाने के समय तक (आशक्षेपित आदेश, 


| उपावंध पी-6 देखें) अपना अध्ययन जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया गया, 
; ट्री डक Ro) CR, ) / 
अतः अनन्तिम प्रवेश पूर्ण प्रवेश[हों गया था । 

| 


ं क 8.01 इसके अतिरिक्‍त, निम्नलिखित तथ्यो से भी क है कि 
न को प्रवेश दिया गया था और उस तारीख को, जब आक्षेपित आदेश 
उप्रावंध पी-6) पारित किया गया था, उसका प्रवेश अनन्तिम नहीं था, बल्कि 
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उसे प्रविष्ट मान लिया गया था--(1) स्वयं आदेश (उपाबंघ पी- ) 

स्वीकार किया गया हे कि पिटीशनर को प्रवेश दिया गया था और ऐसा >. 

था कि उसका प्रवेश अनन्तिम रूप से चल रहा था । इस समक 
निम्नलिखित उद्धरण दुष्टव्य है-- "प्रवेश दिया गया था” **- “कु डा 
शाह को इस महाविद्यालय से तुरन्त निष्कासित किया जाता है” 
निष्कासित किया जाता है । इस प्रक्रम पर, यह वता देना मू 
होगा कि “मध्य प्रदेश में मेडिकल, डेंटिस्ट्री (दन्त चिकित्सा) ओर आगु, 
कालेजों में प्रवेश के लिए नियम' नामक प्रवेश के नियमों में बर्ष 198| 
लिए, कालेज से किसी छात्र का हटाया जाना या निष्कासन केवल 
स्थिति में अमुध्यात किया गया है, जब उसे प्रवेश दे दिया गया हो। एके! 
नियमों के नियम 7, 24 और 26 से यह बात स्पष्ट हो जाएगी, जो 
1981 के इन नियमों में भी दिए गए हैं । नियम 7 (जहां तक वह कु 
है), नियम 24 और 26 इस प्रकार हैं :-- 

: $n: xX x 
यदि ऐसा शपथपत्र किसी भी प्रकार मिथ्या या अशुद्ध पाया जात. 
तो सम्यन्धित अभ्यर्थी को, ऐसी किसी कार्यवाही के अतिरिक्त, 
यथास्थिति, उसके पिता, माता या उसके पति या संरक्षक के 
की जाए, प्रवेश देने से इतकार कर दिया जाएगा; यो यदि उसे #-- 
ही प्रवेश दे दिया गया है, तो उसे कालेज से तुरन्त निष्कासि 
दिया जाएगा । 

x >< X || 
“24: आवेदन प्रहप में कोई मिथ्या या अशुद्ध कथ | 
अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश के लिए _निरहित कर देगा। ' 
*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :-- i 
या > ज्र xX fl 
If such an affidavit is found to be false or incor 
y respect the candidate concerned shall in 8077 
to any action that may be taken against his/her i 
“mother or her husband or guardian, , 35 the ९४४ ह 


be, be rejected for admission; or if he/she has alr 


_ been admitted shall be removed from the © 
forthwith.” 


> x ह x : 

24. Any false or incorrect statement 0 
स application form stall disqualify a candidate fof 5 
{Mon to the examination, Further; if the cand’ 
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अतिरिक्त, यदि अभ्यर्थी का किसी मिथ्या या अशुद्ध कथन.के आधार 
पर चयन किया जाता है, तो वह यथासिथिति मेडिकल .कालेजों के 
संकायाध्यक्षो या कालेज आफ डेंटिस्ट्री के प्रधानाचार्य या आयुर्वेदिक 
कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा कालेज से 
निष्कासित किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट 
किया जाए ।” 

xX >< xX > 

“26. (1) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण हैं 
कि नियम 7 में वर्णित प्रवर्गों के समर्थन में दिया गया प्रमाणपत्रं 
अशुद्ध या अपूर्ण है, तो वह प्रवेश के आवेदंन को अस्वीकृत कर सकेगा । 

(2) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारणं है कि 
कलक्टर द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र सही नहीं है और आवेदक मध्य 
प्रदेश का वास्तविक निवासी नहीं है या वह अनुसूचित जाति था 
अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखता है, तो वह, यथास्थिति, मैंडिकल' 
कालेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के आवेदन को अस्वीकृत कर सकेंगा' 
ओर यदि उसे. प्रवेश 'दे दिया गया हो, उसे निष्कासित कर सकेगा ।” 

xX xX xX xX 


To 
selected on the basis of any fales or incorrect statement, 
he shall be liable to be removed from the College by 
the Deans of Medical Colleges or Principal of College 
of Dentistry or Principals of Ayurvedic Colleges, as the 
2858 may be, or by such Authority as the State 
Government may specify.”- 

xX > > 

‘26. (1) If the Board has reason to believe that 
the certificate furnished in support of the categories 
mentioned in rule 7 and incorrect or incomplete it may 
Teject the application for admission. 

(2) If the Board has reason to believe that the 
certificate issued by the Collector is not correct and 
the applicant is not a bonafide resident of Da 
Pradesh or does not belong to a Scheduled Caste ठा. 
Scheduled Tribe, it may reject the application of 
candidate for admission to the Medical College, ‘as 
tlie case may be, and, if admitted, may expel him. : 

अ 92० > A 
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i 


ऊपर उद्धत नियम 7 (के परिशीलन) से यह सूक्ष्म अन्तर ध्यान में रखा ध 


है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने प्रवेश देने से इनकार करने ओर फ़ 
के पश्चात्‌ हटाए जाने के लिए विभिन्न पद प्रयुक्त किए हें । उदाहरण के र 


चि 


पूवेकथित के लिए “प्रवेश के लिए अस्वीकार कर दिया जाए" ब 


| 
f 


पश्चातृकथित के लिए “हटा दिया जाएगा” । निर्वेचन का यह स्वीकृत नि; 
कि जब तक कि संदर्भ से -भिन्न आशय प्रतीत न हो, किसी कानन या कि 
मे प्रयुक्त शब्दों का सर्वत्र एक-जैसा अर्थ किया जाना चाहिए । ' निर्वा 
इस साधारण नियम को देखते हुए, ओर इसमें ऊपर उद्धृत नियम 24३. 
1 
26 के पढ़ने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि 'हटाना' और 'निर्षाः 
करना' शब्द प्रवेश के पश्चात्‌ हटाए जाने या निष्कासन के संदर्भ में रू 
किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में उपाबंध पी-6 में “निष्कासित किया जाता 
पद के प्रयोग से यह दशित होता है कि पिटीशनर को प्रवेश दे दिया ग्या 
और उसके पश्चात्‌ उसे हटाया गया है । (2) आक्षेपित आदेश (उपाबंध १ 
संकायाध्यक्ष द्वारा सत्यापन के परिणामस्वरूप पारित नहीं किया गया है 
कि उपाबंध आर-4 में परिकल्पित किया गया है। यदि ऐसा हुआ होता 
यह कहा जा सकता था कि यह उपाबंध आर-4 के निबन्धनों के अधीत 7 
देने से इनकार किए जाने का मामला है। उपाबंध पी-6 होशंगाव 


| कलक्टर द्वारा जांच के परिणामस्वरूप पारित किया गया है, जिसके 1 


उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पिटीशनर अनुसूचित जाति 'खटिक १६ 

नहीं रखती है। (3) प्रत्युत्तर के पैरा 6 में, पिटीशनर ने अपने अनत्तिम 
के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा किए गए अभिकथन ने उत्तर में यह | 
किया :--- | 


“प्रत्यथियों ने, मूल का सत्यापन करने और पुर्णत. 
शा 
समाधान करने के पश्चात्‌, पिटीशनर को प्रवेश दिया था। | 


te 


राज्य सरकार ने अपने उत्तर में पिटीशनर के उक्त प्रत्युत्तर में कि | र्‍ 
प्रकथन का प्रत्याख्यान नहीं किया है । र 


9. पर्वगामी विवेचन को ध्यान में रखते हुए, हम यह अभिनि | 
तारीख १ | 


हैं कि पिटीशनर को कालेज में प्रवेश दिया गया था और उस त 
आक्षेपित आदेश (उपावंध पी-6) पारित किया यया था, उस 
अनन्तिम नहीं था । 


10. अब प्रश्‍न यह है कि क्या आक्षेपित आदेश (उपरी, 
नेसगिक न्याय के सिद्धान्त के उल्लंघन मे पारित किए जाने के कार्ण 
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है। यह स्वीकृत स्थिति है कि 'पिटीशनर को होशंगाबाद के कलक्टर द्वारा, 
जिसने, जांच के पश्चात्‌ (उपाबंध आर-7 देखे) यह निष्कर्ष निकाला कि 
पिटीशनर अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखती है, या प्राधिकारी द्वारा सुने 
जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जिसने उपाबंध आर-7 के 
आधार पर संकायाध्यक्ष को (उपाबंध पी-6 देखे), पिटीशनर को निष्कासित 
करने का निदेश दिया था और न संकायाध्यक्ष द्वारा ही, जिसने इस निदेश के 
पालन में पिटीशनर के निष्कासन का आदेश दिया, पिटीशनर को सुने जाने का 
कोई अवसर प्रदान किया । इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है 
कि आक्षेपित आदेश के परिणामस्वरूप पिटीशनर को सिविल, परिणाम भुगतने 
पड़े हैँ और वह राज्य के सरकारी कालेजों में एम० बी० बी० एस० कोर्स 
(पाठ्यक्रम) के लिए अध्ययन करने के अपने अधिकार से वंचित हो गई है। 
मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, आक्षेपित आदेश के पारित किए जाने के 
समय नैसगिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाना आवश्यक था । 


11. तथापि, प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम आक्षेपित 
आदेश को इस आधार पर अभिखण्डित करने का, मामले में, कोई औचित्य 
नहीं देखते कि वह नैसगिक न्याय के सिद्धान्त के उल्लंघन में पारित किया गया 
था। पिटीशनर के प्रवेश का आधार उसका अनुसूचित जाति 'खटिक' से संबंध 
रखना था, जबकि स्वंयं पिटीशनर के दस्तावेज और अनुसूचित जाति 'खटिक' 
से संबंधित रूप में उसके प्रवर्गीकृत किए जाने के आधार से यह प्रकट होता 
हैं, जेसी कि हम अभी चर्चा करेंगे, कि पिटीशनर 'खटिक' नहीं है। भतः 
प्रस्तुत मामले जैसे मामले में हम नहीं समझते कि यदि पिटीशनर को सुने जाने 
का कोई अवसर प्रदान कर दिया जाता तो उससे उसका कोई उपयोगी 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता, क्योंकि पिटीशनर 'सुनरी' होने के कारण “खटिक' 
जाति कौ होने का दावा कर रही है, जो उसके अनुसार खटिकं की 
उप-जाति है। 


11.01. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, ,1950 के अनुसार, 
भाग 9--मध्य प्रदेश में, मद सं० :0 पर 'खटिक' को अनुसूचित जातियों में 
* सम्मिलित किया गया है । पश्चिमी बंगाल से संबंधित भाग 19 में, मद है 57 
पर, 'सुनरी' ('साहा'.को अपवजित करते हुए) को अनुसूचित जातियों में 
सम्मिलित किया गया है और 'खटिक' को मद सं० 34 पर पृथक्‌ रूप से 
सम्मिलित किया गया है। इन सभी बातों का उल्लेख करने का प्रयोजन यह 
उपदशित करना हैं कि कानूनी आदेश से यह दशित होता है कि 'खटिक | और 
'सुनरी' दो सुभिन्न जातियां हैं और मध्य प्रदेश में “सुनरी' उक्त आदेश में 

(, 


i 
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अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं की गई है । यहां इस तथ्य प्र / 


और इस प्रकार पिटीशनर भी 'सुनरी' हैं। अब एकमात्र प्रश्‍न यह है कि क्या 1, 
सुनरी' 'खटिक' की उपजाति है । यह तथ्य कि 'सुनरी' 'खटिक' की उपजाति | 
नहीं है, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में इसमें इससे पूर्व अनुसूचित जातियों / 


र 

| 
ध्यान देना महत्त्वपूर्ण होगा कि यहं स्वीकृत स्थिति है कि पिटीशनर के पिता | 
| 

| 

| 

| 


की प्रबिष्टियों के संबंध में जो कुछ हमने कहा है उससे सही सिद्ध हो जाता | 
है। पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि यह विवादग्रस्त प्रश्‍न || 
| है कि 'सुनरी' 'खटिक' की उप-जाति है या नहीं, जिसे साक्ष्य देकर सिद्ध किया 


जा सकता है और इस प्रकार इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 226 के 
अधीन इन कार्यवाहियों में नहीं किया जाना चाहिए और यदि न्यायालय | 
उसका विनिश्चय करना ही चाहता है तो पिटीशनर को साक्ष्य देने का अवसर | 
प्रदान किया जाए, क्योंकि यह सावित करने के लिए साक्ष्य अनुज्ञेय है कि 
सुनरी' 'खटिक' की उप-जाति है । इस तर्क में कोई बल नहीं है ओर अ 
अस्वीकार किया जाता है। यहां पुनः इस तथ्य पर जोर दिया जाता है रि 
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में, जिसके अनुसार ही पह 
अवधारित किया जा सकता है कि विशिष्ट जाति अनुसूचित जाति है या ह | 
यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है कि 'सुनरी' 'खटिक' की उप जाति नहीं 
है । केवल इस कारण कोई प्रश्‍न तथ्य का विवादग्रस्त प्रश्‍न महीं कहा ग 
सकता है कि उस तथ्य का, .जिसके वारे में विवाद नहीं उठाया जा सकता है | 
किसी पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यान किया गया है । उदाहरणाथ, यह वात सुवित 

हैं कि दो और दो चार होते हैं और यदि कोई व्येवित यह कहता है कि 
और दो चार नहीं होते हैं तो यह तथ्य का विवादग्रस्त प्रश्‍न नहीं होगा । झी 
प्रकार, यदि किसी विशिष्ट अभिनिर्धारण को दशित करने वाले निणय | 
प्रमाणित प्रति है और यदि दूसरा पक्षकार निर्णय को विवादग्रस्त बर्ग | 
चाहता है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं था या कि अभिकथित विशिष्ट † | 
निर्णय द्वारा विनिश्चित नहीं किया गया था, जो निर्णय के पढ़ते से ही {7 | 
स्पष्ट हो जाता है कि उसका विनिश्चय किया गया था, तो ऐसे प्रत्याख्या 
बह्‌ प्रशन तथ्य का विवादग्रस्त प्रश्‍न नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य अधिनिथ्म 
धारा 76 के अधीन, कोई भी निर्णय उसकी प्रमाणित प्रति के पेश किए 

से साबित माना जाता है । अतः हम पुनः इस तथ्य पर जोर देते हैं कि 

जो कुछ ऊपर कहा है उसे देखते हुए, तथ्व का ऐसा कोई विवादग्रस्त” है 
नहीं है जिसमें साक्ष्य अपेक्षित हो। हम पिटोशनरं' के इस तके के समर्थ" 
पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा निदिष्ट विभिन्‍त विनिश्चयों पर 
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करतां आवश्यक नहीं समझते हैं कि पिटीशनर यह साबित करने के लिए साक्ष्य 


देने के लिए हकदार है कि 'सुनरी' 'खटिक' की उप-जांति है और उसका - 


स्पष्ट कारण यह है कि वे प्रस्तुत मामले के तथ्यों से पूर्णतः प्रभेद्य हैं। प्रस्तुत 
मामले में हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'खटिक' और 'सुनरी' सुभिन्त 
जातियां हैं और इस प्रकार यह साक्ष्य देने का कि 'सुनरी' 'खटिक' की उप- 
जाति है, प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होतां हे । यहां यह उल्लेख करना भी महत्त्वपूर्ण 
होगा कि दस्तावेज, उपाबंध पी-12-ए के अनुसार, जिसका पिटीशनर ने अवलम्ब 
लिया है, पिटीशनर के कुटुम्ब का मूल बंगाल का है। इससे हमारे इस निष्कर्ष की 
पुष्टि होती है कि 'सुनरी' पश्चिमी बंगाल में 'खटिक' से भिन्न जाति है, जैसा 
कि संविधान (अनुसूचित जातिया) आदेश, 1950 से परिसाक्षियित होता है। 
यहां यह उपदशित करना भी सुसंगत होगा कि पिटीशनर के पिता देवेन्द्र कुमार 
शाह ने, जो रेल॑ कर्मचारी हैं, उपाबंध आर-5 द्वारा अपती' 'सेवा की विशिष्ट” 
में अपनी जाति और धर्म 'सुनरी' और हिन्दू उपदर्शित किए हैं तथा भारत 
सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निदेशक ने (उनका 
स्पष्टीकरण उपाबंध भार-6 देखें), यह स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में 'सुनरी' 
नाम का ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसे अनुसूचित जाति के रूप में घोषित 
किया गया हो । चूँकि हमने जो कुछ ऊपर कहा है उससे प्रस्तुत मामले का 
समाधान हो जांता है, अतः हमारे लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार करना 
और उनके संबंध में दिए गए तर्को पर बिचार करना आवश्यक नहीं है । 

12, पूर्वगामी विवेचन को ध्यान में रखते हुए, हम यह राय व्यक्त 
कर रहे हैं कि पिटीशन खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज 
किया जाता है | तथापि, हम खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं कर रहे हैं। 
पिटीशन खारिज किया गया । 
मिंन ० र 
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सुहाग होटल्स (प्रा०) लिमिटेड और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश - 
हाउसिंग बोडे, भोपाल ओर अन्य 
(Suhag Hotels (P.) Ltd. and another Vs. Madhya Pradesh 
Housing Board, Bhopal and others) 
तारीख 3 दिसम्बर, 1983 | 
[च्या० जे? एस० वर्मा और न्या० के० एन० शुक्ला] | 


मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 धारा 55 पप 
संविधान 1950 अनुच्छेद 14--चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 5! 
धारा 55(1) के अधीन बेदखली का आदेश करने से पूर्व उसी प्रकार की प्रन 
का अनुसरण किया गया है जो सिविल वाद का विनिदचय करने में तिल 
न्यायालय द्वारा विहित की गई है, अतः मात्र यह अन्तर, कि सिविल '्यायात|' 
के अधिकारी न्यायिक अधिकारी होते हैं ओर उक्त अधिनियम को धारा 5! 
अधीन का सक्षम अधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं होता, संविधान के अुक्ते 
14 का अतिक्रमण नहों करता, परिणामतः उक्त अधिनियम की धारा 9. 
अधीन बेदखली के लिए विहित प्रक्रिया किसी भी प्रकार विभेदात्मक नहीं है _ 

2. संविधान, 1950 अनुच्छेद 14 सपठित मध्य प्रदेश गृह तिम 
मण्डल अधिनियम, 1972 धारा 55--चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 57 
धारा 55(1) के अधीन बेदखली का आदेश करने से पूर्व उसी प्रकार "| 
प्रकिया का अनुसरण किया गया है जो सिविल वाद का वितिइचय कर |. 


- सिविल न्यायालय द्वारा विहित की गई है अतः मात्र यह अन्तर, कि सिर 


न्यायालय के अधिकारी न्यायिक अधिकारी होते हैं ओर उक्त अधिनियम | 
धारा 55 के अधोव का सक्षम प्राधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीँ ही 
संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता, परिणामतः उक्त अधि 
की घोरा 55 के अधीन बेदखलो के लिए विहित प्रक्रिया किसी भी || 
'विभदात्मक नहीं है । े 

3. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 धारा कि 


| 


हे 
ल | 


सपठित संविधान 1950 अनुच्छेद 226--यदि उक्त धारा 55(1) के *. || 
बेदखल किए गए व्यक्ति को हेतुक दाशत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान ) 
गए हों तो हेतुक दशित करने की सूचना में मात्र तकनीकी त्रुटि का? | 
अनुच्छेद 226 के अधीन विदेकाधिकार संबंधी -दक्ति का प्रयोग करत f 
बेदखल व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता । | 
4. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 धार 
सपठित मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधि नियम (1958 का अधि र 
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धारा 15--यदि उक्त धारा 2(7) के अधीन किसी कार्यकारी अभियन्ता कों 
“सक्षम प्राधिकारी” के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसके पद न कि नामं 
के आधार पर नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है तो ऐसीं 
अधिसूचना मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम की उक्त धारा 15 के 
आधार पर उस अधिकारी के सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करने की: 
सक्षमता को प्रभावित नहीं करेगी । 


5. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मडण्ल अधिनियम, 1972 धारा 


55(1)(क)()--उक्त धारा में प्रयुक्त “किराए” शाब्द के अन्तर्गत. बोर्ड के. 


परिसरों पर अधिभोग पाने के लिए अनुज्ञा हेतु किसी भी प्रकार का प्रतिफलं 
है चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो । 

6. मध्य प्रदेश गृह्‌ निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 धारा 55(1) 
सपठित सुखाचार अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं०5) धारा 61-- 


सुखाचार अधिनियम. की धारा 61 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरंण 


अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है--विवक्षित प्रतिसंहरण ऐसे काय या 
व्यवहार का परिणाम हो सकता है जो अनुज्ञप्ति के चालू रखने से असंगत हो । 


पिटीशनर-कम्पनी अधिनियम के अधीन एक निगमित कम्पनी है। प्रत्यर्थी 
(मध्य प्रदेश आवांसन बोर्ड) एक निगमित निकाय हैं जो मध्य प्रदेश गृह: 
निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अधीन स्थापित किया गया 
है । प्रत्यर्थी ने आगरा-मुम्बई मार्ग इन्दोर पर छह मंजिले एक भवन का निर्माणं 
किया जिसे पिटीशनर कम्पनी को करार (उपाबंध-ए) में अन्तविष्ट निबंधनों 
और शर्तों पर होटल चलाने के लिए दे दिया गया । किन्तु पिटीशनर कम्पनी 
ने अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अधिभोग के दौरान अनुज्ञप्ति फीस का पुर्ण संदाय 
नहीं किया । जिसके फलस्वरूप प्रत्यर्थी के सक्षम प्राधिकारी ने पिटीशनर- 
कम्पनी से यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी को कि वह यह हेतुक दशित करे 
कि उसे क्यों न बेदखल कर दिया जाए। सूचना में पिटीशनर-कम्पनी से यह भीं 
अपेक्षा की गई थी कि वह 20 अप्रैल, 1982 को सक्षम प्राधिकारी के, समक्ष 
उपस्थित हो किन्तु पिटीशनर-कम्पनी ने यह जवाब भेज दिया, कि वह अनुज्ञप्ति 
. फीस का लगातार संदाय कर रहा है जबकि उसने जनवरी से माच 1982 
मासों के लिए करार में विनिदिष्ट 50,000 रुपये प्रतिमास के बजाएं 
30,000 रुपये प्रतिमास की दर से किराए का संदाय किया था और इसके लिएँ 
यह अबलम्ब लिया कि ऐसा पश्चातूवती मौखिक करार के अनुसार किया जाँ 
रहा है। परिणामतः सक्षम प्राधिकारी ने सूचना के अनुसरण में अधिनियम कीं 
धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन 20 मई, 1982 को आदेश (उपाबंध-सी) 
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पूर्वोक्त भवन से पिटीशनर की बेदखली का निदेश देते हुए और उससे यह्‌ 
अपेक्षा करते हुए कि वह इस भवन का रिक्‍त कब्जा एक मास के अन्दर 
दे दे, आदेश किया । अन्ततोगत्वा पिटीशनर को 20 मई, 1982 के आदेश 
(उपाबंध-सी) के अनुसरण में 16 अप्रैल, 1983 को भवन से बेदखल कर 
दिया था क्योंकि पिटीशनर भवन को रिक्त करने में असफल रहा था और 
प्रत्यर्थी ने ऐसा करने में अधिनियम की धारा 55 को उपधारा (5) क्का 
आश्रय लिया जो इस प्रकार की स्थिति में बलपूर्वक बेदखली को अनुज्ञात 
करती है। भवन से इस प्रकार बलपूर्वक बेदखल किए जाने के कारण आवासन 
बोडकी कार्यवाही को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन 
यह पिटीशन फाइल किया गया है । पिटीशनर-क्रम्पनी ने निम्नलिखित दलीलें 
प्रस्तुत की । 


(1) अधिनियम की धारा 55 संविधान के अनुच्छेद 14 की 
अतिक्रमणकारी होने के कारण असांविधानिक है। (2) आवासन बोडे के 
कार्यकारी अभियन्ता प्रत्यर्थी सं० 2 धारा 55 के अधीन बेदखली का आदेश 
करने के लिए. सशक्त सक्षम प्राधिकारी नहीं है, (3) प्रस्तुत मामले में धारा 
55(1)(क)(1) द्वारा प्रदत्त बेदबली की शक्ति उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि व्यतित्रम 
'अनुज्ञप्ति फीस’ के संदाय में न कि 'किराए' के संदाय में किया गया है, (4)चूंकि 
पिटीशनर-कस्पनी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण नहीं किया गया है अतः 
बेदखली का आदेश नहीं किया जा सकता, (5) बेदखली का आदेश करने के 
पश्चात्‌ आवासन बोडे का आचरण बेदखली के आदेश को अधित्यजित या 
दबाए जाने की कोटि में आता है, (6) धारा 55 द्वारा प्रदत्त बेदखली कीं 
. शक्ति का उसमें विहित रीति से प्रयोग नहीं किया गया है । हेतुक दशित करने 

की सूचना में आवश्यक विशिष्टियां नहीं दी गई हैं तथा बेदखली का आदेश 
सकारण आदेश नहीं है। इस कारण धारा 55(6) के अधीन पिटीशनर को 
उपलब्ध अधिकार से इतकार किया गया तथा धारा 57 द्वारा प्रदत्त अपील 
के अधिकार को करने भी शुन्य कर दिया गया है । इसके प्रतिकूल प्रत्यर्थी 
ने यह दलील दी कि स्वीकृत तथ्यों के आधार पर भी बेदखली का भादे 
न्यायोचित है ओर यह कि धारा 55 किसी प्रकार भी अविधिमान्य नहीं हैं! 
`^ प्रस्तुत मामले में विचारार्थ और अवधारणार्थ प्रश्न यह है कि क्‍या 
. मध्य प्रदेश गृह्‌ निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 55(1) विभेदं कै 
दोष से ग्रसित है और क्या इसे इस आधार पर शुत्य घोषित किया ज 
 सकताहे? | ह 
अभिलिर्धारित--पिटीशन खारिज किया गया । - 
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दो प्रक्रियाओं की, एक साधारण विधि के अधीन और दूसरी मात्र 
आक्षेपित अधिनियम के अधीन, उपलब्धता स्वयं तब तक विभेदात्मक दोष से 
ग्रसित नहीं है जब तक कि उनमें से एक प्रक्रिया कठोर और दूभर न हो जिसका 
परिणाम विभेद हो, यदि सामान्य विधि के अधीन साधारण उपचार के बजाए 
इस उपचार का आश्रय लिया जाए। (पैरा 9) 


इस अतितकनीको तकं को यदि स्वीकार किया जाता है तो यह न्यायः 
के उद्देश्य में वृद्धि करने के बजाए उसे निष्फल बना देगा । धारा 55 के ये 
उपबंध स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को पर्याप्त अवसर देने के लिए अधिनियमितः 
किए गए हैं जिसे बेदखल किया जाता है जिससे कि वह उसके विरुद्ध हेतुक 
दशित कर सके ओर जहां इस प्रकार के परिणाम को पूर्ण रूप से प्राप्त कर 
लिया जाता है और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर उस पर विवाद नहीं किया' 
जा सकता वहां यह न्याय के उद्देश्यों में वृद्धि करने के बजाए उसे निष्फल कर 
देगा । यदि इस प्रकार के तर्कं का उस पिटीशनर के फायदे के लिए अनुमोदन 
किया जाता है जिसके पास उस बेदखली के आदेश का विरोध करने के लिए 
जो उसके विरुद्ध प्रस्थापित है, कोई प्रतिहेतु या कारण नहीं है । यहां तक कि 
इस पिटीशन की सुनवाई के समय भी पिटीशनर कम्पनी ने उस पर. किसी 
प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में नहीं कहा है तथा इस प्रकार का 
कोई संकेत नहीं किया है जिससे कि सूचना का विरोध किया जा सके | 
(पैरा 21) 

जव यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच ही चुका है कि स्वीकृत रूप 
से पिटीशनर कम्पनी ने स्वयं अपने कथन के अनुसार व्यतिक्रम किया है और 
धारा 55(क) (1) के अधीन उपलध बेदखली के आदेश का समर्थन करने के 
लिए सवंत्र विद्यमान है और यह कि बेदखली का आदेश करने के लगभग एक 
वर्ष तक पिटीशनर को धारा 66(6) के फायदे के उपलब्ध होने पर भी उसने 
इसका फायदा नहीं उठाया तो पिटीशनर को इसके दायित्व से उन्मोचित 
करने के लिए यह न्यायालय बाध्य नहीं है। (पैरा 27) 

वही प्रक्रिया, जिसका सिविल वाद का विनिश्चय -करने के लिए 
सिविल न्यायालय द्वारा अनुसरण किया जाता है, धारा 55 की उपधारा (1) 
के अधीन बेदखली का आदेश करने से पूवं विहित की गई है । उपधारा (6) 
उसके पश्चात भी बेदखली से बचने के लिए एक और अवसर प्रदान करती 
हे । ऐसा उपबंध सिविल वाद के मामले में उपलब्ध नहीं है। अपील का 
उपचार धारा 57 के अधीन विद्यमान है और इसके पश्चात्‌ उच्च न्यायालय 
में समावेदत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का आश्रय 
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भी लिया जा सकता है । साधारण सिविल न्यायालय और धारा 55 के अधीन | 


की प्रक्रिया के बीच एकमात्र और वास्तविक अन्तर यह है कि सिविल न्यायालय 
को गठन न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है जबकि धारा 55 ३ 
अधीन कार्य करने वाला सक्षम प्राधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं होता। 


इस न्यायालय की राय में इन्हीं कारणों से पिटीशनर की ओर दी से गई इस | 
दलील को कि अधिनियम की धारा 55 संविधान के अनुच्छेद 14 का | 


अतिक्रमण करती है, अस्वीकार किया जाता है । (पेरा 11) 


अधिनियम की धारा 2(7) में 'सक्षम प्राधिकारी' परिभाषित किया | 1 


के | 


) 


गया है जिससे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए जैसा कि | 


अधिसूचना में विनिदिष्ट किया जाए अध्याय 12 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसा 
ब्यक्ति होगा जो ऐसा पद धारण करता हो या धारण किया हो जो बोड के 
- अधीन उप-कलक्टर या कार्यकारी अभियन्ता की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं 
-है । स्वीकृत रूप से चूंकि प्रत्यर्थी सं० 2 आवासन बोर्ड का कार्यकारी अभियन्ता 
है अतः वह इस अपेक्षा की पूर्ति करता है, क्योंकि प्रश्‍नगत अधिनियम की धारा 
15 नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को ऐसा करने के लिए सशक्त करती 
-है। (पैरा 12) 

इस तथ्य के बावजूद भी कि धारा 55 की उपधारा (1) के खण्ड(क) 


का उपखण्ड (1) के अतिरिक्‍त उपखण्ड (111) भी प्रस्तुत मामले में लागू होता | 
है, यह न्यायालय इस निकष्ष पर पहुंचा है कि उपखण्ड (1) में प्रयुक्त | 
“किराया' शब्द के अर्थ के अन्तर्गत 'अनुज्ञप्ति फीस' भी है । धारा 55की |: 


उपधारा (1) बोडे के परिसरों से कतिपथ व्यक्तियों को बेदखल करने की 


-शक्ति प्रदान करती है और उसमें का खण्ड (क) बोडं के परिसरों पर अधिभोग || 


करने के लिए प्राधिकृत उस व्यक्ति की बेदखली को अनुज्ञात करता है जिसने 


“उसमें के तीन उपखण्डो में उल्लिखित व्यतिक्रमो में से कोई एक व्यतिक्रम किया । 
हो । उपखण्ड (1) बोडे के परिसरों के अधिभोग के लिए उस पर विधि! || 
रूप से शोध्य प्रतिफल का दो मास से अधिक की अवधि के संदाय में व्यतित | 


से संबंधित है, उपखण्ड (11) बोर्ड से अनुज्ञा लिए बिना उप-पट्टे पर देते के 
-व्यतिकरम से संबंधित है, तथा उपखण्ड (1) ऐसे व्यतिक्रम से संबंधित है 


उन निबंधनो में से किसी निबन्धन का उल्लंघन करके किया गया है जिस न 
अधीन बह्‌ परिसर का अधिभोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अता | 


यह स्पष्ट है कि उस संदर्भ में जिसमें कि उपखण्ड (1).मे 'किराया' शब्द का प्रयो" 


“किया गया है, इसका अभिप्राय ऐसे किसी प्रतिफल से है, जिसका चाहे जो नामं | 


-दिया गया हो, बोर्ड द्वारा उसे अधिभोग हेतु दिए गए प्राधिकार के बदले गै 
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बोर्ड को अधिभोगी द्वारा संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित हो । इस प्रतिफल 
को या तो 'किराया' या 'अनुज्ञप्ति फीस! या किसी अन्य नाम से कहा जा 
सकता है। (पेरा 13) . 


इस उपबंध मे 'किराया' शब्द का प्रयोग काफी विस्तत 
अभिप्राय बोर्ड के परिसर के, अधिभोग की अनुज्ञा देने के लिए को मलिक 
चाहे यह्‌ किसी नाम से ज्ञात हो, अभिप्राय है। अतः इसके अन्तर्गत व्ह 
“अनुज्ञप्ति फीस भी है जो पट्टे के बजाए. अनुज्ञप्ति के स्वभाव की होने का 
कारण संव्यवहार के आधार पर पिटीशनर कम्पनी द्वारा संदत्त किए जाने के 
लिए अपेक्षित, है । (पैरा 14) ; 


है और इसका 


सुखाचार अधिनियम की धारा 6। में यह अधिकथित किया गय? है 
“कि अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकताः है । विवक्षित 
प्रतिसंहरण कार्य या ऐसे व्यवहार का परिणाम हो सकता है जो अनज्ञप्ति के 
चालू रखने से असंगत हो । अभिलेख पर इस बात को दशित करने के लिए 
'र्याप्त सामग्री है कि पिटीशनर की ओर से दिया गया यह तर्क भात्र बाद. में 
उद्भूत होने वाला विज्ञार है तथा पिटीशनर कम्पनी को बेदखली का आदेश 
-करने से पूर्व इसे अनृज्ञप्ति के प्रतिसहरण के बारे में कभी भी संदेह नहीं था। 
पक्षकारों के बीच किया गया पत्राचार, जो कि अभिलेख पर है, से यह स्थिति 
स्पष्ट रूप से उपदशित हो जाती है । (पैरा 15) 


पैरा 
[1974] ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 2009: एम० 9, |] 
छगन लाल बनाम ग्रेटर बोम्बे म्युनिसिपैलिटी \ 
(M. Chhaganlal Vs. Greater Bombay 
Municipality); 9 
॥1963] ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1459 : पंजाब 14 


राज्य बनाम ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन 8186० of 
Punjab Vs. British India Corporation) 
का अबलम्ब लिया गया । 


[1967] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 584 : एन० 8,9 
आई० कैटरसे लि० बनाम पंजाब राज्य (धे. 1. 
Caterers Limited Vs. State of Punjab) 


निदिष्ट किया गया । ' 
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आरस्भिक (सिविल) अधिकारिता : 1983 का प्रकीर्ण पिटीशन सं० 200) 


पिठीशनरों की ओर से ** .सवंश्री वाई० एस० धर्माधिकारी, ह|| 
आर० फडनीस, गांगले और # 


के० सेठ | 

प्रत्यथी सं० 1, 2 ओर क श्री एस०सी० बगाडिया | 

3 की ओर से * 

। प्रत्यर्थों सं० 4 भोर 5 2 श्री आर० के० वर्मा, उप महा ' 
| की ओर से 


न्यायालय का निर्णय न्या० जे० एस० वर्मा ने दिया । | 

स्या० वर्मा : | 

पिटीणनर सं० 1 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ पिटीशनर कम्पनी ह. 

गया है) कम्पनी अधिनियम के अधीन एक निगमित कम्पनी है तथा पि | 

सं० 2, वी०. के० खन्ता इसके निदेशकों में से एक है । प्रत्यर्थी र 

र मध्य प्रदेश आवासन बोडं एक निगमित निकाय है जो मध्य प्रदेश गृह कि: 


है) की धारा 3 के अधीन स्थापित किया गया है । - मध्य प्रदेश आवास ४ 
ने आगरा-मुम्बई मार्ग इंदोर पर एक छह मंजिले भवन का निर्माण क्या [| 
भवन आवासन बोड ने पिटीशनर कम्पनी को, जो कि “सुहाग होटल के ग 
से ज्ञात है, 9-1-1978 के करार (उपाबंध-ए) में अन्तविष्ट निबन्धतों ¦ 


कि अभिकथन आवासत बोर्ड ने किया है और जिससे पिटीशन , | 
द्वारा इनकार नही किया गया हे । तदनुसार 5 अप्रैल, 1982 की 
वाली सूचना (उपाबंध आर० 3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिदीशन 1 

_ को, जैसा कि अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) द्वारा 
` यह अपेक्षा करते हुए दी गई कि वह यह हेतुक दाशत करे कि उपधार || 
अधीन उसके विरुद्ध बेदवली का आदेश क्यों न किया जाए । इसे तुक | 
`= पिटीशनर से यह अपेक्षा भी की गई थी कि वह इस प्रयोजन के लिए “ 
`= 1982 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो । किन्तु पिटीशन) & 
_ ने केवल 6 अप्रैल, 1982 की तारीख वाला जवाब (उपावंध आर-4) 
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प्राधिकारी को यह कहते हुए भेज दिया कि किराए का प्रतिमास नियमित रूप 
से संदाय किया जा रहा हे । ऐसा कहने में पिटीशनर-कम्पनी ने जनवरी, 
फरवरी और मार्च, 1982 मासों के लिए करार में विनिदिष्ट 50,000 रुपये 
प्रतिमास के बजाय 30,000 रुपए प्रतिमास की दर से किराए के संदाय की 
विशिष्टियों का अवलम्ब लिया । इसके पश्चात्‌ पिटीशनर ने सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष उपस्थित होने की या 20-4-1982 को या किसी अन्य 
तारीख को, जैसा कि सूचना में अपेक्षित था, बेदखली के विरुद्ध कोई हेतुक 
दशित करने की परवाह नहीं की। इसके पश्चात्‌ सक्षम प्राधिकारी 
ने उपरोक्त सूचना के अनुसरण में अधिनियम की! धारा 55 की उपधारा (1) के 
अधीन 20 मई, 1932 को आदेश (उपाबंध-सी) पूर्वोक्त भवन से पिटीशनर 
की बेदखली का निदेश देते हुए और उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह इस 
भवन का रिक्त कब्जा एक मास के अन्दर दे दे, आदेश किया । अन्ततोगत्वा 
पिटीशनर को 20 मई, 1982 के आदेश (उपाबंध-सी) के अनुसरण में 
16 अप्रेल, 1983 को भवन से बेदखल कर दिया गया क्योंकि पिटीशनर भवन 
को रिक्त करने में असफल रहा था और ऐसा करने में अधिनियम की 
धारा 55 की उपधारा (5) का आश्रय लिया गया जो इस प्रकार की स्थिति 
में बलपूर्वक वेदखली को अनुज्ञात करती है। (उपाबंध-एफ) जो कि 16 अप्रैल; 
1983 का है, इस शक्ति का आश्रय लेते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया 
गया आदेश है । भवन से इस प्रकार बलपूर्वक बेदखल, किए जाने के कारण 
आवासन बोर्ड की कार्यवाही को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के 
अधीन यह पिटीशन फाइल किया गया है। 


3. पिटीशन की सुनवाई के समय पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल 
श्री चाई० एस० धर्माधिकारी ने केबल बेदखली के आदेश को चुनौती दी 
यद्यपि पिटीशन में आनुषंगिक मामलों से सम्बन्धित कुछ और अनुतोषों का भी 
दावा किया गया है । इस कारण आनुषंगिक विषय से संबंधित उन विशिष्टियों , 
को देना आवश्यक नहीं है जिनके बारे में हमसे विनिश्चय करने की मांग नहीं 
को गई है । अतः हम अधिनियम की धारा 55(1) के अधीन किए गए बेदखली 
के आदेश के परिणामस्वरूप भवन से पिटीशनर की बेदखली को दी गई चुनौती. 
तक ही सीमित रखते हैं । ; 


4. प्रारम्भ में ही यह कहा जा सकता है कि पिटीशनर-कम्पनी को 
बेदखल करने की कारंवाई करार के अनुसार अनुञ्ञप्ति फीस के सदाय में 


पिटीशनर द्वारा लगातार व्यतिक्रम करने के आधार पर की गई थी ओर इसी. 


आधार पर आंधनियम की धारा 55 (1) के अधीन मद लाय दिया 
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गया था । पिटीशनर-कम्पनी के दस्तावेजों सहित अभिलेख से प्रतीत होने वाले 
तथ्यों से इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि पिटीशनर-कम्पनी ने 
आक्षेपित कारेवाई के समय अनुज्ञप्ति फीस के संदाय में व्यतिक्रम किया था 
और करार (उपाबंध-ए) में विनिदिष्ट अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर यहु 
व्यतिक्रम न केवल अधिनियम की धारा 55(2) के अधीन 5 अप्रैल, 1982 
को जारी की गई सूचना (उपाबंध आर-3) की तारीख को ही नहीं वस्‌ 
अधिनियम की धारा 55(1) के अधीन 20-5-1982 को किए गए बेदखली 
आदेश (उपाबंध-सी) की तारीख को भी, अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर दो 
मास से अधिक था और बेदखली की तारीख 16-4-1983 भी और उसके 
पश्चात्‌ भी जब हमने श्री धर्माधिकारी से अनुज्ञप्ति फीस के संदाय में व्यतिक्रम 
की वास्तविक स्थिति के बारे में पूछा तो वह उस स्थिति का खण्डन नहीं कर 
सके जो कि पिटीशनर द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा बही के पृष्ठ 75 पर संदाय 
के प्रभार से प्रकट है। परिणाम यह है कि जब तक कि करार (उपाबंध-ए) के 
निबन्धनों के अधीन इसके दायित्व से पिटीशनर-कम्पनी को मुक्ति देने का कोई 
कारण न हो तब तक अवलम्ब लिया गया बेदखली का आधार, जो अधिनियम 
की धारा 55(1) के अधीन उपलब्ध है, स्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है । इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए पिटीशनर का पथकथन यह हैं कि इस स्थति के 
बावजूद भी, जो करार (उपाबंध-ए) के निबन्धनों के अनुसरण के कारण उद्भूत 


हुई है, पिटीशनर कम्पनी ने अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने में व्यतिक्रम: नहीं । 
'किया है क्योंकि पश्चातूवर्ती मौखिक करार के कारण, जिसकी विशिष्टियों | 
को वित्तिदिष्ट नहीं किया गया है ओर जो अगस्त, 1980 में किया गया था, | 


अनुज्ञप्ति फीस को प्रारम्भिक अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रतिमास से कम 
करके 30,000 रुपये प्रतिमास कर दिया गया था। जैसा कि पिटीशनर के विद्वान्‌ 
काउन्सेल ने कहा है यह अस्पष्ट मौखिक करार ही पिटीशनर के पक्षकथत की 
प्रधान आधार है । हम इसमें इसके पश्चात्‌ पिटीशनर के पश्चातूवर्ती पत्राचार 
में उसके द्वारा की गई इन संस्वीकृतियों के प्रति निर्देश करेंगे कि वस्तुतः यह 
आलत है और पिटीशन के समर्थन के लिए पश्चात्‌वर्ती विचार है। 


5. इस पिटीशन के समर्थेन में जोर दिए गए प्रश्नों का विनिश्वरण 
करने हेतु सुसंगत तथ्यों का अब उल्लेख किया जा सकता है। स्वीकृत रूप 


9 जनवरी, 1978 के करार (उपाबंध-ए), जो कि पक्षकारों के बीच निष्पार्दित | ग 
“किया गया है, में सुसंगत निबन्धन ओर शर्तें दी गई हैं जिसमें उस दर का भी है 


उल्लेख किया गया है जिस पर पिठीशनर कम्पनी को आवासन बोर्ड 
अनुज्ञप्ति फीस देना है । यह निविवाद है कि अनुज्ञप्ति फीस के संदा 
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उस दर के बारे में, जिस पर इसका संदाय किया जाना है, करार में के निवंधनों 
का वाद में किसी भी समय लिखित रूप में किसी दस्तावेज द्वारा उपान्तरण 
नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि जिस दर पर अनुञ्ञप्ति दी जानी है 
उस दर में कमी के लिए पिटीशनर का दावः मात्र अभिकथित मौखिक करार 
के निश्चयात्मक कथन पर आधारित है जिसकी विशिष्टियां अर्थात्‌ दोनों 
पक्षकार जिनके वीच यह किया गया था और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण 
विशिष्टियां पिटीशन की सुनवाई के समय तक किसी भी समय नहीं दी गई 
हैं। यहां तक कि पिटीशनर द्वारा ऐसी कोई दस्तावेज या लिखित पत्र नहीं है 
। जिसमें कि पिटीशन से पूर्व इस प्रकार का निश्चयात्मक कथन किया गया हो । 
'पिटीशनर-कम्पनी और आवांसन बोर्ड के बीच हुए पत्राचार से यह दशित 
होता है कि पिटीशनर कम्पनी ने लगातार करारित-निबन्धनों के अनुसार 
' अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है और इस व्यतिक्रम को 
स्वीकार करते हुए पिटीशनर-कम्पनी ने सदैव ही और अधिक समय मांगते 
¦ हुए प्रार्थना की है । करार में अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए दर प्रथम तीन 
| वर्षों के लिए, जो 1-4-1978 से प्रारम्भ होगी, 50,000 रुपये प्रति मास 
| विनिदिष्ट की गई है और इसके पश्चात्‌ यह दर चतुर्थ वर्ष के दौरान 
| 55,000 रुपये, ` पांचवें और छठे वर्ष के दौरान 60,000 रुपये, सातवे वर्ष 
| के दौरान 65,000 रु० प्रति मास और इसके पश्चात्‌ शेष अवधि के लिए 
यह 70,000 रुपये प्रति मास है। अनुज्ञप्ति फीस, जो कि प्रारम्भ में 
| 50,000 रुपये प्रति मास की दर से संदत्त की जानी है, के अतिरिक्त पिटीशनर 
। कम्पनी से फर्नीचर के प्रयोग के लिए 5,000 रुपये प्रति मास तथा वाष्प 
| भाण्ड (बायलर) के प्रयोग, के लिए 2,000 रुपये प्रति मास का संदाय करने 
“की भी अपेक्षा की गई है । अनुज्ञप्ति फीस के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 
| अधिभार का संदाय करने का भी करार किया गया था । अतः अधिभार की 
!विशिष्टियों का उल्लेख करना आवश्यक ' नहीं है क्योंकि निस्संदेह रूप से 
'पिटीशनर कम्पनी ने करार (उपाबंध-ए) में विनिदिष्ट करारित इस दर के 
अनुसार अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने में भी व्यतिक्रम किया है । जैसा कि 
ही कहा जा चुका है, पिटीशनर कम्पनी द्वारा किए गए संदाय इसके स्वयं 
के कथन के अनुसार पिटीशनर द्वारा फाइल की गई सारिणी में विनिदिष्ट हैं जो 
इस बही का पृष्ठ संख्या 75 है और पिटीशनर-कम्पनी द्वारा अतृज्ञप्ति फीस 
विनिदिष्ट दर पर संदाय करने में व्यतिक्रम उसमें दी गई विबरणियों से 
है । इस स्थिति के बारे में पिटीशनर के काउन्सेल श्री धर्माधिकारी ने न 
विवाद किया है और न ही इसका खण्डन किया है । 
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6. अब हम श्री धर्माधिकारी द्वारा इस पिटीशन के समर्थेन में [|| 
गए तर्को का उल्लेख करेंगे। शेष सुसंगत तथ्यों का कथन उनसे संर 
प्रश्नों पर विचार करते समय किया जाएगा । पिटीशनर की ओर से उपस्क 
होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने निम्नलिखित दलीलें दीं :-- 


(1) अधिनियम की धारा 55 संविधान के अनुच्छेद 14३ 
अतिक्रमणकारी होने के कारण असांविधानिक हे । 

(2) आवासन बोर्ड के कार्यकारी अभियन्ता प्रत्यर्थी सं | 
धारा 55 के अधीन बेदखली का आदेश करने के लिए सशक्त प. "र 
प्राधिकारी नहीं है । 


| 
(3) प्रस्तुत मामले में धारा 55(1)(क)(1 ) द्वारा प्रदत्त द 

भ शक्ति उपलब्ध नहीं है क्योंकि व्यतिक्रम “अनुज्ञप्ति फीस' के संद 

में न कि 'किराए' के संदाय में किया गया है । | 


(4) चूंकि पिटीशनर-कम्पनी को अनुदत्त अनुज्ञणि || 
प्रतिसंहरण नहीं किया गया है अतः बेदखली का आदेश नहीं शि. 
जा सकता । 


बोई 


(5) बेदखली का आदेश करने के पश्चात्‌ आवासन बोई ६ 
आचरण बेदखली के आदेश को अधित्यजित या दबाए जाने की || 
में आता है। | 

(6) धारा 55 द्वारा प्रदत्त बेदखली की शक्ति काण 
विहित रीति से प्रयोग नहीं किया गया है । हेतुक दशित बर 
सूचना में आवश्यक विशष्टियां नहीं दी गई हैं तथा बेद ह 
आदेश सकारण आदेश नहीं है । इस कारण धारा 55(6) क“ | 
पिटीशनर को उपलब्ध अधिकार से इनकार किया गया है) 
धारा 57 द्वारा प्रदत्त अपील करने के अधिकार को भी £ || 
दिया गया है । | ट 

(उ) करार (उपाबंधःए) के खण्ड 11 के आधार पए ', 

कि पक्षकारों के बीच किसी विवाद को माध्यस्थम्‌ द्वारा प 
जाने का उपबंध किया गया है इस प्रकार का माध्यस्थम्‌ * 
की धोरा 55 द्वारा दी गई बेदखली की शक्ति के प्रयो 
पुरोभाव्य शतं है । चूंकि इस प्रकार का कोई माध्यस्थम्‌ नहीं 


है अतः धारा 55 द्वारा दी गई बेदखली की शक्ति का आ 
लिया जा सका । 
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इन दलीलों के जवाब में प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से उपस्थित होने वाले श्री 
'एस० सी० बगाडिया ने यह दलील दी कि स्वीकृत तथ्यों के आधार पर भी 
बेदखली का आदेश न्यायोचित हे और यह कि धारा 55 किसी प्रकार भी 
अविधिमान्य नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले 
विद्वान्‌ उप-महाधिवक्ता, श्री आर० के० वर्मा ने धारा 55 की विधिमान्यता 
के प्रश्‍न पर श्री बगाडिया के तर्को को अंगीकार किया ॥ 


7. उपरोक्त दलीलों पर विचार करने से पूर्व अधिनियम की धारा 55 
को उद्धृत करना सुसंगत होगा । यह धारा निम्न प्रकार है :-- 
*/ 55. बोर्ड के परिसरों से कतिपय व्यक्तियों को बेदखल करने 
की शक्ति-- 


(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अस्तविष्ट किसी 
प्रतिकूल बात के होते हुए भी यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान 
हो गया है-- 

(क) कि बोडे के परिसरों में से किसी परिसर पर अधिभोग 
रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ते-- 

(1) उन परिसरों की बाबत दो मास से अधिक की अवधि 
के लिए विधिपूर्ण रूप से शोध्य किराए का संदाय नहीं किया 
है, अथवा 

(1) बोर्ड की अनुज्ञा के विना ऐसे समस्त परिसर को 
या उसके किसी भाग को उप-पट्ट पर दे दिया हैं, अथवा 


अग्र ग्रेजी में इस प्रकार है: 

“55, Power to evict certain persons from Board 
premises— 

(1) Notwithstanding anything to the र contrary 
‘contained in any other. Jaw for the time being in force if 
‘the competent authority is satisfied— 

(a) thatthe person authorised to occupy any. Board 
premises has :- _. 

(6) not paid rent lawfully due from him in respect 

of such. prenlises for a period of more than (४० 

months, ठा. 

(ii) sublet without the permission of the Board 
the whole or any part of such premises, Or 
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producing eviden र ` Ww 
Vedic त्त ives Dt गर्त 0 पद 301 शिव : भ्या 


who may be in occupation of शट एकण or any 7 


_ the date of the service of the notice. 


the person by notice in writing of the grounds 0१ 5 
_ the proposed Order .is to be made and give. 


: प 
(४1) उन निबन्धनों में से, जिनके अधीन वह उस 

के अधिभोग के लिए प्राधिकृत किया गया था, किसी बिक 

के उल्लंघन में अन्यथा. कार्य किया है, अथवा ; 

(ख) कोई व्यक्ति बोर्ड के परिसरों में से किसी परिसर | 
अप्राधिकृत रूप से अधिभोग रखता है; | 


तो सक्षम प्राधिकारी धारा 89 अथवा 90 में अधिकथित | 

में तामील की गई सूचनाद्वारा यह आदेश दे सकेगा कि अधिभोग ह, 
के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या ऐसा कोई अन्य ब्यक्ति जो उक्त फ | 
परिसर या उसके किसी भाग में अधिभोग रख सकता है, सूचना, 
तामील किए जाने की तारीख के एक मास के भीतर उसे रिक्त | 
दे। | 
| | 

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन || 

किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा उस ब | 
को उन आधारों की सूचना देगा जिन पर प्रस्थापित आदेश सि । 
जाना है और उसे स्पष्टीकरण देने और साक्ष्य, यदि कोई हो, प. 
करने और यह हेतुक दशित करने के लिए कि उस तृषा 


क 


(iii) otherwise acted in contravention of 
the terms under which he is authorised to 0% | 
such premises, or 


| 
५५ 


(0४. 


(0) that any person is in unauthorised occupa 
any Board premises; - 


the competent authorite may, by notice served ॥ ती 
manner laid down in section 89 or 90, order F 
person authorised to occupy as well as any other ps र 


the said premises shall vacate them within one 70 | 


॥ ५ 


> (2) Before an. order under sub-section (1) [i 
against any person, the competent authority shal, 


reasonable opportunity of tendering an explana? 


= 
च 


84--सष्ठ ; 
नि० प० 1984--मध्य प्रदेश 135 


विनिदिष्ट अवधि के भीतर इस प्रकार का आदेश क्यों न किया जाए, 
युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा । 5 


(3) सक्षम प्राधिकारी आवेदन किए जाने पर उस सूचना में 
विनिदिष्ट अवधि के संदाय के बारे में और सूचना में दावाकृत रकम 
को वसूल करने के लिए ऐसे निबन्धनों के आधार पर, जेसा वह 
उचित समझे, अवधि बढ़ाना मंजूर कर सकेगा । 
(4) ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया लिखित कथन और ऐसी' 
सूचना के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज इस मामले के 
अभिलेख के साथ फाइल किए जाएंगे तथा ऐसा व्यक्ति कार्यवाही में 
या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्त्ता या प्लीडर द्वारा उपस्थित होने के 
लिए हकदार होगा । | 
(5) यदि कोई व्यवित उपधारा (1) के अधीन किए गए. | 
आदेश का अनुपालन करने से इनकार करता है या अनुपालन करने | 
में असफल होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को परिसरों से 
या परिसरों का कब्जा लेने से बेदखल कर सकता है और इस प्रयोजन 
के लिए ऐसे बल का, जो आवश्यक हो, प्रयोग कर सकता है या प्रयोगः 
करवा सकता है । | | 


order should not be made within a period to be specified 
in such notice. - | 

(3) The competent authority may on _an.application 
grant extension of the period specified in such notice on 
such terms as to payment and recovery of the amount 
claimed in the notice, as he deemed fit. 

(4) Any Written statement put in by such,personand 
documents produced in piirsuance of such notice shall be 
.filed with the records of the case, and such person shall 
be entitled to appear in the proceeding eitber in person 

‘or by an authorised agent or by pleader. 

(5) If any person refuses or fails to comply with an 
order made under sub-section (1), the competent authority 
may evict that person from and take possession of the. 
premises and may for that purposes use 07 cause to be 
used such force as may be Necessary. , 
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[एलाक शो री 


(6) यदि किसी व्यक्ति ने, जिसे उपधारा (1) के खण्ड (क) 
के उपखण्ड (1) अथवा उपखण्ड (11) के अधीन किसी परिसर को 
सूचना को तामील किए जाने को तारीख से एक मास के भीतर या 
उस लम्बी अवघि के लिए जिसे कि सक्षम प्राधिकारी ने अनुज्ञात किया 
हो रिक्त करने का आदेश दियो गया हो, किराए की बकाया का बोई 
को संदाय कर दिया है या सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में 
उसके द्वारा उल्लंघन किए गए निवन्धनों को, यथास्थिति, पूरा कर 
दिया है या अन्यथा उनका पालन कर दिया है तो सक्षम प्राधिकारी 
उस व्यक्ति को उपधारा (5) के अधीन बेदखल किए जाने के बदले | 
में उपधारा (1) के अधीन किए गए अपने आदेश को रद्द करेगा ओर | 
तदुपरि ऐसा व्यक्ति उक्त परिसर को उन्हीं निबन्धनों के आधार पर, | 
जिन पर कि वह ऐसी सूचना की उसे तामील किए जाने के तुरन्त | 
पूर्व धारित करता था, धारण करेगा । 


स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 56 के प्रयोजनों केलिए | 

बोड के किसी परिसर पर अधिभोग रखने के लिए प्राधिकृत किसी |. 
| 

| 


TT 


` व्यक्ति के संबंध में 'अप्राधिकृत अधिभोग' अभिव्यक्ति में उस प्राधिकार 
के, जिसके अधीन उसे उक्त परिसरों पर अधिभोग रखने के लिए 


(6) Ifa person who has been ordered to vacateanf | 
premises under sub-clause (i) or sub-clause (iii) of clause |) 
- (a) of sub-section (1) within one month of the date र्ण | 
service of notice or such longer time as the compete | 
authority may allow, to pay the Board the rent in 80809 |, 
or carries out or otherwise complies with the terms | 
contravened by him to the satisfaction of the competent 
authority as the case may be, competent authority sh 
in lieu of evicting such person under sub-section 65), 
cancel, its order made under sub-section (1), and thee. |, 
upon such person shall hold the said premises on the sam? | 
terms on which he held them immediately before 50९ 
notice Was served on him. ब पु 


_ Explanation 007 the purposes, of this section 200 6 
section 56, the expression ‘unauthorised occupation 
relation to avy Person authorised to occupy any 808 
premises, includes the continuance in occupation by J | 
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अनुज्ञात किया गया था, सम्यक्‌ रूप से विनिश्चित हो जाने के पश्चात्‌ 
उसके द्वारा या उसके माध्यम से या के अधीन बोडे परिसरों का दावा 
करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिभोग का चालू रखना भी 
सम्मिलित है” 


8. हम अधिनियम की धारा 55 की विधिमान्यता के विषय में दी 
गई दलील को प्रारम्भ में ही निपटाएंगे । पिटीशनर की ओर से उपस्थित होने 
वाले विद्वात्‌ काउन्सेल, श्री धर्माधिकारी ने यह दलील दी कि यह उपबंध 
संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है अतः यह असांविधानिक है । 
उसने यह तके दिया कि धारा 5 के अधीन उपचार सिविल वाद के साधारण 
उपचार के अतिरिक्त है और उपचार का चयन किया जाना आवासन बोर्ड की 
सनक ओर मौज पर आधारित है, अतः धारा 55 असांविधानिक है। उसने यह 
तर्के भी दिया कि अधिनियम की धारा 55(1) के अधीन बेदखली के लिए 
विहित प्रक्रिया सिविल वाइ में लागू होने वाली प्रक्रियां के मुकाबले में 
अनुचित है । यह इस आधार पर है कि धारा 55 के बारे में यह अभिकथन 
किया गया है कि यह असांविधानिक है। श्री धर्माधिकारी ने एन० आई० 
कॅटरसं लि० बनाम पंजाब राज्य! वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का 
अवलम्त्र लिया । इसके जवाब में आवासन बोर्ड की ओर से उपस्थित होने 
वाले विद्वान्‌ काउन्सेल, श्री बगाडिया ते एम० छगनलाल बनाम ग्रेटर बाम्बे 
म्युनिसिपैलिटी? वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिएं गए विनिश्चय 


के प्रति निर्देश किया और यह दलील दी कि धारा 55 में दी गई प्रक्रिया ' 


अनुचित नहीं है और न ही उसमें ऐसी कोई अन्य बुराई है जिसके कारण इसे 
असांविधानिक कहा जा सके । हमारी राय में पिटीशनर की ओर से उपस्थित 
होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल की ओर से दी गई इस दलील में कोई गुणता 
नहीं है। 

9. हमारी राय में, एम० छगनलाल वनाम ग्रेटर बाम्बे 
ब्युनिसिपंलिटी? वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय 


इस दलील के लिए एक सम्पूर्ण उत्तर है । एन० आई० कंटरसँ लि० बनाम 


यय नध । 
Board premises after the authority under which he was 
allowed to occupy the said premises has been duly. 
determined.’ 
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हे 


पंजाब राज्य! वाले ऊपरि निर्दिष्ट मामले में पंजाब पब्लिक प्री प्‌ 
लण्ड (एविक्शन एण्ड रेंट रिकवरी) ऐक्ट, 1959 [ पंजाब लोक परि; 
भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1959 ] को धारा; 
बहुमत के निर्णय द्वारा इस आधार पर अविधिमान्य अभिनिर्धारित क्या स 
था कि अधिनियम में साधारण विधि के अधीन बेदखली के उपचार का निए. 
नहीं किया गया था अतः दो अनुकल्पी उपचार, जिनमें से एक अधिक क 
था अर्थात्‌ धारा 5 विभेदात्मक और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है। 
विनिश्चय पर एक बृहत्तर सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा एम० छगनलात क. 
ग्र टर बाम्बे स्युनिसिपेलिटीः वाले मामले में विचार किया गया था। 
मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मात्र इसलिए कि एक प्र | 
में सिविल न्यायालय द्वारा उपचार उपबंधित है जबकि दूसरी प्रक्रिया 
प्रशासनिक अधिकरण का उपबंध किया गया है अतः यह नहीं कहा जा ए 
कि पश्चातृवर्ती अधिक कठोर और दुर्भर है और इस पर धारा 11 
अवरोध लागू होता है क्योंकि. दोनों प्रक्रियाओं के बीच अन्तर पार 
ओर गुणात्मक होना चाहिए जिससे कि एक प्रक्रिया . वास्तव में ओर है 
रूप से अधिक कठोर और प्रतिकल प्रभाव डालने वाली हो । आक्षेपित क, 
को स्कीम को परीक्षा करने पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि ६. 
विभेद की बुराई लागू नहीं होती क्योंकि सारवान्‌ रूप से दोनों प्रकि 
इस तथ्य के होते हुए भी एक हैं कि कानून के अन्तर्गत न्यायालय प्रशा, 

` अधिकरण है जो कार्यकारी प्राधिकारियों के लिए न कि न्यायिक मिरा) 
के लिए होता है। अपील विषयक उपचार और इसके पश्चात्‌ ब 
अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन के उपचार को साधारण सिविल |. 
में उपलब्ध कानून के अधीन की प्रक्रिया से समीकृत करने के लिए 
सदुपाय के रूप में माना गया है । अतः यह स्पष्ट है कि मात्र दो प्रक्रिया | 
एक साधारण विधि के अधीन ओर दूसरी आक्षेपित अधिनियम हू 
उपलब्धता स्वयं तब तक विशेदात्मक बुराई नहीं है जब तक कि उर 
प्रक्रिया कठोर ओर दूभर न हो जिसका परिणाम विभेद हो, यदि सामा र 
के अधीन साधारण उपचार के बजाय इस उपचार का आश्रय लिया | यु 
एस ० छगनलाल बनाम ग्रेटर बाम्बे स्यनिसिपैलिटीः वाले मामले "| 


* ए०> आई० झार० 1967 एस० सी० 581 
£ ए० झाई० आर० 1974 एस० सी० 2009 
Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


नि० प० 1984--सध्य प्रदेश | 139. 


ने एन० आई० केटरसं लि० बनाम पंजाब राज्य! वाले मामले में बहुमत द्वारा 
अपनाए गए मत से असहमति व्यक्त की थी। किन्तु विभेद के दोष का 
विनिश्चय करने के लिए विभिन्न निर्णयो में एम० छगनलाल वाले मामले? में एक 
मत से वही निष्कर्ष निकाला गया था जिसे पहले उपदशित कर दिया गया है ।. 
अतः वास्तविक प्रश्‍न यह है कि क्या अधिनियम के वे उपबंध, जिनसे हमारा 
संबंध है, विभेद के दोष को लागू करने के लिए किसी प्रकार की कमी से ग्रसित 
हैं ? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वे कारण, जिनके आधार पर उच्चतम 
न्यायालय ने उस मामले में आक्षेपित उपबंध की विधिमान्यता का अनुमोदन 
किया था, अधिनियम की धारा 55 की विधिमान्यता, जिससे हमारा संबंध है,. 
का अनुमोदन करने के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं । 


10. अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) क्षक्षम प्राधिकारी को. 
उसमें स्पष्ट रूप से उपवणित परिस्थितियों में बेदखली का आदेश करने के लिए 
समर्थ बनाने हेतु शक्ति प्रदान करती है और उसमें आदेश की तामील होने के” 

, एक मास के भीतर उस आदेश के अनुपालन की अपेक्षा की गई है। उपधारा (2): 
में यह उपबंध*किया गया है कि उपधारा (1) के अधीन आदेश करने से' 
पूर्वे सक्षम प्राधिकारी लिखित में उस व्यक्ति को उन आधारों की सूचना देगा 
जिनके आधार पर प्रस्थापित आदेश किया जाना है और यह उसे स्पष्टीकरण" 
ओर साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने तथा यह हेतुक दशित करने के लिए कि 
ऐसा आदेश क्यों न किया जाए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा । उपधारा(3) 
सक्षम प्राधिकारी को इस प्रकार की सूचना में विनिदिष्ट अवधि के 
विस्तार को, यदि वह उचित समझे मंजूर करने के लिए भी समर्थ करती है । 
उपधारा (4) में यह अपेक्षा की गई है कि उस व्यक्ति द्वारा अभिलेख के लिए. 
समस्त सामग्री प्रस्तुत की जाए तथा उस व्यक्ति को कार्यवाही में या तो स्वयं 
या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता या प्लीडर द्वारा उपस्थित होने के लिए अजात, 
किया जाए। उपधारा (5) में वहां बलपूर्वक कब्जा लेते के लिए उपबंध 
किया गया है जहां कि व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन विधिमान्य रूप से 
ओर उपदशित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्‌ किए गए आदेश का 
अनुपालन करने से इनकार कर दिया है | उपधारा (6) में किराए की बकाया 
का संदाय करने या उल्लंघन किए गए ऐसे निबन्धनों का जिनके आधार पर 
उपधारा (1) के अधीन बेदखली का आदेश किया गया है अनुपालन करने का 
एक और अवसर दिया गया है और ऐसे अनुपालन की दशा में उपधारा (1) 


प 
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के अधीन किए गए अभिलेख के आदेश को उपधारा (5) के अधीन उसे बेदखल 
किए जाने के बदले में रह किया जाएगा । यह धारा उपधारा (1) के अधीन 
किए गए बेदखली के आदेश के पश्चात्‌ भी व्यतिक्रम का उपचार करते हुए 
बेदखली से बचने का एक ओर अवसर प्रदान करती है । स्वीकृत रूप से सिविल 
वाद में इस प्रकार का अवसर डिक्री पारित किए जाने के पश्चात्‌ उपलब्ध 
नहों होता धारा 57 में धारा 55 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए 


आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को अपील करने का उपबंध | 


'किया गया है । धारा 57 की उपधारा (2) राज्य सरकार को अपील का 
विनिश्चय करने से पूर्व एक और जांच करने के लिए, यदि आवश्यक हो, समथं 
बनाती है। स्वीकृत रूप से अपील का विनिश्चय किए जाने के पश्चात्‌ भी 
संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालय में समावेदन 
करने का उपचार भी उपलब्ध है । 


11. ये उपबंध स्पष्ट रूप से इस बात को उपर्दाशत करते हैं कि 
वही प्रक्रिया, जिसका सिविल वाद का विनिश्चय करने के लिए सिविल 
न्यायालय द्वारा अनुसरण किया जाता है, धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन 
बेदखली का आदेश करने से पूर्वं विहित की. गई है। उपधारा (6) उसके 
पश्चात्‌ भी बेदखली से बचने के लिए एक और अवसर प्रदान करती है । ऐसा 
उपबंध सिविल वाद के मामले में उपलब्ध नहीं है । अपील का उपचार धारा 51 
के अधीन विद्यमान है और इसके पश्चात्‌ उच्च न्यायालय में समावेदत 
करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का आश्रय भी लिया जा 


| के बीच एकमात्र ओर वास्तविक अन्तर यह है कि सिविल न्यायालय का गर्छ 
न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है जब कि धारा 55 के अधीन कार्ई 
करते वाला सक्षम प्राधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं होता । एम० छगनलात 
वनाम ग्रेटर बाम्बे स्युनिसिपेलिटी! वाले मामले में इन दोनों प्रक्रियाओं * 
मात्र इस अन्तर को विभेद के दोष को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं माता 
गया है । हमारी राय में इन्हीं कारणों से पिटीशनर की ओर से उपस्थितं 
वाले विद्वान्‌ काउन्सेल की यह दलील कि अधिनियम की धारा 55 संवि 
के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है, अस्वीकार की जाती है । 
द 12. प्रत्यर्थी सं 2, आवासन ब्रोडं के कार्यकारी अभियन्ता कव, ह 
अगली दलील अधिनियम की धारा 55 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के 
का पालन करने की सक्षमता से संबंधित है । हमारी राय में इस दलील 
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भी कोई गुणता नहीं है। अधिनियम की धारा 2 (7) में 'सक्षम प्राधिकारी? 
परिभाषित किया गया है जिससे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा ऐसे 
क्षेत्र के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिदिष्ट किया जाए अध्याय 12 के 
अधीन सक्षम प्र धिकारी के कतंव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति 
अभिप्रेत है जो ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा पद धारण करता हो या धारण 
किया हो जो बोर्ड के अधीन उप-कलक्टर या कार्यकारी अभियन्ता की पंक्ति से 
निम्न पंक्ति का नहीं हे । स्वीकृत रूप से चूंकि प्रत्यथी सं 2 आवासन बोड़ं 
का कार्यकारी अभियन्ता है अतः वहू इस अपेक्षा की पूर्ति करता है । राज्य 
सरकार द्वारा जारी की गई अपेक्षित अधिसूचना अभिलेख पर है । पिटीशनर 
के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा इसमें एकमात्र जो त्रू टि बतलाई गई है वह यह है कि 
यह अधिसूचना किन्हीं विनिदिष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं है वरन्‌ पद के प्रति 
निर्देश से की गई है । दूसरे शब्दों में ` यह्‌ तर्क दिया गया कि अधिसूचना 

सम्बद्ध अधिकारी से संबंधित उसके नाम द्वारा न कि उसके पद द्वारा जारी की 
जानी चाहिए । हमारी राय में मध्य प्रदेश जनरल क्लाजेज ऐक्ट (मध्य प्रदेश 
साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा 15 इस तक का सम्पूर्ण उत्तर है। यह 
नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कृत्यकारी को या तो उसके नाम द्वारा या उसके 
पद के आधार पर नियुक्त करने के लिए सशक्त वनाती हे । अतः यह तक भी 
असफल होता है और इसे अस्वीकार किया जाता है । 


13. प्रस्तुत किया गया अत्य तक यह है कि चूंकि 'अनुज्ञप्ति फीस' 
'क्रिराया' नहीं होती अतः प्रस्तुत मामले में बेदखली का आदेश करने के लिए धारा 
55(1)(क) (1) उपलब्ध नहीं है । हमारी राय में इस तके में भो कोई गुणता 
नहीं है । (इस तथ्य के बावजूद भी कि धारा 55 की उपधारा (1) के खण्ड 
(क) का उपखण्ड (1) के अतिरिक्त उपखण्ड (11) भी प्रस्तुत मामले में लागू 
होता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उपखण्ड (1) में प्रयुक्त 'किराया' 
शब्द कै अर्थ के अन्तर्गत 'अनुज्ञप्ति फीस' भी है । धारा 55 की उपधारा (1) 
बोर्ड के परिप्तरों से कतिपय व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति प्रदान 
करती है ओर उसमें का खण्ड (क) बोर्ड के परिसरों पर अधिभोग करने के 
लिए प्राधिकृत उस व्यक्ति की वेदखली को अंनुज्ञात करता है जिसने उसमें के 
तीन उपखण्डों में उल्लिखित व्यतिक्रमों में से कोई एक व्यतिक्रम किया हो। 
उपखण्ड (1) बोर्ड के परिसरों के अधिभोग के लिए उस पर विधिपुणं रूप सें 
शोध्य प्रतिफल का दो मास से अधिक की अवधि के संदाय में व्यतिक्रम से 
संब्रंधित है.उपखण्ड (11) वोड से अनुज्ञा लिए. विना उप-पट्टे पर देने के व्यतिक्रम 
से संबंधित है; तथा उपखण्ड (71) ऐसे. 
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में-से किसी निवन्धन का उल्लंघन करके किया गया है जिसके अधीन वह परिसर 
का अधिभोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि उस 
संदर्भ में जिसमें कि उपखण्ड (1) में 'किराए' शब्द का प्रयोग किया गया है 
इसका अभिप्राय ऐसे किसी प्रतिफल से है जिसका चाहे जो नाम दिया गया हो 
बोडे द्वारा उसे अधिभोग हेतु दिए गए प्राधिकार के बदले में बोर्ड को अधिभोगी 
द्वारा संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित हो । इस प्रतिफल को या तो 'किराया' 
या'अतुज्ञप्ति फौस' या किसी अन्य नाम से कहा जा सकता है । 


14. धारा55(1)(क) (1) में केवल ऐसे अधिभोगी को बेदखल करने 
का उपबंध किया गया है जिसने अधिभोगी के यथावत्‌ विधि संबंधी संबंध के 
बावजूद भी, जिसका इस संदर्भ में कोई महत्व नहीं है, दो मास से अधिक की 
अवधि के लिए उस पर शोध्य प्रतिफल का संदाय न किया हो । अत: इस 
उपबंध में 'किराया' शब्द का प्रयोग काफी विस्तृत है ओर इसका अभिप्राय 
बोर्ड के परिसर का अधिभोग को अनुज्ञा देने के लिए किसी प्रतिफल चाहे यह 

| किसी नाम से ज्ञात हो अभिप्राय है । अतः इसके अन्तर्गत वह “अनुझप्ति 
फीस' भी है जो पट्टे के बजाय अनुज्ञप्ति के स्वभाव का होने के कारण 
संव्यवहार के आधार पर पिटीशनर कम्पनी द्वारा संदत्त किए जाने के लिए 
अपेक्षित है । पंजाव राज्य बनाम ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन! वाले मामले 
में यह अभिनिर्धारित किया'गया था कि 'किराया' शब्द का वृहत्‌ भाव में अर्थ 
किसी भुमि या भवन के प्रयोग के लिए किया गया ऐसा संदाय है जिसके 
अन्तर्गत किसी भूमि या भवन के प्रयोग या अधिभोग की बाबत अनुज्ञप्तिधारी 
द्वारा संदाय भी है । इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि परिसरों 
'के अधिभोग के लिए प्रतिफल, जिसकी पिटीशनर कम्पनी द्वारा आवासन बोर्ड 
को संदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है, को पूणे रूप से समझ लिया गया 
, है ओर इसे करार में भी 'किराया' के रूप में वणित किया गया है तथा 
'पिटीशनर कम्पनी द्वारा किए गए पत्राचार में भी इसका इसी रूप में प्रयोग 


॒ “किया गया है । अतः इस दलील में भी कोई गुणता नहों है । 


15. पिटीशनरों को ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ते 

अगली यह दलील प्रस्तुत की कि बेदखली का आदेश करने से पूर्व अनुज्ञप्ति 
का प्रतिसंहरण नहीं किया गया था किन्तु इस दलील में भी कोई गुणता नहीं 
Foe है । सूज । सुखाचार अधिनियम की धारा 61 में यह अधिकथित किया गया है कि. 
। प्ति को प्रतिसंहरण अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है । विवक्षित 

| प्रतिसंहरण कार्ये या ऐसे व्यवहार का परिणाम. हो सकता है जो अनुज्ञप्ति के 
` ` ए० झाई० आर० 1963 एस० सी० 1459, ` pes ह 
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चालू रखने से असंगत हो। अभिलेख पर इस बात को दशित करने के लिए 
पर्याप्त सामग्री है कि पिटीशनर की ओर से प्रस्तुत किया गया यह तकं मात्र 
बाद में उद्भूत होने वाला विचार है तथा पिटीशनर कम्पनी को वेदखली का 
आदेश करने से पूर्व इसे अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के बारे में कभी भी सः 


तें के बीच कि न 
था | पक्षकारों के बीच किया गया पत्राचार, जो कि अभिलेख पर है, से यह 


स्थिति स्पष्ट रूप सें उपर्दाशत' हो जाती है। तथापि, पिटीशन के समर्थन में 


प्रस्तुत किए गए अधित्यजन के प्रश्‍न पर विचार करते समय इसके पश्चात 


! इस पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे । 


16. अब हम आवासन बोर्ड द्वारा भधित्यजन के प्रश्‍न पर विचार 


¦ करेंगे जो कि पिटीशन के समर्थन में दिए गए तको में से एक है । पक्षकारों के 


वीच प्रचुर मात्रा में पत्राचार किया गया है और इस पत्राचार को अभिलेख 
पर भी लाया गया है । प्रारम्भ में ही हम इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे 
कि सम्पूर्ण पत्राचार के पढ़ने मात्र से ही इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि आवासन बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी ने बेदखली के आदेश को 
अतिष्ठित करना या बेदखली के उस अधिकार का अधित्यजन करना कभी भी 


। अनुध्यात नहीं किया था जो कि आवासन बोर्ड को पिटीशनर कम्पनी द्वारा 


अनुज्ञप्ति फीस के संदाय में लगातार व्यतिक्रम के कारण उद्भूत हुआ था । 
पक्षकारों का सम्पूर्ण आचरण अधित्यजन के अभिवाक्‌ से पूर्णतः असंगत है । 
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पिटीशनर-कम्पनी ने किसी प्रक्रम पर पिटीशन 
फाइल करने से पूर्व इस बात पर जोर नहीं दिया तथा कम्पनी द्वारा सर्वत्र जो 
कुछ कहा गया है वह यह है कि उसे उन पर शोध्य संदायों का संदाय करने के 


| लिए कुछ समय को आवश्यकता है । किसी भी समय पिटीशनर कम्पनी ने इस 


व्यतिक्रम या बेदखली के दायित्व से इनकार नहीं किया है । यहां तक कि 
प्रारम्भिक 50,000 रुपये प्रतिमास की अनुज्ञप्ति फीस को कम करके 30,000 
रुपये प्रतिमास की अनुज्ञप्ति फीस के लिए अगस्त, 1980 में किए गए 
'पश्चातूवर्ती मोखिक करार सम्बन्धी दलील पर भी पिटीशनर-कम्पनी ने 
अश्नल, 1983 में वेदखली के पश्चात्‌ भी इस पिटीशन के फाइल किए जाने तक 
जोर नहीं दिया था । एक्रमात्र यही बात यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त 
है कि पिटीशंनर-कम्पनी द्वारा अपनाया गया मुद्दा स्पष्ट रूप से पश्चातृवर्ती 
'विचार है जो कि स्पष्टतया गलत है । 

17. इस प्रक्रम पर प्रथमतः अधिनियम की धारा 55 के अधीन 
20 मई, 1982 को किए गए बेदखली के आदेश के पश्चात्‌ पिटीशनर-कम्पनी 
हारा आवासन बोर्ड को भेजे गए 31 अगस्त, 1982 के पत्र (उपावंध-एच) 
कै प्रति निदेश किया जा सकता है। इस पत्र (उपार्बंध-एच) में भी पिटीशन र-' ' 
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कम्पनी ने स्पष्ट रूप से किराए की बकाया सहित सितम्बर, 1982 से शो. 
के समायोजन के लिए 1,00,000 रुपये की राशि का संदाय करो! | 
अतिरिक्त करार (उपाबंध-ए) के अनुसार पूरे किराए का संदाय करने केवा. 
दायित्व को स्वीकार किया है । इस वात पर विश्वास करना कठिन है किक 
उस तारीख से पूर्व करार में विनिदिष्ट किराए को धनराशि को उस तार 
से पूर्वं कम करने का करार किया गया होता तो पिटीशनर-कम्पनी करार | 
अनुसार पूरे किराए के संदाय की और उसी दर पर किराए की बकाया 
अपने दायित्व को 31-8-1982 को स्पष्ट रूप से स्वीकार न करता। बहू | 
पिटीशनर के किराए के संदाय में लगातार व्यतिक्रम को भी स्पष्ट करे. 
लिए महत्वपूर्ण है जो कि स्वीकृत रूप से दो मास से अधिक की अवधि केश | 
था । इस पत्र में इ बात को भी उपर्दाशत किया गया है कि पिटीशनरकार 
आवासन बोड को देय यथावत्‌ धनराशि से अवगत थी ओर इसके बार | 
कभी भी संदिग्धता नहीं रही । केवल यही बात पिटीशनर की किराए बी 
में यह कल्पना करते हुए कि लिखित कथन को मौखिक रूप से उप्ता | 
करना संभव है, कमी किए जाने सम्बन्धी दलील को मिथ्या साबित क॑ | 
के लिए पर्याप्त हे । । 


18. अब पक्षकारों के बीच हुए पत्राचार के कुछ अन्य भागों को ग 
निर्देश करना सुसंगत होगा । यह पत्राचार इस बात को स्पष्ट रूप स द 
करता है कि पिटीशनर कम्पनी ने प्रारम्भ से ही अनुज्ञप्ति फीस के संद| 
व्यतिक्रम किया है तथा बेदखली का आदेश करने में और तत्मश्चार १. 
कार्यान्वित करने में वस्तुतः जो दिलम्ब हुआ है वह पिटीशनर-कम्पती की *| 


अवसर देने के लिए ही किया गया है किन्तु इसके पश्चात्‌ भी पिटीशतर | 
- ने व्यतिक्रम जारी रखा । पूर्ववर्ती पत्राचार, का लोप करते हुए हम इस i 
पर पहुंचते हैं कि आवासत बोडे द्वारा पिटीशनर को लिखे गए पत्र म ड्म 
को कहा गया है कि दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 17 दिसम्बर, 1 98 
किए गए अन्तिम निक्षेप के समायोजन करने के पश्चात्‌ किराए की शी 
. 1,42,042 रुपये 19 पेसे है ओर यह कि करार कर के निबन्धना और त 
के अनुसार 9 जनवरी, 1982 से किराए की पुनरीक्षित दर 6 2,000 0 
प्रतिमास हो गई है । इसके पश्चात्‌ आवासन बोर्ड ने 4 फरबरी, ! थे 
को पिटीशनर कम्पनी को इसके वायदे के प्रति निदेश करते हुए, जो कि 
किराए को बकाया के संदाय के लिए 25: जनवरी, 1981 को. किया के ५ ] 
पत्र भेजा ओर किराय में से 3,00,000 रुपये के तुरन्त संदाय की ती 
इस सांय को 16 फरवरी, 1981 को पुनः दोहराया गया । इसके 


र 


> 
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बाजीराव बनाम महाराष्ट्र राज्य 
(Bajirao Vs, The State of Maharashtra) 
तारीख 31 जनवरी, 1983 
[न्या० जोशी और काजी] 


भारतीय दण्ड संहिता, 1860, धारा 84--धारा 84 में छूट के लिए यह 
अपेक्षा की गई है कि आपराधिक घटना घटित होने के समय अभियुक्त चित्त 
विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ बह कर रहा है, दोषपूर्ण 
या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ हो--हमला करने के हेतु की कमी से 
पांगलपन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और न पहुंचाई गई क्षतियों की 
संख्या से और न इस तथ्य से कि अपीलार्थी ने अपराध के बाद भागने की 
कोई कोशिश नहीं की है या अपराध को खुले रूप से बिना किसी लक्ष्य के 
किया था--उक्त आचरण से पागलपन का अन्‌ मान नहीं लगाया जा सकता है। 


अपीलार्थी द्वारा 5 माच, 1979 को दोपहर के करीब 12 बजे, मृतक 
को चाकू से क्षति पहुंचाया जाना बताया जाता है। . मृतक पांच वर्ष 
का लड़का था और अपीलार्थी के गांव का ही रहने वाला था। उसको 
इतनी प्राणान्तक क्षति पहुंचाई थी जिससे उसकी' तीन दिन. बाद 
8 मार्च, 1979 को 11.10 बजे मृत्यु हो गई । उस दिन अपीलार्थी ने यह 
वायदा करते हुए कुछ बच्चों को इकट्ठा किया कि वह उन्हें मिठाई .देगा और 
उनको 'प्रेम नगर' दिखाएगा । अपीलार्थी ने बच्चों को लाइन में ब किया 
और तब गोलाई में चलने के लिए कहा । तबे उसने उन्हें एक लाइन में खड़ा 
किया और उनसे अपने हाथ ऊपर उठाने के लिए और जय हिन्द' और 
“इन्दिरा गांधी की जय' बोलने के लिए कहा । अपीलार्थी ने अभियोजंन 
साक्षी-6 के हाथ पकड़े जो (मृतक) का 12 वर्ष उम्र का बड़ा भाई था । 
अभियोजन साक्षी-6 ने झटका दिया और अपना हाथ छूड़ा लिया। तब 
अपीलार्थी ने अपने भतीजे का हाथ पकड़ा । भतीजे ने उसे यह धमकी दी कि'वह 
इसके बारे में अपने पिता को-सूचित कर देगा । इसलिए अपीलार्थी ने उसका 
हाथ छोड़ दिया । अपीलार्थी ने तब उसकी वहन, का हाथ पकड़ा जिसने 
शोर मचाया, इसलिए अपीलार्थी ते उसका भी हाथ छोड़ दिया । अपीलार्थी 
ने तब मृतक का हाथ पकडा । उसने मृतक से अपना हाथ ऊपर उठाने के च 
भौर सलाम देने के लिए तथा जय बोलने के लिए कहा । फिर अपीलार्थी 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हि, 


2 बाजीराव व० महाराष्ट राज्य 
मृतक को जमीन पर लिटा लिया । अपीलार्थी ने अपने पजामा की जेव है 
चाकू निकाला और मृतक के पेट में घोंपना शुरू कर दिया । उन लड़कों में से 
एक अभियोजन साक्षी-5 भांगता हुआ पास के घर में गया और अभियोजन 
साक्षी 1 को बताया कि अपीलार्थी मृतक के पेट को चाकू से काट रहा है। 
अभियोजन साक्षी-1 घटना-स्थल पर भाग कर आई और उसने अपने लड 


के 
(मृतक) को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तथा यह भी देखा कि अपीलाथीं उसके 
बगल में बैठा हुआ है और मृतक के पेट में चाकू का ब्लेड घोंप रहा है। 
अभियोजन साक्षी-3 भी वहां पर भागकर पहुंच गया और उसने अपीलार्थी पर 


हमला करने के लिए अपने पास के घर से एक लाठी उठा ली। इप 


दौरान अभि० सा०-1 ने अपीलार्थी के हाथ से चाकू छीन लिया। | 


अभियोजन साक्षी-3 ने तत्र अपीलार्थी को पकड़ लिथा। ये व्यक्ति 
भपीलार्थी को ओर घायल मृतक को थाना ले गये । रास्ते में प्रभियोजन 


साक्षी-3, ने अभियोजन साक्षी-1 के हांथ से चाकू ले लिया। थाना | 
पर साक्षी-2 द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श '7' दर्जे कराई गई। सरकारी अस्पताल 


में चिकित्सा अधिकारी अभियोजन साक्षी-8 ने मृतक का परीक्षण किया । डा? 
अभियोजत साक्षी-8 के मतानुसार यह क्षतियां चाकू (वस्तु) प्रदर्श-] के द्वारा 
पहुंचाई जा सकती थीं । जब वह चन्द्रापुर सामान्य अस्पताल में भर्ती था, मृतक 
की मृत्यु हो गई । उसकी शव परीक्षा चिकित्सा अधिकारी, भभियोजन साक्षी-१ 
द्वारा की गई ओर प्रदर्श-23 उसके द्वारा तैयार की गई जिसके मतानुसार सभी 
्षतियां मृत्यु के पूवे की थी । मृत्यु का कारण आन्तरिक अंगों पर क्षति 
थो जसे आमाशय, छद्रान्त ओर बृहद्रान्त । आन्तरिक क्षतियों में से प्रत्येक 
सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । अपीलार्थी ने दोषी प 
` होने का अभिबाक्‌ किया और परीक्षण किए जाने का दावा किया तथा मह 
कहा कि जब मैं मुर्च्छा आने पर गिर पड़ा था तब मुझे थाने पर ले जाया गया 
ओर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना 
.विचारण न्यायालय में किसी भी समय ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गर्या 
था कि विचारण के समय भपीलार्थी विकृत चित्त था । दण्ड प्रक्रिया संहिता की 
धारा 313 के अधीन भभिलिखित किए गए अपीलार्थी के परीक्षण के पढ़ते 1६ 
- ओर विचारण आरम्भ होने से पहले उसके आरम्भिक कथन को पढ़ते पर 


उसले पुलिस के कॉगज-पत्रों की परतिया प्राप्त कर ली थी और वह उसे पह | 
सुनाए गए तथा स्पष्टीकरण दिए गए आरोप को समझ गया था और उ | 
दोषी न होने का अभिवाक्‌ किया ओर विचारण किए जाने के लिए दावा कि! हु 


__ यह स्पष्ट रूप से उपदशित करता है कि सेशन न्यायालय में विचारण के 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation; Chandigarh 


| 
| 
£ि 
| 


¢ 


| 
| 


| “नि० प० 1984--मुस्बई 
के 3 


अपीलार्थी सामान्य मानसिक स्थिति का था । वास्तव में, इस अपील में भी यह 
सुझाव नहीं दिया गया है। कि अपीलार्थी विकृत चित्त का था और सेशन न्यायालय 
| में अपने विचारण के दौरान वह कार्यवाहियों को समझने में असमर्थ था । इस 
| न्यायालय में अपील को ग्रहण करने के समय खण्ड न्यायपीठ ने निदेश दिया था 
| कि अपीलार्थी का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराथा जाए और यदि 
अपीलार्थी की मानसिक स्थिति की विशिष्ट अनुभूति के सम्बन्ध में कोई उपचार 
| दिया गया हो तो सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत किए .जाएं,। सुसंगत अभिलेख इस 
न्यायालय के समक्ष पेश किया गथा था और इस त्यायालय ने परिशीलन किया 
! थः । इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस अपील की सुनवाई के समय 
| भपीलार्थी मानसिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति था । विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश 
| ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 में इन निष्कर्षो को उल्लिखित किया है 
(कि मृतक की मृत्यु मानव हत्या सम्बन्धी थी और अभियोजन ने यह्‌ 
साबित कर दिया है कि अपीलार्थी ने क्षतिथां पहुंचाई थीं जिनको चिकित्सा- 
भधिकारी ने सतीश के शरीर पर पाया था भौर ये क्षतियां इस प्रकृति 
की हैं कि सामान्य व्यवहार भें मृत्यु करने के लिए पर्याप्त थीं । 
इस अपील में विचार के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि क्या 
अपीलार्थी अपराध करते के समय विकृत चित्त का व्यक्ति था जिससे कि वह 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार है । 
अभिनिर्धारित--अपील खारिज की गई । ह, 
| निर्णायक समय जिस पर अपीलार्थी की कथित मानसिक स्थिति जो 
स्स भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84-के अधीन छूट पाने के लिए अधिकारी 
भनाती है, उस समय को समझा जाता है जब अपराध किया गया था और 
इस संबंध में भपराध के पहले की, अपराध के समय की भौर अपराध के बाद 
की परिस्थितियां सुसंगत हैं। इस सम्बन्ध में अपराध के पहले के समय पर, 
- परा घटित होने के समय पर और उप्के तुरन्त बाद भपीलार्थी के व्यवहार के 
बारे में साक्ष्य सर्वोपरि महत्वपूर्ण है । इस सम्बन्ध में अभियोजन को युक्तियुक्त 
|. है से परे साबित करना है कि अभियुक्त ने अपेक्षित आपराधिक मन:स्थिति 
| पराध किया था और यह सिद्ध करने का भार विचारण के प्रारम्भ से 
स्त तक अभियोजन पर रहता है । किन्तु यह अखण्डनीय उपधारणा है कि 
्षारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अधीन दिए गए भर्थ में अभियुक्त 
अप्त नहीं था जब उसने अपराध किया था । (पैरा 10) . 
अपौलार्थी की चित्त की विकृत स्थिति के बारे में अभिलेख पर कोई - 
पाक्य प्रस्तुत नहीं किया गया । इस साक्ष्य पर यह निर्धारित करना सम्भव 
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नहीं है कि अपीलाथीं किसी भी समय विकृत-चित्त हो गया था, खासकर | 
र ग | 
| के दिन । लेकिन इसके बावजूद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के ब 
| दण्डिक जिम्मेदारी से छूट के आधार “चिकित्सीय पागलपन” के अर्थ से न| 
है। धारा 84 छूट के लिए यह अपेक्षा करती है कि आपराधिक़ घटना के ष | 
होने के समय अभियुक्त “चित्त विकृति के कारण उस काये की प्रकृति, या ह|| 
कि जो कुछ वह कर रहा है, दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जागो? 
असमर्थ है । (पेरा 12, 14) 


। 
हमला करने के हेतु की कमी से पागलपन का अनुमान नहीं लगा | | 
जा सकता और न पहुंचाई गई क्षतियों को संख्या से, और न इस तथ्य पे णि 1 
अपीलार्थी ने अपराध के बाद भागने की कोई कोशिश नहीं की या आणी 
को खुले रूप से बिना किसी लक्ष्य के किया था, पागलपन का अनुमान ह| 
लगाया जा सकता । अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा मी 
अधीन लिखित कथन में कहीं भी यह नहीं कहा कि अपराध के समय व. 
पागल था और इसलिए वह उस अपने कार्य की प्रकृति, या यह कि जोङ | 
वह कर रहा था वह दोषपूणे या विधि के प्रतिकूल था, जानने में असम पा! ग 
(पेरा 15, 16) 


इसके विपरीत अभियोजन साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि अपीत 

उस समय जब उसने अपराध किया था, अपनी सामाभ्य प्रकृति में कार्य क! 

को प्रज्ञाशक्ति रखता था तथा घटना के समय से पहले ओर घटना के वाद | 

रखता था। दो बच्चों के साक्ष्य से यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्य |. 

जानबूझकर और साशय बच्चों को मिठाई का प्रलोभन देकर इकट्ठा किया 7 | 

उसने आज्ञापक रूप में उनकी परेड कराई और उनको लाइन में खड़ा किया गै 

उनको गोलाई में लाइन में खड़ा किया और उनके हाथ ऊपर उठवाए और ड 

“जय हिन्द” और “इस्दिरा गांधी की जय” के नारे लगवाए । अपीत | 

ः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी लिखित परीक्षा "| 
है > स्वीकार किया है कि पायजासा वस्तु सख्या 2 और कमीज वस्तु प 
। वह कपड़े हैं जितको वह घटना के समय पहने हुआ था और उसने यह १, 
किया है कि उसके ये कपड़े उसी दिन घटना के बाद उसके शरीर से अत, 

किए गए थे, अपीलार्थी की अपराध के समय ओर उसके तुरन्त बाद र | 

समझने की मानसिक स्थिति सामात्य थी । अपराध के घटित होने के १. 
पहले, अपराध घटित होने के समय और उसके.तुरन्त बाद के अपीलाशीं के म 
के बारे में साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि वह मातसि्क 


"हि म बे के मे 
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विक्षुब्ध नहीं था या उस कार्य की प्रकृति के ज्ञान से उसका चित्त विकृत नहीं 
था जिसे वह कर रहा था ओर न यह जानकर कि जो कुछ वह कर रहा था 
यातो विधि के प्रतिकूल या दोषपूर्ण था जो उसे भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 84 के अधीन छूट दिला सकती थी। (पैरा 17) 


पैरा 

[1980] नि० प° 1980 पृष्ठ 703=1979 क्रिमिनल 14 
ला जरनल 403 : केशव राव, भिवसानजी नवले 
बनाम महाराष्ट्र राज्य (Kesheorao Bhiosanji 
Navale Vs. State of Maharashtra); 

[1972] ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 2443 : 15 
शेराल्ली वली मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र राज्य 
(Sheralli Wali Mohammad Vs. State of 
Maharashtra) 
का अवलम्ब लिया गया । 


[1974] ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 216 : भोयामी 10 
भवातू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Oyami Avatu 
Vs. State of Madhya Pradesh); 

[1972] ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 2443: शेराल्ली 10, 15 
वली मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र राज्य (81८1811 Wali 
Mohammad Vs. State of Maharashtra); 

[1971 ] ए० आई० आर०. 1971 एस० सी० 778: रतन 10 
लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Ratanlal 175. The 
State of Madhya Pradesh); 


[1969 ] ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 15 : जयलाल 10 
बनाम दिल्ली प्रशासन (ग. 1.81 /. Delhi 
Administration); 


[1966] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1: भिकारी 9 
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (४11811 95. the State. 
of Uttar Prades); 7; 
[1964] ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1563 : 10 
` दाहियाभाई छंगन भाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य 
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SEE 


बाजीराव ब० महाराष्ट्र राज्य (न्या 
(Dahyabhai Chhanganbhai Thakkar Vs 
State of Gujarat); 


[1961] ए० आई० भार० 1961 एस० सी० 998: मध्य 
प्रदेश राज्य बनाम अहमदुल्‍ला (8141० 61 Madhya 
Pradesh Vs. Anmadulla) 


निदिष्ट किए गए । 


दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1980 की दाण्डिक अपील संख्या 70. 


विचारण न्यायालय के द्वारा दिए गए दण्डादेश और दोष 
विरुद्ध फाइल की गई अपील । | 
अपीलार्थी की ओर से “* श्री डी० एन० कुकडे 


प्रत्यर्थो की ओर से व्य श्री एस० जैड० देशभरतार, सहार | 
सरकारी प्लीडर 
न्यायालय का निर्णय न्या० जोशी ने दिया । 
न्या० जोशी : र र 


यह अपील भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपील 
को दोषसिद्ध ठह्राए जाने और दण्डादिष्ट किए जाने के विरुद्ध अद्भूत हुई! 
अपीलारथी को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया है” , 


2. अपीलार्थी चन्द्रापुर जिले में अहेरी गांव का निवासी है। 5 | 

1979 को दोपहर के करीब 12 बजे, उसके द्वारा सतीश उधव कुरादे 
चाकू से क्षति पहुंचाया जाना बताया जाता है। वह (सतीश) 5 व| 
लड़का था और अहेरी गांव का ही रहने वाला था । उसको इतनी प्राण 
क्षति पहुंचाई थी जिससे उसकी तीन दिन बाद 8 मार्च, 1979 को 1. 

_ बजे मृत्यु हो गई। उस दिन अपीलाथी ने यह वायदा करते हुए कुछ क न 
को इकट्ठा किया कि वह उन्हे मिठाई देगा और उनको 'प्रेम नगर' दिखा. 
के ने बच्चों को लाइन में खड़ा किया और तब गोलाई में र न 

` लिए कहा । तब उसने उन्हे एक लाइन में खड़ा किया और उनसे अपे (|. 
ऊपर उठाने के लिए और 'जय हिन्द' और जा जय? बोत | 
कई । तब अपीलार्थी ने सुनील अभियोजन साक्षी-6 के हाथ पकड़े जो ८ 
- (मृतक) का 12 वर्ष उम्र का बड़ा भाई था। सुनील अभियोजन साक्षी”. 
` झटका दिया ओर अपना हाथ छुड़ा लिया । मा ने धनराज कार 
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पकड़ा जो अपीलार्थी का भतीजा था । धनराज ने उसे यह धमकी दी.कि वह 

इसके बारे में अपने पिता को सूचित कर देगा । इसलिए अपीलार्थी ने उसका 
हाथ छोड़ दिया । अपौलार्थी ने तब सुवर्णा का हाथ पकड़ा जो सतीश (मृतक) 
और सुनील अभियोजन साक्षी “6” की बहुन है, सुवर्णा ने शोर मचाया इसलिए 
अपीलार्थी ने उसका भी हाथ छोड़ दिया । अपीलार्थी ने तब सतीश का हाथ 
पकड़ा । उसने सतीश से अपना हाथ ऊपर उठाने के लिए और सलाम देने के 
लिए तथा “जय” बोलने के लिए कहा । फिर अपीलार्थी ने सतीश को जमीन 
पर लिटा लिया । अपीलार्थी ने अपने पायजामा की जेब से चाकू निकाला और 
सतीश के पेट में घोंपना शुरू कर दिया । उन लड़कों में से एक अभियोजन 
साक्षी '5' जिसका नाम अजय और उम्र 11 वर्ष की थी, भागता हुआ पास 
के सतीश के घर में गया और सतीश की मां मिलनबाई अभियोजन साक्षी '1' 
को सूचित किया कि अपीलार्थी सतीश के पेट को चाकू से काट रहा है । मिलन- 
बाई अभियोजन साक्षी '1' घटना-स्थल पर भाग कर आई और उसने अपने 
लड़के सतीश को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तथा यह भी देखा कि अपीलार्थी 
उसके बगल में बैठा हुआ है और सतीश के पेट में चाकू का ब्लेड घोंप रहा है । 


नारायण अभियोजन-साक्षी '3' भी वहां पर भाग कर पहुंच गया और उसमे» 


अपीलार्थी पर हमला करने के लिए अपने पास के घर से एक लाठी उठा ली। 
इस दौरान मिलनबाई अभियोजन साक्षी '1' ने अपीलार्थी के हाथ से चाकू छीस 
लियः । नारायण अभियोजन साक्षी '3' ने तब अपीलार्थी को पकड़ लिया! ये 
व्यक्ति अपीलार्थी को और घायल सतीश को अहेरी थाना पर ले गये । रास्ते में 
नारायण अभियोजन साक्षी '3' ने मिलनबाई भभियोजन साक्षी “1' के हाथ से 
चाकू ले लिया । अहेरी थाना पर सामबय्या अभियोजन साक्षी 2' द्वारा 
तारीख 5 मार्च, 1979 को 12.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 7' दर्ज 
कराई गई । तारीख 5 मार्च, 1979 के अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श (11 के अधीन 
चाकू वस्तु ] नारायण अभियोजन साक्षी “3' से अभिग्रहण किया गया था । 
रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श '38' यह प्रदर्शित करती है कि चाकू वस्तु-1 
का ब्लेड और हत्या मानवीय खून से अभिरंजित था किन्तु खून का वर्ग निर्धारित 
नहीं किया जा सका । पायजामा वस्तु '2' और कमीज वस्तु ' 3' अपीलार्थी के 
शरीर से तारीख 5 मार्च, 1979 को अभिग्रह ज्ञापन प्रदर्श “13 के अधीन 
अभिग्रहण की गई । रासायनिक विश्लेषक. की रिपोर्ट प्रदर्श-38 यह दशित 
करती है कि इन कपड़ों पर मानवीय खून के धब्बे पाये गये थे, पायजामा वस्तु-2 
पर मानवीय खून के अच्छी-खासी संख्या में खून कें धब्बे 0-1 सेन्टीमीटर से. 
0.5 सेंटीमीटर के व्यास में कई स्थानों पर पाए गए. जबकि कमीज वस्पु-3 
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पर उसके दोनों कफ पर गोलाकार रूप में 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 10 | 
सेंटीमीटर के व्यास में 'ओ' वर्ग के मानवीय खून के धब्बे पाए गए थे । मतकर | 
(सतीश) के शरीर से नीला अण्डरवियर वस्तु-5 अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श-29 | 
तारीख 12 मार्च, 1979 के अधीन अभिग्रहण किया गया था जिस पर रासायनिक || 
विश्लेषक द्वारा वर्ग 'ओ” मानवीय खून के धब्बे पाए गए थे | शव-परीक्षा के 
समय लाश से मनीला वस्तु-4 हटाई गई और अभिग्रहण ज्ञापन प्रदशे-39 तारीख | 
14-3-1979 के अधीन अभिग्रहण किया गया और रासायनिक विश्लेषक हे | 
हारा उसकी रिपोर्ट प्रदशे-38 के द्वारा यह पाया गया.कि उस पर मानवीय || 
खून के धब्बे थे किन्तु खून का वर्ग निर्धारित नहीं किया जा सका । | 


3. अहेरी पर सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डा० बाबूराव | 
पदपल्लीवार अभियोजन साक्षी-8 ने सतीश का तारीख 5 मार्च, 1979 को | 


दोपहर के 1.15 बजे परीक्षण किया । उसने सतीश के शरीर पर निम्नलिदित | 
क्षतियां {पाई :-- 


(1) 1/2? % 1/4” साइज का वेधित घाव जिसको तापते की | 
सलाई से घाव की गहराई नहीं जांची गई और जो नाभि कें अर | 
2” और दाई तरफ उदर पर थी। | 


(2) 1/3” 1/4” का वेधित घाव जिसे सलाई से नाप | 
नहीं गया था जो उदर पर नाभि से 4” ऊपर बाई तरफहै। | 
(3) छाती के बाई चूचुक के 2” नीचे 1/2” 21/4 * | 
छिद्रत घाव । ~ 

(4) बाई हाथ की तरफ छाती की बाई तरफ उदर पर संख्या | 


20 बहु छिद्रत छिछले घाव। (तारीख 5 मार्च, 1979 के चिकि | 
प्रमाण-पत्र प्रदशँ-20 के अनुसार) | 


डा० बाबूराव पदपल्लीवार अभियोजन साक्षी-8,के मतानुसार यह क्षतियां चाई || 
वस्तु-1 के द्वारा पहुंचाई जा सकती थी । डा० बाबराव पदपल्लीवार अभियो | 
स्मक्षी-8 ते यह पाया कि मनीला वस्तु-4 जो मृतक की थी वह कटी हुई 
और वह चाकू वस्तु-1 द्वारा काटी जा सकती थी । 


( 4. डा० बाबूराव पदपल्लीवार अभियोजन साक्षी-8 ने चन्द्रापुर के पु । 
_ अस्पताल के लिए घायल सतीश को भेजा । जब वह चन्द्रापुर साब | 
` अस्पताल में भर्ती था तो तारीख 8 मार्च, 1979 को पूर्वाह्न 11 धि 

सतीश की मृत्यु हो गई । उसकी शव-परीक्षा तारीख 9 मार्च, 1979 को म 
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10.10 बजे और 10.15 बजे के बीच में चिकित्सा अधिकारी डा० बाबाजी, 
कल्लूरवर अभियोजन साक्षी-9 सार्वजनिक अस्पताल चद्रापुर द्वारा की गई 
और तारीख 9 मार्च, 1979 को प्रदर्श-23, उसके द्वारा तैयार की गई। 
जो शव परीक्षा के बारे में टिप्पणी, है । डा० बाबाजी कल्लरवर अभियोजन 
साक्षी-9 ने लाश पर निम्नलिखित बाहरी क्षतियां पाईं 
(1) उदर पर लगभग 8 सेंटीमीटर का टांके लगे हुए घाव । 
) उदर पर दाई तरफ 1 सेंटीमीटर का टांके लगे हुए घाव । 
) उदर पर बाई तरफ 1 सेंटीमीटर का टांके लगे हुए घाव । 


) छाती पर बाई तरफ 1 सेंटीमीटर का टाके लगे हुए घाव । 


( 
( 
(4 
(5) दाई स्कंध पर लगभग 1 सेंटीमीटर का टांके लगे हुए घाव। 
(6) वाई स्कंध पर लगभग 1 सेंटीमीटर का टांके लगे हुए घाव। 
( 7) वाई भजा पर लगभग 1 सेंटीमीटर का टांके लगे हुए घाव । 
(8) दाई अवजत्रुक पर लगभग 1 सेंटीमीटर का टांके लगे 
हुए घाव । 
(9) बाई अवजत्रुक पर लगभग 1 सेंटीमीटर का टांके लगे 
हुए घाव । 
(10) दाई टांग पर वैनी पर छेदन घाव । 
(11) उदर पर चमड़ी की गहराई में छोटे-छोटे छिद्रक बहु 
क्षतियां । 
शव की आन्तरिक परीक्षा पर डा० बाबाजी कल्लूरवर अभियोजन साक्षी-9 ने 
निम्नलिखित आन्तरिक क्षतियां पाई :-- 


(1) आमाशय पर बड़ी गोलाई में लगभग 3 सेंटीमीटर के टांके 


लगे हुए घाव । 
(2) आमाशय पर 2 मिलीमीटर का छिद्रक टांके लगे 
इए घाव । 
छुद्रान्त 
(3) श्रोणिफलक पर 2 मिलीमीटर के ऐसे 2 टांके लगे हुए 


घाव | 
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बृहद्रान्त 
(4) बृहद्रान्त कालन के अनुप्रस्थ, पर लगभग 1 मिलर 
लम्बाई में उदरीय गुहा पर टांके लगे हुए घाव । 


कुछ-कुछ हरा काला तरल पदार्थ मौजूद है । कुछ-कुछ हरे बाह 
तरल पदार्थ का होना यह प्रकट करता है कि पित्त बदला हुआ है बोर | 
क्षतियों में से बदला हुआ खून रिस रहा है। 
यह सभी क्षतियां मृत्यु के पुवे की थीं । मृत्यु का कारण आन्तरिक अंगों ए |. 
क्षति थीं जैसे आमाशय, छुट्राग्त और बृहद्रान्त। आन्तरिक क्षतियों मे| 
प्रत्येक प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। | 


5. अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक्‌ किया और परीक्षण गि 

जाने का दावा किया । उसने सुसंगत अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार किया ||| 

> अभियोजन साक्ष्य के बारे में उससे साधारणतः पूछा गया--(प्रदर्श-3 पर प्र 

संख्या 1) अपीलार्थी ने यह कथन किया :--“मैं उस समय के बारे में || 

जानता, जब यह घटना घटित हुई थी ।” उसने यह स्वीकार किया है कि मे|| 

थाने पर ले जाया गया था । पायजामा और कमीज (वस्तु संख्या 2 और) 

के अभिग्रहण के बारे में पूछने पर जो अपीलार्थी के शरीर पर से अभिगर | 

किए गए थे और जिन पर खून के धब्बे थे और सतीश के कपड़ों के अभि | 

और चाकू वस्तु संख्या-1, के अधिग्रहण के बारे में पूछने पर अपीलार्थी ने # | 

संख्या “7' के जवाब में यह कथन किया :-- र 

“मैं कमीज और पायजामा वस्तु संख्या “2” और '3' की | 

हुए था जितको अब मैंने सावधानीपूर्वक देखा है । मैं यह नहीं बी | 

र कि पैंट और मनीला वस्तु संख्या '4 और “5? क्या सतीश के श्र | 

पर थे । उस समय मेरे कपड़ों पर खून के कोई धब्बे नहीं थे कि. 

पर पातत की पीक के लाल धब्बे हो सकते थे । मैं अब चाई हा अ 

संख्या '1' को ध्यानपुर्वक देखता हूं । यह मेरा है । यह सत्य नही | 

सैंने सतीश को चाकू घोंपा था ।” ह । f 

. सुनील अभियोजन साक्षी “6' के साक्ष्य के बारे में प्रश्‍न संख्या '9' के पुढे ; 
 जोअंपीलाथी द्वारा सुनील और फिर धनराज और सुवर्णा के हाथ य 

 , बारे में है, अपीलार्थी ने यह कथन किया :-- ` ठ 
. “धनराज मेरा भतीजा है। मैं नहीं जानता कि वया त क 
. का हाथ पकडा था और उसने अपने हाथ को झटका देकर षा 
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था । मैं यह भी नहीं जानता कि क्या मैने धनराज का हाथ पकड़ा 

था । सुवर्णा सुनील की बहन है । मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा ।” 
अपीलार्थी द्वारा सतीश का हाथ पकड़ने और उसके बाद उसे चाकू घोंपने के 
बारे में प्रश्‍न संख्या '10' पूछने पर अपीलाथीं ने कथन किया :- 


“यह असत्य है । मैं इसके बारे में नहीं जानता ।” 


अपीलार्थी से मिलनवाई अभियोजन साक्षी ']' के द्वारा चाकू छीनने 
और नारायण भभियोजन साक्षी '3' द्वारा अपीलाथी पर हमला करने के लिए 
लाठी का उठाना और तब अपीलार्थी को पकड़ना, के बारे में प्रश्‍न सं० 11 
पूछने पर अपीलार्थी ने यह कथन किया :-- 


“मैं नहीं जानता क्या कि सतीश की मां ने मुझसे चाकू छीना 
था । मैं नहीं जानता कि क्या लाठी उठाई गई थी और तब मुझे पकड़ा 
गया था।” 

सतीश को चाकू द्वारा क्षति पहुंचाने के बारे में ओर अपीलार्थी और सतीश के 
कपड़ों पर खून के धब्बे आने के बारे में प्रश्‍न सं० 12 पूछने पर अपीलाथीं ने यह 
कथन किया :-- 

“मैंने सतीश को क्षतियां नहीं पहुंचाई । यह सत्य है कि कमीज 
ओर पायजामा वस्तु संख्या '2' और 3, मेरे शरीर पर थे । उन पर 
खून के कोई धब्बे नहीं थे । मैं नहीं जानता कि सतीश के शरीर 
पर क्या कपड़े थे । ” 

मिलनवाई के इस साक्ष्य के बोरे में कि जब अपीलार्थी को थाने ले जा 

रहे थे तब अपीलार्थी उसकी तरफ भागा और अपना चाकू वापस करने को 

कहा और कहा कि भले ही वह थाने पर रिपोर्ट कर दे, के बारे में प्रश्‍न' | 

सख्या 16 के जवाब में अपीलार्थी ने कथन किया :-- | 

। “यह असत्य है। मैंने उससे चाकू नहीं मांगा | 

प्रन संख्या 19 ,जो मिलनबाई अभियोजन साक्षी '1' के द्वारा न 

पाक वस्तु सख्या '1' की पहचान करने जिस चाकू से अपीलार्थी ने सतीश 

क्षतियां पहुंचाई थीं, के साक्ष्य के बारे में उत्तर में अपीलार्थी ने कथन 
किया = > ; स 

: > Ir 

“चाकू वस्तु 1 मेरे हाथ में नहीं था! बाकी का झूठ हैं। स 

फन संख्या ‘587 के उत्तर में अपीलार्थी ने यह मंजूर किया था कि पायज 
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और कमीज वस्तु संख्या '2' और '3' अपीलार्थी के शरीर से पंचनामा प्रदर्श 
४13' के अधीन अभिग्रहण किए गए थे। अंत में जब उससे प्रश्‍न संख्या * 64 
पूछा गया कि अपीलार्थी को और कुछ कहना है, तव अपीलार्थी ने कथन 
किया :-- 


“उस समय मैं मूर्च्छा आने के कारण गिर गया था। मैं नहीं 
जानता । उस समय से पहले मैं विक्षिप्त व्यक्ति की तरह व्यबहार 
कर रहा था । मैं तकलघाट पर मित्त बाबा के पास गया था। मैं | 
बिल्कुल ठीक होने पर वापस आ गया था । तब मेरी शादी हुई और 
उसके. बाद फिर मेरे स्वभाव में दुवारा परिवर्तन आया । तब मैं | 
चालूपल्ली के विसरू पाटिल के प्रास गया। मैं विसरू पाटिल के पास जा 
रहा था । मैंने किसी अस्पताल से दवाई नहीं ली । में सिर्फ विसह || 
पाटिल के पास जा रहा था । जब मैं मूर्च्छा आने पर गिर पड़ा था तब | 
मुझे थाने पर ले जाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था। | 
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना ।” | 

'अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । | 
6. विचारण न्यायालय में किसी भी समय ऐसा कोई भी सुझाव नहीं | 
दिया गया था कि विचारण के समय अपीलार्थी विकृत-चित्त था । दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अपीलार्थी के परीक्षण |; 
'के पढ़ने पर और विचारण आरम्भ होने से पहले उसके आरम्भिक कथन को 
'पढ्ने{पर कि उसने पुलिस के कागज-पत्रों की प्रतियां प्राप्त कर ली थीं और # | 
उसे पढ़कर सुताए गए तथा स्पष्टीकरण किए गए आरोप को समझ गयाथ ह 
और!उसने दोषी न होने का अभिवोक्‌ किया और विचारण किए जाने के तिए | | 
दावा किया, वह स्पष्ट रूप से उपदशित करता है कि सेशन न्यायालय * || 
विचारण के समय अपीलार्थी सामान्य मानसिक स्थिति का था। यह निर्धार्खि ! 
किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने व्यवस्थित रूप से और सही रूप से वि 
करते हुए उससे विचारण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया, जो विचार्श 
न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभितिर्थि : 
किया गया था । कुछ प्रश्‍नों का उसने यह जवाब दिया कि अभिकथन शूर है 
` कुछ प्रश्तों का उसने यह उत्तर दिया कि वह नहीं जानता था । कुछ अमिक | 
को स्वीकार कर लिया गया और दूसरों का उसने समुचित रूप से च 
देने का प्रयत्न किया । वास्तव में, इस अपील में भी यह सुझाव नहीं दिरा 
_ है कि अपीलार्थी विकृत-चित्त का था और सेशन न्यायालय में अपने विचार. || 
दौरान वह कॉर्येवाहियों को समझने में असमर्थं था । | > 
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7. इस न्यायालय में अपील को ग्रहण करने के समय न्यायालय के खण्ड 
त्यायपीठ (न्या० कोतवाल और न्या० पुराणिक) ने निरेश दिया था कि अपीलार्थी 
का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराया जाए और इस वात पर विशेष 
जोर दिया गया कि यदि अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में कोई 
उपचार दिया गया हो, तो सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं । सुसंगत अभिलेख 
इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और इस न्यायालय ने उसका 
परिशीलन किया श्रा । अपीलार्थी का परीक्षण नागपुर में मानसिक चिकित्सालय के 
चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तारीख 1 अगस्त, 1980 को क्रिया गया था, और 
नागपुर के मानसिक चिकित्साल्य के चिकित्सा अधीक्षक ने अपने प्रमाण-पत्र 
तारीख 4 अगस्त, 1980 के द्वारा यह रिपोर्ट दी थी :--- 


“यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री बाजीराव ओकत्‌ 
पृटकर (ओ० पी० डी रजिस्ट्रेशन संख्या 5262 तारीख ।-8-198 0) 
का परीक्षण किया है, जो नागपुर केन्द्रीय कारागार द्वारा उसकी 
मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में मेरी राय के लिए भेजा गया था । 
परीक्षण के बाद मैं निम्न निष्कर्ष पर पहुंचा हें :-- 
वह प्रश्नों का सुसंगत रूप से उत्तर देता है। 
वह्‌ दिन, स्थान और व्यक्ति को निश्चित बताता है । 
वह भावनात्मक रूप से पर्याप्त और समुचित हे । 
इस समय वह प्रत्येक मानसिक बीमारी से मना करता है । 
वह उससे पूछे गए प्रश्नों के हर पहलू को समझने में समर्थ है । 
ओर उसके द्वारा किए-गए प्रत्येक कार्य, यदि कोई हो तो, के परिणाम 
को भी समझता है । 
वह अपने स्वास्थ्य में अर्न्तंदृष्टि रखता है । वह क्षीण बुद्धि वाला 
व्यक्ति हे (बुद्धि परीक्षण 78%) ।” * 
इस रिपोर्ट के परिशीलन पर उस खण्ड न्यायपीठ ने इस अपील को 
12 अगस्त, 1980 को ग्रहण कर लिया । उसके बाद जब यह भपील 
इस न्यायालय की दूसरी खण्ड न्यायपीठ (न्या० वेकर और न्या० पुराणिक) 
समक्ष सुनवाई के लिए आई तो 2 सितम्बर, 1982 को अपीलार्थी 
हालत के संबंध में मानसिक चिकित्सालय से रिपोर्ट मंगायी गयी थी। 
अपीलार्थी का दुबारा तारीख 8 जनवरी, 1983 को मानसिक चिकित्सालय, 
भागपुर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया और निम्नलिखित 
अमाणित किया गया :-- * 
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“यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाजीराव ओकतू पटकर 
का नाम ओ० पी० डी० में रजिस्ट्रीकरण संख्या 1114 पर तारीख 
8 जनवरी, 1983 को रजिस्ट्रीकृत किया गया । 


मैंने आज सावधानीपूर्वक उसका परीक्षण किया है और यह 
पाया है कि वर्तमान में उसकी मानसिक स्थिति निम्नलिखित है :-- 


“स्वस्थ और बिल्कुल सुव्यवस्थित । 
*--वातचीत सुसंगत और सामंजस्यपुणे करता है । 
***मनोवेग संतुलित है । 

***समझने की शक्ति पर्याप्त है । 


---समय, स्थान, व्यक्ति, तारीख व दिन और मास और 
साल को सही व निश्चित बतलाता हे । 
***स्मृति अच्छी है । 
इसके बाद अपील की सुनवाई 28 जनवरी और 29 जनवरी, 1983 को की 
गई । इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी 
मातसिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति था । अपीलार्थी के लिए नियुक्त किए 
गए अधिवक्ता श्री डी० एन० कुकडे द्वारा इसके विपरीत कोई भी सुझाव नहीं 
-दिया गया है। 
8. इस प्रकार अब हम अपील के गुणागुण पर विचार करते हैं । 


9. विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 9 भोर 10 
में इन निष्कर्षों को उल्लिखित किया है कि मृतक सतीश को मृत्यु एक मातव 
हत्या थी और अभियोजन ने यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थी 
ने क्षतियां पहुंचाई थीं जिनको चिकित्सा अधिकारी ने सतीश के शरीर पर 
पाया था और ये क्षतियां इस प्रकृति की हैं, कि मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारितं 
करने के लिए पर्याप्त थीं । विचारण में प्रस्तुत किए गए अभियोजन साक्ष्य के 
परिशीलन पर हमारे लिए यह विल्कुल स्पष्ट है कि ये निष्कर्ष. सही हूँ और 
सीधे स्वीकार किए जा सकते हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने चाकू वस्ठु- सै 
` सतीश पर हमला करते के मुद्दे पर, विस्तृत मौखिक साक्ष्य है। यह साक्ष्य 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षियो के परिसाक्ष्य में समाविष्ट हैं जिसमें मिलनबाई अभियो 
___ साक्षी "1९, नारायण अभियोजन साक्षी 3) सूर्य प्रकाश अभियोजन साकी i 

ओर अपीलाची दारा सडे किए बच्चे, जिनका नाम अजय अयो 
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साक्षी '5' जिसकी उम्र 11 वर्ष और सुनील उम्र 12 वर्ष जो मृतक का 

भाई है! प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श “7” तारीख 5 मार्च, 1979 को ह 
थाने पर दोपहर के 12.30 बजे यानी घटना के आधे घण्टे के अन्दर सामबय्या 
अभियोजन साक्षी '2' द्वारा दर्ज करा दी गई थी जो स्वयं अपने को घटना का 
साक्षी होने का दावा करता है । प्रथम सुचना रिपोर्ट प्रदर्श 7” में सतीश पर 
अपीलार्थी द्वारा चाकू से हमला किए जाने की घटना का वर्णन है और प्रथम 
सूचना रिपोर्ट प्रदर्श '7' के परिवर्णन से भी यह प्रदर्शित होता है कि सामबय्या 
अभियोजन साक्षी '2', जिसने रिपोर्ट दर्ज की थी, ने घटना देखी थी । किन्तु 
इस मुद्दे पर सामवय्या अभियोजन साक्षी '2' द्वारा मुख्य परीक्षा में कहे गए 
अप्रत्याशित वाक्य के द्वारा कुछ संदेह उत्पन्न होता हे जहां पर वह यह कहता 
हैः--“मैंने अभियुक्त को सतीश के चाकू घोंपते हुए नहीं देखा ।” इस अभिकथन' 
की दृष्टि से हम सामवय्या अभियोजन साक्षी '2' को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप 
में मानने में कुछ हिचकिचाते हैं । किन्तु उसके परिसाक्ष्य को अलग करने के 
बावजूद भी हमारे पास अन्य कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य हे जिनका 


| नाम मिलनवाई अभियोजन साक्षी '1', नारायण भभियोजन साक्षी '3', अजय 
| अभियोजन साक्षी '5', सुनील अभियोजन साक्षी '6' और सूर्य प्रकाश अभियोजन 
। साक्षी 7 हैं। उनका साक्ष्य सुसंगत है और मंजूर करने योग्य है । पुलिस 
| 7 अजय अभियोजन साक्षी '5' और सुनील भभियोजत साक्षी “6” के कथन को 
| तारीख 5 माचे, 1979, उसी समय तत्परता से अभिलिखित किया था जबकि 
) धत्य साक्षियों के कथन को दूसरे दिन 6 मार्च, 1979 को अभिलिखित 


किया था। यद्यपि अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के 
अधीन उल्लिखित किए गए अपने कथन में यह कहा है कि वह घटना के समय 
| मर्छ आने के कारण गिर पड़ा था । (प्रश्‍न संख्या 64 के उत्तर को देखिए) 
इन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियो के समक्ष इस प्रकार का कोई भी सुझाव नहीं रखा 
: त सिवाय अजय अभियोजन साक्षी 5 को दिए गए मूर्च्छा के सुझाव के । 
i विपरीत कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के समक्ष यह सुझाव रखा गया था कि 
| यपीलार्थी किसी पेड़ पर चाकू से कुछ खोद रहा था और दुभग्यिवश चाकू 
सतीश के ऊपर गिर पड़ा । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने इस सुझाव को मंजूर नहीं 
को यो चाकू वस्तु-1 जिस पर मानव खून के धब्बे थे और उसे 5 मार्च, 1979 
रता से अधिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श “11” तारीख 5, मार्च, 1979 के 
ह किए गए. अभिग्रहण और अपीलार्थी के शरीर से 5 मार्च; 1979 को 
- जामा वस्तु संख्या '2' और कमीज वस्तु '3' के अभिग्रहण ज्ञापन संख्या 
| 1 13 के अधीन किए गए अभिम्रहण द्वारा सम्पुष्ट किया गया है । जैसा कि - 
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पहले निर्धारित किया गया है कि रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदशे 3 
यह प्रदर्शित करती है कि अपीलार्थी के पायजामा वस्तु संख्या-2 पर मानवीय 
खून के धब्बे थे और अपीलार्थी की कमीज वस्तु संख्या '3' पेर अधिकतर कफों 
पर मानवीय खून के अधिक धब्बे थे जो खून 'ओ' वर्ग का था, जो मृतकके || 
खून के वर्ग का था । इस अनाक्षेपित चिकित्सा साक्ष्य से यह प्रदर्शित होता है | 
कि मृतक को पहुँचाई गई क्षतियां सामान्य व्यवहार की प्रकृति में मृत्यु पहुंचाने || 
के लिए पर्याप्त थीं । | 

10. इस अपील में विचार के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है 
कि बया अपीलार्थी अपराध करने के समय विकृत-चित्त का व्यक्ति था जिसे | 
कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अधीन छूट प्राप्त करने वा | 
हकदार है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 इस प्रकार है:— 


“84. कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्व।रा की जाती | 
है, जो उसे करते समय चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति 
या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूत 
है, जानने में असमर्थ है ।” 

जब यह अच्छी तरह सिद्ध है कि समय का निर्णायक मुद्दा जिस 7९ 
अपीलाथी की कथित मानसिक स्थिति जो उसे भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 84 के अधीन छूट पाने का अधिकारी बनाती है, उस समय को समी 
जाता है जब अपराध किया गया था और इस सम्बन्ध में अपराध के पहले बी. | 
अपराध के समय की और अपराध के बाद की परिस्थितियां सुसंगत हुँ। श 
. सम्बन्ध में अपराध के पहले के समय पुर, अपराध घटित होने के समय i 
और उसके तुरन्त बाद अपीलार्थी के व्यवहार के बारे में साक्ष्य सर्वोपरि महत्व 
है । इस सम्बन्ध में अभियोजन को युक्तियुवत संदेह से परे साबित कशा 
है कि अभियुक्त ने अपेक्षित आपराधिक मन:स्थिति से अपराध किया था औं 
सिद्ध करने का भार विचारण के प्रारम्भ से अन्त तक अभियोजन पक्ष प र्हा 
हे । किन्तु यह्‌ एक अखण्डतीय उपधांरणा है कि भारतीय दण्ड संहिता ` || 
धारा 84 के अधीन दिए गए अर्थ में अभियुक्त विक्षिप्त नहीं था जब ड 
अपराध किया था । अभियुक्त इस उपधारणा को मौखिक साय, दसे 
साक्ष्य तथा पारिस्थितिक साक्ष्य को पेश करके खंडित कर सकता था! 
अभियुक्त पर यह सिद्ध करने का भार उससे अधिक नहीं है जो ठ 
कार्येवाहियों में पक्षकार पर होता है। फिर भी, अभियुक्त निष्कर्ष ६ 
स्थिर नहीं कर सका कि जब उसने अपराध किया था, वह उस समर्य 
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था । न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और अभियोजन 
द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के द्वारा न्यायालय के मस्तिष्क में अभियुक्त 
के आपराधिक मन:स्थिति सहित अपराध के एक या अधिक संघटक के बारे में 
युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न कर सकता है और उस मामले में न्यायालय अभियुक्त 
को इस आधार पर दोषमुक्त करने का हकदार होगा कि अभियोजन ने परे 
सिद्ध करने के भार को पुरा नहीं किया था। इन विभिन्न सिद्धान्तो को 
अनेक मामलों द्वारा निर्धारित किया गया है जिनका हम नीचे वर्णन कर 
सकते हैं :-- 
- मध्य प्रदेश राज्य बनाम अहसदुल्ला' 
दहियाभाई छंगन भाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य? 
भिकारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य? 
जय लाल बनाम दिल्ली प्रशासन 
रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 
शेरालली वली मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र राज्य" 
7. ओयामी अयातू बनाम मध्य प्रदेश राज्य' 
11. अभियोजन की तरफ से अपीलार्थी की मां रहीबाई अभियोजन 
साक्षी (15' का परीक्षण किया गया । उसने कथन किया/ कि अपीलार्थी की 
शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी और शादी के बाद वह उससे अलग रह रहा था। 
वह बच्चों के साथ खेल रहा था। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था लेकिन 
इसके बारे में कोई अभिलेख नहीं है। रहीबोई अभियोजन साक्षी !15' के 
मतानुसार अपीलार्थी ““थोड़ा-सा विक्षिप्त की तरह व्यवहार कर रहा था। 
वह बिल्कुल पागलों की तरह हर समय व्यवहार नहीं कर रहा था। बहू 
साधारण रूप से भगवान की प्रार्थना किया करता था। वह अगरबत्ती जलाया 
करता था और अपने काम को जाता था।” उसने मुख्य परीक्षा में भी यह 
स्वीकार करते हुए यह साक्ष्य दिया :--- 
Ores नाक 


ए० भाई० श्रार० 196] एस० सी० 998 Ri £ 
ए० धाई० आर० 1964 एस० सी० 1563 
९० आई श्रार० 1966 एस० सी० 1, ` 
९० ग्राई० श्रार० 1969 एस० सी० 15. 
| °° भाई० ग्रार० 1971 एस० सी० 778. 
» ९° भाई० भ्रार० 1972 एस० सी० 2443. 
9० भाई० म्रार० 1974 एस० सी० 216. 
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प्रस्तुत नहीं किया गया । 


ˆ बातें करता था । अपीलार्थी दूसरों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था 


५३8 बाजीराव ब० महाराष्ट्र राज्य (न्या० जोशे) | तं 


“वह अपने काम को बिल्कुल ठीक ढंग से कर रहा था, और वह | 
समझदारी से बातचीत कर रहा था ।” 


प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिपरीक्षा में रहीवाई अभियोजन साक्षी '15' ने यह कहा था 1 
कि अपीलार्थी 3 वर्ष पहले पागल हो गया था और वह उसे एक मित्त बाबा | 
के पास ले गई थी और उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया थां और उसकी | 
शादी कर दी गई। शादी के बाद उसने लगभग 4 दिन तक ठीक रूपये | 
व्यवहार किया । वह रहीबाई से गुस्से में बातचीत किया करता था । रहीवाई | 
अभियोजन साक्षी '15' ने यह कथन किया कि वह यह नहीं जानती कि || 
अपीलार्थी की पत्नी ने उसे क्यों छोड़ दिया । वह शादी के बाद से कोई कां । 
नहीं कर रहा था, वह बच्चों के साथ डोलता था । रहीबाई अभियोजन साक्षी | 
४15' ने यह कथन किया कि वह उसकी शादी के बाद अपीलार्थी को चारपल्ती || 
के विसरू पाटिल के पास ले गई थी क्योंकि अपीलार्थी पागल हो गया था। | 
बह गाने गाता रहता था । वह कोई अन्य कार्य नहीं कर रहा था। लोग झे | 
पागल कहते थे । छोटे बच्चे उसके पीछे पागल कहते हुए भागते थे | ततो | 
मित्त बाबा और न विसरू पाटिल की प्रतिरक्षा हारा परीक्षा की गई! | 
अपीलार्थी के चित्त की विकृत स्थिति के बारे में अभिलेख पर कोई भी. साक्ष 


12. अभियोजन ने सुरेखा अभियोजन साक्षी “14”, जो अपीलार्थी | 
` पत्नी थी, की भी परीक्षा की । उसने यह कथन किया कि उसकी शादी अपीलार्षी | 
के साथ दो वर्ष पूव हुई थी और वह अपीलार्थी के साथ लगभग 6 महीने र | 
थी । उसके बाद वह अपने माता-पिता के साथ रहने भद्रावती चली गई! 
सुरेखा अभियोजन साक्षी '14' ने जो कुछ कथन किया, वह यह ता ति 
४'अपीलार्थी हमारी तरह सही व्यवहार नही करता था। वह अधिकतर 
के बारे में बातें करता था । वह कुछ समय के अच्तराल के बाद गलत त 
व्यवहार किया करता था ।” प्रति-परीक्षा में उसने यह्‌ स्वीकार किया. 
'शादी के बाद लगभग 15 दिन तक अपीलार्थी ने सब्जी बेचने का काग |. 
'किया । उसके बाद उसने कोई कार्य नहीं किया । कई बार वह कई त || 


` ईश्वर के बारे में अधिक बातें करता था। अपीलार्थी ने उसको चार वार 
था । यह उसका कुल साक्ष्य है । ; र 


ः र - _ 13. मिलनबाई अभियोजन साक्षी ४7, अजय अभियोजन साक्षी * 
र सुनील अभियोजन साक्षी “6'की प्रति-परीक्षा मे उनसे यह समर्थ श 
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गया था कि भषीलार्थी सब्जी बेचता था । प्रतिपरीक्षा में नारायण अभियोजन 
साक्षी 3' से यह उत्तर दिलवाया गया था कि सब्जी बेचने के कार्य को 
छोड़ने के बाद अपीलार्थी ईटों के भट्टे का व्यवसाय कर रहा था । अभियोजन 
साक्षियों ने यह मना किया कि अपीलार्थी अपनी शादी से पहले या शादी के 
बाद पागल हो गया था या वह पागलों की तरह गांव में घमा करता थाया 
वह विसंगत बातें करता था या गांव के बच्चे उसके पीछे पागल कहते हुए 
चलते थे । अजय अभियोजन साक्षी '5' और सुनील अभियोजन साक्षी '6! का 
कहना है कि घटना के दिन अपीलार्थी ने बच्चों को यह कहते हुए इकट्ठा 
किया कि वह उनको प्रेम नगर दिखाएगा और उनको मिठाई देगा और उसने 
उनको लाइन में खड़ा किया और गोलाई में चलाया और उनके हाथ ऊपर 
उठाए और “जय हिद', 'इन्दिरा गांधी की जय के नारे लगवाए और अपीलार्थी 
ने यह कहते हुए गाना भी गाया कि बह प्रेम नगर का राजा है ।. 


14. इस साक्ष्य पर यह निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि अपीलार्थी 
किसी भी समय विकृत चित्त हो गया था, खासकर सिर्फ घटना के दिन । 
लेकिन इसके बावजूद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अधीन दाण्डिक 
जिम्मेदारी से छूट के आधार “चिकित्सीय पागलपन” के अर्थ से भिन्न है । 
धारा 84 में छूट के लिए यह अपेक्षित है कि आपराधिक घटता के घटित होने 
'के समय अभियुक्त “चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि 
जो कुछ वह कर रहा है, दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमथं 
है।” जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने केशव राब भिवसनजी 
जेवले बानम महाराष्ट्र राज्य' में निर्धारित किया है :-- 


PO जर नार र्‍ 5 


सनक या विचित्र व्यवहार या ऐसी मानसिक विकलता (अस्त? 
व्यस्तता) जो विधि में यथाज्ञात,:पागलपन की कोटि में नहीं भाती है, 
किसी व्यक्ति को अपने कार्य के परिणामों से मुक्त नहीं करेगी । यह 
उपदशित करने के लिए अभिलेख में कोई बात नहीं है कि, यदि यह 
मान भी लिया जाता है कि अभियुक्त सनकी या विचित्र स्वभाव का 
था या दूसरों को मारने-पीटने की उसकी आदत बन गई थी या दो 
मास पूर्वं उसकी पत्नी के द्वारा उसे छोड़. दिए जाने के कारण उसका 
मस्तिष्क अस्त-व्यस्त हो गया था, कया कौशल्या पर हमला करने कें 


ha नि ; 2 र; 
* १० 1980 मुम्बई, पृष्ठ 70, 1979 क्रिमिनल ला जर्नल 403- 
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खण्ड न्यायपीठ ने आगे पैरा 10 में यह मत व्यक्‍त किया :-- 
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के कारण, परिणाम या उत्तरदायित्व के बोध के बिता, 
` संरक्षण किसी व्यक्ति को उस स्थिति में प्राप्त नहीं होता है 
था, भले ही उसे उस बात की जानकारी न हो कि 


_ प्रतिकूल था। इसी प्रकार, उस स्थिति में भी-संरक्षण प्राप्त 
है यदि उसे यह जानकारी हो कि जो कुछ वह कर रहा थ! 


बाजीराव ब० महाराष्ट्र राज्य (स्या, गोर | 


समय उसकी मनोदशा ऐसी थी कि वह अपने कार्य की प्रक: 
परिणामों को जानने में असमर्थ था या यह कि जो कुछ वह क? 
था, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, जिससे कि भारतीय 
संहिता की धारा 84 के अधीन वह छूट का हकदार हो सके |” 


10. अभियुक्त के मामले को भारतीय दण्ड संहिता की प्राग, 
के अधीन 'लाने के लिए यह सिद्ध करना अभियुक्त का कार्य है 
चित्त-विकृति के कारण वह अपने कार्य की प्रकृति को जानेया 
जानने में अक्षम था कि जो कुछ वह कर रहा था, वह दोप|' 
विधि के प्रतिकूल था । धारा 84 इस प्रकार है | 


“कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति ब्रा | 
जाती है, जो उसे करते समय. चित्त-विकृति के कारण उन 
की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह 
या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है 1” 


इस प्रकार इस धारा द्वारा अभिकथित चित्त-विक्ृति के | |. 
में उत्तरदायित्व की विधिक कसौटी अधिकथित की गई है। पाश 
द्वारा अधिकथित इस कसौटी द्वारा।ही, जो चिकित्सीय कसोटी ऐ"|. 
है, किसी कार्ये की आपराधिकता को अवधारित क्रिया जाना है? | 
ऐसा व्यक्ति, जो किसी मानसिक रोग के कारण अपने ही आप | 
नियंत्रित करने से रोक दिया जाता है या ऐसा,व्यक्ति जो, ४, 
कष्ट द्वारा, अपने काये की नैतिक प्रकृति को प्रमाणित करने * | 
से वंचित हो जाता है, इस धारा के फायदे का हकदार होंगी || 


ब्यक्ति जिसका सत विक्षुब्ध है और तदद्वारा तर्क-शक्ति से 1) 
दवा 


= 


के समान ही हे । वह मानवीय प्राणी कम, पशु अधिक 
इस बात की जानकारी हो कि वह कार्य, जो उसने किया १ | 


बहु | 


के प्रतिकूल था, भले ही उसे इस बात की जानकारी १ 
दोषपुर्ण था । पागलपन के आधार पर प्रतिरक्षा को सिड ग 


Ee ह. कट 
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यह अवश्य ही सिद्ध किया जाना चाहिए कि कार्य किए.जाने के समय 

अभियुक्त मानसिक रूपं से पीडित था और उसमें ऐसा तर्क दोष था 

जिससे वह उस कार्य की प्रकृति या गुणवत्ता (क्वालिटी) को नहीं जान 
सकता था, जो वह कर रहा था, या उसे उसकी जानकारी थी भी, तो 
वह यह नहीं जानता था कि जो कुछ वह कर रहा था, वह दोषपूर्ण 
था। यदि वह उसे जानता था, तो वह उत्तरदायी होगा । मात्र यह्‌ 
तथ्य कि पूर्वतर अवसरों पर वह व्यक्ति पागलपन से युक्त विभ्रम की 
स्थिति में था या मस्तिष्क की विक्षुब्धता से पीड़ित था या उसने बाद 
में कई बार अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति के समान व्यवहार किया था, उसके 
मामले को धारा 84 द्वारा उपबन्धित छूट के अन्तर्गत लाने के लिए 
स्वतः अपर्याप्त है । कार्यं के किए जाने के समय ऐसे व्यक्ति की 
मनोदशा को दशित करने के लिए ' उसका घटना से पूर्वंवती और _ 
पश्चातूवर्ती आचरण सुसंगत है । इस मामले में अभियुक्त का पूर्ववर्ती 
और पश्चातूवती आचरण रहस्य उद्घाटित करने वाले स्वरूप 
का हू।” 

15. हमला करने के हेतु की कमी से पागलपन का अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता और न पहुंचाई गई क्षतियों की संख्या से, और न इस तथ्य 
से कि अपीलार्थी ने अपराध के बाद भागने की कोई कोशिश नहीं की या. 
अपराध को खुले रूप से बिना किसी लक्ष्य के किग्रा था, से पागलपन 
का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 
झराल्नी वली मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र राज्य' में निर्धारित किया हैं :-- 


“सिर्फ अपराध करने की प्रकृति पर की गई बहस पर पागलपन 
की प्रतिरक्षा को स्वीकार करना बहुत अधिक खतरनाक होगा । सिर्फ 
यह्‌ तथ्य कि कोई भी हेतु सिद्ध नहीं किया. गया है कि अभियुक्त नेः 
अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या क्यों की या यह तथ्य कि उसने 
भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया जव दरवाजे को तोड़कर खोला 
गया था, यह प्रदर्शित नहीं होगा कि वह पागल था या वह 2 
करने के लिए उसकी आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी। 

16. आगे हम यह निर्धारित कर संकते हैं कि. अपीलार्थी ने दण्ड . 
क्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लिखिंत कथन में कहीं भी यह 
क हे हर 9 | 
टे ए० ग्राई० ग्रार० नं E i 
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नहीं कहा कि अपराध के समय या तो वह पागल था ओर इसलिए व | 

< ने नहीं | 
अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सकता था जिसे वह कर रहा थायाक। 
यह नहीं समझ सकता था कि वह जो कुछ कर रहा था, वह दोषपूर्ण या गि | 
के प्रतिकूल था । 


17. इसके विपरीत अभियोजन साक्ष्य से हमें यह ज्ञात होता है $| 
अपीलार्थी उस समय जब उसने अपराध किया था, अपनी सामान्य प्रज्ञा 
: में कार्य करने की प्रज्ञाशक्ति रखता था घटना के समय से पहले और घटना 
बाद भी रखता था । दो बच्चों, अजय भभियोजन साक्षी '5' और पग 
अभियोजन साक्षी '6' के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि अपीत || 
ने जानबूझकर और साशय बच्चों को मिठाई का प्रलोभन देकर इकछ| 
किया था । उसने आज्ञापक रूप में उनकी परेड कराई और उनको लाइनरे|| 
खड़ा किया और उनको गोलाई में लाइन में खड़ा किया और उनके ह|. 
ऊपर उठ्वाए और उनसे “जय हिन्द' और 'इन्दिरा गांधी की जय केता | 
लगवाए। उसने प्रथम सुनील अभियोजन साक्षी '6' का हाथ पकड़ा | हि 
सुनील ने झटका देकर अपना हाथ छंड़ा लिया तब अपीलार्थी ने धनराज |. 
हाथ पकड़ा । जब धनराज ने उससे यह कहा कि वह अपने पिता | 
शिकायत कर देगा तो अपीलार्घी ने उसका हाथ छोड़ दिया । अपील 
ने तब सुवर्णा का हाथ पकड़ा । जब उसने शोर मचाया तो उसने उल 
हाथ छोड़ दिया । तब उसने सतीश का हाथ पकड़ा । उसने सतीश से भ | 
हाथ ऊपर उठाने के लिए और सलाम करने के लिए और 'जय' बोले के 
कहा । इसके बाद अपीलार्थी ने सतीश को जमीन पर गिरा दिया और | 
पायजाभे की जेब से चाकू निकाल लिया और उससे सतीश के उदर १ र | 
करना शुरु कर दिया । अजय अभियोजन साक्षी “5” के अनुसार जब | 
की मां मिलनबाई अभियोजन साक्षी “1” वहां पर आई तो सतीश १, 
देखकर 'मां' कह कर पुकारा और “तब अभियुक्त खड़ा हो गया” । मि | 
अभियोजन साक्षी '1' के अनुसार अपराध के तुरन्त बाद मिलनवाई अभि 
साक्षी '1' ने अपीलार्थी से चाकू छीन लिया और जब ये व्यक्ति री 
अभियोजन साक्षी “1' सहित, जिसके हाथ में चाकू था, था र 
तरफ अपीलार्थी के साथ जा रहे थे, “अभियुक्त मेरी तरफ दोड़ा और री. 

उसका चाक्‌ लोटाने के लिए कहा और चाहे भले ही मैं किसी 2. 
__ को इस मामले से सम्बन्धित पुलिस में रिपोर्ट कर दू ।” अभियुक्त दारा _ | 
` किए जाने के तुरन्त बाद की उसकी सोचने-समझने की सामान्य बुडि "८ 

- स्पष्ठ साक्ष्य है । अपीलार्थी के काउन्सेल श्री डी० एन० कुकडे ने अनुरोध 
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है कि मिलनबाई अभियोजन साक्षी '1' के इस साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया "जा 
सकता क्योंकि किसी अन्य अभियोजन साक्षी ने इस प्रकार की बात नहीं कही - 
है । यह आसानी से समझा जा सकता है । अपीलार्थी का यह चाल-चलन मुख्य 
रूप से उसके विरुद्ध है और मुख्य रूप से मिलनबाई अभियोजन साक्षी ']' से 
सम्बन्धित है और इसलिए वास्तविक रूप से इसके बारे में वह अकेली ही बताती 
है हालांकि अन्य नहीं बताते । इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलनबाई 
अभियोजन साक्षी “1 का यह कथन प्रति-परीक्षा में प्रतिरक्षा द्वारा आक्षेपित 
नहीं किया गया हे । मिलनबाई अभियोजन साक्षी '1' ने अपनी प्रतिरक्षा में 
यह कहा है कि जब वह घटना-स्थल पर गई तब अपीलार्थी यह कह रहा 
था कि वह भगवान है, वह बच्चे को बचा देगा और उसकी पिटाई नहीं 
करनी चाहिए । यह दुबारा घटना के समय की अपीलार्थी के मस्तिष्क की इस 
तथ्य के बारे में चेतनता की शक्ति का भान करवाती हे-कि उसके कार्य ने बच्चे : 
के जीवन को खतरा पहुंचाया था । इसकी सूर्य प्रकाश अभियोजन साक्षी “7 के 
साक्ष्य द्वारा पुष्टि होती है जो यह कहता है कि अपीलार्थी ने यह कहा था कि 
वह एक भगवान है और वहू' बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा । अपीलार्थी ने दण्ड 
प्रक्रिया संहिता की धरा 313 के अधीन लिखित अपनी परीक्षा में यह स्वीकार 
किया है कि पायजामा वस्तु संख्या '2' और कमीज वस्तु संख्या '3' वह कपड़े 
हैं जिनको वह घटना के समय पहने हुआ था और यह उसकी स्वीकृति है कि 
उसके ये कपड़े उसी दिन घटना के बाद उसके शरीर से अभिग्रहण किए गए. 
थे, (प्रश्‍न संख्या 58 का उत्तर) इससे यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी की 
अपराध के समय और उसके तुरन्त बाद सोचने-समझने को मानसिक और 
आत्मिक स्थिति सामान्य थी । अपीलार्थी अपराध के घटित होने के बिल्कुल पहले, 
अपराध घटित होने के समय और उसके तुरन्त बाद के व्यवहार के बारे में. 
साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि वह मानसिक विज्षुब्धता से प्रभावित 
नहीं था या उस कार्य की प्रकृति के ज्ञान से उसका चित्त विकृत नहीं था 
जिसे वह कर रहा था और न यह जानकर कर रहा था कि जो कुछ वह कह 
रहा था या तो विधि के प्रतिकूल था या दोषपूर्ण था, यही बात उसे भारतीय 
दण्ड संहिता की धारा 84 के अधीन छूट दिला सकती थी । 
18. हमारे विचार में विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश का यह निष्कर्ष सही 
पा कि अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अधीन छूँट पाने का 
रैकदार नहीं है और वह इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के 
नेधोन दोषी है । 5 , 
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19. हम इस अपील में कोई भी गुणवत्ता नहीं पाते और इसलिए हम 
इसे खारिज करते हैं । 


अपील खारिज की गई। 
शर्मा/मि० 
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नसीर अहमद हाजी मोहम्मद ओर अन्य बनाम महाराष्ट्र 
राज्य और एक अन्य 


(Nasir Ahmed Haji Mohamed and others Vs. 
The State of Maharashtra and another 


तारीख 7-9 जुलाई, 1983 
[च्या० सी० एस० धर्माधिकारी और एच० एच० कंथरिया] 


महाराष्ट्र कोपिंग एण्ड मूवमेण्ट आफ केटल इन अर्बन एरियाज (कंट्रोल) | 
ऐक्ट, 1976-_धारा 6, 7, 8 और 18--एऐक्ट के उपबन्धों के अधीन किसी पशु || 
के शहरी क्षेत्र में आयात के सस्बन्घ में परमिट फीस उद्गृहीत की जा सकती हैं । 
यदि पशु स्वामी इस आधार पर कोई विवाद खड़ा करता है कि पशु की शहरी प 
क्षेत्र में प्रविष्टि उसके आयात को कोटि सें नहीं आती अथवा उसके कार! | 
अनुज्ञा भ्रथवा परमिट देने से इन्कार कर दिया जाता है तो वह ऐक्ट की धारा! | 
'के अधोन अपील कर सकता है--कर और फीस में अन्तर- यद्यपि गोट 
तौर पर कर किसी सामान्य भार के एक अंग के रूप में अतिवार्यतः वसूल 
जाने वाली रकम है जिसके बदले करदाताओं को कोई विशेष लाभं प्रदात * 

` का वचन नहीं दिया जाता ओर फीस एक एसी रकम है जिसका संदाय 
_ सेवाओं, प्रदत्त फायदों अथवा विशेषाधिकारों के बदले किया जाता है य 
. कर और फीस में कोई व्यापक अन्तर नहीं है---संदाय की बाध्यता उनमें अ 
_ का प्रमाण चिल्ल नही है-यद्यपि फोस का की गई सेवाओं अथवा प्रद्त 
_ लाशों से संबंध होना चाहिए तो भो यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा संबंध र 


जज सहं ह फ नस फीस सो जाए बसो सेना शी जाए--इस बात त 
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फीस के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता | क संदत्त फीस का फायदा फीस देने 
वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी मिल रहा है--वसूल की गई 
फीछ और की गई सेवाओं की लागत को इस उद्देश्य से बहुत बारीकी से तौलना, 
कि उन दोनों में संतुलन हो जाए, न तो आवश्यक है और न ही समीचीन-- 
ततप्रतितत्‌ सही अर्थों में फीस का एकसात्र सही सूचक नहीं होता और न ही 
यह कर में आवश्यक रूप से अन्‌ पस्थित होता हे । 


कंट्रोल ऐक्ट, 1976 के प्रवर्तन से पूर्वं राज्य सरकार ने बाम्बे 
एसेंशियल कमोडिटीज एंड कैटल (कंट्रोल) ऐक्ट, 1958 के अधीन एक 
अनुज्ञापन और अनुरक्षण आदेश जारी किया था। इस आदेश के खंड (4) के 
अधीन पशु स्वामी प्रति वर्ष अथवा वर्ष के किसी भांग के लिए प्रति पशु प्रारम्भ 
में अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 5.00 रुपये और बाद में 3.00 रुपये का संदाय करने 
के लिए दायी था । इस अनुज्ञापन और अनुरक्षण आदेश का क्षेत्र अपेक्षाकृत संकीण 
होने के कारण विधानमंडल ने लोकहित में यह उपयुक्त समझा था कि महाराष्ट्र 
राज्य के शहरी क्षेत्रों में पशुओं के रखरखाव और संचलन के अनुज्ञापत तथा 
नियंत्रण अथवा प्रतिषेध के लिए किसी व्यापक विधान की व्यवस्था की जाए। 
फलतः कंट्रोल ऐक्ट, 1976 की अधिनियमिति की गई थी । इसके बाद राज्य 
सरकार ने नगर में रखे जाने वाले पशुओं को लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए 
रखने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप से शहरी क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में स्थानांतरित 
करने तथा अप्रत्यक्ष रूप से पशुओं के प्रजनन की गुणता और उनके दूध की गुणता 
और मात्रा बढ़ाने के लिए डपचारी-परियोजना के नाम से एक स्कीम बनाई 
थी। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 33.00 लाख रुपये का प्रावधान 
किया था । डपचारी-परियोजना के अन्तर्गत पशु शहरी क्षेत्रों से डपचारी में 
स्थानांतरित किए जाने थे । पशु स्वामियों ने इसका विरोध किया था तथा, 
पशुओं को स्थानांतरित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी जिसके कारण 
तथाकथित स्कीम का परित्याग कर द्विया गया था । स्कीम के परित्याग के 
कारण 50,00 रुपये की दर पर ली जाने वाली यह अनुज्ञप्ति फीस पशु 
स्वामियों द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर 24 जनवरी, 1978 को, 1 अप्रल, 
1977 से भूतलक्षी प्रभाव सहित, घटाकर 10-00 रुपये कर दी गई थी । 


पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउंसेल श्री परांजपे ने मुख्य रूप से नियमावली 

नियम 5 और 7 द्वारा यथाविहित प्रति पशु प्रति वषं अथवा वषे के किसी 
भाग के लिए 50.00 रुपये अथवा 25.00 रुपये अथवा 10:00 रुपये अतुञ्ञप्ति 
तथा 2.00 परमिट फीस का विरोध किया था । श्री परांजपे का निवेदन यह 
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था कि प्रभारित फीस न केवल अत्यधिक है बल्कि प्रत्यर्थी राज्य उसके प्रति | 
के रूप में कोई विशेष अथवा सामान्य सेवा भी प्रदान नहीं कर रहा है। जहां है 1 
फीस के उद्ग्रहण और अधिरोपण का संबंध है उसके लिए कोई तत | 
नहीं है । अतः नियमावली द्वारा अधिरोपित फोस ऐक्ट की धारा 18 के बी 
राज्य सरकार में निहित शक्तियों से बाहर है । 


रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउंसेत ४ १1 
गुमाश्ते ने यह तकं प्रस्तुत किया था कि ऐक्ट और नियमावली के विभिन 
उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत फीस का उद्ग्रहण पशुओं के स्वामियों को बहे. 
पशु शहरी क्षेत्रों में रखने का विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए किया जा 
है। चूंकि इस फीस को लेकर विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है, भतः इसा 
ततृप्रतितत्‌ आवश्यक नहीं हे । श्री गुमाश्ते ने अनुकल्पी रूप से यह निवेश | 
किया था कि यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि सरकार ने प्रभाहि ||. 
फीस और प्रदत्त सेवाओं के मध्य ततुप्रतितत्‌ का संबंध स्थापित नहीं हि| 
है तो अनुज्ञप्ति अथवा परमिट फीस कर मानी जा सकती है, फीस नहीं । 


इन परिस्थितियों में न्यायालय को मुख्य रूप से इस प्रश्‍न पर विवा! | 
करना था कि क्या पशु-स्वामी से अनुज्ञप्ति अथवा परमिट फीस वसूल की 


` सकती थी तथा प्रासंगिक रूप से इस बात पर विचार करना था कि कर गो १ 
फीस में क्या अन्तर है ? । 


अभिनिर्धारित--रिट पिटीशन खारिज किया गया । 


यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि फीस-दाता और फीस वसूल i |; 
वाले प्राधिकारी के मध्य ततूप्रतितत्‌ का तत्व विद्यमान है । हो सकती 
कि ऐसा ततुप्रतितत्‌ गणितीय यथार्थता की दृष्टि से फीस के बिल्कुल बर 
न हो तो भी फीस वसूल करने वाले प्राधिकारी को सब मिलाकर अथवा 
रूप से यह सिद्ध करना चाहिए कि फीस के बदले वह जो सेवा प्रदान क न 
है वह फीस-दाता के किसी विशेष फायदे के लिए है। इस Re 
आशय और अभिप्राय किसी ऐसे नियम का अधिकथन करना नह ह 
सावेभौम रूप से लागू किया जा सके । (पैरा 10) 


यदि अनुज्ञापन और ` अनुरक्षण आदेश, 1958 के अधीन रति > | 
अथवा वर्ष के किसी भाग के लिए प्रति पशु 5.00 रुपये की दर पए, प ५ 
भी सन्‌ 1958 में, फीस उद्गृहीत की जाती थी तो सन्‌ 1977 में प्र 
` 10:00 रुपये की दर पर उद्गृहीत फीस के बारे में यह नहीं कहा जी रक 
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कि वह किसी भी रूप में अत्यधिक थी । यह भी निःसंदेह सच है कि 
तथाकथित अनुज्ञापन और अनुरक्षण आदेश के अधीन फीस सन्‌ 1963 में 5.00 
रुपये से घटाकर 2.00 रुपये कर दी गई थी परन्तु तब से लेकर अब तक 
काफी परिवर्तेन हो चुका है । रुपया अपना अंकित मूल्य खो चुका है । विभिन्न 
वस्तुओं के मूल्यों तथा कर्मचारियों के वेतनों में भी वृद्धि हो गई है । ऐसी 
परिस्थितियों में फीस को सन्‌ 1977 में 3.00 रुपये से बढ़ाकर 10.00 रुपये 
करना किसी भी स्थिति में अननुपातिक अथवा अत्यधिक नहीं कहा जा सकता । 
व्यावहारिक रूप.से सन्‌ 1977 में 10.00 रुपये का जो मूल्य है वह सन्‌ 1963 
के 3.00 रुपये के मूल्य से कम है। अतः यह नहीं .कहा जा सकता कि 
उद्गृहीत फीस किसी भी रूप में अत्यधिक हे । (पैरा 13) 
प्रत्यर्थी सरकार ने शपथ-पत्रों में यह कथन किया है कि पशु स्वामियों 
से ली गई फीस का उपयोग ऐक्ट की धारा 5(3) में उल्लिखित प्रयोजनों के 
लिए किया जा रहा है जिनका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता 
को बनाए रखना है । इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्त पशु को वर्ष में दो बार आर० 
धी० पी० टीका निःशुल्क लगाया जाता है । अतः यह नहीं कहा जा सकता किं 
पशु स्वामियों को फीस के संदाय के बदले ऐक्ट के अधीन कोई सेवा प्रदान नहीं 
की जा रही है। अतः इस मामले में अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से तत्प्रतितत्‌ 
की विद्यमानता पर्याप्तरूपेण सिद्ध हो जाती है । 
पैरां 
[1983] ए० आई० आर० 1983 एस० सी 617: दिल्‍ली. 3,10 
नगर निगम और अन्य बनाम मोहम्मद यासीन 
(Municipal ‘Corporation of Delhi and 
others Vs. Mohd. Yasin); 
[1981 |] ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 1963 : सदनं 3,10 
फार्मेस्युटिकल्स एंड कैमिकल्स, त्रिचूर और अन्य बनाम 
स्टेट आफ केरल (Southern Pharmaceuticals 
and Chemicals, Trichur and others Vs. The 
State of Kerala); 
[ 1970] 1 उम० नि० प० 1=ए० आई० आर० 1970 एस० 11 
सी० 93 : मोहम्सद फारुख बनास मध्य प्रदेश राज्य 
और अन्य (Mohd. Farukh Vs. The State of 
Madhya‘ Pradesh and others); 
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[1960] ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 430 : नरेन्द्र 
कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 
(Narendra Kumar and others Vs. The 

Union of India and others) 


11 


| का अवलम्ब लिया गया । 


| [1980] 2 उम० नि० प° 1170=ए० आई० आर० 1980 29,10 
एस० सी० 1008 : केवल कृष्ण पुरी और एक अन्य 
| बनाम पंजाब राज्य और अन्य (Kewal Krishna 
Puri and another Vs. The State of Punjab 


and others) 
| से प्रभेद बताया गया । 


[1979] ए० आई० आर 1979 एस० सी० 1475 : मेसर्स 4 
| बालू राम जगदीश कुमार एंड कंपनी और अन्य बनाम 
पंजाब राज्य और अन्य (M/s. Balu Ram Jagdish 
Kumar and Company and others Vs. The 
State of Punjab and others); 


[1975] ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 2299 : श्रीमती 4 
र इन्दिरा नेहरू गांधीं बनाम श्री राजनारायण (877. 


Indira Nehru Gandhi Vs. Shri Raj 
Narain) 


[1974] ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 1660 : ग्वालियर 4 
रेयन मिल्स मेन्युफेक््चारग (वीविग) कंपनी लि० बनाम 
सहायक विक्रय-कर आयुक्त और अन्य [७४107 
Rayon Mills Manufacturing (Wvg.) 
Company Limited Vs. The Assistant 
Commissioner of Sales-tax and others]; 


र र [1973] ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 1034 : मंसर्स व्र 
 , हीरालाल रतनलाल बनाम विक्रय-कर अधिकारी 

. ` अनुआागर्‍ा, कानपुर और एक अन्य ()//. साधा] 
Ran, Lal Ys. The Sales-tax Officer, 
Section-Iil, Kanpur and another) 
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[1971] ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 2100 : गुलाव 


[1970] 


[1965] 


[ 1958] 


सिविल रिट (आरंभिक) अधिकारिता : 


चंद बापालाल मोदी बनास अहमदाबाद नगर निगम 
और एक अन्य (Gulabchand Bapalal Modi 
Vs. Municipal Corporation of Ahmedabad 
and another); 


ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1589 : मैसर्स 
जलन्धर रबड़ गुड्स मैन्युफेक्चरस एसोसिएशन बनाम 
भारत संघ और एक अन्य (M/s. Jullundur 
Rubber Goods Manufacturers Association 
Vs. The Union of India and another); 


ए० आई० आर० 1965 एस० सी० 745 : भारत के 
संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन मामला (17 7९. 
Under Article 143 of the Constitution of 
India); 


ए० आई० ` आर० 1958  एस°० सी० 909 : पंडित 
बनारसी दास भनोट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 
(Pandit Banarsi Das Bhanotand others 
Vs. the ‘State of Madhya Pradesh) 


निर्दिष्ट किए गए । 


सं० 1483 


29 


1977 का विशेष सिविल. आवेदन 


महाराष्ट्र कीपिग एण्ड मूवमेंट आफ कॅटल इन भरबेन एरियाज (कंट्रोल) 
ऐक्ट, 1976 के अधीन-उद्गुहीत फीस की बाबत आक्षेप । 


पिटीशनरों को ओर से ००० सर्वश्री एम० वी० परांजपे एवं 


प्रत्यथियों की ओरसे |“. 


न्यायालय का निर्णय त्या० सी० एस ० धर्माधिकारी ने दिया । 
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'सवंश्री वी० एच ० गुमाश्ते, वरिष्ठ 
काउंसेल एवं. ए० जी० सबनीस, 
सहायक सरकारी अभिवक्ता | 


TO STN करार ४ रं 


'त्या० धर्माधिकारी : 


और इस प्रकार पशुओं के स्वामियों को कोई विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान | 


` स्वामी बाम्बे कैटल (लाइसेसिग एंड मेटीनेस) आर्डर, 1958 (जिसे इसमें 


` 5 प्रकार की ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं कर रही है तथा प्रभारित फीस और 
 अदत्त सेवाओं के मध्य तत्प्रतितत्‌ जेसा कोई संबंध नहीं हैं। अतः नियमावली 


30 नसीर अहमद हानी मोहम्मद ब० महाराष्ट्र राज्य (न्या० धर्माधिकारी 


) | 


पिटीशनरों ने, जो कि पशुओं के स्वामी हैं, यह रिट पिटीशन महाराष्ट्र | 
कीपिंग एंड मूवमेंट आफ केटल इन अर्वन एरियाज (कंट्रोल) ऐक्ट, 1976 || 
(जिसे इसमें आगे “कंट्रोल ऐक्ट” कहा गया है) के विभिन्न उपबंधों को चनोती | 
देने के लिए फाइल किया है । यद्यपि रिट पिटीशन में ऐक्ट के मौलिक उपवंध || 
'आक्षेपित किए गए थे, परन्तु सुनवाई के समय आक्षेप कंट्रोल ऐक्ट के अधीन || 
“विरचित नियमावली के अधीन फीस के अधिरोपण तक इस आधार पर सीमित || 
“कर दिया गया था कि जहां तक फीस के उद्ग्रहण और अधिरोपण का संबंध है | 
-उसके लिए कोई तत्प्रतितत्‌ (१७।५-ए7०-१५०) नहीं है । 


2. पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउसेल श्री | 
'परांजपे ने हमारे समक्ष यह तक दिया कि प्रभारित फीस न केवल अत्यधिक |. 
है बल्कि प्रत्यर्थी-राज्य उसके प्रतिफल के रूप में कोई विशेष अथवा सामा || 
सेवा भी नहीं प्रदान कर रहा है । कंट्रोल ऐक्ट के अधीन राज्य सरकार पर || 
ऐसी सेवा प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है। पशुओं के स्वामियों को जो | 
सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं वे जन साधारण को भी उपलभ्य थीं || 


नहीं की गई हैं । यह स्पष्ट है कि नियमानुसार उद्गृहीत फीस प्रदत्त सेवाओं के | 
बदले में है । प्रदत्त सेवाओं के लिए व्यय, भादि के बारे में वास्तविक आंकड़ों | 
की अनुपस्थिति में राज्यं सरकार को पशुओं के स्वामियों से किसी प्रकार की 

फीस उद्गृहीत अथवा वसूल करने का कोई हक नहीं है। पशुओं के 


आगे तथाकथित “'आडेर” कहा गया है) के अधीन फीस के रूप में कतिप |' 
प्रभारों का पहले से ही संदाय कर रहे थे । यह दशित नहीं किया गया है कि 
कंट्रोल ऐक्ट के प्रवर्तेत के बाद फीस की दरों में वृद्धि करना क्यों आवश्यक 

गया था। न्यायालय के समक्ष कोई तात्विक सामग्री प्रस्तुत न किए जाने की 
दशा में इस बारे में अनुमान लगाना भी संभव नहीं है । प्रत्युत्तर में फाई 
'किए गए शपथपत्र सें जो अनेक सेवाएं निदिष्ट की गई हैं उन्हें कंट्रोल खिट 
के अधीन मुस्बई नगर निगम प्रदान करता है । सरकार-विशेष अथवा सामा 


द्वारा अधिरोपित फीस कंट्रोल ऐक्ट की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार 
निहित शक्तियों से 'बाहर है। श्री परांजपे ने यह तके भी प्रस्तुत किया था कि 
_ नियम 5 के अनुसार रंभ में एक वर्ष अथवा वर्षके किसी भाग:के लिए प्रति1% 
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50 रुपये की दर पर अनुज्ञप्ति फीस अधिरोपित की जाती हे । उसके पश्चात 
नियम 6(4) के अधीन पशुओं के स्वामियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति 
पशु 1.00 रुपये की दर पर दगाई फीस (ब्रैडिग फीस) संदत्त करें । अनज्ञप्त 
की दूसरी प्रतिलिपि की आवश्यकता पड़ने की दशा में नि 


अनुसार 
प्रति अनुज्ञप्ति 10.00 रुपये फीस ली जाती है । नियम 9 में प्रति पश परमिट 
फीस 10.00 रुपये अधिकथित की गई है जो भब. घटाकर 2,00 रुपये कर 


. दी गई है । पुराने ऐक्ट के अधीन प्रभारित अनुज्ञप्ति फीस प्रति पशु 3.00 
रुपये थी जबकि विद्यमान नियमावली के अधीन वह प्रारंभ में 50.00 रुपये 
निर्धारित की गई थी और 31 माचे, 1977.से 25.00 रुपये कर दी गई थी. 
और उसके पश्चात्‌ 10.00 रुपये कर दी गई थी । फीस को 25.00 रुपये से 
घटाकर 10.00 रुपये किए जाने को 30 मार्च, 1977 से लागू करके 
भूतलक्षिता प्रदान की गई थी । श्री परांजपे का निवेदन है कि फीस के इस 
अधिरोपण का प्रदत्त सेवाओं के साथ कोई ततूप्रतितत्‌ संबंध नहीं है और 
इसलिए तथाकथित अधिरोपण राज्य सरकार की शक्तियों से पुर्णत: बाहर है । 
अपने इस तर्के के समर्थन में उसने केवल कृष्ण पुरी और एक अन्य बनाम 
यंजाब राज्य और एक अन्यः वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय 
का अवलंब लिया है । 


3. दूसरी ओर प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउंसेल 
श्री गुमाशते ने यह तक प्रस्तुत किया है कि ऐक्ट और नियमावली के विभिन्न 
उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत फीस का उद्ग्रहण विधिमान्य रूप से किया गया 
है। वस्तुतः अनुज्ञप्ति फीस का उद्ग्रहण पशुओं के स्वामियों को अपने पशु शहरी 
क्षेत्रो में रखने का विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता है । चूंकि 
इस फीस को लेकर विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है, अतः इसका ततूप्रतितत्‌ 
नावश्यक नहीं है । यदि यह मान लिया जाए कि ततूप्रतितत्‌ आवश्यक है तो भी. 
नियमावली के अधीन प्रभारित फीस प्रदत्त सेवाओं से सहसंबद्ध हे । सन्‌ 1958 
में यथाविद्यमान विधि के अनुसार वसूल की जाने वाली फीस प्रति पशु 5.00 
शये थी जो सन्‌ 1963 में घटाकर 3.00 रुपये कर दी गई थी । उद्गृहीत फीस 
प्रति अनुज्ञप्ति न होकर प्रति पशु थी । वर्तमान अधिनियमिति के कानूनी पुस्तिका 
के रुप में लाए जाने के पश्चात्‌ उसी सिद्धान्त का अनुसरण करके तथाकथित 

3.00 रुपये से बढ़ाकर 50.00 रुपये कर दी गई थी । यह वृद्धि इसलिए 


` नावश्यक हो गई थी क्योंकि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रखे जाने वाले पशुओं 


1 
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को शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए चर, | 
रीति से शहरी क्षेत्रों से बाहर करने और अप्रत्यक्ष रूप से पशु प्रज्ञा| 
गुणता और दूध की गुणता और परिमाण में वृद्धि करने की एक योजना जञ; 
थी। इस ऐक्ट के प्रवर्तन के तत्काल वाद शहर में रखे जाने वाले स 
25,000 पशुओं के पुनर्वास के लिए लगभग 500 एकड़ भूमि आरक्षित |. 
डपचारी में एक परियोजना तैयार की गई थी । इस प्रयोजन के लिए सक 
ने सड़कें, नालियां, आदि तैयार करने के लिए कं 31 लाख रपे. | 
किए थे । यह स्कीम मुम्बई शहर में रखे जाने वाले पशु को मुम्बई इहृ 
बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के लिए बनाई गई थी । परन्तु पशुष 


१ 


स्वामियो ने तथाकथित प्रस्तावित स्कीम का स्वागत नहीं किया # 


| 
| 
क 
| 


उनके दबाव के परिणामस्वरूप अंततोगत्वा उप्तका परित्याग करना || 

> एक बार स्कीम का परित्याग करने का निर्णय ले लिए जाने के फ 
hs अनुज्ञप्ति फीस घटाकर प्रारम्भ में 25.00 रुपये और बाद में 10.00 | 
| प्रति पश कर. दी गई थी । श्री गुमाश्‍्ते का निवेदन है कि पुराने ब 
के अधीन जॉ फीस सन्‌ 1958 में 5.00 रुपये अथवा सन्‌ 196 3 में हा | 
रुपये थी उसका सन्‌ 1977 में अथवा सन्‌ 1977 के पश्चात्‌ र | 
अथवो 25.00 रुपये अथवा 10-00 रुपये होना अत्यधिक नही 7 | 
सकता । उसने यह भी निवेदन किया था कि नियमावली के ee उद्‌ 
अन्य फीस भी प्रदत्त सेवाओं के बदले हैं । इस प्रश्‍व पर विचार ७. | 
कि कया प्रभारित फीस प्रदत्त सेवाओं से सहसंबद्ध है, अर्थात्‌ क्था न 
संबंधी सिद्धांत संतुष्ट होता है, प्रस्तुत मामले पर तकनीकी त | 
नहीं झिया जा सकता । उच्चतम त्यायालय ने यह बात, , कि ऐसे स्स 
किस प्रकार विचार किया जाना चाहिए, सदने फामेस्युटिकल्स एण्ड तौ 
त्रचर और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य! वाले म तथा bs | 
नगर निगम और अन्य बनाम मोहम्मद यासोन* वाले मामले में. भी प्र 
रूप से अधिकथित की है। : व ठ 

` 4. श्री गुमाए्ते ने अनुकेल्यी रूप से यह निवेदन किया या हे 1 
+.__ ज्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि सरकार ने प्रभारित फीस ' कशी 
-__ सेवाओं के मध्य तत्प्रतितत्‌ का संबंध स्थापित नहीं किया है तोः 5 
_ अथ अथवा परमिट फीस कर माती जा सकती है, फीस नहीं । तथाकथित १, /. 
अविधानम डल ल ते विधिमान्य रूप से अधिरोपित किया है और भारत 


« 3 ए० पाईं० झार० 1981 एस० सी० 1963. -- | 
2 ए झ्राई० झार० 1983 एस० सी० i र 
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की अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि सं० 58 के अधीन राज्य विधानमंडल 
ऐसा भ्रधिरोपण करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा 
सकता है कि प्रत्यर्थी महाराष्ट्र राज्य ने फीस फे उद्ग्रहण का समर्थन 
तत्प्रतितत्‌ के सिद्धांत के आधार पर किया है । अनुकर्पी रूप से यह निवेदन 
किया गया है कि तथाकथित उद्ग्रहण का समर्थन संविधान की अनुसूची 7 की 
सूची 2 की प्रविष्टि सं० 58 के अधीन विधिमान्य रूप से अधिरोपित कर के 
आधार पर भी किया जा सकता है । इस अनुकल्पी निवेदन के समर्थन में श्री 
गुमाश्ते ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 198, 199(2), 212 और 255 
के उपबंधों.का अवलंब लिया है। उसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के 
उपबंधों का, और निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों 
का भौ अवलब लिया है--पंडित बनारसी दास भनोट और अन्य बनाम. मध्य 
प्रदेश राज्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन मामला? 
श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राजनारायण?, संस जालंधर रबर 
गुड्स मेन्युफंक्चरसं एसोसिएशन बनाम भारत सध और एक अन्य“, 
गुलाब चन्द बापालाल मोदी वनाम अहमदाबाद नगर निगम और एक अन्य, 
सवंश्री हीरालाल रतनलाल बनाम विक्रय-कर अधिकारी, अनुभागया], 
_ कानपुर और एक अन्य", ग्वालियर रेयन मिल्स मेगयु फंक्चारिग (वीविंग) कंपनी 
लिमिटेड बनाम सहायक विक्रय-कर आयुक्त ओर अन्य? और मेससं बाबूराम 
जगदीश. कुमारः एंड कंपनी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य? । 

5. राज्य सरकार की ओर से किए गए इस निवेदन, अर्थात्‌ फीस के 
उद्ग्रहण का समर्थन अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि सं० 58 के भधीन 
विधिमान्य रूप. से अधिरोपित कर से किया जा सकता है, के संबंध में श्री 
परांजपे ने यह निवेदन किया है कि फीस क्रा वर्तमान उद्ग्रहण किसी भी स्थिति 
में कर नहीं कहा जा सकता क्योंकि विधानमंडल में विधेयक पुरःस्थापित 
करते समय अथवा वर्तमान अधिनियमिति के समय उस विधायी 
PRs ४ 
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प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था जो किसी कर के उद्ग्रहण के लिए भारत | 
के संविधान के विभिन्न उपबंधों द्वारा अनुध्यात की गई है। संविधान क || 
अनुच्छेद 207(1) में यथाअनुध्यात राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त नहीं के 
गई थी । इसके अतिरिक्त ऐक्ट के विभिन्न उपबंध अधिकारातीत 'हो जाए | 
क्योंकि वर्तमान अधिनियमिति ने अतिवायं विधायी कार्य, अर्थात्‌ इर्‌ || 
| लगाना, किन्हीं मार्गदर्शक सिंद्धान्तों का अशिकथन न करते हुए राज || 
सरकार को प्रत्यायोजित कर दिया है । राज्य सरकार को कर का उद्ग्रह | 
करने, जो कि विधानमंडल का अनिवार्य कर्तव्य. है, की बेलगाम शक्ति | 
| प्रदान की गई है| इसके अतिरिक्‍त अधिरोपित कर पिटीशनरों के व्यापार || 
अथवा कारबार करने के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। श्री | 
| परांजपे का यह भी निवेदन है कि यदि ऐक्ट के विभिन्न उपबंध, विशेष || 
रूप से धारा 5,7 और 18, उसके संदर्भ में पढ़े जाएं तो यह एकदम स्पष्ट हो | 
जाता है कि राज्य सरका को जो कुछ प्रत्यायोजित किया गया है वह केवत | 
फीस विहित करना है । ऐक्ट की धारा 18(2) के अधीन राज्य सरकार फी || 
का उद्ग्रहण करते के लिए ऐक्ट के उपबंधों से संगत नियम बनाने के हिए | 
प्राधिकृत की गई है । इस प्रकार राज्य सरकार कर का नहीं बल्कि फीस श |' 
उद्ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत की गई है। श्री परांजपे ने यह भी तिवेद | 
किया था कि जिस समय वर्तमान अधितियमिति प्रवृत्त हुई थी उस पम || 
पुराने ऐक्ट के अधीन प्राप्त की गई अनुज्ञप्तियां प्रवृत्त थीं। सन्‌ 1916 | 
वर्तमान अधिनियमिति के कानूनी पुस्तिका में लाए जाने के बाद पिटीशे ||. 
के रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपेक्षित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय 
नई अनुज्ञप्तियां प्राप्त करें । पुराने ऐक्ट के अधीन जो अनुज्ञप्तियां प्राप्त | 
थीं वे माच, 1977 तक प्रभावी रही थी ओर इस प्रकार पिटीशनरी "| 
तथाकथित अवधि की दुगुनी फीस का संदाय करते की अपेक्षा की गई थी। १ 
पहले जारी की जा चुकी अनुज्ञप्तियां ऐक्ट की धारा 21 के अधीत हु! | 
की गई थीं ओर इसलिए राज्य सरकार पिटीशनरों से मार्च, 1977 त र ड 
अवधि की अनुञ्ञप्ति-फौस वसूल करने के. लिए प्राधिकृत नहीं यो. 
व्यावहारिर रूप से यह दुह्रे करारोपण के समकक्ष है और इसलिए वे | 
रकम की वापसी के हकदार हैं। जहां तक बछड़ों (बछड़ियों) ड 
_ (बिना बछड वाली गायों) का संबंध है, पुराने ऐक्ट के अधीन कुछ भ ब 
` नहीं है। अतः उस कारण से भी पिटीशनर संदत्त रकम की वापी 
` हकदार हैं। । अप्रैल, 1977 के बाद पिटीशानरो ने वर्तमान रिट पि 
को ध्यान मे रखकर कोई रकम संदत्त नहीं की है। इस न्यायालय 
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पारित अंतरित आदेशों. के अनुसार पिटीशनरों ने बैक-गारंटी दे दी है। अतः 
पिटीशनरों से 1 अप्रैल, 1977 से आज की तारीख तक जितनी कीस का संदाय 
करते की अपेक्षा की गई है बढ़ पूर्ण रूप से बरापसी योग्य रकम में समायोजित 
की जा सकती है और इसलिए. आज की तारीख में पिठीशनरों द्वारा कुछ 
भी संदेय नहीं है भले ही यह अभिनिर्धारित कर दिया ज्ञाए कि फीस का 
उद्ग्रहण विधिमान्य और वैध है। 

५ 6. अपने समक्ष उठाए गए संविवाद पर विचार करने से पूर्व हम ऐक्ट 
के सुसंगत उपबंधों को निदिष्ट करना उपयुक्त समझते हैं । यह स्थिति मान्य 

प्रतीत होती है कि कन्ट्रोल ऐक्ट, 1976 के प्रवर्तन से पुर्व राज्य सरकार ने 

बाम्बे एसेंशियल कमोडिटीज एण्ड कंटल (कंट्रोल) ऐक्ट, 1958 के अधीन एक 

अतुज्ञापन और अनुरक्षण आदेश जारी किया था । तथाकथित आदेश के खण्ड 

(4) के अधीन पशु-स्वामी प्रति वर्ष अथवा वर्ष के किसी भाग के लिए प्रति 

पशु प्रारम्भ में अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 5.00 रुपये और बाद में 3.00 रुपये 

का संदाय करने के लिए दायी था । तथाकथित भनुज्ञापन और अनुरक्षण आदेश 

की परिधि में आने वाला क्षेत्र अपेक्षाकृत संकीर्ण था अतः विधानमंडल ने लोक 

हित में यह उपयुक्त समझा था कि महाराष्ट्र राज्य के शहरी क्षेत्रों में पशुओं 

के रखरखाव और संचलन के अनुज्ञापन तथा नियंत्रण अथवा प्रतिषेध के 

लिए किसी व्यापक विधान की व्यवस्था की जाए। ऐक्ट की उद्देशिका की 

भाषा निम्नलिखित है :-- 


““्यह्‌ सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोक स्वास्थ्य और 
स्वच्छता, जो शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुधार पशुओं के रखे जाने 
के कारण खतरे में पड़ गई है, बनी रहे लोक हित में यह भी 
समीचीन है कि महाराष्ट्र राज्य के शहरी क्षेत्रों में पशुओं के रखरखाव 
और संचलन के अनुज्ञापन तथा नियंत्रण अथवा प्रतिषेध और इनसे 

eR री टं ३ 
“अंग्रेजी में यह इस प्रकार हैः 

“Whereas, it is necessary to ensure maintenance 
of public health and sanitation which is endangered 
due to keeping of a large number of milch cattle in 
urban areas. And whereas it is expedient, in the 
public interest, to provide for licensing and regulating 
or prohibiting keeping and movement of cattle 
in urban areas in the state of Maharashtra and for 
matters connected therewith. It is hereby enacted in 
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संबद्ध मामलों के लिए व्यवस्था की जाए। अतः गणतंत्र के 
वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमिति की जाती है।” 


तथाकथित अधिनियमिति के उद्देश्यों और कारणों के विवरणों की भा | 
निम्नलिखित है :-- | 


*“शहरी क्षेत्रों में रखे जाने वाले पशुओं की संत्रा | » 
चिन्ताजनक रूप से बढ़ गई है और उसके कारण प्रदूषण में वृद्धि है| 
है । परिणामतः राज्य के शहरी समुदाय के स्वास्थ्य और स्वच्छता ए | 

कट घिर रहा है । बोम्बे एसेंशियल कमोडिटीज एण्ड केटल (कर| | 
आडंर, 1958 (1958 का 62) के उपबन्ध शहरी क्षेत्रों, विशेष ल | 
से बहत्तर मुम्बई में पशुओं के रखरखाव और संचलन के नियंत्रण | 
लिए अपर्याप्त पाए गए हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया हरि 
पशुओं के रखरखाव और संचलन का नियंत्रण तथाकथित ऐव्टर | 
क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जाए और एक पृथक्‌ अधिनियम वनाश | 
| जाए ताकि सरकार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में पशुओं के रबर | 
5 , और संचलन के अनुज्ञापन तथा नियंत्रण और प्रतिषेध की भी पर| 
शक्तियां मिल सक । 


the twentyseventh year of the Republic ० India | 
follows. - | 
i 


३५५९५ | 
शं 3 


कतर टल -of large number of.cattle 
areas has assumed alarming proportions and 

` the pollution posing ‘thereby hazard 10 the heal 
; न -_ sanitation of the urban community in those 
hy cde 5 0५015 of the Bombay Essential Commodities |: 
१. _ Cattle (Control) Order, 3958-(Bom: LXI 
~. have been found inadequate -to_ control 78 
२ ‘and movement of cattle in urban areas, ९५००० 
Greater Bombay. It is, therefore, considered 9८ f|' 
व्र away maintenance and. movement C00 १९) 
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यद्यपि इस ऐक्ट का विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में है, परन्तु प्रारम्भ 
में यह मुम्बई शहर से माहिम क्रीक (खाड़ी) तथा सियोन तक के संपूर्ण क्षेत्र 
तथा उसमें निम्नलिखित सीमाओं से घिरे संलग्न भाग "में प्रवृत्त कियां 
गया था :--. 


(क) पूर्व में सियोन और बिहार पाइपलाइन्स की ओर से आने 
वाला लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, 


(ख) उत्तर में विमानपत्तत, साहर रोड तथा अंधरी-वरसोवा 
रोड, और 


(ग) पश्चिम में अरब सागर। 


7. यह प्रतीत होता है कि यह ऐक्ट अभी तक महाराष्ट्र राज्य के 
अन्यः भागों में प्रवृत्त नहीं किया गया है.। तथाकथित ऐक्ट की धारा 2 में 
ऐक्ट में प्रयुक्त विभिन्‍न पदों, शब्दों और पदावलियों की एरिभाषा दी गई है । 
धारा 3 में यह अधिकथित है कि अतुज्ञप्ति के बिना कोई भी पशुश हरी क्षेत्र 
में नहीं रखा जाएगा । धारा 4 अनुज्ञप्ति का” बिभाजन दो वर्गो में करती है: 
एक, किसी गृहस्थ को अनुदत्त अनुज्ञप्ति, और दो, डेयरी मालिक अथवा दुग्ध 
विक्रेता के रूप. में व्यापार करने वाले व्यक्ति को अनुदत्त अनुज्ञप्ति। ये 
अनुज्ञप्तियां वर्ग 'क' . और वर्गं 'ख' की अनुन्ञप्तियां कहलाती हैं। धारा 5 
अतुज्ञप्तियों के निर्णय और नवीकरण के सम्बन्ध में व्यवहृत होती हे । धारा 6 
संबंधित प्राधिकारियों की अनुज्ञप्तियों के निलंवत अथवा रहकरण को शक्तियां 
अदान करती है। धारा 7 शहरी क्षेत्र में पशुओं के ऐसे आयात के सिवाय हर 
आयात को प्रतिषिद्ध करती है जो अनुज्ञापन अधिकारी की पूर्वानुमति और पशुस्वामी 
को अनुदत्त परमिट की शर्तों के अनुसार किया जाता है। धारा 8 और 9 में 
अपील की व्यवस्था है । धारा 10 में राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को पशु 
रखने के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है । धारा 11, 
12, 13, 14, 15, 16 और 17 परिसरों के निरीक्षण तथा ऐवट के अधीन 
अपराधों और उनके लिए _ शास्तियों के बारे में लागू होती हैं । धारा 18 के 
अधीन राज्य सरकार को ऐक्ट के अधीन तियम बनाने कीं शक्ति प्रदान की 
गई हैं। धारा 19 में अपवादों की व्यवस्था है । धारा 20 द्वारा अधिनियमिति 
को अध्यारोही प्रभाव प्रदान किया गया है परन्तु ऐसा प्रभाव स्थानीय प्राधि- 
करण की विद्यमान विधि (कानूनों) के अतिरिक्‍त होगा । धारा 21 निरसन 
` भौर व्यावृत्तियों के संबंध में व्यवहत त होती हैं।. अपने समक्ष प्रस्तुत विवाद में 
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ह. 5 
न्या० धर्माधिकातो] 


हम मुख्य रूप से कंट्रोल ऐक्ट की धारा 5, 7 और 8 के उपबंधों से संबंधित 
हैं । तथाकथित उपबंधों की भाषा इस प्रकार दे 
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*5 (1). जिस व्यक्ति का आशय वर्ग 'क' अथवा वर्ग 'इ 
को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अथवा उसका नवीकरण कराना होगा क्‌ 
विहित फार्म में और विहित रीति से अनुज्ञापन अधिकारी को आवेश 
करेगा । ऐसे आवेदन पर दो रुपये का न्यायालय फीस-स्टाम्प लगाया 
जाएगा और उसके साथ विहित अनुज्ञप्ति-फीस संलग्न की जाएगी। 


(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन अधिकारी, ऐमी| 
जांच, जेसी वह ठीक समझे, करने के बाद अनुज्ञप्ति का अनुदार 
अथवा नवीकरण कर सकता हे, अथवा ऐसे कारणों से, जो अरि 
लिखित किए जाएंगे, आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति का अनुदान अथवा 
नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है । 


. (3) अनुज्ञान अधिकारी अनुज्ञप्ति का अनुदान अकवा 
नवीकरण करते समय, अथवा उसका अनुदान अथवा नवीकरण करने हे | 
र इन्कार करते समय. अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का 

ड ध्यान रखेगा, अर्थात्‌ :--- 5 “ 


_____ (क) परिक्षेत्र में रखे गए पशुओं की संख्या; 


*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है: 
> हर के 1) Any ९1501 intending to have or म 
0३७ ‘A’ 6 ०३५४ फे? Jicense shall apply to 
उ ofc the prescribed form nd 
- Such ‘application shall 

Prescribed license fee. - र; 
tipt of such on application, 
holding such inquiry a5 io 


= 


पं 


र 0४ 
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(ख) उस क्षेत्र की उपयुक्तता जिसमें पशुओं के रखे जाने क 
प्रस्ताव हो; 
(ग) अस्तवल की उपयुक्तता और उसमें" पीते, धोने और 
सफाई के लिए पानी की पूर्ति की व्यवस्था; र 


(घ) बछड़ों के उचित पालन-पोषण की व्यवस्था; 

(ड) शुष्क मौसम के दौरान पशुओं के भरण-पोषण की 
व्यवस्था; और 

(च) इस संबंध में विहित की गई अन्य वाते । 

(4) अनुज्ञप्ति विहित प्ररूप में तथा इस अधिनियम और नियमों 
के अध्यधीन होगी तथा विहित अवधि के लिए विधिमांन्य होगी । 

7.क. कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन अधिकारी की पुर्वानुमति तथा 
उसके द्वारा अनुदत्त परमिट की शर्तों के अधीन और के अनुसार के 
सिवाय किसी ऐसे शहरी क्षेत्र अथवा उसके किसी ऐसे भाग में, जिसमें 

ह्‌ ऐक्ट.प्रवतित हो गया है, ऐसे क्षेत्र अथवा भाग से बाहर के किसी 

स्थान से कोई पशु नहीं लाएगा : 


(b) the suitability of the area in which the 
cattle are proposed to be kept; 

(०) the suitability of the stable and the arranger 
ments Jn the ‘stable for water supply for drinking, 
Washing and cleaning; 

(d) the arrangements for proper rearing of 
calves; ce 
(९) the arrangements ‘for maintenance of cattle 
during dry period; 
(f) Any other matter prescribed in this behalf. 

- (4) A license. shall be in the prescribed form 
and shall be subject to the provisions cf this Act and 
the rules and shall be valid fur the prescribed period. 

म 7.A Nu persoa shall bring iuto any urban area 
‘or part thereof in which this Act bas 0०116 into force: 
399 cattle from 819 place outide such a ea or parti 
Sxcept with the prior , permission and under and in 
accordance with the conditions of a perivir granted to 
him by the licensing 01067: : 
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परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा और परमिट किसी ऐसे पशु के माग | 
में आवश्यक नहीं होगा जो संवंधित क्षेत्र के स्थानीय. प्राधिकारी अथा || 
सरकार द्वारा चलाए जाने वाली अथवा अनुज्ञप्ति वधशाला में वध || 
लिए ले जाया जा रहा होगा अथवा किसी बाहरी क्षेत्र की यात्राङ्गे || 
दौरान उस क्षेत्र से गुजर रहा होगा । | 

18(1). राज्य सरकार इस ऐवट के अधीन नियम बनाने क| 
शक्ति का प्रयोग राजपत्र में अधिसूचना जारी करके करेगी । 
। (2) राज्य सरकार इस ऐक्ट में सम्मिलित किसी भी मामे बे | 
। संबंध में तथा सामान्यतः इस ऐक्ट के प्रयोजनों को पूरा करने के निए || 
फीस का उद्ग्रहण करने हेतु इस ऐक्ट में अन्यत्र अंतविष्ट नियम बनो | 
की किसी शक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित किए बिना इस ऐक्टडे | 
संगत नियम बना सकेगी । क 

(3) इस अधिनियम के अधीन निमित सभी नियम पूर्व प्रकाश 
की शर्तों के अध्यधीन होगे । | 

(4) > x > 


Provided that, no such permission and permi\ | 
shall be necessary in the case of any cattle brougli | 
into ths area for the purpose of slaughter at a0) | 
slaughter house maintained or licensed by the Jol | 
authority of the area or. by Goyernment 07 in tie | 
- ९88६ of apy cattle passing through the area ग! ९ 
यी र व course of their journey to any outside area. । 
वव 18(1). The power to make rules under thi At 
shall be exercised. by the State Government 
notification in Official Gazette: - क 
_ (9) Without prejudice to any power (० 72 
roles contained elsewhere in this Act the ४ 
Government may make rules consistent with tS | 
to levy fees in respect of any of the matters inclu 
. this Act and generally to varry out the ४०% 
क काय eed st न 
(3) AU rules made under_this Act Shel “| 
ubject to the conditions of previois ७001०40. 


नि० प० 1984 : राजस्थान--1 
आनन्द सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 


(Anand Singh and others Vs. The State of Rajasthan) 
तारीख 4 अगस्त, 1983 
[च्या एस० एस० व्यास] 


1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860--धारा 376 और 394--अभियुक्तों 
का बलात्संग के लिए और लूट करने में उपहति पहुंचाने के लिए अभियोजन 
किया जाना--अभियोजिका द्वारा उक्त दोनों अपराधों के किए जाने के बारे में 
स्पष्ट इनकार किया जाना--अभियोजिका के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों को 
दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। 


2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973--धारा 164--मेजिस्ट्रेट के समक्ष 
किए गए कथन एवं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का साक्षियक मूल्य-- प्रथम इत्तिला रिपोटं 
ओर धारा 164 के अधीन कथन का प्रयोग सारवान्‌ साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं 
किया जा सकता--इनका प्रयोग उस साक्षी की सम्पुष्टि अथवा उसका विरोधः 
करने के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है जिसने यह किया है। 


अपीलाथियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और 3 94 के 
अधीन दोषप्रिद्ध ठहराया गया था ओर दण्डादिष्ट किया गया । अभियोजिका ने 
घटना के बारे में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी भोर दण्ड प्रक्रिया संहिता की 
धारा 164 के अधीन कथन किया था । किन्तु विचारण के समय अभियोजिका 
इतनी पक्षद्रोही हो गई कि उप्तने इस बात के इनकार किया कि उसने प्रथम 
इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की 
धारा 164 के अधीन कथन किया था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि 
डाक्टर द्वारा उसकी चिकित्सीय परीक्षा की गई थी और उसके शरीर पर क्षतियाँ 
पाई गई थीं । : 


अभिनिर्धारित--अपीलें मंजूर की गई । 


यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं है कि बलात्संग के मामले में -अभियोजिका | 
का परिसाक्ष्य एक महत्वपूर्ण, लगभग वितिश्चायक भूमिका अदा करता है 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


-उसपे कोई भी बात ऐसी नहीं कहलाई जा सकी जो अभियुक्त व्यक्तियों के बिए 


नहीं स |: 
“ग्रहण अथवा प्रयुक्त वहीं किया जा सकता । इसका प्रयोग उस साक्षी की स || 


` अधिमत प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता । विधि की इस यु i 

` स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रथम इत्ति ला रिपोर्ट और दण्ड प स्‌ की 
._ आरा 164 के अधीन कयत का सारवान्‌ साक्ष्य के रूप में प्रयोग नह 
_ सकता। (पैरा 10, 12, 13 ओर 14) ` 


_ कात्र नैतिक निश्चितता पर्याप्त नही है। कुकर्मी व्यक्ति के वि 


59) आनन्द सिह ब० राजस्थान रा 
“जिसके द्वारा अभियुक्त व्यक्ति का दोषी अथवा निर्दोष होना अवधारित कयि 
जा सके । इसी प्रकार लूटा गया व्यक्ति ही एकमात्र रूप से यह कथन कर सक्ता 
-है कि क्या उसे लूटा गया है या नहीं। इस प्रकार अभियोजिका का परिपाक्च 
बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से उसने अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीँ झी || 
-हे। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उसकी प्रतिपरीक्षा || 
को । किन्तु वह आद्योपान्त इनकार ही करती रही और प्रतिपरीक्षा के बावजूद |! 


कोई फंसाने वाली सामग्रो प्रस्तुत कर सके । अभियोजिका की इस स्पष्ट इनकारी | 
-को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ बलात्संग ओर लूट की गई थी यह | | 
'अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अभियुकत-अपीलाथियों के विरुद्ध आरोप साबि || 
:हो गए हैं । बला/त्संग के मामले में केवल अभियोजिका ओर एकमात्र भभियोजिका | 
“ही यह कथन कर सकती है कि उसके साथ मंथुन हुआ था और यह कि यह उतरी | | 
“इच्छा के विरुद्ध ओर उसकी सम्मति के बिना हुआ था । प्रस्तुत मामले i | 
अभियोजिका ने बलात्संग ओर लूट की कहानी से इनकार करके बदमाशों की | 
-निर्दोषिता का अधिमत दिया है। इस प्रकार बलात्संग और लूट की सारी कहानी | 
-उसकी इनकारी से बिल्कुल खत्म हो जाती है। (पेरा 6 और 8) 


अब यह बात सुस्थिर है कि प्रथम इत्तिला रिपोटे का प्रयोग उसमे वी | 
अत्तवंस्तुओं की सच्चाई के बारे में सारवान्‌ और प्राथमिक साझ के स्प | 
-नहीं किया जा सकता है। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कभी भी साक्ष्य का साखा | 
-भाग नहीं समझा जाता है। इसका प्रयोग उसे करने वाले की सम्पुष्टि है | 
उसका विरोध करने के लिए उस समय किया जाता है जब वह व्यायालग ग र | 
साक्षी के रूप में आए। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा । 64 रु | 
अधीन अभिलिखित कथन को भी अभियुक्तों के विरुद्ध सारवात्‌ साक्ष्य के 


-अथवा उसका विरोध करने के सीमित प्रयोजनार्थ किया जा सकता है 
'यहूं किया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन साक्षी हे | 
-सारवान्‌ साक्ष्य नहीं है । इसका अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध दोषी द द 


2 नकवा र र ४ डा वरि 
= अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध ठहराने के लिए उनके दोष केः टं 
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“ति० प० 1984--राजस्थान 3 


निष्कर्षं देने के लिए अभिलेख में विधिक निश्चितता भी होनी चाहिए । प्रस्तुत 

"मामले में नैतिक निश्चितता तो है किन्तु इसमें विधिक निश्चितता का पूर्ण अभाव 

-है। साक्षी ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा न्यायालय आरोप की सत्यता अथवा 

असत्यता का निर्णय करता है। यदि वह॒ माध्यम टूट जाता है अथवा अविश्वसनीय 

*बन जाता है तो न्यायालय के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अलावा कोई 

“विकल्प नहीं रह जाता । (पैरा 17) 

पैरा 

{1973] [1973] 1 उम० नि० प० 940 =ए० आई० आर० 10 
1973 एस० सी० 476: धर्मा राम भगारे बनाम 
महाराष्ट्र राज्य (Dharma Ram Bhagara Vs. 

State of Maharashtra); 

[1970] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1385: 13 
राजस्थान राज्य बनाम करतार सिंह (80816 of 
Rajasthan Vs. Kartar Singh); 

[1960] ए० आई० भार० 1960 एस० सी० 490 : दिल्ली 12 
राज्य बनाम श्रीराम लोहिया (State of Delhi Vs. 

Shri Ram Lohia) 
का अवलम्ब लिया गया । 
'ाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1978 की दाण्डिक अपील सं० 124. 
प्रताबगढ़ के सेशन न्यायाधीश के तारीख 28 फरवरी, 1978 के निर्णय 
के विरुद्ध की गई अपील | 


'भपीलार्थोगण आनन्द सिह और , ` श्री जी० एस० मेहता 
'लहरनाथ को ओर से 

'अपोलार्थो चिरंजी लाल की ओर से ` श्री एन० एन० माथुर 
मत्यर्थो-राज्य की ओर से --- ' लोक भभियोजक 


'च्या० एस० एस० व्यास : , 

प्रताबगढ़ के विद्वान सेशन न्यायाधीश के तारीख 28 फरवरी, 1978 
ॐ निय के विरुद्ध ये दो अपीलें की गई हैं जिनमें से एक अभियुक्त आनन्द सिह 
भोर लहुरनाथ ने की है ओर दूसरी चिरंजीलाल ते की है । उक्त निर्णय के 
गरा अपीलाथियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-औओर 394 के 
२ अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था और उन्हें तीन वर्ष के कठिन कारावास का 
देश 500 रु० के जुर्माने सहित दिया गया था जिसका संदाय किए जाने में 
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4 आनन्द सिह ब० राजस्थान राज्य (त्या, थ 
| 


व्यतिक्रम किए जाने की दशा में हर एक अपराध के लिए 6 मास का र 
कारावास का दण्डादेश दिया गया था । चूंकि ये अपीलें एक ही निर्णय केक 
की गई हैं अतः इतकी एक साथ सुनवाई की गई और उनका एक ही नणय र | 
निपटारा किया गया है । कः ॥ 


2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का पक्षकथन इस प्रकार है: 
अभियोजिका श्रीमती मोहिनी, अभि० सा० 13, 20 वर्ष की मत्ति/| 
जो जिला उदयपुर में ग्राम टीकर को रहने वाली है। उसका विवाह मुमा 
रहने वाले रतन लाल नामक व्यक्ति से हुआ था । मोहिनी उसके साथ रा 
लिए मुम्बई चली गई । किन्तु उनके बीच सम्बन्ध कटु हो गए । अभि सा | 
कन्हैया लाल भी ग्राम टीकर का निवासी है। अभि० सा० 12 शिव लाला 
दूर के रिश्ते का भाई है। अभि० सा० 11 कन्हैया लाल ओर भभि० सा" 
शिवलाल मुम्बई गए और वे किसी प्रकार अभियोजिका को अपने सागर 
टीकर ले आए। मार्गे में वे 5 अप्रैल, 1974 को चित्तौड़गढ़ आए भोर वहंर | 
सपाटे के लिए रुके | वे किले में स्थित बिड़ला धर्मशाला में ठहरे। लग 
बजे अपराह्न जब भअभियोजिका ओर अभि० सा० 11 कन्हैया लात कि । 
£गोमुख' पर थे तो अभियुक्त लहरनाथ और आनन्द सिंह उन्हें मिले । बी 
आदि के पश्चात्‌ उन्होंने अभियोजिका और अभि० सा० 11 कन्हैया व | 
अपने साथ पुलिस थाने चलने को कहा । अभियोजिका और कन्हैया लात ल 
साथ हो लिए। रास्ते में उन्होंने कन्हैया लाल से कुछ पैसा मांगा यदि वे पु म 
शिकजे से बचना चाहते हैं। अभि० स(० 11 कन्हैया लाल घबरा गया ओए 
किसी संकट से बचने के लिए उसने अभियुक्त आनन्द सिह को 10 २०% 
` दे दिया । अभियोजिका, अभि० सा० 13 श्रीमती मोहिनी ओर अभि? प” ण 
कन्हैया लाल धर्मशाला में लोट आए | अभि० सा० 12 शिवलाल ’ 
भोजन लेने के लिए गया हुआ था वहां लोट आया । जब अभियोजिका र्ग 
सा० 13 मोहिनी, अभि० सा० 11 कन्हैया लाल ओर अभि० सा० 12 ठ 
घमंशाला के कमरे में थे तो लगभग 8 बजे अपराह्न अभियुक्त वि. g 
वहां आया । उसने उनसे अपने साथ्‌ पुलिस थाने चलने के लिए कहां ! 
“उसके साथ पुलिस चोकी के लिए चले ।..जब वे रास्ते में ही थे अभिुर्वत 
सिह ओर लहरनाथ भो उनके साथ हो लिए। अभियोजिका और उसके 
._ को पुलिस चोको ले जाने के बजाय तीनों अभियुक्त उन्हें 'फतह प्रकाश नह 
गए । वहां अभियुक्तों ने चोकीदार मोहनलाल से बात चीत की। बो 
द्वार ढोल दिया और उन्हे अन्दर ने लियाः। अभियुक्त व्यक्ति अभिर 
- 'एक कोने में ले गए ओर अभि० सा० 11 कन्हैया लाल मौर अभि? 
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शिवलाल को दूसरी तरफ ले गए । उन्होंने कन्हैया लाल और शिव लाल की 
“पिटाई की ।. उसके पश्चात्‌ तीनों अभियुक्त व्यक्तियों ने भभियोजिका के साथ 
एक-एक करके बलात्संग किया । अभियोजिका चांदी ओर सोने के आभूषण 
पहने हुए थी। अभियुक्तों ने उसके वे आभूषण उतार लिए | उसके साथ बलांत्संग 
के पश्चात्‌ अभियुक्त अभियोजिका भोर उसके साथियों को महल से बाहर ले 
आए । उन्होंने शिव लाल से 40 रु० भी जबरन छीन लिए । अभियुक्तों ने उन्हे 
यह धमकी दी कि वे इस घटना के बारे में किसी से न कहे अन्यथा उनमें से कोई 
भी नहीं बचेगा। उसके पश्चात्‌ उनको धर्मशाला जाने दिया गया । ये लोग 
प्रमंशाला आए और प्रबन्धक से इस घटना की चर्चा की । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
अपना सामान बांधा और धर्मशाला से चले गए । जब वे किले से आ रहे थे तो 
उन्हें कुछ व्यक्ति मिले और उन्होंने उन व्यक्तियों से इस घटना के बारे में 
बताया । उनमें से एक अर्थात्‌ अभि० सा० 9 केशुराम एक पुलिस कांस्टेबल है 

ह इनको किले की पुलिस चौकी ले गया, उस समय ड्यूटी पर तैतात हेड 
कांस्टेबल ने थाना अधिकारी अभि० सा० 16 महेन्द्र सिह से टेलीफोन पर 
'घटना के बारे में बताया । थाना 'अधिकारी तुरन्त पुलिस चौकी पहुंचा। 
अभियोजिका ने घटना के बारे में मौखिक रिपोर्ट प्रदर्श पी/27 दर्ज कराई। 


भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392, 394, 376 और 347 के अधीत एक 


मामला दर्ज किया गया और अन्वेषण शुरू हुआ। 6 अप्रैल, 1974 को 
भभियोजिका की चिकित्सीय परीक्षा रैफ़ल हास्पिटल, चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन 


भारसाधक चिकित्सा अधिकारी डा० एच० रहमान (अभि० सा० 5) ते की। 


उपे बभियोजिका के शरीर पर कई क्षतियां मिलीं। डा० ने यह भी बताया कि 


पैकित्सीय परीक्षा किए जाते के लगभग 12-14 धने पूवं उसके साथ 
उलात्संग किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया 


और अभियुक्त चिरंजी लाल द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप चुराए 


आभूषण और घड़ी उसके घर से बरामद हुई । तीनों अभियुक्त व्यक्तियों 
प रहमान द्वारा चिकित्सीय परीक्षा की गई उनके शरीर पर क्षतियां 

| उनके शिशन साफ पाए गए और उन पर शिएतमल का कोई निशान नहीं 
ग SU भोर अभियुक्त व्यक्तियों के वस्त्र भी अभिगृहीत कर लिए 
ह अभि उन्हें सीलबन्द कर दिया गया। रासायनिक परीक्षा किए जाने i 
ल के पेटीकोट पर और अभियुक्त आनन्द सिह और लहरनाथ 
अन्न; ` गव वीर्यं पाया गया । अन्वेषण पूरा हो जाने पर पुलिस ने तीन 
"चित्त अत अपीलाथियों और मोहन लाल (महल का चौकीदार) के विरुद्ध चालान 
त मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फाइल किया जिसने 


भामते न 
को विचारण के लिए माब है हिमा त्याती के यायालय के सपे 


` अभि० सा० 13 श्रीमती मोहिनी के साथ बलात्संग किया गर्या ” 


किन्तु उसने किसी भी मुह पर अभियोजन के पक्ष का समथन नहीं ट्र 
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कर दिया। विद्वान्‌ न्यायाधीश ने अपीलाथियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड हि 
की धाराओं 346, 394 और 347 के अधीन अपीलाथियों के विरुद्ध आरो 
विरचित किए और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 के साथ पठित उन 
धाराओं के अधीन अभियुक्त मोहनलाल के विरुद्ध भी आरोप विरचित किए ग। 
अभियुक्तों ने आरोप के बारे में दोषी न होने का अभिवचन किया और विचारा | 
के लिए उपस्थित हुए । उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी पर यह आक्षेप किय | 
कि यह मिथ्या ओर गढ़ी हुई भोर बनावटी है। अभियुक्त चिरंजीलाल नेप | 
अभिकथन किया कि उसकी प्रेरणा पर बरामद की गई, चुराई गई वस्तुएं | 
अभि० सा० 11, कन्हैया लाल ने 100 ₹० में पणयम रखी थी। जांधियेपर | 
वौर्य के निशान मौजूद होने के बारे में अभियुक्त व्यक्तियों ने यह अभिवार | 
किया कि चूंकि वे विवाहित व्यक्ति हैं अतः वह वीयं लगा पाया गया था। विचाएं | 
के दौरान भभियोजन पक्ष ने 16 साक्षियों की परीक्षा की ओर कुछ दस्ता | ` 
फाइल किए। प्रतिरक्षा में अभियुक्त चिरंजीलाल ने दो साक्षियों की परीश| 
की । विचारण के समाप्त होने पर विद्वान्‌ न्यायाधीश ने अभियुक्त मोहून ताग | 
के विरुद्ध अपराध में आलिप्त करने वाला कोई साक्ष्य नहीँ पाया । परिणा | 
उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उसका यह भी निष्कर्ष था कि शेष श 
अभियक्त-अपीलाथियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 347 के भ | 
कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है ओर उन्हें दोषमुक्त कर दिया। किष्तु भा | 
दण्ड संहिता की धाराओं 376 ओर 394 के अधीन आरोप उनके वि | 
सम्यकत: साबित पाए गए । अतः उन्हें दोषसिद्ध किया गया और जैसा कि आ. । 
में ही उल्लेख कर दिया गया है, दण्डादिष्ट किया गया । अपनी दोषसिद्धि | 
दण्डादेश से व्यथित होकर अभियुक्तों ने यह अपील फाइल की है। | 


3. मैंने अभियुक्त-अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल और लोक अभियो | 


की सुनवाई की है। मैने मामले की मिसल का भी सावधानी से परि 
किया है । 


_ 4. अभियुक्त-अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने निचले त्य. 
निर्णय पर जोरदार आपत्ति करते हुए यह दलील दी कि दोषसिद्धि पुण बु 
ओर अच्यायोचित है। यह दलील दी गई कि अभियोजन के पक्ष कंथ का 


अशिकथन किया गया है कि उसके आभूषण ओर हाथ की घड़ी छीन से 


उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त-अपीलाधियों ने उसके ण दि 
बलात्संग नहीं किया था ओर न ही कुछ छोना था । वस्तुतः उसने 


tedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh . 
प 


ब्रश प० 1984--राजस्थान र कृ 


और लूट के बारे में अभियोजन के सम्पूर्ण पक्षकथन से ही इनकार कर दिया और 
तो भी विद्वान्‌ न्यायाधीश ने आरोप साबित मान लिया। यह दलील दी गई कि 
किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजिका के साथ बलात्संग करते 
हुए अथवा उससे आभूषण छीनते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार अभियुक्त 
व्यक्तियों के विरुद्ध किचित भी साक्ष्य नहीं था । अतः उन्हें दोषमुक्त किया जाना 
चाहिए। 


5. उत्तर में विद्वान्‌ लोक अभियोजक ने निचले न्यायालय के निर्णय का 
समर्थन किया और यह निवेदन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों की अपराध में 
सहअपराधिता को साबित करने के लिए उनके विरुद्ध सशक्त पारिस्थितिक साक्ष्य 
है। अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध चिकित्सीय साक्ष्य है। चुराई गई वस्तुएं. 
अभियुक्त चिरंजीलाल द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप बरामद की गई 
थीं। इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया गया कि अभियुक्त चिरंजीलाल ने 
आभूषणों के गिरवी रखते की जो कहानी बनाई है वह पूर्णतः निराधार है। मैंने 
सभी दलीलों पर विचार किया है। _ 

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बलात्संग के मामले में 
भभियोजिका का परिसाक्ष्य एक महत्वपूर्ण, लगभग विनिश्चायक भूमिका भदा 
करता है जिसके द्वारा अभियुक्त व्यक्ति का दोषी.अथवा निर्दोष होता अवधारित 
किया जा सके | इसी 'प्रकार लूटा गया व्यक्ति ही एकमात्र रूप से यह कथन कर 
सकता हे कि क्या उसे लूटा गया है या नहीं । इस प्रकार अभियोजिका 
श्रीमती मोहिनी का परिसाक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है । दुर्भाग्य से उसने अभियोजन 
पक्ष की कोई सहायता नहीं की है। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर 
दिया और उसकी प्रतिपरीक्षा की । किन्तु वह आद्योपान्त इनकार ही करती 
रही ओर प्रतिपरीक्षा के बावजूद उससे कोई भी बात ऐसी नहीं कहलाई जा 
सको जो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई फंसाने वाली सामग्री प्रस्तुत कर 
सके । 

7. अभियोजिका अभि० सा० 13 श्रीमती मोहिनी ने यह अभिसाक्ष्य' 
दिया कि वह कन्हैया लाल (अभि० सा० 11) और शिव लाल अभि० सा० 12. 
के साथ चित्तोड़गढ़ अवश्य आई थी ओर किले की धर्मशाला में ठहरी थी किन्तु. 
उसने इस बात से इतकार किया कि वह कन्हैया लाल के साथ संर-सपाटे के लिए. 
गई ओर अभियुक्त व्यक्तियों में से कोई गोमुख पर मिला था। उसने इस बात 

भी इनकार किया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उससे और कन्हेला लाल से अपने 
साथ चलने के लिए कहा था । इसके आगे उसने इस बात से भी इनकार किया 
उसे फतह प्रकाश पैलेस ले जाया गया था और उसके साथ अभियुक्त व्यक्तियों: 
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थी और उसके शरीर पर क्षतियां पाई गई थीं । 


| न्यायालय मे एक साक्षी के रूप में आए । 


-द्वारा मैथुन किया गया था । वस्तुतः उसने बलात्संग ओर लूट के बारेमे 
अभियोजन पक्ष के सम्पूणं कथन से ही इनकार किया हे जिसके बारे में यह्‌ 
अभिकथन किया गया है कि उसके साथ की गई थी । वह अभियोजन के प्रति 
इतनी पक्षद्रोही हो गई कि उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसने प्रथम 
इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/16 दर्ज कराई थी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड 
प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन प्रदशें पी/19 किया था । उसने 
इस बात से इनकार किया कि डाक्टर द्वारा उसकी चिकित्सीय परीक्षा की गई 


8. अभियोजिका की इस स्पष्ट इनकारी' को ध्यान में रखते हुएकि | 
उसके साथ बलात्संग और लूट की गई थी यह अभिनिर्धारित करना कठिन है 
कि अभियुक्त अपीलाथियों के विरुद्ध आरोप साबित हो गए हैं। पुनरावृत्त होते 
हुए भी यहां पर यह्‌ कहना उचित होगा कि बलात्संग के मामले में केवल 
अभियोजिका और एकमात्र अभियोजिका ही यह कथन कर सकती है कि उसके 
साथ मैथुन हुआ था और यह कि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सम्मति 
के बिना हुआ था । प्रस्तुत मामले में अभियोजिका ने बलात्संग और लूट की कहानी 
से इनकार करके बदमाशों की निर्दोषिता का अधिमत दिया है। इस प्रकार 
बलात्संग और लूट को सारी कहानी उसकी इनकारी से बिल्कुल खत्म हो 
जाती है । 


9.. विद्वान्‌ विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते के 
लिए अभियोजिका द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/16 
और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित उसके कथत 
प्रदर्श पी/19 से सहायता लेनी चाही है । 


10. अब यह बात सुस्थिर है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का प्रयोग 
उसमें की अस्तवेस्तुओं की सच्चाई के बारे में सारवान और प्राथमिक साय 
रूप में नहीं किया जा सकता है । धर्मा राम भगारे बनाम महाराष्ट्र राजय वाते 
मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कभी 
साक्ष्य का सारवान भाग नहीं समझा जाता हे । इसका प्रयोग उसे करने वाले 
सम्पुष्टि अथवा उसका विरोध करने के लिए उस समय किया जाता है जव वह 


11. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट -पी/16 का महत्व केवल इस विस्तार त्व 
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है कि यह अभियोजिका ने की थी । यह सारवान साक्ष्य गठित नहीं करती और 
न ही यह दुष्ट व्यक्तियों की दोषसिद्धि के लिए कोई पृथक्‌ अस्तित्व रखती है। > 

12. इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन 
अभिलिखित कथन को भी अभियुक्तों के विरुद्ध सारवान्‌ साक्ष्य के रूप में ग्रहण 
अथवा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग उस साक्षी की सम्पुष्टि 
अथवा उसका विरोधं करने के सीमित प्रयोजनार्थ किया जा सकता है जिसने यह 
किया है! दिल्ली राज्य बनाम श्रीराम लोहिया! वाले मामले में यह्‌ मत व्यक्त 
किया गया था :-- 

“संहिता की धारा 164 के अधीन भभिलिखित.कथन किसी 
मामले में सारवान्‌ साक्ष्य नहीं है ओर उनका प्रयोग साक्षी की सम्पुष्टि 
अथवा उसका विरोध करते के सिवाय नहीं किया जा सकता है । किसी 
साक्षी द्वारा यह स्वीकारोक्ति कि उसका कथन संहिता की धारा 164 
के अधीन अभिलिखित किया गया था और थह कि उसने जो कथन 
किया था वह सम्पूर्ण कथन को ग्राह्य नहीं बनाएगा उसके किसी भाग 
को या सारवान्‌ साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने की तो बात ही 
क्या ।” 

13. राजस्थान राज्य बनाम करतार सिह? वाले मामले में यह 
अधिकथित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन 
साक्षी का कथन सारवान्‌ साक्ष्य नहीं है । इसका अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध 
दोषी होने का अधिमत प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता । 

14. विधि की इस सुस्थिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रथम इत्तिला 

रिपोर्ट भौर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन का सारवान 
साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता । अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध 
व्हराने के लिए प्रदर्श पी/16 (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) और प्रदे पी/19 (दण्ड 
प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन) से कोई मदद नहीं ली जा. 
“सकती । 
15. विद्वान्‌ न्यायाधीश ते अभि० सा० 11 कन्हैया लाल ,भोर 
_ ० सा 12 शिवलाल के परिसाक्ष्य को बहुत महत्व दिया है। उसके अनुसार 
जे व्यक्तियों ने अभियोजिका की चीख ओर पुकार सुनी और यह कि अपराध 
र किए जाने के तुरन्त पश्चात्‌ उसने (अभियोजिका ते) उनसे बताया कि उसके . . 
ए अभियुक्त व्यक्तियों ने बलात्संग किया है और उसे लूटा है । किन्तु इन दो 
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साक्षियों ने यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने बलात्संग और लट के भपराष्र घ 
, किया जाना देखा है। इस प्रकार यहां तक कि यदि उन्होंने अभियोजिका की ई 

पुकार सुनी हो अथवा उसने उनसे बलात्संग और लूट के वारे में बताया होय 

अभियोजन के लिए अधिक सहायक नहीं है। यदि अभियोजिका ने बलात्संग गौर | 
लूट के बारे में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया होता तो इन तथों | 
का प्रयोग उसके परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए किया जा सकता था । कित | 
चूंकि उसने उस घटना से ही इनकार किया है अतः इन तथ्यों की सम्पुष्टि बा | 
समस्त महत्व ही समाप्त हो जाता है। 


16. चिरंजीलाल द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप चुराईगई | 
वस्तुओं की बरामदगी पर भी विद्वान न्याययाधीश ने अभियुक्त को दोषपिद | 
ठहराने में बहुत महत्वपूर्ण समझा. है । किन्तु पुन: घटनाग्रस्त अभि० सा० |) || 
श्रीमती मोहिनी का पक्षद्रोही रुख एक कठिनाई है। उसने लूट के तथ्य से इनकार | 
किया है । अतः चुराई गई वस्तुओं की मात्र बरामदगी इस निष्कर्ष पर पहुंचने हे | 
लिए पर्याप्त नहीं है कि लूट की गई थी । यदि घटनाग्रस्त अभियोजिका ने लूटे | 
अभिकथन का समर्थन किया होता तो चुराई गई वस्तुओं की बरामदगी उसके | 
परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए बहुत मूल्यवान हुई होती । किन्तु उसकी इतकारी | 
के कारण इस बरामदगी का कोई महत्व नहीं है। 


17. यह प्रतीत होता है कि विद्वान्‌ न्यायाधीश अभियोजिका द्वारा प्रथम || 

` इत्तिला रिपोटं प्रदर्श पी/16 में और अपने कथन प्रदर्श पी/19 (दण्ड प्रक्र 
संहिता की धारा 164 के अधीन) में वणित दुख भरी कहानी से द्रवित हो “ | 
था । यह सही है कि योग्य अभियोजिका ने प्रदर्श पी/16 औरप्रदर्श पी/1१ ' 
बलात्संग ओर लूट का जो कथन किया है वह इतना निदेय और कारुणिक है गो 
पत्थर दिल व्यक्ति को भी पिघला सकता है। किन्तु स्वयं यह बात अभिर 
व्यक्तियों को दोषसिद्ध ठह्राने के लिए पर्याप्त नहीं है । अभियुक्त व्यवितयों की 
दोषसिद्ध ठहराने के लिए उनके दोष के बारे में एकमात्र नैतिक निश्चितता र 
नहीं है । दुष्ट व्यक्ति के विरुद्ध दोष का निष्कर्ष देने के लिए अभिलेख में वि 
| निश्चितता भी होनी चाहिए । प्रस्तुत मामले में नैतिक निश्चितता तो है र 
| इसमें विधिक निश्चितता का पुणं अभाव है। साक्षी ऐसा माध्यम है जिसके ह 
कलय ग सत्यता अथवा असत्यता का निर्णय करता है । यि रे 
माध्यम टूट जाता हं अथवा अविश्वसनीय बन जाता है तो न्यायालय 
जलत को दोपपुस्त करने के अलावा कोई विय नहीं ह ग 


अभियोजिका अभि० सा० 13 श्रीमती मोहिनी प्रधान माध्यम है किला 


पक्षद्रोही रुख अपना लिया है अतः मेरे समक्ष अभियुक्त अपीति 
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दोषसिद्धि को अभिखण्डित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 


18. परिणामतः ये अपीलें मंजूर को जाती हैं। प्रताबगढ़ के विद्वान्‌ 
सेशन त्यायाधीश के तारीख 28 फरवरी, 1978 के निर्णय को भपास्त किया 
जाता है और अभियुकत-अपीलाथियों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 
376 और 394 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । वे पहले से ही 
जमानत पर हैं भौर अभ्यपंण करने की आवश्यकता नहीं है । उनके जमानत-पत्र 
रह हो जाएंगे । 


अपीलें मंजूर की गईं ७ 


श० 
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मंससे मानसिघका ब्रदर्स प्रा० लि०, भीलवाड़ा बनाम आय-कर आयुक्‍त 


(M/s. Mansinghka Brothers Private Ltd., Bhilwara 
Vs. The Income Tax Commissioner) 


तारीख 19 अगस्त, 1983 
[न्या० एम० सी० जैन और न्या० कुमारी कांता भटनागर] 


इनकम-टंक्स ऐक्ट, 1922, धारा 14 सपठित भाग 'ख राज्य कराधान 

- रियायत आदेश--तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में ऋणी को लेनदार को खोज 

करनो चाहिए ओर आय के प्रोद्‌भव का स्थान वह स्थान होता है, जहां कि आय 

को प्राप्त करने का तथा उसके संबंध में संदाय का तत्संवादी दायित्व उद्भूत होता 

है-इस सिद्धांत को लागू करने पर यंदि आय का प्रोद्भव 'ख' राज्य में पाया 
जता है तो निर्धारिती कराधान से रियायत का हकदार होगा। 


निर्धारिती एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका प्रधान कार्यालय 
न है, जो तात्विक समय पर भाग “ख' राज्य में था । निर्धारिती कंपनी 
भाग 'ग' राज्य विजयनगर में स्थित श्री विजय काटन मिल्स लिमिटेड तथा 
. 9 जा मिल्स लि० को उधार दिये थे। तिर्धारिती कंपनी ने 31 माचे, 
अ को समाप्त होते वाले लेखा वर्ष के दौरान 1,10,369 रपये की आय 
की थी, जिसमें ब्याज न होने वाली 35/302 रुपये की आय भी थी ॥ 
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'उसने श्री विजय काटन मिल्स लि० से 22,526 रुपये व्याज तथा श्री विजय 
'शूगर मिल्स से 12,776/- ब्याज के रूप में आय की थी । आय-कर अधिकारी ने 
अपने 29 नवम्बर, 1952 के निर्धारण आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया 
कि ब्याज की उस रकम पर, जो निर्धारिती को भाग-ग राज्य में हुई थी, भाग इ 
राज्य कराधान रियायत आदेश के अनुसार अनुज्ञेय रिबेट नहीं मिलेगा। 
निर्धारिती ने अपीली सहायक आय-कर आयुक्‍त (बी रेंज, दिल्ली) के समक्ष 
अपील की, जिसने अपने 23 अप्रैल, 1954 के आदेश से, निर्धारिती की अपील 
खारिज करते हुए, यह निष्कषे निकाला कि प्रश्‍नगत दोनों ही ब्याज की रकमें 
अपीलार्थी द्वारा वस्तुतः विजयनगर में प्राप्त की गई थीं न कि भीलवाड़ा में। 
निर्धारिती ने आगे आय-कर अपील अधिकरण (दिल्ली बेंच) के समक्ष अपील 
को, जिसने अपने 11 अप्रैल, 1955 के आदेश द्वारा निर्धारिती की यह दलील 
मानली और यह अभिनिर्धारित किया कि उधार पर ब्याज निर्धारिती द्वारा 
आग ख राज्य में प्राप्त किर्या गया था, किन्तु शुद्धिकरण आवेदन पर वह आदेश 
अधिकरण द्वारा अपने 14 मार्च, 1956 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया 
गया और अपील की पुनः सुनवाई की गई तथा 11 अगस्त, 1958 को अपीली 
सहायक आयुक्त का आदेश अपास्त कर दिया गया ओर मामला अपीली सहायक 
आयुक्‍त को इसलिए वापस भेज दिया गया कि वह अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट 
सिद्धांतों के अनुसार पुन: जांच करे और अपील का निपटांरा विधि के अनुसार 
युतः करे। अपीली सहायक आयुक्त ने अपील की पुनः सुनवाई की भोर संबढ 
प्रश्‍न का विनिश्चय 8 अप्रेल, 1968 के आदेश द्वारा निर्धारिती के विरुद्ध किया | 
'निर्धारिती पुनः अधिकरण के समक्ष अपील में गया और अधिकरण ने 18 मई 
1970 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी की दलील को अस्वीकार कर दिया ओर 
यह अभिनिर्धारित किया कि व्याज से आय निर्धारिती को भाग 'ग' राज्य में 
हुई थी । गलती की शुद्धि के लिए पुनः प्रकीर्ण आवेदन किया गया, कि 
अधिकरण ने अपने 3 दिसम्बर, 1970 के आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकार कर 
“दिया, तब निर्धारिती द्वारा निर्देश आवेदन किया गया, जिस पर अधिकरण नै 
'विधि का उपर्युक्त प्रश्‍न इस न्यायालय द्वारा उत्तर के लिए निदिष्ट किया | 


अधिकरण ने अपने 18 मई, 1970 के आदेश में निम्तलिखित मत व्यर्कत 
किया :-- र 


यद्यपि कि आय-कर अधिनियम 


हे र्‌ 
यम की प्रभारी धाराएं यह मार्त 
चलती हैं कि आय, 


rele लाभ या अभिलाभ का कोई न कोई फल होता 
कन्ठु इस संबंध में उचित संकेत के अभाव सें उस स्थल का अवधार” 
केसे किया जाएगा, हमें उस पर विचार विधि के सामान्य सिद्धांतों 
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अनुसार करना होगा और इस पर विचार इस आधार पर भी करना 
होगा कि व्याज के प्रोद्‌भव ओर ब्याज के प्रोद्भव के स्थल में परस्पर क्या 
संबंध हे । राज्य क्षेत्रीय संबंध की पर्याप्तता में दो तत्व अंतर्वलित होते 
हैं (क) संबंध वास्तविक होना चाहिए न कि आभासी (ख) अधिरोपण 
के लिए ईप्सित दायित्व संबंध से संगत होना चाहिए। मामले के तथ्यों 
के आधार पर हम यह नहीं अभिनिर्धारित कर सकते कि वह संबंध,. 
जिसका अवलम्ब निर्धारिती के काउसेल ने लिया, वास्तविक था | परे 
अनुसार, संबंध आभासी है, क्योंकि केता अभिकर्ता स्वतंत्र सत्तायें नहीं 
हैं। रकमों का समायोजन ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालय में किया 
गया। जो कुछ भी प्रविष्टियां की गईं, वे ऋणी कंपनियों के प्रधान 
कार्यालयों की प्राथमिक लेखा-बहियों में की गई । उधार दिए गए धन के 
संबंध में सत्व ऋणी कंपनियों को भाग 'ग' राज्य में सक्रांत हो गयाः 
और यह निष्कषं नहीं निकाला जा सकता कि निर्धारिती की आय का 
कोई भी भाग भाग 'ख' राज्य में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ । क्रेता 
अभिकर्ता अपने मालिकों के लिए माल खरीदने के सीमित प्रयोजन के 
लिए अभिकर्ता है । क्रय करने के प्राधिकार में क्रय के प्रयोजन के लिए 
पूंजी उधार लेने का प्राधिकार विवक्षित नहीं होता । वाणिज्यिक 
संव्यवहारों में अभिकर्ता का वही अर्थ होता है, जो उसे भारतीय संविदा 
अधिनियम, 1872 में दिया गया है । यह भभिनिर्धारित करने के लिए 
अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है कि क्रेता अभिकर्ताओं को 
ऋणी कंपनियों की ओर से उधार लेने के लिए प्राधिकृत किया गया 
था। दूसरी ओर, ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालयों द्वारा रखे गए ' 
लेखाओं की तथा उनके क्रेता अभिकर्ताओं की स्थिति इस स्थिति को 
झुठलाती है कि इन क्रेता अभिकर्ताओं ने ऋणी कंपनियों के प्रधान 
। कार्यालयों की ओर से भीलवाड़ा में उधार लेने का कार्य किया ।. 
अंततः अधिकरण ने निम्नलिखित प्रश्न उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट 
“क्या मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में अधिकरण 
विधि की दृष्टि में यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि निर्धारिती 
की 35,302 रुपये की राशि ऐसी भाय थी, जो भाग 'ग' राज्य में 
प्रोदभूत हुई थी न कि भाग ख राज्य मे?” ' न भु 
ह र ओर से यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में धन वस्तुतः: 
- उधार दिया गया था, क्योंकि वह ऋणी कंपनियों की ओर से 
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क्रेता अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था ओर प्रतिसंदाय नहीं था। किन 


` भीलवाड़ा मे प्रोद्भूत हुआ अथवा नहीं। सी० जे० कुप्पास्वामी नायडू के मामे | 
` (1966) 62 आई० टी० आर० 686 पर अधिकरण द्वारा समुचित विन 
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ड > शस 
मामले में यह साधारण सिद्धांत लागू होना चाहिए कि ऋणी को न की 


खोज करनी चाहिए ओर ऋणी की यह बाध्यता हे कि वह उधार का प्रतिसंदाय 
“जिसमें ब्याज भी है, उस स्थान पर करे, जहां लेनदार निवास करता है, जव र 
-कि लेनदार उधार देने के पश्चात्‌ अपना निवास स्थान बदल न दे। कतिपय 
परिस्थितियों में निवास स्थान या ऐसा परिवर्तन ऐसा समझा जा सकता है कि 
ऋणी पर यह बाध्यता न थोप्नी जाए कि वह लेनदार की वहां खोज करे, जहां वह 
निवात करता है ओर उधार के प्रतिसंदाय के लिए उसके परिवर्तित निवा 
स्थान पर उसके पास जाए । लेनदार को वाद हेतुक ऐसे स्थान पर भी उद्भत 
होता है, जहां उधार संदेय हो ओर उपर्यक्त सिद्धांत को लागू करते हुए यह कहा 
-जा सकता है कि धन भीलवाड़ा में संदेय था, जहां निर्धारिती अपना कारवार 
कर रहा था। इस प्रकार ब्याज सहित उधार का प्रतिसंदाय प्राप्त करने का 
अधिकार निर्धारिती को भीलवाड़ा में प्रोद्‌भूत हुआ ओर ऋणी कंपनियों को 
-निर्धारिती को भीलवाड़ा में संदाय करने की तत्संवादी बाध्यता या दायित्व भी 
भीलवाड़ा में प्रोद्मूत हुआ यह्‌ भी दलील दी गई कि सभी राजस्व प्राधिकारियों 
द्वारा पारित आदेशों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि उधार वस्तुतः निर्धारित 
द्वारा ऋणी कंपनियों के क्रेता अभिकर्ताओं को भीलवाड़ा में दिया गया था। पह 
"कहना ओर बात है कि क्रेता अभिकर्ताओं को उधार लेने का कोई प्राधिकार 
नहीं था किन्तु यह कहना बिल्कुल भिन्न है कि विजयनगर स्थित र्णी कंपतियो 
ने भीलवाड़ा स्थित अपने क्रेता अभिकर्ताओं की मार्फत निर्धारिती से उधार 
भीलवाड़ा में लिया और इसलिए उधार देने का स्थल भीलवाड़ा था। यह्‌ 
“विचारणा भी इस प्रश्‍न के अवधारण के लिए अत्यन्त सुसंगत थी कि ब्याज 


“नहीं किया गया । उन्होंने यह दलील दी कि वह्‌ मामला विवाद्य प्रश्‍न. पर प्रकाश 
'डालता है ओर उसका प्रस्तुत मामले से तात्विक सम्बन्ध है । 


राजस्व विभाग के विद्वान्‌ काउंसेल ने यह दलील दी कि ब्याज का 
भीलवाड़ा में प्रोदभव का मात्र आभासी सम्बन्ध है ओर वास्तविक: सम्बन्ध थे 
>है। ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालय विजयनगर में हैं। संबद्ध 
प्रविष्टियां प्रधान कार्यालय को लेखा-बहियों में की गई थीं । ब्याज के प्रो 
संबंध में प्रविष्टिया भी ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालयों की लेखा- बिगी र 
की गई थीं। ऋणी कंपनियों के शाखा कार्यालय भीलवाड़ा में नहीं थे और 2! 
आत्र उनके केता अभिकर्ता थे। उघार तथा ब्याज के संदाय के लिए € 


हु 
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कंपनियों के दायित्व विजथनगर में उद्भूत हुए । इस बात पर भी विचार किया 
जा सकता है कि अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि धन 
भीलवाड़ा में उधार नहीं दिया गया था, जबकि अधिकरण ने यह मत व्यक्त 
किया है कि क्रेता अभिकर्ताओं को ऋणी कंपनियों की ओर से उधार लेने का 
कोई प्राधिकार नहीं था और प्रधान कार्यालय में लेखाओं की स्थिति तथा क्रेता 
अभिकर्ताओ की स्थिति इस स्थिति को झुठलाती है कि ब्याज के प्रोदभव के 
अवधारण के प्रयोजन के लिए क्रेता अभिकर्ताओं को भीलवाड़ा में उधार लेने का . 
प्राधिकार था। जब उधार ओर ब्याज की रकम के प्रतिसंदाय के दायित्व के 
संबंध में यह्‌ कहा जा सकता है कि वह विजयनगर में उद्भूत हुआ, तो उस प्रश्‍न 
के अवधारण के प्रयोजन के लिए इस सिद्धांत को नहीं लागू किया जाना चाहिए 
कि ऋणी को लेनदार की खोज करनी चाहिए । 


अभिनिर्धारित--निर्देश का उत्तर दिया गया । 


व्याज के प्रोदूभव के स्थल के प्रश्‍न की परीक्षा इस सिद्धांत के प्रकाश में 
की जा सकती है कि ऋणी को लेनदार की खोज करनी चाहिए । इस बात से 
इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिसंदाय के स्थान का इस प्रश्‍न के संबंध में 
तात्विक प्रभाव होगा, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि वह स्थान जहां उधार 
के मूलधन को वसूल करने का अधिकार उद्भूत होता है, वहीं ब्याज से आय 
भी प्रोद्भूत होगी लेनदार और ऋणी में प्रतिसंदाय के स्थान के सम्बन्ध में कोई 
अनुबंध हो सकता है । जहां कोई मौखिक या लिखित करार न हो, वहां भारत में 
इस सिद्धांत को भी लागू माना गया है कि ऋणी को लेनदारं की खोज करनी 
'चाहिए। अवश्य ही ऐसे तथ्य भौर परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां इस सिद्धांत 
को लागू न माना जाए। ऐसी स्थिति वहां हो सकती है, जहां लेनदार ने अपना 
भुल स्थान छोड़ दिया हो ओर राष्ट्र की सीमाओं से बाहर या अन्यथा किसी 
पान पर चला गया हो और उस स्थात पर जहां वह गया हो ऋणी की जानकारी 
में हो अथवा न हो । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धांत लागू होते हैं :-- 


(1) यह तकनीकी नियम भारत में लाग्‌. नही किया जाना चाहिए 
कि तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वाद के प्रारंभ के समय लेनदार का 
निवास स्थान न्यायालय का अवधारण करेगा । भारत एक बहुत बड़ा 
देश है ओर यह बात. ऋणी पर थोपना अनुचित होगा कि वह लेनदार 
को उन सभी जगहों पर ढूंढे, जहां वह इतने बड़े देश में जाए । 


(2) यदि संविदा के पालन का स्थान या उस निमित्त ऋण के 
सदाय का स्थान अभिव्यक्ततः या विवक्षित रूप में नियत दशित किया 
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जा सकता हो तो ऋणी को लेनदार को खोजने को ऐसी बाध्यता से, जे 
लेनदार को संदाय करने की बाध्यता में अंतर्वेलित है, उद्भूत होने को 
निष्कषं से अनपेक्षतः और उसके बावजूद इस सिद्धांत के लागू होने का 
प्रश्‍न नहीं उठता । 


(3) यद्यपि करार करते समय स्थान अभिव्यक्ततः या विर्वाश् | 
रूप में नियत कर दिया गया है, किन्तु वह वाद में संविदा अधिनिक | 
की धारा 49 के अधीन वचनदाता के आवेदन पर ओर वचनगूहैता १ 
की सम्मति से नियत कर दिया गया है, तो यह नियम लागू नहीं का | 


जाना चाहिए । 


(4) यदि पालन या संदाय के स्थान के संबंध में अभिव्यक्त ग | 

. विवक्षित करार साबित करना संभव नहीं है तो न्यायालय को यह निम | 
लागू करना चाहिए और यह उपधारणा करनी चाहिए कि करारे 
समय लेनदार का निवास स्थान पालन या संदाय का स्थान विवक्षि | 
था। वे मामले, जिनमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि यह निम | 
मात्र उन अनेक बातों में से एक है, जिन पर पालन के स्थान का अवधा | 
करते के लिए विचार करना चाहिए, प्रिवी कौंसिल के विति 
(ए० आई० आर० 1927 प्रिवी कौंसिल 156) का सही निर्वचन # | 


करते । स्पष्टतः यदि विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने के ख 
पालन या संदाय के संबंध में अभिव्यक्त या विवक्षित करार के विप" 


निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि र 
के स्थान का अवधारण करने के लिए इस नियम के साथ-साथ | 


बातों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस नियम में तत्त 
संविदा के अभाव में स्पष्ट उपधारणा विवक्षित है । 


आय के प्रोदभव का स्थान वह स्थान होता है जहां उस आय को प्राप्त 5 
का तथा उसके संबंध में संदाय का तत्संवादी दायित्व उद्भूत होता है। ” { 
मामले में, तथ्य के रूप में यह नहीं पाया गया है कि कोई ऐसा मोर्षि ; 
लिखित करार था कि ब्याज सहित उधार के प्रतिसंदाय का स्थान भीत 
होगा । ऐसी संविदा के अभाव में पूर्वोक्त सिद्धांत लागू किया जा सकता है दे 
लागू किया जाना चाहिए ओर ब्याज के प्रोदभव के स्थल से संबि र 
का अवधारण उपर्युक्त सिद्धांत के प्रकाश में किया जाना चाहिए । यार ; 
प्रोदृभव-स्थल का प्रश्‍न उधार तथा ब्याज के प्रतिसंदाय के अधिका | 

.प्रोदभव स्थान अथवा उधार दिए गए घन, जिसमें उसका ब्याज भी हैं? ९ , 
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करने के अधिकार के प्रोद्भव-स्थल के प्रश्‍न से सीधे संबंधित है । यदि उपर्यक्त 
सिद्धान्तं लागू होता है, जैसा कि वह न्यायालय की राय में लागू होता है, तो 
उधार तथा ब्याज की रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्धारिती को भीलवाड़ा 
में प्रोदूभूत हुआ और उसके साथ ही ऋणी कंपनियों पर मूलधन तथा ब्याज के 
संदाय का दायित्व भी भीलवाड़ा में प्रोद्‌भूत हुआ । यह एक ऐसा तत्व है, जिसने 
ब्याज के. प्रोदभव-स्यल के प्रश्न के अवधारण के लिए न्यायालय पर काफी 
प्रभाव डाला है। इसके साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती, वह उधार देने का वास्तविक स्थान है । प्राधिकारियों के विभिन्‍न 
आदेशों के अनुशीलन से, जिनमें अधिकरण का आदेश भी है, यह माना जा 
सकता है कि यह तथ्य का निष्कषं है [कि उधार ऋणी कंपनियों को उनके क्रेता 
अभिकर्ताओं की माफत भीलवाड़ा में दिए गए थे। र 
परा 
[1966] 62 आई० टी० भार० 686: सी० जी० कृष्णस्वामी 3, 5, 8 
- नायडू बनाम आयकर आय-कर आयुक्त, मद्रास 
(C.G. Krishnaswamy Naidu Vs. The 
Commissioner of Income-tax, Madras); 
[1960] 1960 आर० एल० डब्ल्यू० 397 : बल्लो राम बनाम 8: 
फमे सेठ उत्तमचंद बिशनदास (Ballo Ram 778. 
Firm Seth Uttamchand Bishandass) 
का अवलंब लिया गया । 


निदेश (सिविल) अधिकारिता : आय-कर अपीली अधिकरण, दिल्ली ब्रैंच द्वारा 
अपने 16 अप्रैल, 1971 के आदेश के अनुसार 
1970-71 के निर्देश आवेदन सं० 208 ' 
(दिल्ली) में किया गया 1971 का आय-करः 
निर्देश सं 31 (सिविल खंड न्यायपीठ)। 
निर्धारिती की ओर से ००० श्री एच० एन० कल्ला 
राजस्व विभाग की ओर से «श्री जे० पी० जोशी. 
न्यायालय का निर्णय न्या० एम० सी० जेन ने दिया । 
न्या जेन 
के आय-कर अपील अधिकरण (दिल्ली बैच ए) ने निम्तलिबित विधि 
भशन का उत्तर देने के लिए यह निर्देश किया है: 
"क्या मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में अधिकरण 
विधि की दृष्टि में यह अभिनिर्धारित करते में सही था कि निर्धारितीः 
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ड ने 


को 35,302 रुपये की राशि ऐसी आय थी, जो भाग 'गः रोज 
प्रोदभूत हुई थी न कि भाग 'ख' राज्य में ?” ४५ 
2. निर्धारिती मैमर्स मानसिघका ब्रदसं प्राइवेट लिमिटेड भीलवाडा 
“एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका प्रधान कार्यालय भीलवाड़ा मे है,जो | 
तात्विक समय पर भाग ख राज्य में था। निर्धारिती कंपनी ने भाग-ग राज्य 1 
"विजयनगर में स्थित श्री विजय काटन मिल्स लिमिटेड तथा श्री विजय मगर | 
मिल्स लि० को उधार दिये थे। निर्धारिती कंपनी ते 31 मार्च, 195| जञ | 
समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दोरान 1,10,369 रुपये की आय अजित बी || 
थी, जिसमें ब्याज से होने वाली 35,302 रुपये की आय भी थी। उक्ल | 
श्री विजय काटन मिल्स लि० से 22,526 रूपये ब्याज तथा श्री विजय शुगर | 
"मिल्स लि० से 12,776 ब्याज के रूप में आय की थी । आय-कर अधिकारी | 
-ने अपने 29 नवंबर, 1952 के निर्धारण आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया | 
“कि ब्याज को उस रकम पर, जो निर्धारिती को भाग-ग राज्य में हुई थी, भाग-ब | 
“राज्य कराधान रियायत आदेश के अनुसार अनुज्ञेय रिबेट नहीं मिलेगा। | 
-निर्धारिती ने अपीली सहायक आय-कर आयुक्त (बी रेंज, दिल्ली) के समक्ष || 
-अपील की, जिसने अपने 23 अप्रैल, 1954 के आदेश से, निर्धारिती की अपीत ' | 
*्खारिज करते हुए, यह्‌ निष्कर्ष निकाला कि प्रश्तगत दोनों ही ब्याज की रको | 
अपीलार्थी द्वारा वस्तुतः विजयनगर में प्राप्त की गई थीं न कि भीलवाड़ा में। | 
-निर्धारिती ने आगे आय-कर अपील अधिकरण (दिल्ली बेंच) के समक्ष अपीत 
की, जिशषने अपने 11 अप्रैल, 1955 के आदेश द्वारा निर्धारिती की यह दलीत 
मान ली ओर यह्‌ अभिनिर्धारित किया कि उधार पर ब्याज निर्धारिती द्वार | 
'भाग-ख राज्य में प्राप्त किया गया था, कितु शुद्धिकरण आवेदन पर वह आदे | 
-अधिकरण द्वारा अपने 14 मार्च, 1956 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिग | 
“गया ओर अपील को पुनः सुनवाई की गई तथा 11 अगस्त, 1959 
` अपीली सहायक आयुक्त का आदेश अपास्तं कर दिया गया और मामला अपी 
सहायक आयुक्त को इसलिए वापस भेज दिया गया कि वह अधिकरण दीर 

'निदिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार पुनः जांच करे ओर अपील का गिरप 
विधि के अनुसार पुनः करे | अपोलो सहायक आयकत ने अपील की पुनः Si 
“की ओर संबद्ध प्रश्‍न का विनिश्चय 8 अप्रैल, 19 68 के आदेश द्वारा निर्धारिती र 

विरुद्ध किया । निर्धारिती पुनः अधिकरण के समक्ष अपील में गया और अधिक 

-ने 18 मई, 1970 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी की दलील को अस्वी' 

_ कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि ब्याज से आय निर्धारिती को भार 
राज्य में हुई यी। गलती की शुद्धि के लिए पुन: प्रकीर्ण आवेदन किया 7 ' 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh के 


नि» प० 1984---राजस्थान 1 


किन्तु अधिकरण ने अपने 3 दिसंबर, 1970 के आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकार 
कर दिया तब निर्धारिती द्वारा निर्देश आवेदन किया गया, जिस पर अधिकरण 
ने विधि का उपर्युक्त प्रशन इस न्यायालय द्वारा उत्तर के लिए निदिष्ट किया । 


3. भधिकरण ने अपने 18 मई, 1970 के आदेश में निम्नलिखित मत 
ज्यक्त किया :-- 

“यद्यपि कि आय-कर अधिनियम की प्रभारी धाराएं यह मानकर 
चलती हैं कि आय, लाभ या अभिलाभ का कोई न कोई फल होता है 
किन्तु इस संबंध में उचित संकेत के अभाव में उस स्थल का अवधारण 
केसे किया जाएगा, हमें उस पर विचार विधि के सामान्य सिद्धांतों के 
अनुसार करना होगा और इस पर विचार इस आधार पर भी करना 
होगा कि व्याज के प्रोदभव और ब्याज के प्रोद्‌भव के स्थल में परस्पर 
कया संबंध हे । राज्य क्षेत्रीय संबंध की पर्याप्तता में दो तत्व अन्तर्वलित 
होते हैं : (क) संबंध वास्तविक होना चाहिए न कि आभासी, 

'(ख) अधिरोपण के लिए ईप्सित दायित्व संबंध से संगत होना चाहिए। 
मामले के तथ्यों के आधार पर हम यह नहीं अभिनिर्धारित कर सकते 
कि वह सम्बन्ध, जिसका अवलंब निर्धारिती के काउंसेल ने लिया, 
वास्तविक था। हमारे अनुसार, सम्बन्ध आभासी है, क्योंकि क्रेता 
अभिकर्ता स्वतंत्र सत्तायें नहीं हैं । रकमों का समायोजन ऋणी कंपनियों 
के प्रधान कार्यालय में किया गया । जो कुछ भी प्रविष्टियां की गई, वे 
ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालयों की प्राथमिक लेखा-बहियों में को 
गईं। उधार दिए “गए धन के सम्बन्ध में सत्व ऋणी कंपनियों को 
भाग-ग राज्य में संक्रांत हो गया भौर यह निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता कि निर्धारिती की आय का कोई भी भाग भाग-ख राज्य में 
ऑओदृभूत या उद्भूत हुआ । क्रेता भभिकर्ता अपने मालिकों के लिए 
भाल खरीदने के सीमित प्रयोजन के लिए अभिकर्ता हैं। क्रय करने के 
प्राधिकार में क्रय के प्रयोजन के लिए पूंजी उधार लेने का प्राधिकार 

क्षत नहीं होता । वाणिज्यिक संब्यवहारों में अभिकर्ता का वही अर्थ 
होता हे, जो उसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में दिया गया है। 
“हू अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई 
कि केता अभिकर्ताओं को ऋणी कंपनियों कीं ओर से उधार लेने 

उ प्राधिकृत किया गया था । दूसरी ओर, ऋणी कंपतियों के प्रधान 


कोर्यालयो द्वारा रखे गए लेखाओं की तथा उनके क्रेता अभिकर्ताओंकी ” 


प इस स्थिति 'को झुठलाती है कि इत क्रेता अभिकर्ताओं ने ऋणी 
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20 मैससं मानसिघका ब्रदसं ब० आयकर आयुकत (न्या, के} 

) 
कंपनियों के प्रधान कार्यालयों को ओर से भीलवाड़ा में उधार तेने भा 
कार्य किया । 


अधिकरण ने इसके पश्चात्‌ इस बात पर विचार किया कि कब क्षो र 
कैसे ऋणी कंपनियां निर्धारिती को संदाय करने के दायित्वाधीन होंगी शो | 
उनके विरुद्ध वाद हेतुक कहां उद्भूत हुआ। अधिकरण ने सिविल प्रक्रिया सह | 
की धारा 20 के उपबंध पर विचार किया और यह मत व्यक्त किया कि क्ष | 
कंपनियों के कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं थे ओर चूंकि भीलवाड़ा में झे | 
कार्यालय की शाखाएं नहीं थीं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ऋषा | 
कंपनियां भीलवाड़ा में कारबार कर रही थीं। इस प्रकार अधिकरण नेग | 
भभिनिर्धारित किया कि प्रस्तुत मामले में वाद हेतुक भाग-ख राज्य में उदू | 
नहीं हो सकता ओर उसका यह्‌ भी निष्कर्ष था कि ऋणी कंपनियों के सम्बध | 
यह नहीं कहा जा सकता कि वे भाग-ग राज्य में थीं तथा उनमें कारबार ह 
रही थीं। अधिकरण ने यह्‌ निष्कषं भी अभिलिखित किया कि उधार लेने के हि | 
कोई भी संविदा भाग-ख राज्य में नहीं को गई थी । अधिकरण ने यह भरीस 
व्यक्त किया कि प्रस्तुत मामले में निर्धारिती ओर ऋणी कंपनियों के बी | 
निर्धारितो से भीलवाड़ा में ऋणी कंपनियों द्वारा उधार लिए जाने के समत | 
कोई लिखित करार नहीं था ओर यह भी साबित नहीं किया जा सकता शा" 
निर्धारिती से ऋणी कंपनियों द्वारा भाग-ख राज्य में उधार लेने का कोई मोर्ल 
करार था। अधिकरण का यहःनिष्कष था कि प्रस्तुत मामले की परस्पर प 
परिस्थितियों की -सुंखला पर विचार करने के पश्चात्‌ हमें यह अभित 
करता होगा कि धन के संबंध मे सत्व ऋणी कंपतियों को भाग-ख राज्य १ की 
हुआ ओर उन पर संदेय ब्याज भी भाग-ख राज्य में प्रोद्‌भूत हुआ । निर्धारितीर 
ओर से मद्रास उच्च न्यायालय के सो ० जी० कृष्णस्वामी नायडू बनाम आफ 
मद्रास में विनिश्चय का दृढ़ अवलंब लिया गया । उस नजीर के 

में यह कहा गया कि उस मामले में विशिष्ट मामले के तथ्यों की बा डी 
मताभिव्यक्तियां तथा अपनाया गया दष्टिकोण उस विशिष्ट मामले 
की बाबत थे ओर मद्रास वाले मामले में की गई इस मताभिव्यर्वित 


विचार किया गया कि ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जहां उधार देने के कर 
निबंधन ब्याज के स्थल का विनिश्चय करें। 


2६६६ 


र 
4. इस न्यायालय को अधिकरण द्वारा वास्तविक निष्कर्षोक* 


1 (1966) 62 आई टी० आर 686. 
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शति० प० 1984 — राजस्थान 2] 
अभिकर्ता भीलवाड़ा में थे और क्रेता भभिकर्ताओं को उधार लेने का कोई 
प्राधिकार नहीं था । ऋण सम्बन्धी संव्यवहारों की बाबत प्रविष्टियां कंपनियों के 
प्रधान कार्यालयों की लेखा-बहियों में की गई थीं। यह देखना है कि ऐसी वि 
परिस्थितियों को ध्यान में रखना है, जिनके आधार पर यह कहा: जा सके कि है 
का प्रोदूभव का कोई विशिष्ट राज्यक्षेत्रीय संबंध है और या वह संबंध पा 
संबंध है या मात्र आभासी । उधार देने के संव्यवहार में अनेक तत्व हो सकते है 
जिनका राज़्य-क्षेत्रीय संबंध भिन्न-भिन्न हो सकता है। ये तत्व उन स्थानों के संबंध 
में हो सकते हैं, जहां उधार देने के संबंध में मौखिक या लिखित करार किया जा ए 
जहाँ वस्तुत: उधार दिया जाए,.जहां धन का उपयोग किया जाए, जहां उसके 
संबंध में प्रविष्टियां को जाएं, जहां धन, जिसके अंतगेत ब्याज भी है संदत्त करने 
का करार किया जाए। ब्याज के प्रोदभव का स्थल अवधारित त के लिए इन 
तत्वा पर और अन्य अनेक तत्वों पर विचार किया जा सकता है । यह सही है कि 
प्रस्तुत मामले में ऋणी कंपनियों के शाखा कार्यालय नहीं थे। उनके केवल ता 
अभिकर्ता थे जो ऋणी कंपनियों की ओर से माल खरीदा करते ये और क्रेता 
| 5 ठ का प्राधिकार नहीं था। किंतु फिर भी दो प्रश्‍न 
टी र य र (1) किस स्थान पर धन उधार दिया गया 
A स स्थान पर उधार दिए गए धन, जिसमें ब्याज भी है, का 
्रतिसंदाय किया जाना था ? र 


र 5. निर्धारिती की ओर से श्री एच० एन० कल्ला ने यह दलील दी कि 
व में धन वस्तुतः भीलवाड़ा में उधार दिया गया था, क्योंकि वह ऋणी 


प्रतिसंद 
वा के संबंध में पक्षकारों के बीच, कोई लिखित या मौखिक 
कणी को उ मामले में यह साधारण सिद्धांत लागू होना चाहिए 
घार का को ख चाहिए और ऋणी की यह वाध्यता है कि 
मवाप करता ३ म दाय, जिसमें ब्याज भी है, उस स्थान पर करे, जहां लेनदार 
कलन ह। क तक कि लेनदार उधार देते के पश्चात अपना निवास-स्थान 
 समक्ञा ग ई परिस्थितियों में निवासस्थान का ऐसा परिवर्तत ऐसा 
"दहा डोज करे जा क पर यह बाध्यता न थोपी जाए कि बह लेतदार की 
र्र पर वह निवास करता है और उधार के प्रतिसंदाय के लिए 
i स पर उसक्रे पास जाए] श्री कल्ला ने यहे, दलील 
§ हो मोर इ गाद हेतुक ऐसे स्थान पर भी उदूभूत होता है, जहां उधार 
न में पयूक्त सिद्धांत को लागू करते हुए यह कहा जा सकता है कि 
^ म संदेय था, जहां निर्धारिती अपना कारबार कर रहा था 1 इस 
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की ओर से क्रेता अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था और 


I आह 7,5 


- _ Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh. 


22 मेंस मानसिघका ब्रदर्स ब० आयकर आयकत ( 


चपा जे) 
प्रकार ब्याज सहित उधार का प्रतिसंदाय प्राप्त करने का अधिकार नि 
को भीलवाड़ा में प्रोद्‌भूत हुआ भोर ऋणी कंपनियों को निर्धारिती को भीतवाः 
में संदाय करने की तत्संवादी बाध्यता या दायित्व भी भीलवाड़ा में प्रोत 
श्री कल्ला ने यह भी दलील दी कि सभी राजस्व प्राधिकारियों द्वारा पार 
आदेशों के अनुशीलन से यह स्पष्ट हे कि उधार वस्तुत: निर्धारितो द्वारा ऋ | 
कंपनियों के क्रेता अभिकर्ताओं को भीलवाड़ा में दिया गया था। उनहो 
निवेदन किया कि यह कहना ओर बात है कि क्ता अभिकर्ताओं को उधार | 
का कोई प्राधिकार नहीं था कितु यह कहना बिल्कुल भिन्न है कि विजय क| 
स्थित ऋणी कंपनियों ने भीलवाड़ा स्थित अपने क्रेता भभिकर्ताओं की गान 
निर्धारिती से उधार भीलवाडा में लिया ओर इसलिए उधार देने का छ| 
भीलवाड़ा था । यह विचारणा भी इस प्रश्‍न के अवधारण के लिए अत्यंत || 
थी कि ब्याज भीलवाड़ा में प्रोद्‌भूत हुआ अथवा नहीं । उन्होंने यह भी पिर 
किया कि सी० जी० कृष्णस्वामी नायडू के मामले! पर अधिकरण द्वारा समे 
बिचार नंहीं किया गया । उन्होंने यह दलील दी कि वह मामला विवाद्य शर | 
पर प्रकाश डालता है और उसका प्रस्तुत मामले से तात्विक संबंध हैँ। 


6. राजस्व विभाग के विद्वान्‌ काउंसेल. श्री जे० पी० जोशी ने यह 7४ | 
दी कि व्याज-का भीलवाड़ा में प्रोदभव का मात्र आभासी संबंध है ओर वाल | 
संबंध नहीं है। ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालय विजयनगर में हैं। ह न 
घनों की प्रविष्टियां प्रधान कार्यालय की लेखा-बहियो में की गई थीं। ला 
प्रोटभव के संबंध में प्रविष्टियां भी ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालयों की है ः 
बहियों में को गई थी। ऋणी कंपनियों के शाखा कार्यालय भीलवाड़ी 7 कं 
ओर वहां मात्र उनके क्रेता अभिकर्ता थे उधार तथा ब्याज के संदाद ' र 
ऋणी कंपनियों के दायित्व विजयनगर में उद्भूत हुए । इस बात पर भी वि ५ 
किया जा सकता है कि अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया € 1; 
भीलवाड़ा मे उधार नहीं दिया गया था, जबकि अधिकरणने यह मी 
है कि केता अभिकर्ताओं को ऋणी कंपनियों की ओर से उधार वेगे" 
प्राधिकार नहीं या और प्रधान कार्यालय में लेखाओं की स्थिति ते 
अभिकर्ताओं की स्थिति इस स्थिति को झठलाती है कि ब्याज 

_ अवधारण के प्रयोजन के लिए. क्रेता अभिकर्ताओं को भीलवाड़ा में 3४ ८ 
प्राधिकार या श्री जोशी ने यह भी दलील दो कि जब उधार और व्या 
के प्रतिसंदाय के दायित्व के संबंध में यह कहा जा सकता है कि व्ह 


(1966) 62 बाई० टो० बार? 686. 
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में उद्भूत हुआ, तो उस प्रश्‍न के अवधारण के प्रयोजन के लिए इस सिद्धांत को 
नहीं लागू किया जाना चाहिए कि ऋणी को लेनदार की खोज करनी चाहिए । 


ग. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान्‌ काउसेलों द्वारा दी गई परस्पर 
विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है । 


8. पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि ब्याज के प्रोद्भव के स्थल | 


के प्रश्न की परीक्षा इस सिद्धांत के प्रकाश में की जा सकती है कि ऋणी को 
लेनदार की खोज करनी चाहिए। हमारी राय में, इस बात से इनकार नहीं किया 
जा सकता कि प्रतिसंदाय के स्थान का इस प्रश्न के संबंध में तात्विक प्रभाव 
होगा, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि वह स्थान जहां उधार के मूलधन को 
वसूल करने का अधिकार उद्भूत होता है वहीं व्याज से आय भी प्रोदभत या 
उद्भूत होगी । लेनदार और ऋणी में प्रतिसंदाय के स्थान के संबंध में कोई 
भनुबंध हो सकता है। जहां कोई मौखिक या लिखित करार न हो, वहां भारत में 
इस सिद्धांत को भी लागू माना गया है कि ऋणी को लेनदार की खोज करनी 
चाहिए। अवश्य ही ऐसे तथ्य और परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां इस सिद्धांत 
को लागू न माना जाए । ऐसी स्थिति वहां हो सकती है, जहां लेनदार ने अपना 
` पुल स्थान छोड़ दिया हो और राष्ट्र की सीमाओं से बाहर या अन्यथा किसी 
स्थान पर चला गया हो और उस स्थान पर जहां वह गया हो ऋणी की 
जानकारी में हो अथवा न हो । इस न्यायालय ने लेनदार की खोज करने की 


व्यि की बाध्यता के संबंध में इस सिद्धांत के लागू होते के प्रश्‍न पर बल्लोराम 
` "प फम सेठ उत्तमचंद विशनदास' में विचार किया था | उपलभ्य विधि तथा _ 


कानूनी उपबंधों रि र्‍ 
[नी उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए 


— 


“(1) यह तकनीकी नियम भारत में लागू नहीं किया जाना 
चाहिए कि तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वाद के प्रारंभ के समय 
लनदार का निवास-स्थान न्यायालय का अवधारण करेगा । भारत एक 
-बहुत बड़ा देश है और यह भार ऋणी पर थोपना अनुचित होगा कि वह 
लेनदार को उन सभी जगहों पर ढूंढे, जहां वह इतने. बड़े देश में जाए। 


प्रिवी कॉसिल का मामला सोनी राम जीतमल बनाम टाटा 'एंड कंपनी 


० आई० आर० 1927 प्रिवी कौंसिल 156) इस प्रस्थापना से संगत 
ह्‌। तुलसीमन बीबी बताम अब्दुल लतीफ का मामला (ए० भाई० आर० 
1936 कलकत्ता 97) तथा भारूमल बनाम सखावतमल (ए० भाई० 


स सी 
19 ; 
60 आर ० एल डब्ल्यू ० 397. 
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24 मेससं मार्नासघका ब्रदसँ ब० आयकर आयुक्त (न्या, जन 
आर० 1956 मुम्बई 111) मामले निर्णय के अनुसार सही विधि का 
उल्लेख नहीं करते । 


(2) यदि संविदा के पालन का स्थान या उस निमित्त क्रण हे || 
संदाय का स्थान अभिव्यक्तत: या विवक्षित रूप में नियत दशित किया { 
जा सकता हो, तो ऋणी को लेनदार को खोजने की ऐसी बाध्यता से;जो | 
लेनदार को संदाय करने की बाध्यता में अंतवेलित है, उद्‌भूत होने वाते | 
निष्कर्ष से अनपेक्षतः और उसके बावजूद इस सिद्धांत के लागू होने | 
प्रश्‍न नहीं उठता;। 


(3) यद्यपि करार करते समय स्थान अभिव्यक्ततः या विवक्षित | 
रूप में नियत कर दिया गया है, कितु वह बाद में संविदा अधिनियम | 
की धारा 49 के अधीन वचनदाता के आवेदन पर ओर वचनगृहीता की | 
सम्मति से नियत कर दिया गया है, तो यह नियम लागू किया जाता | 
चाहिए । 


i (4) यदि पालन या संदाय के स्थान के संबंध में अभिव्यक्त बा 
| विवक्षित करार साबित करना संभव नहीं है तो न्यायालय को यहि | 
लागू करना चाहिए ओर यह उपधारणा करनी चाहिए कि करा! | 
समय लेनदार का निवास-स्थान पालन या संदाय का स्थात विवक्षि | 
या । वे मामले, जिनमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि यह ति | 
मात्र उन अनेंक बातों सें से एक है, जिन पर पालन के ल 
अवधारण करने के लिए विचार करना चाहिए, प्रिवी कौंसित * 
विनिश्चय (ए० आई० आर० 1927 प्रिवी कौंसिल 156) % ह 
निवेचन नहीं करते । स्पष्टतः यदि विभिन्न परिस्थितियों पर बि 
करने के पश्चात्‌ पालन या संदाय के संबंध में अभिव्यक्त या [ 
करार के विषय में निष्कष निकालना संभव नहीं है तो मे री सर्म i ढु 
आता कि पालन के स्थान का अवधारण करने के लिए इस 
साथ-साथ अन्य बातों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि य, 
मे तत्मतिकूल संविदा के अभाव में स्पष्ट उपधारणा विवक्षित € । 


|; 
| 
1 
j 


क सात पानी ४ व्यक्त क 
'सी० जी० कृष्णसू नायड के मामले! में निम्नलिखित मत भी ८ ४ 
गया :--- | न है - ; 
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“ये उपबंध स्पष्टतः इस धारणा पर अग्रसर होते हैं कि लाभ और 
अभिलाभ कहां प्रोद्भूत या उद्भूत होते हें । अत: इस प्रश्‍न का अवधारण 
विधि के साधारण सिद्धान्तो के अनुसार ओर विशिष्ट तथ्यों के प्रकाश 
में किया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 4 
में.'प्रोद्भूत' या 'उद्भूत शब्द न्यूनाधिक एकार्थी हैं ओर आय या 
लाभ के संबंध में यह कहा जाता है कि वे| वहां उद्भूत या प्रोद्भूत 
होते हैं जहां उन्हें. प्राप्त करने का अधिकार उनके संदाय के 
तत्संवादी दायित्व के साथ अस्तित्व में आता है। कव भोर कहां ऐसा 
अधिकार या दायित्व अस्तित्व में आता है, यह तथ्य का प्रश्‍न हे-- 
संभवत: यह प्रश्‍न विधि औरुंतथ्य का मिश्रित प्रश्‍न है ।” व 


उपर्युक्त मताभिव्यक्तियों से यह प्रतीत होता है कि आय के प्रोद्भव का स्थान 
-बह स्थान होता हे जहां उस आय को प्राप्त करने का तथा उसके संबंध में 
'संदाय का तत्संवादी दायित्व उदूभूत होता है। प्रस्तुत मामले में, तथ्य के रूप में 
यह नहीं पाया गया है कि कोई ऐसा मौखिक या लिखित करार था कि ब्याज 
सहित उधार के प्रतिसंदाय का स्थान भीलवाड़ा होगा । हमारी राय में, ऐसी 
संविदा के अभाव में पूर्वोक्त सिद्धांत लागू किया जा सकता है और लागू किया 
जाना चाहिए और व्याज के प्रोद्भव ,के स्थल से संबंधित प्रश्‍न का अवधारण 
उपर्युक्त सिद्धांत के प्रकाश में किया जाना चाहिए | हमारी राय में, व्याज के 
'प्रोद्भव स्थल का प्रश्‍न उधार तथा ब्याज के प्रतिसंदाय के अधिकार के प्रोदूभव 
स्थल अथवा उधार दिए गए धत, जिसमें उसका ब्याज भी है, को प्राप्त करने के 
अधिकार के प्रोद्भव स्थल के प्रश्त से सीधे संबंधित है। यदि उपर्युक्त सिद्धांत लागू 
होता है, जैसा कि वह हमारी राय में लागू होता है, तो उधार तथा व्याज की 
रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्धारिती को भीलवाड़ा में प्रोद्भूत हुआ और 
उसके साथ ही ऋणी कंपनियों पर मूलधन तथा ब्याज के संदाय का दायित्व भी 
भीलवाड़ा में प्रोद्भूत हुआ । यह एक ऐसा तत्व है, जिसने व्याज के प्रोद्भवः 
सबल के प्रश्‍न के अवधारण के लिए हमारे ऊपर काफी प्रभाव डाला है। इसके 
साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, वह उधार 
देने का वास्तविक स्थान है। प्राधिकारियों के विभिन्न आदेशों के अनुशीलन से, 
जितमें अधिकरण का_भादेश भी है, ,यह माना जा सकता है कि यह तथ्यका 
निष्कर्षं है कि उधार ऋणी कंपनियों को उनके केता अभिकर्ताओं की मार्फत 
भीलवाड़ा में दिए गए थे। अपीली सहायक आयुक्‍त ने अपने 23 अव्रेल, 1954 
'के आदेश में यह अभिलिखित किया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि रकमें क्रेता 
अभिकर्ताओं को भीलवाड़ा में दी गई थीं। अपीली सहायक आयुक्त ने अपने 
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(न्या० जैन) 
8 अप्रेल, 1968 के आदेश के पैरा 6 में भीलवाड़ा में 
रखी गई रोकड़-बहियों की प्रविष्टियों को ध्यान में रखा 
कि'नकद या चेक द्वारा जो भी धन प्राप्त किय 
माल के क्रय के प्रयोजन के लिए किया गया था, जिसे प्रधान कार्या 
विनिर्माण कार्यकलाप हेतु भेज दिया गया था और उसने यह्‌ 
है कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऐसे सभी उधारों 
उक्त क्रय करना था, जो प्रधान कार्यालय दाराची 
18 मई,1970 के अधिकरण के आदेश की मुख्य प्रवृत्ति 


केता अभिकर्ताओं द्वारा 
भार यह मत व्यक्त किया 
1 गया था, उसका उपयोग कच्चे 
लय को उन्हे 


यह भी दशित करती है 
ओं की मार्फत भीलवाड़ा 
न यह अभिलिखित किया 
लेने का कोई प्राधिकार नहीं था, कितु 
उन्होंने अपीली सहायक आयुक्त द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष को उलटा नहीं 
र है कि धन ऋणी कंपनियों को वस्तुतः भीलवाड़ा में दिए गए थे क्योंकि वे 
भीलवाड़ा-स्थित अपने कय अभिकर्ताओ की मार्फत ऋणी कंपनियों द्वारा प्राप्त 

किए गए थे । श्री जे० पी० जोशी ने य ह इंगित किया है कि अधिकरण ने यह मत 

व्यक्तः किया है कि ऋणी कंपनियों के प्रधान कार्यालयों द्वारा तथा उनके क्रेता 
अभिकर्ताओं द्वारा रखे गए लेखाओं की स्थिति इस स्थिति को झुठलाती है कि 

इन क्रता अभिकर्ताओं ने भीलवाड़ा में उधार लेते समय ऋणी कंपनियों के प्रधान 

_ कार्यालयों की ओर से कार्य किया था । इस मताभिव्यक्ति से यह विष 

(सिया _न्तिकलना चाहिए कि धन ऋणी कंपनियों द्वारा भीलवाड़ा स्थित निर्धारिती पे 
7 उधार के रूप में नहीं लिए गए थे। हम श्री जोशी की उपर्युक्त दलील से सहम 
होने में असमर्थे हे । हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम संबद्ध प्रश्‍न का उत्तर 
मामले के प्रकट तथ्यो और परिस्थितियों के आधार पर दें। यह हो सकता है कि 
के ता भभिकर्ताओं को उधार लेने को शक्ति नहीं दी गई हो, जैसा कि अधिकरण 
ने कहा है, कितु यह प्रतीत होता है कि धन ऋणी कंपनियों द्वारा अपने क्री 
| ` झिका माफत भीलवाड़ा मे प्राप्त किए गए थे। अधिकरण ने मामले 
४» - के विवरण में भी अपीली सहायक आयुक्त के विचार का उल्लेख करते हुए यह 
ह) _ स्पष्टतः कहा है कि अपीली त सहायक आयुक्त का यह निष्कर्ष है कि निर्धारती गे 


A 
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भीलवाड़ा में परिदत्त किए गए थे। इस प्रकार उस ऋणी कंपनी को उधार का भी 
राज्यक्षेत्रीय संबंध भीलवाड़ा से है। यह परिस्थिति अत्यंत तात्त्विक परिस्थिति 
नहीं है वल्कि उधार देने के स्थान की परिस्थिति हमारी राय में सर्वाधिक 
तात्विक परिस्थिति है और ऐसे स्थान को कमीशन या ब्याज के प्रोद्भव का स्थल 
माना गया है जेसा कि सी० जी० कृष्णस्वामी नायडू के मामले! में अभिनिर्धारित 
किया गया है। उस मामले में निर्धारिती मामूली तौर पर मद्रास का निवासी 
था । जतवरी, 1946 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष में उसने यह दावा 
किया कि 1,24,004 रुपये की राशि ऐसी आय थी, जो उसे मैसूर राज्य में 
प्रोदभूत हुई थी और इसलिए वह आयकर अधिनियम की धारा 1 4( 2) (ग) 
के अधीन कर से छूट प्राप्त थी । निर्धारिती ने मद्रास निवासी और 
निर्माण ठेकेदार एस० कृष्ण अय्यर से वित्त संबंधी करार किए थे। श्री अय्यर 
ने भूतपूर्व ब्रिटिश भारत में तथा भारतीय राज्यों में अनेक ठेके लिए थे । मंसूर 
राज्य में भी दो स्थानों पर निष्पाद्य संकमों के संबंध में भी वित्त संबंधी दों 
करार थे। उन करारों में यह विनिदिष्ट अनुबंध था कि ठेकेदार निर्धारिती को 
करार के अधीन दिए गए उध्धारों का प्रतिसंदाय प्रथमतः उन धनों में से करेगा, 
जो वह निमित संकर्मों के लिए समय-समय पर दिए गए बिलों के अधीन मंसूर 
के प्राधिकारियों से प्राप्त करे या प्राप्य हों । करारों में यह भी एक अनुबंध था 
कि कृष्ण अय्यर बिलों के अधीन प्राप्त या प्राप्तव्य धनों-का उपयोग उधारों के 
प्रति संदाय से अन्यथा निर्धारिती की सम्मति के बिना नहीं करेगा | कृष्ण अय्यर 
ने यह भी करार किया था कि वह ऐंसी राशि भी देगा जो निष्पादित ओर. 
संपूरित संकर्मों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत हो और जिसके लिए मेसूर के 
प्राधिकारियों को विल दिए गए हों | इस खंड के अधीन संदेय रकम की संगणना 
केवल उन बिलों पर की जानी थी, जो संबद्ध मैसूर प्राधिकारियों द्वारा अंतिम 
रूप से पास कर दी जाएं ओर संदाय के लिए स्वीकार कर ली जाएं । करारों 
में यह भी उपबंध किया गया था कि करारों के अधीन विनिदिष्ट संकर्मों की बावत 
कृष्ण अय्यर को समय-समय पर संदेय तथा अंतिम रूप से पास बिलों का 
अभिनिश्चय, उनकी जांच या सत्यापन करते के लिए निर्धारिती कृष्ण अय्यर के 
लेखाओं का भी निरीक्षण करते का अधिकार रखेगा। निर्धारिती को संदेय 
कमीशन के संबंध में कृष्ण अय्यर के लेखाओं का निरीक्षण तथा नियतीकरण' 
मद्रास में किया गया ओर उसकी लेखा-बहियों में उतका समायोजन किया गया । 
यद्यपि कि करार के निबंधनों में यह विनिदिष्ट नहीं था कि उधार कहां दिए 
जाएंगे, कितु वस्तुतः निर्धारिती और कृष्ण अय्यर ने बैंक आफ मैसूर लिमिटेड 
* (1966) 62 आई० टी ० आर० 686, : 
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च्या० जेन) 
के बंगलोर सिटी ब्रांच में एक संयुक्त चालू खाता खोला, जो बीस 
के बैंक ड्राफ्ट द्वारा खोला गया था, जो निर्धारिती के मद्रास स्थित निधियों में ३ 
भेजा गया था। निर्धारिती ने कृष्ण अय्यर को सभी उधार मैसूर राज्य में ह ५ 
गए दो करारों द्वारा दिया था। निर्धारिती का यह कहना था कि दोनों ह 
संबंधी करारों के अधीन 10% कमीशन, जो 1,24,001 रुपये था ड 
मसूर राज्य में प्रोद्‌भूत हुआ । आय-कर अधिकारी निर्धारिती से सहमत नहीं था 
किन्तु अपीली सहायक आयुक्त ने उसके प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया भोर यह 
निदेश दिया कि उक्त राशि कराधेय आय से अपवजित कर दी जाए | त 
आय-कर आयुक्त (के आदेश) से अपील पर अधिकरणने आय-कर अधिकारी 
से सहमति व्यक्त की। धारा 66(1) के अधीन निर्देश पर उच्च न्यायालय का 
यह निष्कर्ष था कि निर्धारिती कमीशन उस स्थान पर प्राप्त करने का हकदार 
था जहां बिल पास हुए थे, अर्थात्‌ मेसू र राज्य में। आय-कर आयुक्त द्वारा अपील 
पर उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय ने ऐसे 
पशन का उत्तर दिया है, जो उसे निर्दिष्ट ही नहीं किया गया था और उसे उम्र 
पशन का विनिश्चय करने की कोई शक्ति नहीं है जो उसे निर्दिष्ट न किया गया 
हो। इस प्रकार मामला उच्च न्यायालय को वापस गया । न्यायालय की ओर 


से न्यायाधीश वीरस्वामी ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :-- 


हजार रुपये 


“जहां उधार देने को संविदा ओर वस्तुतः उधार देने की क्रिया 
एक ही स्थान पर हो, वहां ब्याज या कमीशन के प्रोद्भव स्थल के संबंध 
में कोई कठिनाई नही उत्पन्न हो सकती । किन्तु जहां उधार देने के 
संव्यवहार को श्वंखला को कड़ियां हों, जिनमें धन का संदाय किया जाता 
है ओर उसे ब्याज सहित किसी समझोते या करार के अधीन भिन्त 

.. भिन्न स्थानो में प्राप्त किया जाता है वहां यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है 
- कि ब्याज या कसोशन के प्रोदभव का स्थल प्यृंखला की एक या एकाधिक 
कड़ियों के अस्तित्व-स्थल पर होगा । उत्तर ब्याज या कमीशन के प्रो द 
को दृष्टि से संव्यवहार के सार को गठित करने वाली कड़ियों पर नि 
करेगा । इस दृष्टि से हमें ऐसा प्रतीत होता है' कि यद्यपि कि इस संद 

में संविदा _का स्थान महत्वपूर्ण बात है, किन्तु धन उधार देते 
संव्यवहार में निश्चायक बात वह स्थान होगा, जहां धन वस्तुतः उधार 
«दिया जाता है और ऐसा इस बात से अनपेक्षतः ही कि वह धत गरही 


से आता है। ऐसा इसलिए है कि स्तत: पद क 
या ब्याज प्रोद्भूत “के वस्तुत: परिदान के बिना कोई 


या उद्भूत नहीं हो सकता । यह भी समान रू 


0: 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, ‘Chandigarh 


नि० प० 1984--राजस्थान ट्र, 


सही है कि उधार देने के करार के बिना उधार देने का संव्यवहार नहीं 
हो सकता। किन्तु करार अपालित रह सकता है, 
xX x >< 

“ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जिनमें उधार देने के करार के 
निबंधन ही ब्याज-स्थल का विनिश्चय कर दें। हमारी राय में, इसी 
मामले में वे दोनों करार, जो मद्रास में निष्पादित किए गए, ऐसे निबंधन 
अंतविष्ट करते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कमीशन कहां 
प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ । जैसा कि पहले ही कहा गया है, कमीशन 
पुरे किए गए सकमों के अंतिम बिलों के दिए जाने और उनके मंसूर के 
प्राधिकारियों द्वारा पास किए जाने के पश्चात्‌ प्रोद्‌भूत तथा संगणित 
किए जाने थे । यह कार्य निस्संदेह मंसूर राज्य में हुआ |” 


` “अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती ने धन मद्रास 
से ले जाकर मंसूर में संयुक्त खाते में बैंक में रखा और कृष्ण अय्यर को 
धन उसकी भपेक्षानुसा र समय-समय पर मंसूर में दिया और अंतिम विल 
मंसूर में ही दिए गए तया मंसूर स्थित प्राधिकारियों द्वारा पास किए गए 
तथा स्वीकार किए गए, जिनके परिणामस्वरूप निर्धारिती को कमीशन 
का प्रोदभव हुआ । अतः हमारा यह निष्कर्ष है कि कमीशन के प्रोद्भव 
का स्थल मंसूर था ।” 


सो० जी० कृष्णस्वामी नायडू के मामले! में करारों के स्थान पर उधार दिए 
जाने के स्थान को कमीशन के प्रोदृभव का स्थान इस आधार पर माता गया है 
कि उधार मैसूर राज्य में दिए गए थे और मैसूर राज्य में ही विलों में से उनका 
प्रतिसंदाय किया जाना था तथा ऋणी पर यह नियंत्रण था कि वह बिलों के प्राप्त 
होने वाले धन का उपयोग ब्याज सहित उधार के प्रतिसंदाय से अन्यथा निर्धारिती 
की सम्मति के बिना न करे। इस प्रकार यह नजीर हमारी राय में कुछ प्रकाश 
डालती है । प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा उस मामले में 
अपनाए गए, दृष्टिकोण के प्रकाश में की जाए। वहां मैसूर राज्य में कमीशन के 
प्रोद्भव संबंधी सारभूत राज्यक्षेत्रीय श्रृंखला विद्यमान थी । इसी प्रकार प्रस्तुत 
मामले में भी हम यह पाते हैं कि. ब्याज के भीलवाड़ा में प्रोदूभव के संबंध में 
सारभूत राज्यक्षेत्रीय कड़ियां विद्यमान हैं । राज्यक्षेत्रीय कड़ियां भीलवाड़ा में 
उधार दिए जाने से सम्बन्धित हैं और प्रतिसंदाय के अधिकार के प्रोद्भव से भी. 


- (1966) 62 आई टी० आर० 686. 
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सम्बन्धित है । इसी प्रकार उसका तत्संवादी दायित्व भीलवाड़ा में प्रति 
करने के सम्बन्ध में भी है । ऐसा इस सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए अभिनिर्धारित 

\ 
किया जाता है कि ऋणी को लेनदार की खोज करनी.चाहिए 


जिसे हमने 
तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रस्तुत मामले में लागू पाया है। 


9. हम यह भी कह सकते हैं कि किसी फायदाप्रद उपबंध की निर्धाय॑ता 
_कराधेयता या लागू 1 या लागू होने पर विचार करते समय अथवा तथ्यों का मिः पा तथ्यों का निवंचन या 
€ 0 बा तक का [वचनः करते समय यदि दो मत ती तथ्यों से निकाले जाने वाले निष्कर्षो का निर्वचन करते समय यदि दो त समय यदि दो मत सरद 

हों तो हमारी राय में वह मत अपनाया जाना चाहिए जो निर्धारिती को 
` फायदाप्रद हो या उसके हित में हो। 


10 पूर्वगामी विचार-विमशं के प्रकाश में संबद्ध प्रश्‍न का हमारा उत्तर 
यह है कि मामले के तथ्यों के आधार पर ओर उसकी परिस्थितियों मे 
_ 35,302 रुपये की ब्याज की आय निर्धारिती को 'ख' राज्य में हुई नकि 
भाग-ग राज्य में । > 
11. निदेश का तदनुसार उत्तर दिया जाता है। पक्षकार इस निर्देश के 
सम्बन्ध में अपने-अपने खर्च वहन करेंगे । 


न्या० कुमारी भटनागर : 


मे सहमत हूं। 


त व _ निर्देश का उत्तर दिया गया। 
ब्रह्म ह 
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_ उप-खण्ड अधिकारी, झालावाड ओर एक य मदनलाल 
(Sub-Divisional Officer, Jhalawar and another Vs. Madazlsl) 
तारोख 15 सितम्बर, 1983 
[न्या एस० एन० भागव] 
सिविल प्रक्रिया संहिता, 


र 1908--घारा 151-_ उच्च न्यायालय को 
अन्ति हित त नहित | शक्तियों का प्रयोग अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करने गे 
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न्यायालय पर कोई प्रतिबंध या अंकुश नहीं है--अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग 
पक्षकारों के बीच सारवान्‌ न्याय करने के लिए ओर न्यायालय की आदेशिका के 
दुरुपयोग का निवारण करने के लिए किया जाना चाहिए--एकमातर प्रतिवादी 
की मृत्यु पर अपील का उपशमत हो जाने के कारण अपील में पारित डिक्री 
'अकृतता हे । 


प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विरुद्ध इस घोषणा के लिए एक वाद फाइल किया 
कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अधिग्रहण और पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी ऐक्ट 
'के अधीन कतिपय रकम की वसूली के लिएजारो किया गया प्रमाण-पत्र अविधिमान्य 
'हेओर रह्‌ किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्रो कर दिया । 
अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील भी खारिज कर दी गई। द्वितीय अपील 
फाइल की गई। अपील के लंबित रहने के दौरान एकमात्र प्रत्यर्थी की मृत्यु हो 
गई। अभिलेख पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए कोई प्रयास 
नहीं किया गया । जब यह मामला सुनवाई के लिए पेश हुआ तो प्रत्यर्थी की तरफ 
से कोई भी हाजिर नहीं हुआ भोर अपील की एकपक्षीय सुनवाई की गई और - 
वहू मंजूर कर ली गई। इसलिए विधिक प्रतिनिधियों से वसूली कर ली गई। 
विधिक प्रतिनिधियों ने इस दलील के साथ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन 
फाइल किया हे कि न्यायालय का वह निर्णय, जिसके द्वारा अपील को मंजूर 
किया गया था और दोनों निचले न्यायालयों के निणंयो को अपास्त कर दिया 
गया था, भकृतता है । अपील का उपशमन हो गया है, निचले न्यायालय के दोनों 
आदेश अन्तिम हो गए हैं ओर एक ऐसे अवैध प्रमाण-पत्र के अनुसरण में कोई 
भी वसूली नहीं की जा सकती, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा अभिखण्डित कर दिया 
गया है। न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुख्य प्रश्‍न येह है कि क्या न्यायालय 


अपनी अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग किसी पारित निर्णय को वापिस लेने के 
लिए कर सकता है ? 


अभिनिर्धारित-_पिटोशन मंजूर किया गया । 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के अधीत अन्तरनिहित 
| क्तियां न्यायालय को प्रदान की गई हैं जो पक्षकारों के बीच च्याय करने के लिए 
| ग्यायालय में अन्त निहित एक शक्ति है। न्यायालय को सारवान्‌ न्याय करने के 
के ए अपनी अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करने से बचना नहीं चाहिए भोर 
रि पायमिक उद्देश्य को प्राप्त करने अर्थात्‌ पक्षकारों के बीच न्याय करने के 
लाका अकुशों के बावजूद हस्तक्षेप करना चाहिए जिसके लिए 


स्थापित किए गए हैं। चूंकि, अभिलेख पर एकमात्र प्रतिवादी के 


फु सा था वर है 
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- _ लम्बित थी । अपील के लस्बित रहने के दौरान मदनलाल--एकरमार्ते 


32 उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ ब० मदनलाल (त्या भा 
विधिक प्रतिनिधियों के लाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, परिपा | 
अपील का उपशमन हो गया, अतः न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एक ता | 
जिसे न्यायालय द्वारा अपनी अन्तरनिहित शक्तियों के प्रयोग में वापिस लियाश | 
सकता है। (पेरा 2) 


[1951] ए० आई० भार० 1951 इलाहाबाद 38] : मु० सुरजी 
बनाम मनकी राम (Mt. Surji Vs. Manki Ram); 


[1938] ए० आई० आर० 1938 पटना 468 : रामेश्‍वर लाल 


बनाम मु० सुबदी (Rameshwar Lal Vs. 
Mt. Subdi); 


[1922] ए० भाई० आर० 1922 प्रिवी कौंसिल 269 
का अवलम्ब लिया गया । 
सिविल अपीली अधिकारिता : 1982 का सिविल प्रकीर्णं आवेदन सं० 209. 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22, नियम 4 के बह | 
फाइल किया गया एकल ऱ्यायपीठ सिविल प्रकीर्ण आवेदन । 


पिटीशनरों को ओर से या ` श्री अजीत पुरोहित 


प्रत्यर्थो को ओर से सर्वश्री सौ०.के० गगं ओर 


द जी० के० गर्ग 
न्या एस० एन० भागव : 


प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विरुद्ध इस घोषणा के लिए एक त. 
किया है कि अपोलार्थी द्वारा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी ऐक्ट 01 
1,822-44 ₹० की वसूली के लिए जारी किया गया अध्यपेक्षा गे । 
अविधिमान्य हे ओर रद्‌ किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय नेत 
24 अप्रैल, 1968 केअपने आदेश द्वारा वाद को डिक्री कर दिया! ३. दा 
द्वारा फाइल की गई अपील भी तारीख 15 सितम्बर, 1977 के बाद 
खारिज कर दी गई । द्वितीय अपील सं० 404/1971 फाइल की गई ब 


>: 
Me AA 


रत्य 

श 
9 अप्रैल, 1977 को मृत्यु होई अभिलेख पर उसके विधिक तिति 
लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । जब यह मामला सुनवाई अ | 
वेश हुआ तो प्रत्यर्थी की तरफ से कोई भो हाजिर नहीं हुआ और डी 


">> 
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एकपक्षीय सुतवाई की गई भौर वह मंजूर कर ली गई। इसलिए विधिक 
प्रतिनिधियों से वसूली कर ली गई। विधिक प्रतिनिध्चियों ने इस दलील के साथ 
प्रस्तुत आवेदन फाइल किया है कि इस न्यायालय का तारीख 8 दिसम्बर, 1971 
का निर्णय, जिसके द्वारा अपील को मंजूर किया गया था और दोनों निचले 
व्यायालयों के निर्णयों को अपास्त कर दिया गया था, अकृतता है। अपील का 
उपशमन हो गया। इसलिए दोनों निचले न्यायालयों के आदेश अन्तिम हो गए 
भौर एक ऐसे अवैध प्रमाण-पत्र के अनुसरण में कोई भी वसूली नहीं की जा 
सकती जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा अभिखण्डित कर दिया गया है । इस संदर्भ 
में 1975 राजधानी ला रिपोर्टर 199 (दिल्ली) और 1973 पंजाब ला 
रिपोर्टर 451 जो ए० आई० आर» के पंचवर्षीय निर्णय सार 1971-75, 
जिल्द 1 पृष्ठ 496 पर प्रतिवेदित किए गए हैं, का अवलम्ब लिया गया हे, 
जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया हे कि अपील न्यायालय द्वारा अपील के. 
लम्बित रहने के दौरान प्रत्यर्थी की मृत्यु की बात से अनभिन्न होते हुए पारित 
डिक्री को अन्तनिहित शक्तियों में पुनः खोला जा सकता है ओर अन्तनिहित 
शक्तियों के प्रयोग में उसे अपास्त किया जा सकता है। उसने आगे यह दलील दी है 
किऐसी किसी डिक्री, जिसका बना रहना अकृता है, को मंजूर करना--न्यायालय 
की आदेशिका का दुरुपयोग होगा । इसलिए इस प्रकार की डिक्री को भपास्त 
करने के लिए अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसने 
१० सुरजी बनाम भनकीरामः का अवलम्ब लिया है । उसने रामेश्‍वर लाल बनाम 
मु०सुबदी का भी अवलम्ब लिया है, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि 
यायालय को उन निर्दोष व्यक्तियों को उनकी उस सम्पत्ति पर जिससे न्यायालयों 
लेत आदेशों के द्वारा उनको वंचित कर दिया गया है, प्रत्यास्थापित कराने 
लिए अपनी अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए । उसने यह दलील 
कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन अस्तनिहित शक्तियों 
Uo करने में न्यायालय पर कोई भी प्रतिबन्ध या अंकुश नहीं है। इन 
-- बा. प्रयोग पक्षकारों के बीच सारवान्‌ न्याय करने के लिए भोर न्यायालय 
er का के दुरुपयोग ग निवारण: करने के लिंए किया जाना चाहिए । 
हे ननाम केदारनाथ के मामले का भी अवलम्ब लिया गया है जिसमें 
~_ ` भैनि्धारित किया गया है कि :-- * 
_ “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 के अधीन 
क का कतंव्यहे कि वह “पक्ष कारों को उस स्थिति में प्रत्यास्थापितः 
५ ७, गोर० 1951 इलाहाबाद 381. ; 
° आर ० 1938 पटना 468. . 
आई आर० 1922 प्रिवी कॉसिल 269. ' 


~~ 
1 
2 
3 
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_ _ तारीख 8 दिसम्बर, 1981 की डिक्रो एक अक्ृतता थी, और सर्ति | 
. स्यायालय के तारीख 8 दिसम्बर, 1981 के निर्णय को बोपस लिया ब 


34 उप-खण्ड अधिकारी, झालावाड़ ब० मदनलाल ([स्या० भागव) 


कराए जो उनकी उस दशा में होती, यदि ऐसी डिक्रो या उसका वर 
भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उल्टा गया है, न दिया 
गया होता ।” 


“वास्तव में, न तो यह कर्तव्य और न यह अधिकारिता ही सिएँ 
उस धारा के अधीन उद्भूत होती है । यह्‌ तो सभी अन्तर्वेलित पक्षकार 
के साथ परिस्थितियों के अनुसार ठीक तरह से और निष्पक्ष रुप पे 
कार्ये करने के लिए न्यायालय की साधारण अधिकारिता में अन्तनिहित 


जर 


2. अन्तनिहित शक्तियां न्यायालय को प्रदान की गई हैं, जो कि न्यायातय 
के समक्ष पक्षकारों के बीच न्याय करने के लिए न्यायालय में अन्तनिहित ए 
शक्ति है। न्यायालय को-सारवान्‌ न्याय करने के लिए अपनी अन्तनिहित शक्तियों 
का प्रयोग करने से बचना नहीं चाहिए और वांछित प्राथमिक उद्देश्य को प्रात 
रने अर्थात पक्षकारों के बीच न्याय करते के लिए प्रक्रियात्मक अंकुश * 
बावजद हस्तक्षेप करता चाहिए, जिसके लिए न्यायालय स्थापित किए गए हूं 
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रंखते हुए मैं इस प्रतिपादना है 
लिए किसी भी तजीर को उद्धत करना आवश्यक नहीं समझता कि उपशम 
समय के व्यतीत होने के साथ अपने-आप हो जाता है। चूंकि अ भिलेख १ 
मदनलाल के विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की ग) 
परिणामस्वरूप अपील का उपशमन हो गया और दोनों निचले न्यायालयों 
क्रियां अन्तिम हो गईं, ओर एकमात्र प्रत्यर्थी की मृत्यु के बाद इस यायात 
द्वारा पारित डिक्री एक अकृतता थी जो सिफे एक फालतू कागज ६ । पदी 
के विद्वान काउंसेल ने बथे एण्ड डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (जन्म एत Ts 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम), 1969 के अधीन जारी किया गया मृत्यु प्रमाण 
फाइल किया है ओर अपीलार्थी ते इस तथ्य का विरोध नहीं किया 
मदनलाल को मृत्यु इस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किए जाने के पूर्व ही 
थो । एक प्रत्युत्तर भी फाइल किया गया है ओर उन्होंने इस प्रत्युत्तर ६ 
स्वीकार किया है कि द्वितीय अपील में डिक्री पारित हो जाने के बाद म 
के विधिक प्रतिनिधियों से रकम को वसल. कर लिया गया है। इसलिए 
'अभिनिर्धारित करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस न्यायार्लर टश 


द 
ओर चकि अपीलार्थी द्वारा मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को अ हॉ 
के लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई 


इसलिए मैं यह 
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करता हूँ कि एकल न्यायपीठ सिविल द्वितीय अपील सं० 404/197] का 
उपशमन हो चुका है। अतः दोनों निचले व्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित 
करते हुए दिया गया निर्णय, कि पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी ऐक्ट के अधीन जारी 
किया गया प्रमाणपत्र अविधिमान्य ओर अप्रवर्तनीय है, अन्तिम हो गया है, और 
पह न्यायालय इस बात से अपनी आंखें बन्द नहीं रख सकता और प्रत्यर्थी को 
अतयत्र मामले को उठाने के लिए छोड़ नहीं सकता | में यह आदेश देना अपना 
कतँव्य मानता हूं कि मदनलाल के विधिक वारिसों से वसूल की गई रकम उनको 
6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापस की जाए। 


3. मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करने पर मदनलाल के विधिक 
अतितिधियों द्वारा फाइल किया गया रिट पिटीशन बर्चे सहित मंजूर किया 
जाता है। 


पिटीशन मंजूर किया गया। 


श० 
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- गोरी शंकर बनाम जब्बर सिह 
(Gouri Shanker V's. Jabbar Singh) 
तारीख 15 सितम्बर, 1983 


[न्या० एम० सी० जन] 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आवेश 1 नियम 10 (2)--सपठित 
रा 115 (यथासंशोधित)--बादों की बहुलता से बचने को दृष्टि से और 
डे 1 ओर प्रभावी न्यायनिणयन के लिए किसी व्यक्ति को वाद व द 
i के लिए 'यह आवश्यक हे कि विवाद ग्रस्त सम्पत्ति का हक उसमें निहित 
भोजन, ह उस पर काबिज हो- वाद की विषयवस्तु में उसका सीधा यी हत 
म होना चाहि एऱ>धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण में पिटीशनर को यह सिद्ध 
क होगा कि यदि आक्षेपित आदेदा को कायम रखा जाता है तो उससे न्याय ; 


पतता होगी पदा लालीको शा ग्रीय ्त्ि/पहंजे कि 1०० याप ही 


ह 


गौरीशंकर ब० जब्बर | 


2. वल प्रक्रिया संहिता, 1908--सपडित धारा 115 (यथासंशोध्ित) 
सर्पाठत आदेश ) नियम 10 (2) वादों को बहुलता से बचने को दृष्टि से के 
-बाद के पुर्ण ओर प्रभावी न्यायनिणयन के लिए किसो व्यक्ति को बाइक 
पक्षकार बनाने फे लिए यह आवयरक है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति का हुक उपे 
निहित हो और वह उस पर काबिज हो--वाद की विषयवस्तु में उसका सोगा 
स्वाम्य हित भी होना चाहिए--धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण में पिटीशन 
को यह सिद्ध करना होगा कि यदि आक्षेपित आदेश को कायम रखा जाताई 
तो उससे न्याय की विफलता होगी अथवा वादी को अप्रणीय क्षा 
पहुंचेगी । 


वादी पिटीशनर ने नगरपालिक बोर्ड भिनमल के विरुद्ध एक वादय 

अभिकथन करते हुए संस्थित किया कि वादी उक्त नगरपालिक बोर्ड मे स्वि 

भू-खण्ड का स्वामी है और उस पर काबिज है। नगरपालिक बोडे ते अपर 

लिखित -कथन फाइल किया जिसमें प्रश्‍नगत भू-खण्ड पर वादी के ह 

ओर कब्जे से इनकार किया । गैर पिटीशनर सं० 1 ने सिविल प्ररि 

संहिता के आदेश | नियम 1 10 के अधीन आवेदन यह कथन कए 

हुए दिया कि उक्त भू-खण्ड उसके पितामह ने खरीदा था और रर 

पुचेज ओर वह उसके खरीदे जाने की तारीख से काबिज थे और (। 

गैर पिटीशनर सं० 1 के आबेदन का वादी ने विरोधः क्रिया और यह दलीत रै 

है कि वाद वादी ओर नगरपालिक बोर्ड के. बीच है और जो अनुतोष बर 

गया है वह केवल नगरपालिक बोडे के विरुद्ध चाहा गया है और ऐसी स्यिति i 

मध्यक्षेपी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता । विद्वान्‌ मुंसिफ ने पक्षकार 

सुनवाई करने के पश्चात्‌ मध्यक्षेपी (जब्बर सिह) का आवेदन इस आवा. , 

मंजूर कर लिया कि इससे वाद की प्रकृति नहीं बदलेगी और यदि मध्यती 

पक्षकार बना लिया.जाता है तो बहुत से वादों से बचा जा सकेगा भोर. 

अतिरिक्त वाद में और प्रभावी डिकी पारित को जा सकेगी । मुंसिक मे ह. 
है से असंतुष्ठ होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटोशन फाइल किया गया है । 


न _ अभिनिर्घारित--पुनरीक्षण पिटीशन खारिज किया गया । 


2 क ५ द ५३ ९ पछि 9 क Se प ६ 4 
__ _ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश | के नियम 10 के उपतियम (2 
< उपबंध विदेकाधिकार वाला उपबंध है और, 


चकार ग 
4 स न र उस विवेकाधिकार का प्रयी f 
न्यायिक सिद्धान्तो पर किया जान अहेषत अते होता 
\ हरे Archives Digtal Preservation Fond दैना यह्‌ उद्भूत हो 
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क्या विवेकाधिकार का, जिसका प्रस्तुत मामले में विद्वान्‌ मुंसिफ ने प्रयोग रि 
है, स्वस्थ न्यायिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रयोग किया है । आदेश 1 के ठ 
10 के उपनियम (2) के पीछे उद्देश्य वाद में अस्तर्वालित सभी तः ञो 
विनिश्चित करना प्रतीत होता है जिसके द्वारा सभी संविवादों का प्रभावी जर 
पूर्ण रूप से त्यायनिर्णेयन किया जा सके । यदि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया 'जाता' 
है तो वादों और कार्यवाहियों की बहुलता से वचा जा सकता है और मुकदमेबाजी 
में नावश्यक विलम्ब और खर्चा कम हो जाएगा। प्रस्तुत मामले में वादी ने यह 
सष्ट प्रकथन किया है कि प्रश्‍नगत भू-खण्ड का हक उसमें निहित है और ह 
भोर उसके पूर्वाधिकारी प्रश्तगत भू-खण्ड पर काबिज थे और हैं । तंगरपोलिक 
बोड ने इन प्रकथनों से इनकार किया है । वादी के दावे का आधार व्यादेश के 
अनुतोष के लिए वादी के दावे का आधार प्रश्‍नगत भ-खण्ड पर वादी के हक के 
कथनी पर आधारित है। सफल होने के लिए वादी के लिए यह अपेक्षित है कि 
वह यह्‌ सावित करे कि प्रश्‍नगत भू-खण्ड का हक उसमें निहित है और बह उस 
। त र यह बात नगरपालिक बोर्ड के विरुद्ध सिद्ध oe । अब 
र र अ किया है कि प्रश्‍नगत भू-खण्ड का हक उसमें निहित 
fe र ने खरीदा था ओर वह उस पर काबिज है। मध्यक्षेपी ने 
ती रे सीधे द हित का अभिकथन किया है 1 यह सही है कि 
Co व नहीं बनाया जाता है और यदि कोई डिक्री वाद के 
हक डय है तो वह उस पर आबद्धकर नहीं होगी ओर उस डिक्री 
a [भाव नहीं होगा । उसे पृथक्‌ वाद लाना होगा । आदेश 1 
न ह वादों की. बहुलता को बचाना और प्रभावी डिक्ी 
क र. प्रश्नों का पूर्ण रूप से स्यायनिणेयन किया जा सके । 
र हुं हिता के i 1 नियम 10(2) के इस लाभप्रद उपबंध को 
हुए यह नहीं कहा जा सकता कि विवेकाधिकार का, जिसका 


विद्वान मं र 0 
गया $ रसि ने प्रयोग किया है, न्यायिक तौर पर प्रयोग नहीं किया. 
" है। (पेरा 6) 


प्रक्रिया संहिता की धारा 115 का संशोधन किए जाने के पश्चात्‌ 
सीमित शाक्या संहिता की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण का प्रविषय काफी 
के रा गया है। धारा 115 के संशोधन के पश्चात्‌ पुनरीक्षण पिटीशन 
(प) के 1115 की उपधारा (1) में दिए गए आधार (क), (ख) और 
चाहा पर ही किया जा सकता है बल्कि जिस आदेश का पुनरीक्षण 
बाहिए जो भार सके लिए इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि वह ऐसा होना 
रा 115 की उपधारा (1) में जोड़े गए परन्तुक के खण्ड (क) 
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ओर (ख) के अन्तर्गत आ जाए । यह परन्तुक नकारात्मक भाषा में 
न्यायालय के लिए किसी आदेश में फेरफार करना तथा उलटना 
अनुज्ञेय नहीं है जब तक वह आदेश उस जोड़े गए परन्तुक के खण्ड (क) अथवा 
खण्ड (ख) की शर्तों को पूरा करता हो । परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन किसी 
आदेश को उल्टा अथवा अपास्त केवल तभी किया जा सकता है जब उस आहे 
से न्याय को विफलता होती हो अथवा उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया 
गया है, अपूरणीय क्षति पहुंचती हो। इस प्रकार यह पता चलेगा कि आक्षेपित 
आदेश ऐसा होना चाहिए जिसे यदि कायम रखा जाए तो उससे न्याय की विफलता 
होगी अथवा वादी को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी । यह कथन करना उचित होगा 
कि वाद का प्रविषय किसी भी प्रकार विस्तारितः नहीं किया गया है क्योंकि वादी 
से यह अपेक्षित है कि बह अपना हक ओर कब्जा सिद्ध करे और वह अपना हृ 
ओर कब्जा न केवल नगरपालिक बोडे के विरुद्ध सिद्ध कर सकता है बल्कि साय 
ही मध्यक्षेपी के विरुद्ध भी । वस्तुतः मध्यक्षेपी को वादी के स्वामित्व ओर कमे 
-के प्रकथन की प्रतिरक्षा करने ऑर उस पर आपत्ति करने का अधिकार मित 
जाएगा । किसी को पक्षकार बनाने से वह समय, जो विचारण में लगेगा, कुठ 
लम्बा खिंच सकता है। मामले के विचारण में थोड़े से विलम्ब के बारे में यह | 
नहीं समझा जा सकता कि उससे वादी को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी बल्कि व्याग 
-का हित यह मांग करता है कि प्रश्‍नगत भू-खण्ड के स्वामित्व ओर कब्जे के बार" 
सेविवाद का विरोधी पक्षकारों के बीच प्रभावी और पूर्ण रूप से अवधारण किया 
जाए । च्याय को विफलता के बजाय इससे न्याय के उद्देश्य को बढ़ावा के 


है। उच्च 
तब तृन 


[1980] ए० आई० आर० 1980 पंजाब-हरियाणा 114: |! 
स्वरूप चन्द बनास नगरपालिका संगरूर और अन्य 
(Sarup Chand Vs. Nagar Palika, Sangrur and 
others) 
[1958] ए० आई० आर० 1958 एस० सीऽ 886 : रजिया _ 
रे बेगम बनाम साहिबजादी. अनवर बेगम और अन्य 


(Razia Begum Vs. Sahebzadi Anwar Begum 
and others) 


'का अवलम्ब लियागया। - : 
fr 1980] 1980) 'आर० एल० डब्ल्य 110 : रमेश चन्द्र बनाम 


मुखत्यार सिह (२३०९७१ (15175 75. Mukhtyar _ 
- -Smgh); - 7 0 
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[1969] (1969) डव्ल्यू० एल० एन० 316 : मजहर हुसेन 8 
बनाम शफी मोहम्मद और अन्य (Muzhar Hussain 
Vs. Shafi Mohammad and others) 
से असहमति प्रकट की गई। 

[1978] (1978) आर० एल० डब्ल्यू 34 : मुरलीधर बनास 8: 
कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर (पाता ठा 775. 
Krishi Upaj Mandi Samiti, Alwar) 


से सहमति प्रकट की गई । 


[1983] (1983) बी० एल डब्ल्यु 240 : सांवर मल बनाम प्र 
बुधमल (Sanwarmal Vs. Budh Mal); 

[1982] ए० आई० आर० 1982 कलकत्ता 8: डा० ए० के० : 9: 
राय बनाम जे० सी० राय चौधरी और एक अन्य 
(Dr. A.K.RoyVs. J. C. Roy Choudhury 
and another); 


[1982] ए० आई० आर० 1982 आग्ध्र प्रदेश 155 : 9- 
ए० ज्ञानेश्‍वर राव बनाम महमूद शरीफ और एक अन्य 
(A. Gyaneshwar Rao Vs. Mahmood Shareef 
and another); र 

[1980] ए० आई० भार० 1980 पटना 187 : सिहेश्वर राय | 9: 
बनाम बाबूलाल राय और एक अन्य (Singheshwar 
Rai Vs. Babulal Rai and another); 

[1979] ए० आई० आर० 1979 दिल्ली 171 : हरबंस तिह 9: 
ओर अन्य बनास ई०.आर० श्रीनिवासन और एक अन्यं : | 
(Harbans Singh and others Vs. & 1९. 
Srinivasan and another) > 2 
निदिष्ट किए गए। - १७ ; - 

सिविल पुनरीक्षण अधिकारिता : 1983 का सिविल पुनरीक्षण पिटीशन 

सं० 309. . 


1977 के सिविल मूल वाद सं० 28 में भिनमल के मुन्सिफ द्वारा पारितः 
आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण। `. 


क 
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40 'गोरी शंकर व० जब्बर सिह (न्या जैन) 
पिटीशनर की ओर से हे श्री ए० एल० चोपडा 

गर पिटीशनर सं 1 की ओर स्ते *** श्री आर० मेहता 

गर पिटोशनर सं 2 की ओर से :'- श्री एन० एम० लोढ़ा 


न्या० एम० सो० जेत : 


वादी ने यह पुनरीक्षण भिनसल के मुंसिफ द्वारा पारित तारीब 
27 नवम्बर, 1982 के आदेश के विरुद्ध किया हे । उक्त आदेश द्वारा उसने गैर 
पिटीशनर सं० 1 जब्बर सिंह के आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश | 
के नियम 10 के अधीन मंजूर कर लिया था । न 


2. वादी-पिटीशनर ने नगरपालिक बोर्ड भिनमल के विरुद्ध एक वाद 
यह अभिकथन करते हुए संस्थित किया कि वादी भिनमल नगर में स्थित भू-खण्ड 
का स्वामी हे, जो भू-खण्ड 11.429 वर्ग गज है । उसका मूल स्वामी सोलंकी 
जीवाजी जोरजी था और वादी ने वह भूमि भेरशंकर से भादव शुदी 7, 
संवत्‌ 2026 में 81 रु० में खरीदी थी । तब से वह वादगत भू-खण्ड पर काबिन 
है। वादी ने इसके आगे यह प्रकथन किया कि नगरपालिक बोर्ड भिनमल ने 
भूमि को ओद्योगिक प्रयोजन के लिए पट्टे पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए 
ओर लगभग 9 व्यक्तियों ने आवेदनों सहित अग्रिम धन जमा कर दिया है। वादी 
ने इस प्रभाव के व्यादेश का अनुतोष चाहा है कि नगरपालिक बोर्ड को वादी को 
प्रश्‍तगत भू-खण्ड से बेकाबिज करने से अवरुद्ध किया जाए । नगरपालिक बोर्ड ते 
अपना लिखित कथन फाइल किया जिसमें प्रश्‍नगत भ-खण्ड परवादी के हक और 
कब्जे से इनकार किया । 7 जनवरी, 1980 को जब्बर सिंह, गैर पिटीशनर सं० ! 
ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अधीन आवेदन यह कथ 
“करते हुए दिया कि विगत समय में प्रश्नगत भू-खण्ड जाती गुमान सिंह और 
अजीत सिह के स्वामित्व ओर कब्जे भे थे ओर फागुन शुदी 3, सम्वत्‌ 1993 की 
गुमान सिह ने बह भूमि जब्बर सिंह के पितामह रणजीत सिंह को बेची थी। 
उसका पूर्वज ओर वह उसके खरीदे जाने की तारीख से भ-खण्ड पर काबिज मे 
` ओर हैं । जब्बर सिह ने इस आधार पर दुरभिसंधि का भी अभिकथत किया 

कि वाद के पक्ष कार रिसीवर की नियुक्ति के लिए भी सहमत हो गए थे । 


दी गई कि वह वाद ह भोर नगरपालिक बोर्ड भिनमल के बी". 
अजुतोष चाहा गया है वह केवल नगरपालिक बोड के विरुद्ध चा 
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3. जब्बर सिह के आवेदन का वादी ने विरोध किया और उसकी. ओ. 


शौ 
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गया है । ऐसी स्थिति में मध्यक्षेपी जब्बर सिंह को पक्षकार नहीं बनाया जा 
सकता । यह भी कथन किया गया कि यदि जव्वर सिंह के पास प्रश्‍नगत भ-खण्ड 
पर हक की बाबत कोई साक्ष्य है तो भी उसे वाद में पक्षकार बनाए जाने का 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं हे । विक्रय की दस्तावेज की बाबत यह अभिकथन किया 
गया कि दस्तावेज कूटरचित हे । विद्वान्‌ मुंसिफ ने पक्षकारो की सुनवाई करने के 
पश्चात्‌ जब्बर सिंह का आवेदन मंजूर कर लिया । उसने यही कारण दिए: कि 
वाद की प्रकृति नहीं बदलेगी और यदि जब्बर सिंह को पक्षकार बना दिया जाता 
है तो बहुत से वादों से बचा जा सकेगा और इसके अतिरिक्‍त वाद में अन्तर्वलित 
विवाद्यक का विनिश्चय करके एक पूर्ण और प्रभावी डिकी पारित की जा सकती 
है। विद्वान्‌ मुंसिफ के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटीशन फाइल 
“किया गया है। ; 


4. मैंने वादी-पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री ए० एल० चोपड़ा, 
अव्बर सिह के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री राजेन्द्र मेहता और नगरपालिक बोर्ड 
भिनमल के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री नरपत मल लोढ़ा की सुनवाई की है। 


5. पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री ए० एल० चोपड़ा ने जोरदार रूप 
पै यह दलील दी है कि वादी का वाद मात्र व्यादेश के लिए वाद है और वादी को 
अपना अधिकार केवल नगरपालिक बोर्ड भिनमल के विरुद्ध सिद्ध करना है। यदि 
श्री जब्बर सिंह को पक्षकार बनाया जाता हैं तो मात्र व्यादेश के लिए वाद हक के 
लिए वाई में संपरिवर्तित हो जाएगा । यदि जब्बर सिंह को पक्षकार. नहीं बनाया 
SU तो उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि डिक्री उस पर आबद्धकर 
गही होगी ओर यदि उसका प्रुश्नगत भू-खण्ड पर कोई हक है तो उसे नियमित वाद 
फाइल करने का उपचार प्राप्त है। वादी बहुत लम्बे समय से विवादग्रस्त भू-ण्ड 
a लेणातार काबिज रहा है और इसके पूवे मूल हकधारी के उत्तराधिकारी 
उप पर काबिज थे । उसने यह भी संकेत किया है कि यदि उल्‌ सिंह को पक्षकार 
बनाया जाता है तो इससे मुकदमेबाजी अनावश्यक लम्बी खिचेगी और वाद के 
aes होगा ओर वह व्यक्ति जिसका सम्पत्ति पर कोई हक और 
क है पे हक और कब्जे ग न्यायनिर्णीत कराने में समर्थ हो जाएगा । 
र डा ने अपनी बहस के समर्थेन में निर्णयज विधि का हवाला दिया । 

द 6. मैंने श्री चोपड़ा की दलीलों पर व्रिचार किया । जब्बर सिंह ने अपना 
ह र प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अधीन दिया है जो 

यायालय के से विक्रेता को पक्षकार बचाने के लिए सशक्त करता है जिसकी ढे 
समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो जिससे कि न्यायालय वाद में 
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अन्तवलित सभी प्रश्‍नों का प्रभावी रूप से और पूर्ण रूप से न्यायनिणेयन कर र 
ओर उनका निपटारा कर सके। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश ] के नियम 
10 के उपनियम का उपबंध वित्रेकाधिक़ार वाला उपबंध है ओर उम्र 
विवेकाधिकार का प्रयोग स्वस्थ न्यायिक सिद्धान्तों पर किया जाना अपेक्षित है। 
प्रश्‍न यह उद्भूत होता है कि कया विवेकाधिकार का जिसका प्रस्तुत मामले मे 
विद्वान्‌ मुंसिफ ने प्रयोग किया है, स्वस्थ न्यायिक सिद्धान्तो के आधार पर प्रयोग 
किया है। आदेश 1 के नियम 10 के उपनियम (2) के पीछे उद्देश्य वाद में 
अन्तर्वेलित सभी प्रश्‍नों को विनिश्चित करना प्रतीत होता है । जिसके द्वारा स्री 
संविवादों का प्रभावी ओर पूणं रूप से न्यायनिर्णयन किया जा सके । यदि ऐसी 
शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वादों और कार्यवाहियों की बहुलता से बत्रा 
जा सकत्ता है भौर मुकदमेबाजी में अनावश्यक विलम्ब और खर्चा कम हो 
जाएगा । प्रस्तुत मामले में वादी ने यह स्पष्ट प्रकथन किया है कि प्रश्तगत भू- 
| खण्ड का हक उसमें निहित है ओर वह ओर उसके पूर्वाधिकारी प्रएनगत भू-खण्ड 
पर काबिज थे और हें। नगरपालिक बोडे ने इन प्रकथनों से इनकार किया 
है। वादी के दावे का आधार व्यादेश के अनुतोष के लिए वादी के दावे का 
1 आधार प्रश्‍नगत भू-खण्ड पर वादी के हक के प्रकथनों पर आधारित हे । सफत 
] होने के लिए वादी के लिए यह अपेक्षित है कि वह यह साबित करे कि प्रश्‍नगत 
भू-खण्ड का हक उसमें निहित है और वह उस पर काबिज है । उसे यह बात 
नगरपालिक बोडे के विरुद्ध सिद्ध करनी है। अब जब्बर सिंह ने यह भी पक्षकथत 
किया है कि प्रश्‍नगत भू-खण्ड का हक उसमें निहित है और उसे उसके पूर्वजों शे 
खरीदा था ओर उस पर काबिज है। जव्बर सिंह ने वाद की विषयवस्तु में सौर 
स्वाम्य हित का अभिकथत किया है। यह सही है कि यदि उसे वाद का पक्षकार 
नहीं बनाया जाता है और यदि कोई डिक्री वाद के पक्ष में पारित की जाती है 
तो वह्‌ उस पर आबद्धकर नहीं होगी और उस डिक्री का उसके विरुद्ध कीर 
प्रभाव नहीं होगा। उसे पृथक्‌ वाद लाता होगा। जैसी कि ऊपर चर्चा को जां 
। चुकी है, आदेश 1 नियम 10(2) का उद्देश्य वादों की बहुलता को बचाना मोर 
प्रभावी डिक्री पारित करना है जिससे प्रश्‍नो का पूर्ण रूप से त्यायनिणेयत कि 
||. जा सके । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 तियम 10(2) के इस लाभ! 
| उपबंध को ध्यान में रखते मेरी यह राय हे कि यह नहीं कहा जा सकत हि 
| विवेकाधिकार का, जिसका विद्वान्‌ मुंसिफ ने प्रयोग किया है, न्यायिक तौर ४ 
_____ प्रयोग नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं रजिया बेगम बनाम साहिबजादी अब 
___ बंगत ओर अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के प्रति 
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करना उचित समझता हुं । बहुमत निर्णय के पैरा 13 में कतिपय सिद्वान्तों को 
संक्षेप में दिया गया है जिससे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 
के उपबंध का अवलम्ब लिया जा सके | दूसरा जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया है यह है कि सम्पत्ति से संबंधित वीद में किसी व्यक्ति को पक्षकार बनानें 
के लिए वाणिज्यिक हित से प्रभेदनीय रूप से मुकदमेबाजी की विषयवस्तु में 
उसका सीधा हित होना चाहिए । जब्बर सिंह द्वारा अपने आवेदन में किए गए 
अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब्बर सिहं 
मुकदमेबाजी की विषयवस्तु अर्थात्‌ प्रश्‍नगत भू-खण्ड में सीधे हित का प्राख्यान करं 
रहा है। श्री चोपड़ा ने मेरा ध्यान इस न्यायालय के कुछ विनिश्चयों की ओर 
दिलाया है। - 

7. रमेशचन्द्र बनाम मुखत्यार सिह! वाले मामले में एक घोषणात्मक वाद 
संस्थित किया गया था कि प्रतिवादी सं० 1.और 2 द्वारा प्रतिवादी सं०3 के पक्ष में 
निष्पादित विक्रय-विलेख को वाद के विरुद्ध अकृत और शून्य घोषित किया जाए 
क्योंकि वादगत सम्पत्ति उसकी है । वादी ने कब्जे के भनुतोप का भी दावा कियां 
है । मोहन लाल नामक व्यक्ति ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 के नियम 
10 के अधीन एक आवेदन इस आधार पर फाइल किया कि वादगत सम्पत्ति 
उसकी है ओर उसके कब्जे में है और यह कि वादी न तो वादगत 
सम्पत्ति का स्वामी है और न ही उस पर काबिज है । आवेदन में दुरभिसंघि 
का भी अभिकथन किया गया है । मूल वाद के पक्षकारों ने आवेदन का विरोध 
किया। किन्तु विचारण न्यायालय ने आवेदन मंजूर कर लिया। प्रतित्रादी ने 
पुनरीक्षण फाइल किया | पिटीशन मंजूर कर लिया गया भोर विचारणं 
प्यायालय का आदेश इस आधार पर भपास्त कर दिया गया कि यदि मध्यक्षेपी . 
को पक्षकार बनाया जाता है तो परिणांम यह होगा कि प्रतिवादी-पिटीशनर को 
दा वादियों के विरुद्ध वाद का विरोध करना होगा और यह दशित करना 
होगा कि वे दोनों स्वामी नहीं हैं ओर वादगत सम्पत्ति पर काबिज नहीं हैं। 
इसके अतिरिक्त उस मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि वह संविवाद जो 
मध्यक्षेपी ने उठाया है, वह वादी हिम्मत सिंह और प्रतिवादी के बीच जो संविवाद 
है उससे पूर्णतः भिन्न है। यह भी मत व्यक्त किया गया कि वह संविवांद जिसका' 
वाद में अवधारण किया जाना अपेक्षित है वह केवल वाद के मूल पक्षकारों के 
बीच संविवाद है। 


व्य 5. थी चौधरी वे भ मजहर हुसेन बनाम शफी मोहम्मद और अन्य” वाले 
1 2 
५ भार० एल० डब्ल्यू० 110. . 

69 डब्ल्यू० एल० एन० 316. 
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मामले के विनिश्चय के प्रति भी निर्देश किया है। उस मामले में इस जैसा ही 
संविवाद उद्भूत हुआ था । उस मामले में यह विचार किया गया पा कि तीस 
वर्गों के मामलों में मध्यक्षेप करने का आग्रह किया जा सकता है। (ख) प्रब पे 
मामलों के बारे में था जिनमें मध्यक्षेप के स्वास्य अधिकार कार्यवाहियों से सीधे 
प्रभावित होते थे । उस मामले में मोहम्मद फारुख नामक व्यक्ति ने सिविल 
प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10(2) के अधीन प्रतिवादी वनाए जाने के 
लिए एक आवेदन यह अभिकथन करते हुए फा इल किया कि वह दादगत सम्पत्ति 
के विवादग्रस्त भाग का स्वामी है ओर उस पर काबिज है न कि वादी, जिसने 
अपने बारे में यह अभिकथन किया है कि वह प्रश्‍नगत सम्पत्ति का स्वामी है और 
उस पर काबिज है.। यह कथन करना उचित होगा कि इन नजीरों में ऊप रतिदिष्ट 
मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि पर ध्यान नहीं दिया है। 
इसके प्रतिकूल मुरलीधर बनाम कृषि उपज सण्डी समिति, अलवर! वाले मामले 
में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रति निर्देश करना उचित होगा । वह मामला 
भी स्थायी व्यादेश के वादसे सम्बन्धित था और वादी ने हक और साथ ही 
कब्जे के आधार पर व्यादेश्ञ की प्राथना की थी । मध्यक्षेपी ने वादी के हक बोर 
हित की बाबत प्रतीप दावा प्रस्तुत किया । यह मत व्यक्त किया गया कि वादपत्र 
में अभिकथन के लिए यह अपेक्षित है कि वादी के हक की बाबत अन्वेषण किया 
जाए जिससे मध्यक्षेपी को ठीक ही पक्षकार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उस 
मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि यदि मध्यक्षेपी को पक्षकार न बनाया गया 
होता तो इससे बहुत-सी कायंबाहियां उद्भूत हुई होतीं । सिविल प्रक्रिया संहिता 
के,आदेश 1 नियस 10 के अधीन उन व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाया जा 
सकता है जो वादी के हित ओर हक के बारे झें प्रतीप-दावा प्रस्तुत करते हैं। उत 


“मामले में मध्यक्षेपी ने एक दुकान के स्वामी होने का दावा किया जो कि वादगत 
सम्पत्ति के अन्तत है। 


9. प्रत्यर्थी को ओर से इसके -अतिरिक्त.हरबस सिह और अन्य बनाम 

३० आर० भोनिवासन और एक अन्य', डा० ए० के० राय बनाम जे० सी० राय 
चोधरी और एक अन्य", ए० ज्ञानेश्‍वर राव बनाम महमूद शरीफ और ए* 
अन्म, सिहेश्वर राय बनाम बाबूलाल राय ओर एक अन्य और सांवर्ते 
कक ५; "डे 
प a वयर य आर एल० डब्स्यू० 34. र * 

कु है एट आई आर? 1979 दिल्‍ली 171. अ कण -8.. 

` ७ ए« आई० आर० 1982 कलकत्ता 8. स्य 
._ 4 ए० खाई० आर० 1982 आन्ध्र प्रदेश 155. - 
` ॐ ए० आई० बार० 1980 पटना 187, ` 
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बनाम बुधल वाले मामलों की नजीरों के प्रति निर्देश किया ह। 

10, मुझे उपर्युक्त नजी रों के वारे में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अत्रलः 
लिया हे और मेरा यह निष्कर्ष है कि मध पेपी का प्रश्नगत सम्पत्ति में सीधा 
हित है । 


11. इस प्रश्‍न की एक अन्य पहलू से भी परीक्षा की जा सकती है और” 


वह पहलू यह है कि सिविल प्रकिया संहिता की धारा 115 का संशोधन किए 
जाने के पश्चात्‌ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण क 
प्रविषय काफी सीमित कर दिया गया है। धारा 115 के संशोधन के पश्चात 
पुनरीक्षण पिटीशन न केवल धारा 115 की उपधारा (1) में दिए गए आधार 
(क), (ख) ओर (ग) के आधार पर ही किया जा सकता है बल्कि जिस आदेश 
का पुनरीक्षण चाहा गया है उसके लिए इसके भतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि 
हृ ऐसा होना चाहिए जो धारा 115 की उपधारा (1) में जोड़े गए परन्तुक 
के खण्ड (क) और (ख) के अन्तगंत आ जाए। यह परन्तुक नकारात्पक़ भाषा 
में है। उच्च न्यायालय के लिए किसी आदेश में फेरफार करना तथा उलटना 
तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक वह आदेश उस जोड़े गए परन्तुक के खण्ड (क) 
अथवा खण्ड (ख) की शर्तों को पुरा करता हो। परन्तुक के खण्ड (ख) के 
भधोत किसी आदेश को उलटा अथवा अपास्त केवल तभी क्रिया जा सकता है 
'जब उस आदेश से न्याय की विफलता होती हो अथवा उस पक्षकार को, जिसके 
विरुद्ध यह किया गया है अपुरणीय क्षति पहुंचती हो। इस प्रकार यह पता 
चलेगा कि आक्षेपित आदेश ऐसा होना चाहिए जिसे यदि कायम रखा जाए तो 
उससे न्याय की विफलता होगी अथवा वादी को अपुरणीय क्षति पहुंचेगी । 
में यह बात नहीं समझ सका हं कि आक्षेपित आदेश से न्याय की विफलता 
किस प्रकार होगी अथवा वादी को अपूरणीय क्षति, किस प्रकार पहुच सकती 
६। यह कथन करना उचित होगा कि वाद का प्रविषय किसी भी प्रकार 
विस्तारित नहीं किया गया है क्योंकि वादी. से यह अपेक्षित है कि वह 
अपना हक ओर कब्जा सिद्ध करे और वह अपता हक और कब्जा न केवल 
पगरपालिक बोड के विरुद्ध सिद्ध कर सकता है बल्कि साथ ही मध्यक्षेपी जब्बरसिह 
* विरुद्ध भी । वस्तुतः जब्बर सिंह को वादी के स्वामित्व और कब्जे के प्रकथन 
की प्रतिरक्षा करने और उस पर आपत्ति करनें का अधिकार मिल जाएगा। 
उसी को पक्षकार बनाने से वह समय, जो विचारण में लगेगा, कुछ लम्बा खिच 
1983 बी० एल डब्ल्यू 240. ` je 
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सकता है। मेरा यह विचार है कि मामले के विचारण में थोड़े से विलम्व बे 
बारे में यह नहीं समझा जा सकता कि उससे वादी को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी 
बल्कि न्याय का हित यह मांग करता है कि प्रश्‍नगत भू-खण्ड के स्वामित्व ओर 
कब्जे के बारे में संविवाद का विरोधी पक्षकारों के बीच प्रभावी और पूर्ण रूप मे 
अवधारण किया जाए। न्याय को विफलता के बजाय इससे न्याय के उद्देश्य को 
बढ़ावा मिलेगा । स्वरूप चन्द बनाम नगरपालिका, संगरूर ओर अन्य' वाले मामते 
में पंजाब उच्च न्यायालय के विनिश्चय में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश | 
नियम 10 के उपबंध पर क्षिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के संशोधित 
उपबंध को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया। उस मामले में पुनरीक्षण 
पिटीशन की संधारणीयता का तक दिया गया था। यह दलील दी गई कि 
(संशोधन के पश्चात्‌) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के उपबंधों को 
ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण-पिटीशनर से इसके अतिरिक्त यह अपेक्षित है कि 
वह यह दशित करे कि यदि आक्षेपित आदेश को कायम रहने दिया जाता है तो 
इससे न्याय की विफलता होगी अथवा उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया 
गया है, अपूरणीय क्षति पहुंचेगी ओर केवल तभी उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया 
संहिता की धारा 115 के अधीन हस्तक्षेप करेगा न कि अन्यथा । उस मामलेमें 
विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के बधी 
आवेदन मंजूर कर लिया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्या देश के लिए 
बाद संस्थित किया था जिसमें उसने यह प्राथना की थी कि उसे दीवार को गिरागे 
ओर तोड़ने से अवरुद्ध किया जाए। मध्यक्षेपी तालिया राम ने एक आवेदन 
“दिया कि उसे भी वाद में इस आधार पर पक्षकार बनाया जाए कि यदि उसकी 
अनुपस्थिति में वादी को कोई अनृतोष दिया जाता है तो उससे उस पर प्रति 
प्रभाव पड़ना सम्भव है । उसका पक्षकथन यहः थाकि गली ए बी सी के सामने - 


- एक दीवार थी जिसे 1978 में गिरा दिया गया था । विद्वान्‌ न्यायाधीश ने 


सिविल प्रक्रिया संहिता को धारा 115 के संशोधित उपबंध पर विचार करों 


` समय यह मत व्यक्त किया कि पिटीशनर का विद्वान काउंसेल यह बताते ग 


असमर्थं रहा हैं कि यदि आदेश को कायम रहने दिया जाता है तो उससे किति 


. प्रकार न्याय की विफलता होगी अथवा उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति 


पहुंचेगी। यदि आदेश गलत भी है तो भी उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता ब 
धारा 115 के अधीन इस न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता का. रय 
करते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता | यह उल्लेख कर दे कि प्रस्तुत मार 


__ में भी मेरा यह विचार है कि आक्षेपित आदेश से किसी प्रकार न्याय की वि. 


\ ९० आई० आर० 1980 पंजाब-हरियाणा 114. : 
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नहीं होगी अथवा उससे वादी को अपुरणीय क्षति नहीं पहुंचेगी । इस प्रकार 
आक्षेपित आदेश के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सिविल प्रक्रिया 
संहिता की धारा 115 की उपधारा (1) के परन्तूक में वणित शर्तों की पृति 
होती है। धारा 115 के संशोधित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रश्‍न कौ 
परीक्षा करने के अलावा मैंने इस मामले में गुणागुण के आधार पर विचार 
किया है ओर गुणागुण के आधार पर मेरा यह निष्क है. कि मध्यक्षेपी 
जब्बर सिंह का प्रश्‍नगत भू-खण्ड में सीधा हित है और इस प्रकार वादों और 
कार्यवाहियों कौ बहुलता से बचाने की दृष्टि से विद्वान्‌ मुंसिफ ने उसे वाद का 
“पक्षकार ठीक ही और न्यायोचित रूप से ही बनाया है। 

12. परिणामतः इस पुनरीक्षण पिटीशन` में कोई बल नहीं है भतः 
इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता हे । खच के बारे में कोई आदेश नहीं किया 
जा रहा है । ; 


पुनरीक्षण पिटीशन खारिज किया गया। 
ऱश० 
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मदन लाल बनाम हंस राज 
(MadanLal Vs. Hans Raj) 
तारीख 15 सितंबर,. 1983 
[न्या एम० सी० जेन] 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, आदेश 21, नियम 97--उक्त आदेश 
(के नियम 97 का उपबंध अनुज्ञापक है न कि आज्ञापक ओर निष्पादन 
यायालय डिक्रीधारी को इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता कि वह उक्त 
पिष के अधीन आवेदन करे ओर बेकब्जे की डिक्री से असंबद्ध व्यक्ति को 
_गष्पादन न्यायालय में आवेदन करने की कोई विधिक स्थिति प्राप्त नहीं हैं। 


डिक्ीधारीः हंसराजने वाद किराए की बकाया तथा प्रतिवादी काशी राम 
और अन्यों की वादगत दुकान से बेदखली हेतु फाइल किया, जिसमें मुन्सिफ 
पलक 16-4-1973 को डिक्री दे दी गई भौर काशी राम द्वारा अपील पर 
"गा नगर के अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 21 सितंबर, 1973 को समझोता 
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डिक्री पारित की गई, जिसके द्वारा प्रतिवादी काशीराम को प्रश्‍नगत दका 
30 जून, 1976 तक खाली करने के लिए ओर उसका कव्जा वादी को देने के 
लिए समय दिया गया । प्रतिवादी रामगोपाल के विरुद्ध वाद खारिज कर द्यि 
गया । चूंकि किराएदार-निर्णीत ऋणी ने वादगत दुकान को समझौते ३. 
निबंधनानुसार खाली करके उसका कब्जा डिक्रीधारी को परिदत्त नहीं किया, 
डिक्रीधारी ने 27 अक्तूबर, 1976 को डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन फाइन 
किया। मिणेति ऋणी काशी राम ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ५7 
के अधीन डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध आक्षेप फाइल किए । उसके आक्षेप अंतत: 
खारिज कर दिए गए और उसका पुनरीक्षण पिटीशन (1980 का सं० 283) 
इस न्यायालय द्वारा 22 नवंबर, 1982 को खारिज कर दिया गया। 


| निष्पादन आवेदन के लंबित रहने के दौरान प्रस्तुत पिटीशनर मदन लात 
| ने भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियं 97 के अधीन भवेद” 
1-11-1970 को दाखिल किया, जिसपें उसने यह निवेदन किया कि तिर्णीत 
ऋणी काशो राम ने दुकान खाली कर दी थी और डिक्रीधारी हंतराज को 
दुकान का कब्जा 25-6-1976 को दे दिया गया था और उसके पश्चात्‌ 
डिक्रीधारी ने उसे किराएदार के रूप में 1-7-1976 को 500 रुपये मासिक 
किराए पर रख लिया था । विद्वान मुन्सिफ ने अपने 26-9-1977 के आदेश 
द्वारा मदन लाल के आवेदन को खारिज कर दिया ओर यह मत व्यवेत या 
कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज फाइल नहीं क्रिया है, जो यह दशित . करे कि उपे 
वादगत परिसर किराए पर दिए गए थे। तब मदत लाल ने डिक्रीधारी के विड 
नियमित वाद संस्थित कर दिया, जिसमें उसने अस्थायी आदेश के लिए आवेदत 
भी दिया ताकि डिकोधारी को वादगतः दुकान पर सदन लाल के कब्जे मै 
हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध किया जाए। उस आवेदन को सिविल न्यायाधीश तै 
25-10-1977 को खारिज कर दिया और 400 रुपये का प्रतिकार 
र खर्चा भो अधिनिर्णीत किया॥ आवेदत के खारिज किए जाने के विरुद्ध अ 
म अपील फाइल की, कितु वह अपील भी खारिज हो गई। 


.] 

19-4-1976 को मदन लाल ने निष्पादन . न्यायालय के समक्ष सिंवित 

प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन पुन: आवेदन फाइल किया । उसने ४ 

` यह कहा कि उसे 1-7-1976 को किराएदार के रूप में कब्जा दिया गर्या या. 

_ भतः डिक्ती के निष्पादन में प्रश्‍नगत दुकान को खाली किए जाने का आदेश ह 
किया जा सकता । उस आवेदन की सुनवाई विद्वान्‌ मुन्सिफ ने की आर 

._ 11-3-1980 को खारिज कर दिया और डिक्रोधारी को 150 

_ प्रतिकरात्मक खर्चे दिएगए। | ह 
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निष्पादन कार्यवाही में कब्जे का वारंट जारी किया गया और स 
नाजिर ने 25-7-1980 को यह रिपोर्ट दी कि काशी राम स्थल पर न का 
गया ओर मदन लाल ने डिक्री के निष्पादन का प्रतिरोध किया और य ह ले 
वारंट उसके विरुद्ध नहीं है। उसने यह भी रिपोर्ट दी कि उस स्थल हे र 
हो गया है ओर परिशान्ति भंग होना अधिसंभाव्य है। अत: उसने आ 
सहायता का आदेश मांगा । डिक्रीधारी ने भी 18-8-1980 को एक हा 
दिया था कि मदन लाल के आक्षेप पहले ही खारिज कर दिए गए हें ओर उसके 
विरुद्ध प्रतिकरात्मक खर्चा भी दिया गया है और अब नाजिर ने यह रिपोट दी 
है कि मदनलाल बाधा पैदा कर रहा है। मदन लाल को प्रश्‍नगत दुकान पर 
कब्जा बनाए रखने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। निणींत ऋणी मदनलाल. 
पे दुस्संधि करके डिक्री के निष्पादन में बाधा पैदा कर रहा है ओर डिक्रीधारी 
को तग कर रहा है। यह भी अधिसंभाव्य हैं कि निर्णीत ऋणी, दुकान में ताला 
लगाकर कहीं चला जाए । अतः डिक्रीधारी ने यह प्रार्थना की कि सहायक नाजिर 
को यह्‌ निदेश दिया जाए कि वह उस दशा में ताला तोड़ कर कब्जा परिदत्त 
करे, क दुकान में ताला लगा मिले और कब्जे के वारंट के निष्पादन हेतु 
पुलिस की सहायता भी दी जाए। सहायक नाजिर की पूर्वोक्त रिपोर्ट तथा 
नयी कै आवेदन पर आक्षेपित आदेश विद्वान्‌ मुन्सिफ द्वारा पारित किया 

1, जिक्षसे व्ययित होक र मदन लाल ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण पिटीशन 
प्रस्तुत किया । 


३ पिटीशनर ने यह दलील दी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 
यम 35 तथा नियम 97 और 98 में अंतविष्ट उपबंधों की स्कीम के 
वी क्सी संपत्ति के कब्जाधारी व्यक्ति को डिक्री के निष्पादन में बेकब्जा 

१ पक नहीं किया जा सकता, जब तक यह न पाया जाए कि वह निर्णीत ऋणी 
के न से कब्जे में है ओर डिक्री द्वारा आबद्ध है । यदि किसी प्रकार की बाधा 
धर्मे न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट की जाती है, तो. न्यायालय उस मामले | 

, र करने के लिए आबद्ध है ओर वह इस बात का भी न्यायनिणेयन करते 
न है कि क्या प्रतिरोध ओर बाधा तिर्णीत ऋणी द्वारा किसी 

यि दा हेतुक के लिए की जा रही है या उसके उकसाने पर किसी अन्य 
हा राकी जा रही है या उसकी ओर से की जा रही है या किसी अंतरिती 

कर त रही है, जहां ऐसा अंतरण वाद या निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने 

ती 1 गया हो । जब ऐसा न्यायनिणंयन अभिलिखित कर दिया जाए, 
भाए न र दिया जा सकता है कि संपत्ति का कब्जा डिक्रीधारी को दे दिया 
| ` नहा ऐसा न्याय निर्णयन अभिलिखित नहीं किया जाता ओर जांच केः 
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“पश्चात्‌ यह पाया जाता है कि प्रतिरोध या बाधा निर्णीत ऋणी द्वारा नहीं बोजा 
रही है या उसके उकसाने पर या उसको ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं के 
-जा रही है, वहां कब्जे के वारंट के निष्पादन में कब्जे के परिदान के लिए कोई भी 
आदेश पारित नहीं किया जा सकता । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2] ३ 
"नियम 35 के अधीन केवल ऐसे व्यक्ति को ही संपत्ति से हटाया जा सकता है, गे 
"डिक्री द्वारा आत्रद्ध हो और जो संपत्ति को खाली करने से इनकार करे | निया 
35 और 98 के उपब्रंधों से यह उपदशित होता है कि डिक्री के संबंध में कार्यवाही 
| -केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध ही की जा सकती है, जिसके संबंध में निष्पाल 
| न्यायालय ने यह निर्णय दिया हो कि वह व्यक्ति डिक्री से आवद्ध है और शिशन 
| "के निष्पादन में हटाए जाने के दायित्वाधीन है। प्रस्तुत पिटीशनर द्वारा बाधा 
"के संबंध में न केवल सहायक नाजिर ने यह रिपोर्ट की है बल्कि डिक्रोधारी]े 
भी ऐसी रिपोर्ट की है। अतः डिक्रीधारी के 18-8-1980 के आवेदन बो 
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन मागा 
-जाता चाहिए और निष्पादन न्यायालय को प्रस्तुत पिटीशनर को नोटिस जार 
करनी चाहिए थी ओर फिर उसे इस बात का तियम 97 के उत्तरवर्ती नियम 
. में अंतबिष्ट उपबंधों के अनुसार व्यायनिर्णयन करना चाहिए था। पुति 
सहायता देने के लिए कोई नियम नहीं है ओर पुलिस की सहायता से कन्म 
-वारंट के निष्पादन के लिए निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि * 


प्रकार 
 -डिक्रोसे आबद्ध नहीं है ओर न ही वह इस बात का दावा कर सरकता हे 


र्र 


हि 
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यह उल्लेखनीय है कि इस आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 

21 के नियम 97.के अधीन आवेदन नहीं माना जा सकता और विद्वान्‌ निष्पादन 
यायालय ने कब्जा वारंट जारी करके ठीक ही किया था । निष्पादन न्यायालय 
ने यह मानकर कि मदन लाल द्वारा फाइल किए गए आक्षेप पहले ही नामंजूर 
'कर दिए गए थे ओर डिक्रीधारी को विशेष खर्चा दे दिया गया था, तिष्पादन 
न्यायालय ने कब्जा वारंट जारी किया । प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटीशन से संबद्ध तथ्यों 
का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि प्रस्तुत पिटीशनर द्वारा फाइल किए गए 
आक्षेपों को गुणागुण' के आधार पर न केवल एक बार बल्कि दो बार नामंजूर 
कर दिया गया था । यद्यपि कि यह कहा जा सकता है कि उन आक्षेपों को कोई 
नियमित जांच या नियमित अन्वेषण किए बिना ही नामंजूर कर दिया गया था, 
किन्तु उन आक्षेपों को प्रथमदृष्टया चलने योग्य नहीं माना गया था। प्रथम आदेश 
में निष्पादन न्यायालय ने यह माना था कि आक्षेपकर्ता ने कोई ऐसा दस्तावेज 
महीं फाइल किया था, जिससे यह दशित होता कि उसे किराएदार के रूप में कब्जा 
दिया गया था और उसके द्वारा किया गया अभिकथन किसी भी प्रकार मान्य नहीं 
था। द्वितीय आदेश में मामले की परीक्षा कुछ और विस्तारपूर्वक की गई। यह 
बात अवेक्षा में आई कि प्रस्तुत पिदीशनर ने अपने प्रथम आक्षेप के नामंजूर किए 
जाने के पश्चात्‌ नियमित वाद फाइल किया ओर उस वाद में अस्थायी आदेश के 
शप में उसे कोई अनुतोष नहीं मिला । अस्थायी व्यादेश के, जिसके द्वारा डिक्रीधारी 
को डिक्री निष्पादित करने की कार्यवाही करने से अवरुद्ध किया जाए, दिए जाने 
'हैत आवेदन को 22 अक्तूबर, 1977 को खारिज कर दिया गया था भोर वह 
भादेश अपील में भी कायम रखा गया । उस वाद में उस आवेदन का विनिश्चय 
करते हुए ओर प्रस्तुत पिटीशनर द्वारा फाइल किए गए द्वितीय आक्षेप का 
विनिश्चय करते हुए विशेष खर्चे लगाए गए थे। अब हमें इस पृष्ठभूमि में 
1-8-80 के भावेदन का अर्थान्वयन करना है। प्रस्तुत मिटीशतर द्वारा आदेशों 
नायालय की अवेक्षा में पहले ही लिया गया था ओर उसका विरोध 
ज्क्रिधारी ने किया था । आक्षेपकर्ता की सुनवाई की गई थी ओर उसके प्रतिकूल 
कि पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में; डिक्रीधारी ने यह प्रार्थना की थी 
प घ्य पारंट निष्पादित किया जाए और पुलिस सहायता दी जाए तथा यदि 


जानता नहीं ओर वह डिक्री के निष्पादन में बेकब्जा किया जा सकता है 


हि, 
52 मदन लाल ब. हंस राड. 
किराएदार काशी राम ने 25-6-1976 को दुकान खाली करके उसका कञ्ज 
दिया था ओर व्यवधानकर्ता को 500 रुपये प्रति मास के किराए ए 
1-7-1976 से किराएदार के रूप में कब्जा दिया गया था। निष्पादन न्याह 
के अभिलेख से यह दशित होता है कि काशी राम निष्पादन का विरोध कसा 
रहा भोर उसने इस न्यायालय में भी पुनरीक्षण पिटीशन फाइल किया, जे 
22 नवम्बर, 1982 को खारिज किया गया । प्रस्तुत पिटीशनर प्रथमदृष्ट्या 
न्यायालय को यह बात मनवाने में सफल नहीं हुआ कि उसका अभिकथन अन्तरे 
किए जाने योग्य है । इतना ही नहीं उसके प्रथम आक्षेप के नामंजूर किए जाने दे 
पश्चात्‌ उसने वाद के रूप में नियमित उपचार का भी सहारा लिया था। झ 
तथ्यों के संदर्भ में 18-8-1980 के आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता हे 
आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन नहीं माना जा सकता । (परा 25) 


जब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेश 
करने के व्यवधानकर्ता के अधिकार को नहीं माना जांता, तो यह र 
समझा जाएगा कि “जहां अधिकार है, वहां उपचार भी है” सूत्र की उभे 
कर दी गई है। इस सूत्र का अवलंब सिक्किम वाले मामले (ए० आई 
आर० 1983 सिक्कम 1) में विद्वान न्यायाधीश ने लिया था। यदि को 
व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण करता है तब 
व्यक्ति को, जिसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है. या जिसके अधिकारा 
» ` अतिक्रमण आशंकित है, स्वतन्त्र उपचार प्राप्तःहै और वह स्वतन्त्र उपचार वीं 
के रूप में है । यदि सम्पत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है तो वह यरि 
उस अधिकार को नियमित वाद के माध्यम से प्रवृत्त कर सकता है भौर डिद्रीधारी 
को डिक्री तिष्पादित करने से अवरुद्ध कर सकता है । इस प्रकार “जहां अधिर 
है, वहां उपचार है” सिद्धांत किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता, का 
व्यवधानकर्ता को नियमित वाद संस्थित करने का अधिकार है, जैसा कि 
प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय में मत व्यक्त कि 
हे, सिविल प्रक्रिया संहिता के.आदेश 21 के नियम 97 से प्रारम्भ होते % र 
कानूनी उपबंधो को देखते हुए व्यवधानकर्ता हारा सिविल प्रक्रिया संहिता 
आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन चलाने के लिए व्यवधानर्कत ह. 
नैसर्गिक च्याय के सिद्धांत का भी आश्रय नहीं लिया जा सकता | आवे कक 
`का अधिकार प्रदत्त करने वाले उपबंध स्पष्ट ओर असंदिः्ध हैं। सिविल £ , 
_- संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन करने का ब 
._ डिक्रीघारी को प्रदत्त किया गया हे और नीलाम-क्रेता को. प्रदत्त किया र 
= तथा सिविल प्रकतिया संहिता के आदेश 2] के नियम 99 के अमीर" 
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-ऋणी से भिन्त ऐसे व्यक्ति को आवेदन करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है, 
जिसे डिक्रीधारी द्वारा अथवा नीलामक्रेता द्वारा किसी स्थाबर संपत्ति से बेकब्जा 
कर दिया गया है। (पेरा 15) 
यदि डिक्रीधारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के 
अधीन कोई आवेदन नहीं करता है,और न्यायालय नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार 
डिक्री के निष्पादन में अग्रसर होने से रुक जाता है तो न्यायिक कार्यवाही में 
, व्यवधान आ जाएगा और ऐसा व्यवधान कभी भी अनृध्यात नहीं किया जा सकता | 
स्यायिक कार्यवाही सतत प्रक्रिया होती है, जिसका अन्तिम अस्त एक पक्षकार के 
क्ष में भौर दूसरे पक्षकार के विरुद्ध आदेश में होता है। इस प्रकार विधि की 
अपेक्षा यह हैं कि उसका निर्वचन इस प्रकार किया जाए ताकि न्यायिक कार्यवाही ः 
सतत चलती 'रहे। जब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2.1 के नियम 97 के 
उपबंध डिक्रीधारी के लिए आज्ञापक नहीं हैं तो वह आवेदन कर सकता है अथवा 
भावेदन नहीं भी कर सकता है। इसक्रा तात्पर्य यह हुआ कि यह उस पर है कि 
वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधोत आवेदन करे 
अथवा ऐसा आवेदन न करे | डिक्रीधारी में डिक्री निष्पादित करने की कार्यवाही 
करने का मूल्यवान अधिकार निहित होता है और डिक्री के अधीन भनुदत्त 
अनृतोष प्राप्त करने का मूल्यवान अधिकार भी निहित होता है। यदि डिक्रीधारी 
के पक्ष में कोई डिक्रो दिए जाने से किसी व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है तो 
उस व्यक्ति को इस बातएकी स्वतन्त्रता है कि वह उस डिक्री को चुनौती दे और 
रस वात की घोषणा प्राप्त करे कि वह डिक्री उस पर आबद्धकर नहीं है और 
स मकार उसका निष्पादन उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता और उस डिक्री 
के निष्पादन में उसे सम्पत्ति से बेकब्जा नहीं किया जा सकता । (पैरा 16) 


द पैरा 

1980] एन आई० आर० 1980 मध्य प्रदेश 146 : उषा जैन 12, 15, 
ओर अन्य बनाम मणिचन वजाज और अन्य (Usha 18 
Jain and others Vs. Manichan Bajaj and 

| « others); 

[1972] 1972 एम० पी० एल० जे० 254 : राम गुलाम बनाम 12 
महेन्द्र कुमार (Ram Gulam Vs. Mahendra 
Kumar) 

fi 977] का अवलंब लिया गया । द 

1 ए० आई० आर० 1977 दिल्ली 45 : महावीर प्रसाद . 18 


बनाम मँससं दिल्ली ट्रेडसँ प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 
(Mabavir Prasad Vs. M/s. Delhi Traders 
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Private Limited and others); 

[1960] ए० आई० आर० 1960 केरल 100: राम चंद्र वर्मा 
बनाम मनराल सिंह ओर एक अन्य (Ram Chandra 
Verma Vs. Manral Singh and anothers) 
से प्रभेद बताया गया । 


[1977] 1977 वीकली ला नोट्स 638: दरगाह कमेटी (अध्यक्ष 13,16,18. 
: की मार्फत) बनाम अब्दुल गफूर और एक अन्य 
[Dargah Committee (Care of the Chairman) 
Vs. Abdul Gafur and another]; 


[1960] 1960 आर० एप० डब्ल्यू 618 : इब्राहिम बनाम 13, 16, 
फूलचन्द (Ibrahim Vs. Phoolchand) 18, 26 


से सहमति प्रकट की गई । 


[1983] ए० भाई० आर० 1983 सिक्किम पृष्ठ 1 : रामचन्द्र 11,12 
| बनास मंगल सिघवी ओर एक अन्य ([रथआ1०॥७॥॥०18 - 
| व Vs: Mangal Singhvi and another); 
| [1974] ए० आई० आर्‌० 1974 मध्य प्रदेश 26 : भागवत 12 
बतास कस्तूरी (8188930 725. Kasturi) 
` _ से असहमति प्रकट की गई । 


[1980] 1979 का एकल स्यायपीठ सिविल पुनरीक्षण पिटीशन 
सं० 242 जिसका विनिश्चय तारीख 3-9-1980 को 
किया गया: थानसिह और अन्य बनाम केवल चन्द 
(Than Singh and others Vs. Kewal Chand); 

[1975] ए० आई० आर० 1975 कलकत्ता 433: मंसं ˆ 
अजित कुमार राय बनाम ज्ञानेन्द्र नाथ डे ()\/. 4: 
Kumar Rai Vs. Gyahendra Nath Dey) 

[1974] ए० आई० आर० 1974 मध्य प्रदेश 26 : भगवत 
नारायण द्विवेदी बनाम कस्तूरी (Bhagwat Narain 


I$ 
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[1965] ए० आई० आर० कलकत्ता 5] : गोपाल चन्द साधूखान 22, 26 
बनाम शेख जमशेद ओर अन्य (Gopal Chand 
Sadhukhan Vs. Sheikh Jamsaed and others); 

[1955] ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 425 : संग्राम सिह 11: 
बनाम निर्वाचन अधिकरण (Sangram Singh Vs. 

Election Tribunal); 

[1955] ए० भाई० आर० 1955 कच्छ 17 : प्रेम जी बनाम 13: 
मीताभाई (Premji Vs. Meetabhai); | 

[1953] ए० भाई० आर० 1953 हैदराबाद 4 : दिगर राव 13- 
बनाम ढोंडू (Dinger Rao Vs, Dhaundu); 

[1952] ए० आई० आर० 1952 ट्रावनक्रोर-कोचीन 123: 13. 
भोसफ जार्ज बनाम वरकी (AWऽeph Jeorge Vs. 

Warki); 
[1952] ए० आई० आर० 1952 उड़ीसा 120 : नित्यानन्द 13: 
न बनाम पाला देवी (Nityanand Vs. Pala Devi); 
[1935] ए० आई० आर० 1935 नागपुर 212 : जगन्नाथ 13 
` बनाम ख्वाजा फंजुद्दीन (1883118001 Vs. Khwaja 
Faizuddin) 
निर्दिष्ट किए गए । 

पुनरीक्षण (सिविल) अधिकारित।; 1980 का पुनरीक्षण पिटीशन सं० +19. 

हनुमानगढ़ के मुन्स्िफ श्री हरि सिह पुनिया के 1976 के सिविल निष्पादन 

मामला सं० 21--हुंस राज बनाम काशी राम--में दिए गए 238-1980 

के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण । न 

पिटोशनर की ओर से ४ `.» __ श्री विरद मल सिंघवी 

पिटोश्नरेतर पक्षकार की ओर से `` - श्री एम सी० भंडारी , 

प्या० एम० सी० जैन : क 

यह पुनरीक्षण 1976 के निष्पादन मामला सं० 21 में हनुमानगढ़ के मुन्सिफ 


दारा 23 अगस्त, 1980 को पारित आदेश के विरुद्ध किया गया हैं। इस आदेश 
दारा विद्वान्‌ मुन्सिफ ने डिक्रीधारी के आवेदन पर ओर सहायक नाजिर की 
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रिपोर्ट पर कब्जा वारंट जारी करने तथा प्रश्नगत परिसर का कब्जा डिक्रीधारी 


“को पुलिस की सहायता से देने का आदेश पारित किया था। 


2. पुनरीक्षण पिटीशन पर गुणागुण के आधार पर विचार करने से पृ 

यह उपादेय होगा कि तात्विक तथ्यों का उल्लेख कर दिया जाए, जिनसे यह 
रि ५५ व् क रू में ए 
दशत हो कि किस संदर्भ ओर किस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटीशन 


फाइल किया गया। 


3. डिक्रीधारी हंस राज ने 1970 का वादसं० 140 किराए की 
बकाया तथा प्रतिवादी काशीराम और अन्यों की वादगत दुकान से वेदखली हेतु 
फाइल किया, जिसमें मुन्सिफ द्वारा 16-4-1973 को डिक्री दे दी गई और 
काशी राम द्वारा अपील पर श्रीगंगा नगर के अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 21 
सितंबर, 1973 को समझौता सिक्री पारित की गई, जिसके द्वारा प्रतिवादी 
काशी राम को प्रश्‍नगत दुकान 30 जून, 1976 तक खाली करने के लिए और 
उसका कब्जा वादी को देने के लिए समय दिया गया । प्रतिवादी रामगोपाल के 
विरुद्ध वाद खारिज कर दिया गया। चूंकि किराएदार-निर्णीत ऋणी ने वादगत 
इकान को समझौते के निबंधनानुसार खाली करके उसका कब्जा डिक्रीधारी को 
; परिदत्त नहीं किया, डिक्रीधारी ने 27 अक्तूबर, 1976 को डिक्री के निष्पादन 
'हेतु आवेदन फाइल किया । निर्णीत ऋणी काशी राम ने सिविल प्रक्रिया संहिता 

की धारा 47 के अधीन डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध आक्षेप फाइल किए। उसके 
भाक्षप अंतत: खारिज कर दिए गए और उसका पुन रीक्षण पिटीशन (1980 


“का सं० 283) इस यायालय द्वारा 22 नवंबर, 1982 को खारिज कर दिया 
गया । 


4. निष्पादन आवेदन के लंबित रहने के दोरान प्रस्तुत पिटीशरवर 
मदनलाल ने भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश,21 के नियम 97 के अधीन 
आवेदन 1-11-1976 को दाखिल किया, जिसमें उसने यह निवेदन किया रि 
“निर्णीत ऋणी काशीराम ने दुकान खाली कर दी थी और डिक्रीधारी हंस राज 
दुकान का कब्जा 256-1976 को दे दिया गया था और उसके परर 
'डिकोधारी ने उसे किराएदार क रूप में 1-7-1976 को 500/- रपये मारि 


_ "किराए पर रख लिया था। विद्वान्‌ मुन्सिफ ने अपने 26-9-1977 के आदेश 


“द्वारा सदन लाल के आवेदन को खारिज कर दिया और यह नि 
पे । न र ह मत व्यक्त » 
` उसने ऐसा कोई दस्तावेज फाइल नहीं किया है जो यह,दाशत करे कि उसे वार 
परिसर किराए पर दिए गए थे। अतः आवेदन विश्वसनीय नहीं प्रतीत 

_ ओर उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता । परिणामतः उसने 
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आवेदन खारिज कर दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि तब मदन लाल ने डिक्रीधारी 
के विरद्ध नियमित वाद संस्थित कर दिया, जिसमें उसने अस्थायी व्यादेश के 
लिए आवेदन भी दिया ताकि डिक्रीधारी को वादगत दुकान पर मदन लाल के 
कब्जे में हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध किया जाए। उस आवेदन को सिविल 
त्यायाधीश ने 25-10-1977 को खारिज कर दिया और 400 रुपये का 
प्रतिकरात्मक खर्चा भी अधितिर्णीत किया। आवेदन के खारिज किए जाने के 
बिरुद्ध उसने अपील फाइल को. कितु वह अपील भी खारिज हो गई । 


5. 19-4-1978 को मदन लाल ने निष्पादन न्यायालय के. समक्ष 
सिविल प्रक्रिपा संहिता की धारा 151 के अधीन पुनः आवेदन फाइल किया । 
उसने पुनः यह कहा कि उसे 1-7-1976 को किराएदार के रूप में कब्जा दिया 
गया था । अतः डिक्री के निष्पादन में प्रश्‍नगत दुकान को खाली किए जाने का 
आदेश नहीं किया जा सकता । उस भात्रेदन की सुनवाई विद्वान्‌ मुम्सिफ ने 
की ओर उसे 11-3-1980 को खारिज कर दिया ओर डिक्रीधारी को 150 
“रुपए प्रतिकरात्मक खर्चे के दिए गए । 


6. निष्पादन कार्यवाही में कब्जे का वारंट जारी किया गया और 
सहायक नाजिर ने 25-7-1980 को यह रिपोट दी कि काशी राम स्थल पर नहीं 
'पाया गया और मदन लाल ने डिक्री के निष्पादन का प्रतिरोध किया भोर यह 
कहा कि वारंट उसके विरुद्ध नहीं है। उसने यह भी रिपोर्ट दी कि उस स्थल पर 
“तनाव हो गया है और परिशांति भंग होता भधिसंभाव्य है। अतः उसने पुलिस 

हायता का आदेश मांगा । डिक्रीधारी ने भी 18-8-1980 को एक आवेदन 
दिया था कि मदन लाल के आक्षेप पहले ही खारिज कर दिए गए हैं और उसके 
विरुद्ध प्रतिकरात्मक खर्चा भी दिया गया है ओर भब नाजिर ने यह रिप्रोटं दी 
' है कि मदन लाल बाधा पैदा कर रहा है। मदन लाल को प्रश्‍नगत दुकान पर कब्जा 
` बनाए रखने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं हैं। निर्णीत ऋणी मदन लाल से 
दुश्संधि करके डिक्री के निष्पादत में बाधा पैदा कर रहा है ओर डिक्रीधारी को 
तेग कर रहा है। यह भी अधिसंभाव्य है कि तिर्णीत ऋणी दुकान में ताला लगा- 
कर कहीं चला जाए। अत: डिक्रीधारी ने यह प्रार्थना की कि सहायक नाजिर को 
पहे निदेश दिया जाए कि वह उस दशा में ताला तोड़कर कब्जा परिदत्त करे, 
जबकि दुकान में ताला लगा मिल्ले और कब्जे के वारंट के निष्पादन हेतु पुलिस 
की सहायता भी दी जाए। सहायक नाजिर की पूर्वक्ति रिपोर्ट तथा डिक्रीधारी 
कै आवेदन पर आक्षेपित आदेश विद्वान्‌ मुन्सिफ द्वारा पारित किया गया, 
जिससे व्यथित होकर मदन लाल ते यह पुनरीक्षण पिटीशन प्रस्तुत किया है । 
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7. मैंने पिटीशनर के विद्वान्‌ काउंसेल श्री विरदमल सिंघवी को तुम 
. लिया हे ओर डिक्रीधारी प्रत्यर्थी के विद्वान्‌ काउंसेल श्री एम० सी० भंडारी न 
भी सुन लिया है। पिटीशनर के विद्वान्‌ काउंसेल श्री बी० एम० सिंघवी ने ह 
निवेदन किया कि यदि हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 35 
तथा नियम 97 और 98 में अंतविष्ट उपबंधों की स्कीम पर ध्यान दें तो किसी 
संपत्ति के कब्जाधारी व्यक्ति को डिक्री के निष्पादन में वेकब्जा तब तक नहीं 
किया जा सकता, जब तक यह न पाया जाए कि वह निर्णीत ऋणी की भोर पे 
कब्जे में है और डिक्री द्वारा आबद्ध है। यदि किसी प्रकार की बाधा के सम्बन्ध 
में न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट की जाती है तो न्यायालय उस मामले की जांच 
करने के लिए आबद्ध है ओर वह इस बात का भी न्यायनिर्णयन करने के लिए 
आबद्ध है कि क्‍या प्रतिरोध ओर बाधा निर्णीत ऋणी द्वारा किसी न्यायोचित 
हेतुक के लिए की जा रही है या उसके उकसाने पर किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा की जा रही है या उसकी ओर से की जा रही है या किसी अंतरिती द्वारा को 
जा रही है, जहां ऐसा अंतरण वाद या निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने 
| के दोरान किया गया हो । जब ऐसा त्यायनिणेयन अभिलिखित कर. द्यि 
जाए, तभी यह आदेश दिया जा सकता है कि सम्पत्ति का कब्जा डिक्रीधारी को 
| दे दिया जाए, कितु जहां ऐसा न्यायनिर्णयन अभिलिखित नहीं किया जाता और. 
जांच के पश्चात्‌ यह पाया जाता है कि प्रतिरोध या बाधा निर्णीत ऋणी द्वार 
नहीं की जा रही है या उसके उकसाने पर या उसकी ओर से किसी अत्य व्यक्ति 
द्वारा नहीं को जा रही है, वहां कब्जे के वारंट कें निष्पादन में कब्जे के परिदा 
। के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता । सिविल प्रक्रिया संहिता 
1 के आदेश 2] के नियस*35 के अधीन केबल ऐसे व्यक्ति को ही सम्पत्ति से हटाया 
3 जा सकता है, जो डिक्री द्वारा आबद्ध हो ओर जो सम्पत्ति को खाली कणे 
इनकार करे । नियम 35 ओर 98 के उपबंधो से यह उपदाशित होता है हि 
डकर के सम्बन्धं में कार्यवाही केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध ही की जा सकती ह 
जिसके सम्बन्ध में निष्पादन न्यायालय ने यह निर्णय दिया हो कि वह व्यक्ति i 
से आबद्ध है ओर डिक्री के निष्पादन में हटाए जाने के दायित्वाधीन 
_ श्री सिधवीने यह निवेदन किया कि प्रस्तुत पिटीशनर द्वारा बाधा के स 
= में न कवल सहायक नाजिर ते यह रिपोर्ट की है, बल्कि डिक्रीधारी ते भी. र 
र्पो को है। अतः डिक्रीधारी के 18-8-1980 के आवेदन को सिविल र 
. संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन माना जाना चाहिँ १. 
 _ निष्पादन न्यायालय को प्रस्तुत पिरीशनर को नोटिस जारी करती. चाहि ग 
5 ओम ह नियमे 97 के उतरती नियमों में अंतविळे अ हि 
` के अनुस गेय करना चाहिए या। श्री सिंघवी ने यह 
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कि पुलिस सहायता देने के लिए कोई नियम नहीं है और पुलिस की सहायता सेः 
कब्जे के वारंट के निष्पादन का निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के 
अनुसार नहीं हे ओर अधिकारिता रहित है । 


9. अब यह देखना है कि क्या श्री सिधवी द्वारा दी गई दलील मानी जा 
सकती है । 


10. विचारार्थं पहला प्रश्‍न यह उठता है कि कया किसी अन्य पक्षकार 
या अजनबी को, जो डिक्री का पक्षकार नहीं हे, ऐसी विधिक स्थिति प्राप्त है कि 
वह निष्पादन न्यायालय के समक्ष आए ओर क्या उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की 
धारा 151 के अधीन सुनवाई का कोई अधिकार है । सिविल प्रक्रिया संहिता 
के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या भजनबी को यह 
अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के समक्ष आए । उक्त उपबंध के अधीन 
भावेदत केवल डिक्रीधारी द्वारा चलने योग्य है। नियम 97 में यह उपबंधित है 
कि जव सम्बद्ध सम्पत्ति के कब्जे को अभिप्राप्त करने में किसी डिक्री के निष्पादन का 
प्रतिरोध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए या उसमें बाधा डाली जाए, तो 
डिक्रीधारी न्यायालय को आवेदन कर सकता है ओर उसमें यह परिवाद कर 
सकता है कि ऐसा प्रतिरोध या ऐसी बाधा प्रस्तुत की जा रही है। इसमें यह 
उपबंधित नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति या अजनबी इस उपबंध का आश्रय लेकर 
इस बात का न्यायनिर्णयन निष्पादन न्यायालय से करा सकता है कि उसे 
सम्पत्ति का कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। केवल नियम 99 के अधीन जव 
निर्णीत ऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति डिक्रीधारी द्वारा किसी स्थावर सम्पत्ति से 
वेकब्जा किया जाए तो वह न्यायालय के समक्ष यह परिवाद करते हुए आवेदन 
कर सकता है कि उसे बेकब्जा किया जा रहा है और न्यायालय से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह उस आवेदन का न्यायनिणयन नियम 98 तथा उसके आगे 
उसके उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार करे । ऐसा कोई नियम या 
उपबंध नहीं है, जो किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदत्त करे कि वह न्यायालय 
के समक्ष आवेदन करके सम्बद्ध सम्पत्ति का कब्जा बनाए रखने के अपने | 
धिकार का न्यायनिणेयत कराए । _ 

11. श्री सिंघवी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के आर० चन्द्र बनाम 
मेगल सिघवो और एक अन्य! के विनिश्चय के प्रति निदेश किया है। उस मामले 
भ प्रश्‍न यह था कि यदि कित्ती स्थावर संपत्ति के परिदान के लिएडिक्री के 
क्य पस न र डे : S ER 
* ९० आई आर्‌ 1983 सिक्किम पृ० 1. टी 
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जेन) 
निष्पादन के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका कब्जा संपत्ति पर हो और जो 
डिक्री का पक्षुकार न हो, इस अभिकयन के आधार पर आक्षेप प्रस्तुत करता $ 
कि वह डिक्री से आबद्ध नहीं है तो क्या निष्पादन न्यायालय आवेदन इस आधार 
पर नापंजूर कर पता हे कि ऐसा आवेदन चलने योग्य नहीं है और क्या 
न्यायालय निष्पादन कार्यवाही आगे बढ़ा सकता हे । विद्वान्‌ न्यायाधीश ने सिवित् 
प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों पर विचार किया भोर यह मत व्यक्त किया 
कि किसी पक्षकार को न्यायालय में आवेदन करने के अभिव्यक्त उपबंध के 
अभाव में हर हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे ऐसा करने का 
अधिकार नहीं है यदि विधि कोई अधिकार देती है तो उस अधिकार को प्रवृत्त 
करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार भी विवक्षित होता है, 
अन्यथा पक्षकार को आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं माना जाएगा । इस 
मत के लिए संग्राम सिह बनाम निर्वाचन अधिकरण! में उच्चतम न्याय्रालय के 
न्यायाधीश विवियन बोस के इस मत का अवलंब लिया गया कि हमारी प्रक्रिया 
विधि का अर्थान्वयन, जहां कहीं भी युक्तियुक्त रूप में संभव हो, नैसर्गिक न्याय 
के सिद्धांतों के प्रकाश में किया जानां चाहिए । कतिपय निर्णयज विधि का अवलंब 
be सेते हुए विद्वान्‌ न्यायाधीश ने अपना निष्कर्ष इस प्रकार दिया :-- 


“इस मामले में निष्पादन न्यायलय ने यह अभिनिर्धारित नहीं 
किया है कि पुनरीक्षण पिटीशनर डिक्री से आबद्ध था । अतः उसने 
निष्पादन मामले में आगे कार्यवाही का आदेश करके गलती की | ऐसा 
वह्‌ तभी कर सकता था, जब वह यह अभिनिर्धारित करता कि पुनरीक्षण 
पिटीशनर डिक्री से आबद्ध था । ऐसी वस्तुस्थिति में निष्पादन न्यायालय 
को उस मामले में कार्यवाही बंद कर देनी चाहिए थी और डिक्रीघारी 
को यह स्वतंत्रता दे देती चाहिए थी कि वह नियम 97 के अधी 

' या स्वविवेकानुसार किसी अन्य रीति में कार्यवाही करता। जर 
कोई अन्य कब्जाधारी पक्षकार निष्पादन के प्रति आक्षेप करता है 
ड . निष्पादन न्यायालय को निष्पादन मामले में आगे कार्यवाही करे र 
| ` अधिकारिता तब तक नहीं होती, जब तक वह यह न अभितिर्धा रि. 
करे कि आक्षेपकर्ता डिक्रो से आबद्ध है। अतः प्रस्तुत मामले में, निष्पादर् 
_ न्यायालय ने अधिकारिता काः प्रयोग अवैध रूप में किया और उपे 
. तात्विक अनियमितता भी की है। अत: इस न्यायालय की पुनरी 
_ अधिकारिता लागू होती है 1? ; - 
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उस मामले में निष्पादन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपकर्ता 
द्वारा आवेदन नहीं चल सकता था। 


12. ससम्मान, मैं रामचन्द्रके मामले! में विद्वान न्यायाधीश से सहमत 
होने में असमर्थ हूं । यह उल्लेखनीय है कि विद्वान न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश उच्च 
न्यायालय के भागवत बनाम कस्तूरी? के खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय का 
अवलंब लिया । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उस विनिश्चय में भपनाए गए 
मत पर श्रीमती उषा जेन और अन्य वनाम मणिचन बजाज ओर अन्यः में उस 
उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ ने विचार किया था। भागवत वनाम कस्तरी 
के मामले” में खंड न्यायपीठ द्वारा अपनाए गए मत को पूणं न्यायपीठ ने स्वीकार 
नहीं किया भोर यह मत व्यक्त किया गया कि उस मामले में अपनाए गए मत' 
को सही नहीं कहा जा सकता और पूर्ण न्यायपीठ ने राम गुलाम बनाम महेन्द्र 
कुमार” में अपनाए गए मत को अनुमोदन प्रदात्त किया । श्रीमती उषा जेन के 
मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश 21 के नियम 97 के उपबंध 
अनुज्ञापक हैं, न कि आज्ञापक। कब्जाधारी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर जांच 
उसके वेदखल किए जाने के बाद आदेश 21 के नियम 100 के अधीन अनुध्यात 
हैन कि उससे पूवे और यह मत व्यक्त किया गया कि निष्पादन न्यायालय कों 
आदेश 21 के नियम 97 के अधीन डिक्रीधारी/तीलामक्रेता से भिन्त अन्य 
ब्यक्ति की प्रेरणा पर अथवा स्वप्रेरणा से जांच प्रारंभ. करने की अधिकारिता 
नहीं होती । यह नियम मात्र अनृज्ञापक है न कि आज्ञापक। अतः डिक्रीधारी 
नीलामकर्ता को यह आवश्यकता नहीं है कि वह अपनी इच्छानुसार इसका आश्रय 
ले। वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 35 के अधीन वारंट के 
लिए भी आवेदन कर सकता है | निष्पादन न्यायालय इस बात के लिए आबद्ध 
नहीं है कि वह अन्य व्यक्ति द्वारा आक्षेप फाइल करते ही कार्यवाही बंद कर दें 
ओर न ही रोक उस समय तक चाल रहेगी, जब तक कि भरजामंद डिक्रीधारी/ 
नीलामक्रेता को इस बात के लिए विवश न किया जाए कि वह अन्य व्यक्ति 
दारा दावाकृत अधिकार या हक में अन्वेषण के लिए आवेदन करे। निष्पादन 
न्यायालय इस प्रकार के दावे को अस्वीकार कर सकता हैं। यदि निष्पादन 
न्यायालय को उस समय तक कार्यवाही. रोक देनी पड़ेगी, जब तक कि अन्य व्यक्ति 


के दावे का अंतिम रूप से अन्वेषण और विनिश्चय नहीं हो जाता तो बार-बार 
oC 
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ones 


वक्कल्पित दावे फाइल करके डिक्रीधारी को कब्जे से वंचित रखा जा सकता है 


` किया गया: 


_ कें श्रीमती उषा जैन के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपताए 1 


कि उसके दावे का अन्वेषण किए बिना कब्जे के परिदान के. लिए वारंट जारी 
त्त किया जाए । उस आवेदन को निष्पादन त्यायालय ने इस आधार पर खा 
` कर दिया कि कोई अन्य पक्षकार इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह अपने 
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तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 35 या 36 के अधीन बे डु 
हो नियम 95 और 96 के अधीन अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर उसके हक था 
कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच उस समय तक अनुध्यात है, जवकि 
'डिक्रोधारी या नीलामक्रेता कब्जा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करता है। 
बाद में, जब डिक्रीधारी या नीलामक्रेता के कब्जा अभिप्राप्त करने में व्यवधान 
र्‍या प्रतिरोध प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे प्राप्त विकल्पों में से एक यह है 
कि वह नियम 97 के अधीन आवेदन करे । निम्नलिखित भी अभिनिर्धारित 


“अन्य पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आक्षेप के अन्वेषण में 
निष्पादन न्यायालय द्वारा लोप से अन्य पक्षकार के प्रति अन्याय 
नहीं होता । यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अपने कब्जे के संरक्षण के 
लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसे 
अपने बेकब्जा किए जाने से पुवे न्यायिक अन्वेषण अपने हक के संबंध में 
कराते के लिए कोई उपचार नहीं है, सिवाय आदेश 21 के नियम 100 
के अधीन उपचार के । ऐसे अन्य पक्षकार को उपलब्ध अन्य उपचार 
यह है कि वह अपने हक की घोषणा के लिए स्वतंत्र सिविल वाद 
संस्थित करे ओर उसमें यह दावा करे कि उसे उसके कब्जे की संरक्षा 
हेतु अस्थायी व्यादेश का अनुतोष दिया जाए। 1976 में सिविल प्रक्रिया 
संहिता के आदेश 21 के संशोधन के पश्‍चात नियम 97 के अधीत हक 
के प्रश्‍न में पूर्ण अस्वेषण अनुष्यात है त. कि संक्षिप्त जांच । अतः यदि अच 
पक्षकार के प्रत्येक दावे में निष्पादन न्यायालय द्वारा अन्वेषण किया 

१) जाएगा, तो डिक्रीधारी को अत्यंत कठिनाई होगी ।” 


मत से सादर सहमत हू । 


13. इब्राहीस बनाम फूलचंद? में इब्राहीम ने स्वामी के रूप में ग 
कब्जे का दादा करते इए आक्षेप फाइल किया और उसमें यह भी प्रार्थना 


Ce क 


अन्वेषण हेतु आवेदन करे ओर उसके दावे में अन्वेषण केवल तभी 
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जा सकता है, जब डिक्रीधारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 
के अधीन आवेदन दे तत्र अमीन डिक्रीधारी को कब्जा संदत्त करने के लिए 
संबद्ध स्थल पर गया, जिसका विरोध इब्राहीम ने किया। तदुर्पार न्यायालय ने 
रह आदेश पारित किया कि पुलिस की सहायता लेकर बल का प्रयोग करके 
-डिक्रीधारी को कब्जा परिदत्त किया जाए। इब्राहीम उस समय उपस्थित था, 
जब आदेश पारित किया गया ओर उसने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 
के नियम 97 के साथ पठित उसकी धारा 151 के अधीन अपने दावे में अन्वेषण 
हेतु आवेदन फाइल किया ओर उस आवेदन को विद्वान्‌ सित्रिल न्यायाधीश 
ने 12-1-1959 को नामंजूर कर दिया । न्या० जगत नारायण ने, जैसे कि वे 
उस समय थे, यह मत व्यक्त किया कि जहां तक पिटीशनर के आवेदन को 
11-9-1958 तथा 12-1-1959 को नामंजूर करते हुए विद्वान्‌ सिविल 
न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों का प्रश्‍न है, उनके प्रति कोई आक्षेप नहीं किया 

* जा सकता है भौर यह भी मत व्यक्त किया गया कि :-- 


“इससे पूर्व कि आदेश 21 के नियम 94 के अधीन कोई अन्वेषण 
किया जाए, यह आवश्यक है कि डिक्रीधारी या नीलामकर्ता द्वारा 
न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया जाए । कब्जे का दावा करने 
वाले अन्य पक्षकार के आवेदन पर कोई अन्वेषण नहीं किया जा 
सकता । अन्य पक्षकार अपने बेकब्जा किए जाने के पश्चात्‌ ही अपने दावे 
में अन्वेषण हेतु आवेदन करने का हकदार होता है। इसक लिए उपबंध 
आदेश 21 के नियम 100 में किया गया है । इस संदर्भ में निम्नलिखित 
विनिशचयों के प्रति निदेश किया जा सकता है। 

जगन्नाथ बनाम ख्वाजा फॅजुहोन!, नित्यानंद बनाम पाला देवी?, 
ओसफ जार्ज बनाम वरको! दिगंबर राव बनाम ढोंडू* तथा प्रेमजी 
बनाम मीता भाई ।” | 

दरगाह कमेटो (अध्यक्ष की मार्फत) बनाम अब्दुल गफूर ओर एक अन्य में 
व्यवघानकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन आवेदन 


५ ए० आई आर० 1935 नागपूर 212. 
र ९० आई० आर० 1952 उड़ीसा 120. 
ग ५० भाई० आर० 1952 ट्रावतरोर कोचीन 123. 
र ९० आईं» आर० 1953 हैदराबाद 4. - ः 
>> आई० आर० 1955 कच्छ 17. 

1977 बीकली लॉ नोट्स 638. 
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प्रस्तुत किया था और यह प्रार्थना की थी कि वह डिक्री से आवद्ध नहीं है और 
वह प्रश्‍नगत दुकान पर स्वयं अपने अधिकार के आधार पर काविज है। विद्वान 
निष्पादन न्यायालय ने डिक्री का निष्पादन रोक दिया और यह निदेश दिया हि 
डिक्रीधारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन 
फाइल करे । यह अभिनिर्धारित किया गया कि निष्पादन न्यायालय को डित्रीधारी 
को यह निदेश देने की कोई अधिक्रारिता नहीं थी कि वह सिविल प्रक्रिया 
संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन फाइल करे और इस प्रशन 
का विनिश्चय कि व्यवधानकर्ता वादगत संपत्ति पर स्वयं अपने अधिकार के 
आधार पर काबिज है अथवा निर्णीत ऋणी को मार्फत, ऐसे अन्वेषण में किया 
जाएगा, जो सिविल प्रक्रिया. संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन 
के परिणामस्वरूप हो, यदि डिक्रीधारी ऐसा आवेदन करे। यह भी मत व्यक्त किया 
गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन आवेदन, जो किमी 
व्यवधानकर्ता द्वारा किया जाए, निष्पादन न्यायालय को मांत्र इस्त बात की सूचना 
होगी कि वह वादगत संपत्ति पर कब्जे का दावा स्वयं अपने अधिकार के आधार पर 
करता है न कि निर्णीत ऋणी की मार्फत । फिर भी निष्पादन न्यायालय सिविल 
प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन मात्र डिक्रीधारी पे 
ग्रहण कर सकता है त कि ऐसे व्यक्ति से, जो वादगत सम्पत्ति पर स्वय अपे 
अधिकार के आधार पर कब्जे का दावा करता है । बहरहाल, उस मामले मे ह 
भी मत व्यक्त किया गया कि तिष्पादत न्यायालय इस बात के लिए स्वत 
कि वह विक्रय अमीन की रिपोर्ट की अवेक्षा करे अथवा ऐसा आदेश पारित क्रे 
जो संबद्ध मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे । वह डिक्री के निष्पद 
के लिए कोई भी आदेशिका जारी करने से इतकार कर सकता था अथवा 
िक्रीधारी को बलपूवेक कब्जा देने हेतु आदेश करने से इनकार कर सकता था! 
डिक्रीधारी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के बधीर 
झावेदन फाइल करते का निदेश देने वाला आदेश तथा आवेदन के निषटारे 
डिक्री के निष्पादन को रोकने वाला आदेश अपास्त कर दिए-गए । 


न 14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय का विचार यह ह 
डिक्री से असंबद्ध व्यक्ति, जो यह दावा करता है कि वह डिक्री से आबद १९ 
_ न्यायालय को आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं रखता ओर न ही उसे द 
= अधिकार होता है कि वह अपने दावे या आक्षेप का न्यायनिर्णयन करा! 
` प्रक्रम केवल तभी आता है, जब उसे बेकब्जा कर दिया जाता है।. 
| . _ 15. यहां यह उल्लेखनीय है कि जब सिविल प्रक्रिया संहिता के ब 
_ | 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन, करने के व्यवघानकर्ता के अधिकार री 
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माना जाता, तो यह नहीं समझा जाएगा कि “जहां अधिकार है, वहां उपचार भी 
है” सूत्र की उपेक्षा कर दी गई है । इस सूत्र का अवलम्ब सिक्किम वाले मामले! 
में विद्वान्‌ न्यायाधीश ने लिया था। यदि कोई व्यक्ति किती अन्य व्यक्ति के 
अधिकार का अतिक्रमण करता है तब उस व्यक्ति को, ज़िसके अधिकारों का 
अतिक्रमण हुआ है या जिसके अधिकारों का अतिक्रमण आशंकित है, स्वतन्त्र 
उपचार प्राप्त है और वह स्वतन्त्र उपचार वाद के रूप में है । यदि सम्पत्ति पर 
कब्जा बनाए रखने का अधिकार है तो वह व्यक्ति उप्त अधिकार को नियमित 
वाद के माध्यम से प्रवृत्त कर सकता हे और डिक्रीधा री को डिक्री निष्पादित करने 
से अवरुद्ध कर सकता है। इस प्रकार “जहां अधिकार है, वहां उपचार है” 
सिद्धांत किसी भी प्रकारे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि व्यवधानकर्ता को नियमित 
वाद संस्थित करने का अधिकार है, जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पर्ण 
न्यायपीठ के विनिइचथ में मत व्यक्त किया गया है । सिविल प्रक्रिया संहिता के 
आदेश 21 के नियम 97 से प्रारम्भ होने वाले कानूनी उपबंधीं को देखते हुए 
व्यवधानकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन 
आवेदन चलाने के लिए व्यवधानकर्ता द्वारा नैसागिक न्याय के सिद्धांत का भी 
भाश्रय नहीं लिया जा सकता । आवेदन करने का अधिकार प्रदत्त करने वाले 
उपबंध स्पष्ट और असंदिग्ध हैं । सिविल. प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 
97 के अधीन आवेदन करने का अधिकार . डिक्रीधारी को प्रदत्त किया गया 
है और नीलाम-क्रेता को प्रदत्त किया गया है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के 
आदेश 21 के नियम 99 के अधीन निर्णीत ऋणी से भिन्त ऐसे व्यक्ति को 
आवेदन करने कां अधिकार प्रदत्त किया गया है जिसे डिक्रीधारी द्वारा अथवा 
नोलाम-क्रेता द्वारा किसी स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है । 


16. दरगाह कमेटी के मामत में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त 
किया था कि जब विक्रय अमीत द्वारा प्रतिरोध या व्यवधान के बारे में 
रिपोर्ट की जाए तो निष्पादन न्यायालय डिक्री के निष्पादन के लिए आदेशिका 
जारी करने से इनकार कर सकता था । डिक्रीधारी को बलपूर्वक कब्जा देने का : 
कोई आदेश पारित करने से इनकार कर सकता है भौर साथ ही इब्राहीम बनाम 
शलचन्द* के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार यह भी मत व्यक्तः 

ee 
, ऐ० आई० आर० 1983 सिक्किम 
“इ भाई आर० प्रदेश र्‍ ५ 
1980 मध्य प्रदेश 146. 
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'किया गयी है कि निष्पादन न्यायालय को इस प्रकार की कोई अधिकारिता नह 
है कि वह्‌ डिक्रीधारी को निदेश दे कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2] 
के नियम 97 के अधीन आवेदन फाइल करे । इन मताभिव्यक्तियों से यह स्पष्ट र 
कि यदि डिक्रीधारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन 

ई आवेदन नहीं करता है ओर न्यायालय नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार हित्र 
के निष्पादन में अग्रसर होने से रुक जाता है तो न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान 
आ जाएगा और ऐसा व्यवधान मेरे मतानुसार कभी भी अनुज्ञात नहीं किया 
जा सकता। न्यायिक कार्यवाही सतत प्रक्रिया होती है, जिसका अन्तिम अन्त एक 
पक्षकार के पक्ष में और दूसरे पक्षकार के विरुद्ध आदेश में होता है । इस प्रकार 
विधि की अपेक्षा यह हे कि उसका निर्वचन इस प्रकार किया जाए ताकि च्यायित 
कायवाही सतत चलती रहे। जब सिविल प्रक्रिया संहिता के अदेश 21 के नियम 91 
के उपबंध डिक्रीधारी के लिए आज्ञापक नहीं हैं तो वह आवेदन कर सकता है अथवा 
आवेदन नहीं भी कर सकता है । इसका तात्पये यह हुआ क्रि यह उस पर है कि क्‌ 

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन करे अपवा 
ऐसा आवेदन न करे | डिक्रीधारी में डिक्री निष्पादित करने की कार्यवाही करने का 
मूल्यवान अधिकार निहित होता है और डिक्री के अधीन अनुदत्त अनुतोष प्राप्त कर 
का मूल्यवान अधिकार भी निहित होता है। यदि डिक्रीधारी के पक्ष में कोई हित 
दिए जाने से किसी व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति को झ 

| बात की स्वतन्त्रता है कि वह उस डिक्ती को चुनौती दे ओर इस बात की मा 
प्राप्त करे कि वह डिक्ी उस पर आबद्धकर नहीं है और इस प्रकार उह 

निष्पादन उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता और उस डिक्ती के निष्पादन में 
सम्पत्ति से बेकब्जा नहीं किया जा सकता । यदि मध्य प्रदेश उच्च नयाय 

| पूर्ण न्यायपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अपनाया जाता हैं तो उरः 

| एसा ही परिणाम होगा ओर यही दृष्टिकोण मेरा है और मैंने उस दृष्टि 

| सादर सहमति व्यक्त की है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश उच्च त्यागात 

. ° के पूण न्यायपीठ तथा इब्राहीस के मासले! में इस न्यायालय द्वारा अपना 

सत को रामचंद वर्मा वनाम सनराल सिह ओर एक अन्यः के मामले में ति 

. ` उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ न्यायाधीश के समक्ष नहीं रखा गयां था। 

. 17. पिटीशनर के विद्वान्‌ काउंसेल श्री बी० एम० सिंघवी ते 

ज्ञारायणन्‌ बनाम केशवन्‌ पद्सनाभन्‌) मे केरल उच्च न्यायालय के विरति” 
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प्रति निर्देश किया ।: उस मामले में व्यवधानकर्ता ने व्यवधान पिटीशन फाइल 
किया था ओर अंततः वह पिटीशन उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज 
कर दिया गया था कि चूंकि वाद से उसका कोई सरोकार नहीं था, अतः उसे 
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 100 के अधीन आवेदन करने से 
अन्यथा न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं था, अर्थात्‌ वह 
केवल अमीन द्वारा बेकब्जा किए जाने के पश्चात्‌ ही व्यवधान पिटीशन फाइल 
कर सकता था। किन्तु बाद में उस कार्यवाही में स्वयं डिक्रीधारी ने एक आवेदत 
किया, जिसके अनुसार पुनरीक्षण पिटीशनर को यह हेतुक दशित करने के लिए 
नोटिस जारी किया गया कि उसका व्यवधान क्यों न हटा दिया जाए और संपत्ति 
डिक्रीधारी को क्यों न परिदंत्त कर दी जाए। पिटीशन में जांच किए बिना 
निष्पादन न्यायालय ने व्यवधान पिटीशन खारिज कर दिया । व्यवधानकर्ता ने ' 
पुनरीक्षण आवेदन किया । यह मत व्यक्त किया गया कि जब आदेश 21 के 
नियम 97 के अधीन डिक्रीधारी द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय 
इस बात के लिए आबद्ध है कि वह आदेश 21 के नियम 97 के अधीन उस 
व्यक्ति को नोटिस जारी करे, जिसके द्वारा व्यवधान प्रत्याशयित है, उसके आक्षेप 
सुने, उनके सम्बन्ध में अन्वेषण करे और तब मामले में विनिश्चय करे । उस 
मामले में व्यवधान पिटीशन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह 
वास्तविक बेकब्जे के पश्चात्‌ ही सक्षम होता है । मेरी. राय में, यह नजीर 
पुनरीक्षण पिटीशनर की सहायता नहीं करती, क्योंकि उस मामले में यह पाया 
गया था कि आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के 
अधीन था । अब यह देखना है कि प्रस्तुत मामले में, डिक्रीधारी. द्वारा र 
18-8-1980 को प्रस्तुत किया गया आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश ' 
21 के नियम 97 के अधीन आवेदन माना जा सकता है अथवा नहीं । 


18. श्री सिंघवी ने महावीर प्रसाद बताम मंससं दिल्ली ट्रेंड प्राइवेट 
लिमिटेड ओर अन्यः में दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय के प्रति _ निर्देश 
` किया । यह उल्लेखनीय है कि उस मामले में भगवत नारायण द्विवेदी बनाम 
केस्त्रोर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलम्ब लिया गया 
गा । इस मध्य प्रदेश वाले विनिशनय को अब श्रीमती ऊषा जेन बनाम मनमोहन 
जनान) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा उलट दिया गया 
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है। महावीर प्रसाद के मामले में भी डिक्रीधारी ने आवेदन में यह कहा था कि 
कतिपय व्यक्ति संवद्ध सम्पत्ति को प्रतिवादियों की ओर से धारण कर रहे थे 
अत: कब्जे की डिक्री से आबद्ध थे। निष्पादन न्यायालय ने उन व्यक्तियों को 
नोटिस जारी किए और उन व्यक्तियों ने अपने आक्षेप प्रस्तुत किए, जिनमे 

` उन्होंने यह अभिकथन किया कि वे.सम्पत्ति निर्णीत-ऋणियों की ओर से नहों धारण 
कर रहे थे ओर इस प्रकार वे डिक्री द्वारा आबद्ध नहीं थे और डिक्री के निष्पादन गे 
ब्लेकब्जा किए जाने के दायित्वाधीन नदीं थे । न्यायालय ने उनके आक्षेप मान लिए 
और आवेदन खारिज कर दिया। यह मत व्यक्त किया गया कि डिक्रीधारीने 

` स्वयं मामले में अन्वेषण की मांग की थी और उस विषय में निष्कर्ष चाहा था। 
यह भी मत व्यक्त किया गया कि न्यायालय सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी 
करने और मामले के सम्बन्ध में इस उद्देश्य से जांच करने में न्यायोचित था कि 
उस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, जिस पर न्यायालय पहुंचा और डिक्रीधारी द्वारा 
आवेदन को आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन माना जाए, यद्यपि कि 
उस आवेदन के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के 
आदेश 21 के नियम 35 के अधीन आवेदन था । ऐसा प्रतीत होता है कि 


` डिक्रीधारी के आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 91 रे 
अधीन आवेदन माना गया था । 


19. श्री सिघवी ने थान सिह और अन्य बनाम केवल चंदः-ए 

न्यायपीठ सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 1979 का .242--में इस न्यायात 
क्रे अप्रतिवेदित विनिश्चय के प्रति भी निर्देश किया है। यह विभिश्वर 
3-9-1980 को किया गया था। उस मामले में निष्पादन न्यायालय तेई 
अभिनिर्धारित किया था कि व्यवधानकर्ता द्वारा आवेदन संधार्यं नहीं था ओर ड 
सुनवाई का अवसर उस समय.मिलेगा, जब डिक्रीधारी द्वारा सिविल १. 


' ¬ संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन किया जाएगा! र 
५ ; मत व्यक्त किया गया था कि आदेशिका की तामील करने वाले ने यह स्पि 
ड . थो कि.सम्पत्ति पर कब्जा एक अन्य व्यक्ति का है, अतः निष्पादन की आगे 


“कार्यवाही तब तक रोक दी जाएगी, जब तक डिक्रीधारी ऐसे प्रति रोध या Es 
| "का परिवादकरते क हुए भावेदन न प्रस्तुत करे। डिक्रीघारियों द्वार 21 
«गए पुनरीक्षण पिटीशन में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किये & 
0 0 “यदि किन्ही डिक्रीधारियों “को विवादगत सम्पत्ति के 
तक क ए० आई० नार० 1977 दिल्ली टे व स्व इ दार 
| _ 3 1979 का एकल न्यायपौठ सिविल पुनरीक्षण पिटीशन स+ 245 विति 
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परिदान में व्यवधान किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में तनिक भी सन्देह 
नहीं है कि न्यायालय को निष्पादन रोकना होगा ओर निष्पादन की 
अगली कार्यवाही तभी की जा सकती है, जब डिक्रीधारी या तो सिविल 
प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 35 के अधीन अथवा आदेश 21 
के नियम 97 के अधीन. आवेदन करे । इस , सीमा तक हमें विद्वान 
विचारण न्यायालय के आदेश में कोई अविधिकता नहीं मिलती । किन्तु 
मेरी राय में, विचारण न्यायालय ने यह गलती की कि उसने 
डिक्रीधारियों को सिबिल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के 
अधीन आवेदन करने का निदेश दिया ।'” 


अह भी मत व्यक्त किया गया कि :-- 


“मैंने इन नजीरों पर विचार कर लिया है। वे मात्र यह विधिमान्य 
नियम अधिकथित करती हैं कि जब कभी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो 
डिक्री द्वारा आबद्ध नहीं है, विवादगत सम्पत्ति के कब्जे के परिदान में 
कोई व्यवधान किया जाता है तो प्रसामान्यतः निष्पादन न्यायालय को 
आगे कार्यवाही तभी करनी चाहिए जव डिक्रीधा री द्वारा सिविल प्रक्रिया 
संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन उसे आवेदन किया जाए। 
आपवादिक परिस्थितियों में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है 
कि कब्जे के परिदान में व्यवधान डालने वाला ऐसा व्यक्ति डिक्री द्वारा 
आवद्ध है। अतः उसके सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 


के नियम 35 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है मेरी राय में, सिविल 


प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 35 के' अधीन ऐसा आदेश 
सरलतथा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि डिक्रीधारी निश्चायक 
रूप में यह न साबित कर दे कि व्यवधान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा 
रहा है, जो डिक्री द्वारा आबद्ध है। बहरहाल, इस प्रश्‍न का विनिश्चय 
निष्पादन न्यायालय को उस समय करता है, जब उसे केवलचंद द्वारा 
व्यवधान के परिवाद से पूर्व डिक्रीधारी द्वारा उचित आवेदन किया जाए। 


र स में न्या डीडवानिया द्वारा, जैसे कि वे उस समय थे, निम्नलिखित . 
गलो के प्रति निर्देश किया गया : दरगाह कमेटी बनाम अब्दुल गफूर ओर एक 


हिमः इब्राहीम बनाम फल चंद?, महावीर प्रसाद बनाम मंससं दिल्ली ट्रेडसं प्रा 
भु 2 स र ८ 
कक 2205 ० 
1977 दी 
२... वीकली लाँ नोट्स 638. "अत 
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लिमिटेड और अन्य' ओर भगवत नारायण द्विवेदी बनाम कस्तूरी? । 

20. उस मामले में डिक्रीधारी के इस अधिकार के सम्बन्ध में विरोध 
पक्षकार सहमत थे क्र वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 35 
के अधीन न्यायालय में आवेदन कर सकता है यदि न्यायालय प्रथमदष्य्या 
यह समझता है कि कब्जाधारी व्यक्ति पर डिक्री आबद्धकर नहीं है बोर 
डिक्रीधारी ने आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन नहीं किया है। इ 
बात परे विचार नहीं किया गया कि इस गत्यवरोध को कंसे सुलझाया जाएगा। 
मेरी राय में, न्यायालय को डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही आगे बढ़ानी 
चाहिए और व्यवधानकर्ता या तो बेकब्जा हो जाए या सिविल प्रक्रिया संहिता 
के आदेश 21 के नियम 99 के अधीन आवेदन करे अथवा वह नियमित वादके 
उपचार का आश्रय ले । 


21. रामस्वरूप बनाम महावीर प्रसाद और अन्यः में, जिसे श्री सिधबी 
ने प्रोद्धत किया है, यह मत व्यक्‍त किया गया है कि सिविल प्र क्रिया संहिता क 
आदेश 21 के नियम 97 तथा 99 के लागू होने के लिए यह अपेक्षित है हि 
डिक्रीधारी द्वारा एक आवेदन किया जाए, जिसमें वह इस बात को परिवाद कर 
कि कोई व्यक्ति उसे कब्जा लेने में प्रतिरोध या व्यवधान पैदा कर रहा है। झ 
प्रकार जब ऐसा आवेदन कर दिया जाए तो न्यायालय के समक्ष इस बात” 
अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि वह नियम 97(2) में अधिकर्षित 
प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करे और पुलिस सहायता की प्रार्थना कार्यवाही 
की मूल प्रकृति को नहीं बदलेगी, क्योकि पुलिस सहायता केवल इसलिए म 
जाती है कि कब्जा प्राप्त करते में कोई व्यक्ति प्रतिरोध या व्यवधा उत्पल 
कर रहा हे । अतः सम्पूणे प्रश्‍न यह है [ककया डिक्रीधारी का पूर्वोक्त अविद 
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन माता 
सकता हे । इस प्रश्‍न पर विच्यर करने से पुर्व म श्री सिंघवी द्वारा प्रद ए 
. ओर विनिश्चय के प्रति निर्देश करूंगा । 


क वा 22. गोपाल चंद साधूखान बनाम शेख जसशेद और एक अन्य 8 
__ अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी अन्य पक्षकार या व्यक्ति को जोत 
भरावी रूप से यह दाबा करता हो कि उसका सम्बद्ध सम्पत्ति परकन्जा र 
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भोर से या निर्णीत ऋणी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से सदभावी रूपसे है 
अथवा जो सद्भावी रूप से यह दावा करता हो कि उसे कब्जे में रहने का अधिकार 
है :--सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 99 के उपबंध के अधीन. 


स्वतंत्र आवेदन करने को विधिक स्थिति प्राप्त नहीं है । यह भी मत व्यक्तः 


किया गया कि नियम 97 से 99 तक के अर्थान्वयन पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि यदि डिक्रीधारी या क्रेता को कब्जे के परिदान का प्रतिरोध किया जाता 
है तो केवल वे ही आदेश 21 के नियम 97 के उपबंधों के अधीन आवेदन कर 


सकते हैं । 
23. यदि विधानमंडल का आशय होता तो वह व्यवधानकर्त्ता को. 


व्यवधान पिटीशत चलाने का अधिकार देता अथवा उसने. डिक्रीधारी के लिए 
यह आज्ञापक बनाया होता कि वह व्यवधानकर्ता के विरुद्ध आवेदन करे अथवा 


न्यायालय को ही इस बात की शक्ति देता कि वह डिक्रीधारी को यह निदेश दे 


कि वह ऐसा आवेदन करे, यदि उसका यह विचार हो करि व्यवधानकर्त्ता के विरुद्ध 
उसकी सुनवाई किए बिना कार्यवाही नहीं की जा सकती । किन्तु ऐसा कोई भी 
उपबंध स्पष्टतः इस कारण नहीं अधिनियमित किया गया है कि डिक्री को कभी 
भी निष्पादित नहीं होने दिया जाएगा और मिथ्या तथा तुच्छ दावों एवं सम्पत्ति 
के कब्जे में वने रहने के अधिकारों की बात उठाकर और यह वात कहकर कि 


व्यवधानकर्ता डिक्री से आबद्ध नहीं है, डिक्री के निष्पादत में अनेक प्रकार केः 


व्यवधान पैदा किए जाएंगे । 
` 24, ऊपर निर्दिष्ट तिर्णयज विधि पर विचार करने पर विधिक स्थिति 
पह उभर कर सामने आती है कि सिविल प्रक्रिया सहिता के आदेश 21 के नियम 
97 का उपबंध अनृज्ञापक है न कि आज्ञापक और निष्पादन न्यायालय डिक्रीधारी 
का इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता या यह निदेश नहीं दे सक्ता कि 
हें आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन करे और बेकब्जे की डिक्री से 


सम्बद्ध व्यक्ति को निष्पादन न्यायालय में आवेदन करने की कोई विधिक स्थिति |, 
आप्त नहीं है। वह ऐसा न्यायालय को इस बात की सूचना देकर नहीं कर सकता 


कि उसका सम्पत्ति पर कब्जा स्वयं उसके अधिकार के आधार पर है और इस. 
“कार वह डिक्री से आबद्ध नहीं है और न ही वह इस बात का दावा कर सकता 
र कि सम्पत्ति पर कब्जा बताए रखते के उसके अधिकार के प्रश्‍न का न्यायालय 
भरणे करे | उत दशा में भी जबकि व्यवधात के सम्बन्ध में रिपोट कब्जा 
गारंट निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाए तो भी डिक्रीधारी इस 


गत के लिए स्वृतन्त्र है कि वह सिविल प्रक्रिपा संहिता के आदेश 21 के नियम | 


27 के गधीन आवेदन करे अथवा न करे । 
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25. पिटीशनर के विद्वान्‌ काउंसेल श्री बी० एम० सिंघवी ने बलपूर्वक 
यह्‌ दलील दी कि 18-8-1980 का आवेदन सभी आशयों एवं प्रयोजनों के 
लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवे 
माना जाना चाहिए, क्योंकि उस आवेदन में यह कहा गया है कि नाजिर ने यहु 
रिपोर्ट दी है [कि मदन लाल निष्पादन न्यायालय में प्रतिरोध और व्यवधान पैदा 
कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इस आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता के 
आदेश 21 के नियम 97 के अधीन आवेदन नहीं माता जा सकता और विद्वान 
निष्पादन. न्यायालय ने कब्जा वारंट जारी करके ठीक ही किया था। अवे 
निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित पुलिस सहायता के आदेश की विधिमाच्यता के 
प्रश्‍न को परीक्षा करूंगा। निष्पादन न्यायालय ने यह मानकर कि मदन लात 
द्वारा फाइल किए गए आक्षेप पहले नामंजूर कर दिए गए थे और डित्रीधारी 
को विशेष खर्चा दे दिया गया था, निष्पादन न्यायालय ने कब्जा वारंट जारी 
किया। प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटीशन से सम्बद्ध तथ्यों का वर्णन करते हुए यह कहां 
गया है कि प्रस्तुत पिटीशनर द्वारा फाइल किए गए आक्षेपो को गुणागुण के आधार 
पर न केवल एक बार बल्कि दो बार नामंजूर कर दिया गया था । यद्यपि कि 
यह कहा जा सकता है कि उन आक्षेपों को कोई नियमित जांच या नियमित 
अन्वेषण किए बिना ही नामंजूर कर दिया गया था, किन्तु उन आक्षेपों को प्रयम” 
दृष्टया. चलने योग्य नहीं माना गया था। प्रथम आदेश में निष्पादन न्यायालय ने 
यह माना था कि आक्षेपकर्ता ने कोई ऐसा दस्तावेज नहीं फाइल किया था, जिसे 
यह दशित होता कि उसे किराएदार के रूप में कब्जा दिया गया था और उसके दा 
किया गया अभिकथन किसी भी प्रकार मान्य नहीं था । द्वितीय आदेश में मामे 
की परीक्षा कुछ ओर विस्तारपूर्वक की गई । यह बात अवेक्षा में आई कि प्रस्तुत 
पिटीशनर ने अपने प्रथम आक्षेप के नामंजूर किए जाने के पश्चात्‌ तिबार 
वाद फाइल किया ओर उस वाद में अस्थायी व्यादेश के रूप में उसे कोई अनु 
| नहीं मिला) अस्य़ायो व्यादेश के, जिसके द्वारा डिक्रीधारी को डिकी तिद 
| करने की कार्यवाही करने से अवरुद्ध किया जाए, दिए जाने हेतु आये 
| 22 अकतूबर, 1977 को खारिज कर दिया गया था और वह आदेश अपील गै 
| कायम रखा गया। उंस वाद में उस आवेदन का विनिश्चय करते हुए ओर दे 
` | पिदीशनर द्वारा फाइल किए गए द्वितीय आक्षेप का विनिश्चय करते हुए १ 
खर्च लगाए गए थे। अब हमें इस पृष्ठभूमि में 18-8-1980 के आवेदन 
अर्थोस्वयन करना है। प्रस्तुत पिटोशनर द्वारा आक्षेपों को न्यायालय की 
के में पहले न लिया गया था ओर उसका विरोध डिक्रीघारी ते क्या 
च उुनवाई को गई थी ओर उसके प्रतिकूल आदेश पारि 
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गया था। ऐसी स्थिति में, डिक्रीधारी ने यह प्रार्थना की थी कि कब्जा वारंट 
'निष्पादित किया जाए और पुलिस सहायता दी जाए तथा यदि परिसर में ताला- 
बंद पाया जाए, तो यह आदेश किया जाए कि कब्जा ताला तोड़ने के पश्चात दिया 
जाए। आवेदन में की गई प्रार्थना तत्वतः डिक्री के निष्पादन के सम्बन्ध में एक 
विशेष रीति में कार्यवाही करने की प्रार्थना है, न कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में 
भन्वेषण किए जाने हेतु प्रार्थना कि व्यवधानकर्ता डिक्री से आबद्ध है अथवा नहीं 
भोर वह ड्क्री के निष्पादन में बेकब्जा किया जा सकता है अथवा नहीं । 
अवपातितं का प्राख्यान अ्रकटतः हास्यास्पद प्रतीत होता है कि किराएदार 

काशीराम ने 25-6-1976 को दुकान खाली करके उसका कब्जा दे दिया था 
और ब्यवधानकर्ता को 500/- रुपये प्रति मास के किराए पर 1-7-1976 से 
किराएदार के रूप में कब्जा दिया गया था। निष्पादन न्यायालय के अभिलेख से 
यह दशित होता है कि काशी राम निष्पादन का विरोध करता रहा ओर्‌.उसने 
इस न्यायालय में भी पुनरीक्षण पिटीशन फाइल किया, जो 22 नवम्बर, 1982 
को खारिज किया गया । प्रस्तुत पिटीशनर प्रथमदृष्ट्या न्यायालय को यह 
ब्रात मनवाने में सफल नहीं हुआ कि उसका अभिकथन अन्वेषण किए जाने योग्य 
हैं। इतना ही नहीं उसके प्रथम आक्षेप के नामंजूर किए जाने के पश्चात्‌ उसने 
वाद के रूप में नियमित उपचार का भी सहारा लिया था। इन तथ्यों के संदर्भ 
मैं, मेरी राय में, 18-8-1980 के आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 
21 के नियम 97 के अधीन आवेदन नहीं माना जा सकता । 


26. श्रीबी० एम० सिंघवी ने यह भी दलील दी कि पुलिस सहायता 
के आदेश के लिए विधि का समर्थन प्राप्त नहीं है, अतः उसे भभिखंडित 
केर दिया जाना चाहिए। उसने यह इंगित किया कि साधारण (सिविल) 
“नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि कब्जे की डिक्री के निष्पादन के 
'लिए पुलिस सहायता दी जाए। उमने अपनी दलील के समर्थन में इस 
'यायालय के इब्राहीम बनाम फूलचन्दः के मामले में वितिश्चय.का अवलंब 
'जिया है ओर कलकत्ता उच्च न्यायालय के गोपाल चंद्र साधू खान बनाम 
शेख जमशेद और एक अन्य? तथा मंसं अजित कुमार राय बनाम ज्ञानेख नाथ डे 
था अन्यः में किए गए विनिशचयों का भी अवलम्ब लिया है । यह उल्लेखनीय 
हैकि जहां तक कलकत्ता के मामलों का सम्बर॑ध है, कलकत्ता उच्च न्यायालय 
हारा विरचित नियमावली तथा भादेशावली में एक नियम 2९८ है, जिसके 


I 
1960 आर» एल० डब्ल्य 618 
Ss आई क 
२ आर० 1965 कलकत्ता 51. 
` °° भाई० आर० 1975 कलकत्ता 433. . : 
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अनुसार यदि उस नियम की आवश्यक शर्तें पूरी होती 
के लिए सहायता दी जा सकती है । डिक्रीधारी से यह अपेक्षा की जाती है कि 
हु अपने आवेदन में उसके लिए पूर्ण कारण दे और उनके समर्थन में, यदि 
अपेक्षित हो तो, शपथपत्र भी दे और उस आवेदन के दिए जाने के पश्चात भी 
न्यायालय इस विनिश्चय पर पहुंचने के लिए कि पुलिस सहायता की आवश्यकता 
“है अथवा नहीं, डिक्रीधारी की या किसी अन्य व्यक्ति की स्वविवेकानुसार परीक्षा 
कर सकता हे । केवल गंभीर परिस्थितियों में ही पुलिस सहायता न्यायालय 
हारा दो जानी चाहिए। अजित कुमार के मामले! में यह मत भी व्यक्त किया 
गया है कि पुलिस सहायता देना या न देना सम्बद्ध न्यायिक अधिकारी के 

« विवेकाधिकार का प्रश्न है। साधारण (सिविल) नियमों में से ऐसे किसी नियम 
के प्रति इंगित नहीं किया गया है। बहरहाल इब्राहीम के मामले? में न्या० जगत 
नाराथण ने, जैसे कि वे उस समय थे, यह मत व्यक्त किया था कि यदि अमीत 
यह्‌ रिपोर्ट करे कि निर्णीत ऋणी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जे के 
परिदात्त में व्यवधान डाला जा रहा है तो न्यायालय बलपूवंक कब्जेके 
परिदान का निदेश तब तक नहीं कर सकता जब तक डिक्रीधारी आदेश 21 के 
नियस 97 के अधीन आवेदन न करे और कब्जे के परिदान में व्यवधान डालने 
वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करने के पश्चात्‌ उसके आवेदन का विनिश्चय उके 
पक्ष में न किया जाए। इब्राहिम के मामले: में जो मत व्यक्त किया गया है वह 
यह है कि बल द्वारा कब्जे का परिदान करने।का आदेश करने से पूर्व सिविल 
प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 के अधीत्त आवेदन का न्यायनिर्णय 
डिक्रीधारी के पक्ष में होना चाहिए मात्र बल का प्रयोग प्रतिषिद्ध नहीं है 

_ इस प्रश्न को परौक्षा की जाती है कि प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों मे च 
५ - सहायता का आदेश अपेक्षित या न्यायोचित था अथवा-नहीं । जैसा किं न 
हो कहा गया हे, प्रस्तुत पिटोशनर के आवेदन त केवल नामंजूर कर दिए य 
(के कि वे चलते योग्य नहीं थे बल्कि उन्हें गुणागुण के आधार पर हे त्त 
गया था ओर जो दृष्टिकोण मैंने अपनाया हे उसके अनुसार डिक्रीधार के 

` आज्ञापक नहीं था कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम र 

_ अधीन आवेदन करे । डिक्रीघारी अंततः उस दशा में, जब परिशांति संग का र | 
हो, पुलिस सहायता के लिए प्राथंना कर सकता है । प्रस्तुत मामले में, . ७ 
_____ नोजिरने यह रिपोर्ट दी थो कि वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और परि हे 
रा जलता 00 ` ` `. 
_ > 1960 राजस्थान लॉ वीकली 68. _ > > 


हों तो डिक्री के निष्पादन 


Chandigarh. 


Vedic Archives Digital Preservation Found 


ति० प० 1984---राजस्थान 75 


निष्पादन न्यायालय ने पुलिस सहायता का आदेश करके न्यायोचित ही किया। 
यह द्रष्टव्य है कि समझोता डिक्री के अधीन किराएदार को लगभग तीन वर्ष का _ 
समय दिया गया था कि वह संबद्ध परिसर खाली करके उसका कब्जा डिक्रीधारी' 
को परिदत्त कर दे और यह दुर्भाग्य की बात है कि डिक्रीधारी को डिक्री के 
निष्पादन में अभी तक वादगत परिसर का कब्जा नहीं मिल पाया है। किसी न 
किसी प्रकार डिक्री के निष्पादन में बाधाएं पैदा की जाती रहीं ओर इस प्रकार 
10 वर्ष का समय बीत गया । यह भी दुर्भाग्य की बात है कि पुनरीक्षण पिटीशन 
के निपटारे में भी लगभग तीन वर्ष का समय लग गया | 

27. अब विचारार्थ कोई ओर प्रश्न नहीं बचता । उपर्युक्त विचार-विमर्श 
के प्रकाश में पुनरीक्षण पिटीशन निस्सांर है, अतः इसे. खर्चे सहित खारिज किया. 
जाता है । प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में यह भी न्यायोचित होगा कि 
प्रतिकरात्मक खर्चा दिया जाए, जिसे मैं 300 (तीन सौ रुपए) निर्धारित करता 
हैँ। निष्पादन न्यायालय को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह डिक्री का 
निष्पादन शीघ्रतापूर्वक करे । 


| पुनरीक्षण पिटीशन खारिज किया गया # 
ब्रह्म | 
नि० प० 1984 : राजस्थान--75 
देवाराम बनाम राजस्थान राज्य 
(Deva Ram Vs. The State of Rajasthan) 
तारीख 16 सितम्बर, 1983 
[च्या० के० एस० लोढ़ा] , 
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 439--यवि जमानत आवेदन 
कए जाने के समय अभियुक्त का निरोध,बेध है तो उसके पूर्व का अवैध निरोध 
उसे जमानत पर छोड़े जाने का हकदार नहीं बनाएगा। 

2. न्यायिक पूर्वोदाहरण--न्यायिक पूर्वोदाहरण पश्चातूवर्ती मामलों में ` 
(पेडर होता है--यदि एकं ही न्यायालय को दो खण्ड न्यायपीठों के परस्पर « 
विरोधो विनिश्चय इस कारण से दिए जाते हैं कि पूर्ववर्ती खण्ड न्यायपोठ का. 

पर्चात्वर्तो खण्ड न्यायपीठ की अवेक्षा में नहीं लाया गया था तो 

देशा में पूवंवर्ती खण्ड न्यायपीठ का विनिश्चय पश्चात्‌वर्ती एकल एवं खण्ड 
पीठों पर आबद्धकर है। | TE 


~ 
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kK 
अभियुक्त ने इस आधार पर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है 
< < र oe ९ 
भावेदन के पूर्व कुछ समय के लिए उसका निरोध अवैध था अत: वह जमानत 
'पर छोड़े जाने का हकदार है। साथ ही यह प्रश्‍न भी विचारार्थ है कि दो जाए 


'च्यायपीठों के परस्पर विरोधी-विनिश्चयों में से किसका अनुसरण किया जाना 
चाहिए। 


76 


कि नि; 


भेभिनिर्धारित--जमानत आवेदन नामंजूर किया गया । 


जो कुछ सुसंगत था वह जमानंत आवेदन पर विचार करने के समय 
अभियुक्त का निरोध था। यदि वह निरोध वैध था तो पूर्वृतर अवैध निरोध गि. 
युक्‍त को जमानत के लिए हकदार नहीं बनाएगा। प्रक्रिया का यह सुमान्य बोर 
हितकर नियम है कि एकल न्यायाधीश दो या अधिक न्यायाधीशों की न्यायपीगे 
के विनिश्चयों द्वारा आबद्ध है और खण्ड न्यायपीठ एक अन्य खण्ड न्यायपीठ हे 
विनिश्चय से आबद्ध है। (पैरा 3 और 5) 


इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपी 
'का विनिश्चय किसी पश्चात्वर्ती मामले में उसी उच्च न्यायालय की एक बय 
खण्ड न्यायपीठ पर आबद्धकर है । ऐसी स्थिति में प्रथम खण्ड न्यायपीठ वाते 
मामले में अपनाया गया मत ही मान्य होना चाहिए क्योकि यदि यह पश्चातूव्ती 
खण्ड न्यायपीठ पर आबद्ध था ओर उस खण्ड न्यायपीठ ने प्रतिकूल मत सम्भव 
इसलिए अपनाया क्योंकि पू्वंतर विनिश्चय उसकी जानकारी में नहीं लाया गर्ग 
था तो इससे पूर्वंतर खण्ड व्यायपीठ के विनिश्चय का आबद्धकर बल समाप्त र 
'होगा। चूंकि पश्चातूवर्ती खण्ड न्यायपीठ का मत पूवंतर खण्ड व्यायपी5 * 
विनिश्चय के प्रतिकूल है, अतः वह अपने किसी पश्चातूबर्ती खण्ड न्यायपीठ को, 
चाहे वह एकल न्यायपीठ या खण्ड न्यायपीठ हो, आबद्ध नहीं कर सकता बोर 
- यह कि ऐसे खण्ड न्यायपीठ को पवतर वितिश्चय का स्वाभाविक रूप से बतु 
करना होगा । इस बाबत प्रश्‍न उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय द्वारा पह ६ 
तय किया जा चुका हे । यदि इस न्यायालय की पश्चातूवर्ती खण्ड त्याग 
पूवेतर खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय से आबद्ध थी तो यह एकल न्यायपीठ अर्व 
ही उस विनिश्चय से आवद्ध है ओर इसका अनुसरण करने के अलावा कोई द्‌ 
'विकल्प नहीं हे । (पेरा 55: . 


5. 
ह 


i 


} 


_ [1982] 1982 आर० एल० आर० 443: रतिराम बनाम 
Re ह सोजस्थातत राज्य (Rati Ram Vs. The State of 
_ _ Rajasthan); उडन, मन 


क ०-5 
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[1982] 1982 आर० एल० आर० 698 : नारायण बनाम 3. 
राजस्थान राज्य (Narayan Vs. State of 
Rajasthan); 

[1983] 1983 आर० एल० आर० 155, मनोहरी बनाम 3. 
राजस्थान राज्य (Manohari Vs. State of 
Rajasthan) 
से असहमति प्रकट की गई । 

[1983] 1983 आर० एल० आर० 100: ताजूखान बनाम 3. 
राजस्थान राज्य (पाण Khan Vs, State of 
Rajasthan); 


[1979] 1979 आर०  एल० डब्ल्यू 538 : काना बनाम राज्य ७ 3 
(Kana Vs. The State); 

[1972] [1972] 1 उम०.ति० प० 46=ए० आई० आर० 5 
1972 एस० सी० 51 : वेंकटेश्वर राइस जिनिंग एण्ड 
ग्राउन्ड नट आयल मिल कंट्रेक्टर्स कम्पनी ओर अन्य 
बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य (४. 2. ७. व > 
७6. 0. M. C. Co. Vs. State of Andhra 
Pradesh and others); 

[1961] ए० आई० आर० 1961 राजस्थान 250 : जयवन्त्‌ राव 5. 
बनाम राजस्थान राज्य (Jaiwant Ra0 Vs. State of 
Rajasthan) 


का अवलम्ब लिया गया । 
दाण्डिक अधिकारिता : 1983 का दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं० 34 6 
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत-आवेदत।' 
पिटीशनर की ओर से °° सवंश्री पी० एल० चौधरी और जे 
उ क भार० चोधरी न > 
अत्ययो की ओर से --- सर्वश्री एल० एस० उदावत, लोकः 
; भंभियोजक भोर भार० के० मिर्धा 
` ० के/एस० लोढ़ा : - र 1 
यह आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन देवा राम, 
जिसके विरुद्ध भेड़ता के सेशन न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की 
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धारा 302 के अधीन अपराध के लिए विचारण किया जा रहा है, की ओोरपे 
जमानत के लिए फाइल किया गया है । यह मामला पूर्वतर मेरे समक्ष 16 जा 
1983 को आया था और उस तारीख को यह पाया गया था कि मामले को १5 
जुन, 1983 को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी झूमर राम के साक्ष्य को अभिलिखित कर हे 
“लिए नियत किया गया था | अतः जमानत आवेदन को सुनवाई मुल्तवी कर दी गई 
थी । उसके पश्चात्‌ मामला 29 जून, 1983 को प्रस्तुत किया गया । यह पाया ग्या 
कि 25 जून, 1983 को विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश छुट्टी पर थे ओर इसलिए उपर्य 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की परीक्षा नहीं की जा सकी थी ओर यह कि मामला 6 जुलाई,। 
1983 के लिए स्थगित कर दिया गया था । अतः यह निदेश दिया गया या हि 
जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए 8 जुलाई, 1983 को सूचीबद्ध किया जाए। 
'विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया पा 
'कि साक्षी की उस तारीख से पहले परीक्षा कर ली जाए । यह भी मत व्यक्त किय 
गया था कि यदि साक्षी की इस प्रकार परीक्षा नहीं की जाती तो जमा 
आवेदन की उस तारीख को सुनवाई की जाएगी। उसी दोरान पिटीशनर% 
विद्वान्‌ काउंसेल ने जमानत के लिए एक अन्य आधार को लेते हुए आवेश 
किया। यह दलील दी गई कि 25 जून, 1983. को विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश 
छटटी पर थे और उन्होंने विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश या विद्वान्‌ मुख्य व्या 
मजिस्ट्रेट या विद्वान्‌ अपर मूख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता गी 
धारा 10(3) के अधीन प्राधिकृत नहीं किया था जबकि विद्वान्‌ अपर मुख्य 7 
धिक मजिस्ट्रेट ते मामले को ` स्थगित कर दिया था ओर अभियुक्त को 6 
1983 तक अभिरक्षा के लिए प्रतिप्रेषित- क्रिया: था और इसलिए 256 ल 
6-7-83 तक अभियुक्त का निरोध अवैध था और उस कारण से वह जमा 
 हकदार्‌ै । इस सम्बन्ध मे विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश से सुसंगत सामग्री मी” 
१2 थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उसे प्राप्त करने में उसने अनुचित अधिक 
क -___ लिया था ओर उस सामग्री के प्राप्त करने के पश्चात भी मामला एकता 
. कारणों से स्थगित किया गया था। अब यह सुनवाई के लिए आया है! 


_ 2. जहां तक अभियुक्त के जमानत पःर मामले के. गुणागुण केमा 
` पर छोड़ देने के प्रश्‍न का सम्बन्ध है विद्वान काउन्सेल ने अभियोजन पर्दी टे 
' खामियों को ओर संकेत करने का प्रयास किया है किन्तु मामले के सभी होड़ 
______ प्रिस्थितयो को देखते हुए इस प्रक्रम पर मैं अभियक्त को जमानत पर तग 
. सिए तयार नहीं हूं क्योंकि मुख्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी झमर राम, जो कि प्रथम हर 
न . देते वाला भी है, को अभी तक परीक्षा नहीं की गई है। यहां ५ _ ३६ 
... उल्लेखनीय हे कि विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश आदेश, पत्र के अनुशील 
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'पता चलता है कि अभियोजन पक्ष अक्रेला इस साक्षी की परीक्षा में बिलम्ब करने 
के लिए पुर्णतः जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता | ऐसा प्रतीत होता है कि तारीख 
29 जून, 1983 को इस न्यायलय के निदेश के पश्चात्‌ भी उसी तारीख को 
साक्षी को परीक्षा नहीं की,जा सकी क्योंकि उसी तारीख को आनुषंगिक रूप से 
इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए जमानत आवेदन जानबुझकर या 
अनजाने में नियत किया गया था और उस कारण से सम्भवतः वहां पर केस 
डायरी उपलब्ध नहीं थी। जैसी भी स्थिति हो तथ्य यह हैं कि झूमर राम की 
'परीक्षा नहीं की गई है ओर मामले की परिस्थितियों में इस प्रक्रम पर अभियुक्त 
को जमानत पर छोड़ना उचित नहीं होगा । अतः मैं इस प्रक्रम पर मामले की 
अभिकथित खामियों की चर्चा भी नहीं करना चाहुंगा । 


3. भब अतिरिक्त आधार पर विचार करने के सम्बन्ध में यह उल्लेख 
'किया.जा सकता है कि यह प्रश्‍न कि क्या अभियुक्त का कुछ भवधि के लिए 
भभिकथित अवैध निरोध, यद्यपि उसके पश्चात्‌ उसे उचित वैध आदेश द्वारा 
अभिरक्षा के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, अभियुक्त के जमानत पर छोड़ देने के 
'लिए आधार होना चाहिए या नहीं, इस न्यायालय के समक्ष मत वेभिन्य का विषय 

हा है। रतिराम बनाम राजस्थान राज्य! वाले मामले में इस न्यायालय के 
विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश का मत यह था कि “जब एक बार प्रतिप्रेषण का मादेश 
समाप्त हो जाता है और प्रतिप्रेषण का नया आदेश पारित नहीं किया जाता है 
तो निरोध अवैध हो जाता है । संविधान के उपबंधों के अधीन वैयक्तिक स्वतंत्रता 
की गारंटी दी गई है। उत्तरवर्ती अवधि के लिए प्रतिप्रेषण के पश्चातूवर्ती आदेश 
दारा निरोध के पुवेतर आदेश को, जो कि प्रत्यक्षतः भवैध था, वध नहीं बनाया 
जा सकता । कितु यह दलील दी गई कि प्रतिप्रेषण के आदेशों द्वारा न्यायानुमत 
'उरवातूवर्ती निरोध सभी अवैध निरोध ठीक हो जाएंगे। यदि इस तकं को 
स्वीकार कर लिया जाता है तो वेयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रयोजन ही समाप्त हो 
जाएगा ।” ओर उस आधार पर यह अभिनिर्धारित करते हुए कि कुछ समय के 
लिए अभियुक्त का निरोध अवध था, विद्वान्‌ न्यायाधीश ने जमानत मंजूर 
ऊर ली थी। एक अन्य मामले में काना बनाम राज्य वाले मामले? में एक अन्य 
विद्वान एकल च्यायाधीश.ने निम्तलिखित मत व्यक्त किया था :-- 
“अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामले के सिवाय जहां पर 
पड प्रकिया संहिता की घारा 167 लागू होती है और जहां पर अभियुक्त 
का ~ निरोध 90 दिन -की अवधि से अधिक प्रांधिकृत नहीं किया जा 
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सकता ओर इस कारण से अभियुक्त जमानत पर छोड़ देने ३ गत 
हकदार हो जाता है, यदि वह इसके लिए तंयार हो ओर जमानत फे 

+ करे इसलिए यह अभिनिर्धारित करने की जरूरत नहीं है कि सभी ऐसे 
मामले, जिनमें पूर्ववर्ती तारीख को अभियुक्त का निरोध अवध था 
अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार है यदि उस संग्र 
निरोध अवेध है जबकि जमानत आवेदन फाइल किया जाता हेया गह 
विचारार्थ होता है । यदि अभियुक्त का निरोध तब वैध है जब जमानत 
आवेदन किया जाता है तो उसके पूर्वतः निरोध पर विचार नहीं किया 
जाना चाहिए ।” 


उस मामले में विद्वान्‌ न्यायाधीशः इस निकषं पर पहुंचे कि जमानत आवेदन पर 
विचार करने के समय अभियुक्त का निरोध वध था ओर इसलिए उनके अनुसार 
अभियुक्त जमानत पर. छोड़े जाने का हकदार नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय ने 
सुपुर्दगी से पूवं उसके निरोध की कुछ अवधि अवध थी। इन दोनों मामलों पर 
ताज खान बनाम राजस्थान राज्य! वाले मामले में जोधपुर स्थित इस न्यायालय 
की एक खण्ड न्यायपीठ के समक्ष विचार किया गया था जिसके लिए वद्वा 
एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश किया गया था । विस्तृत चर्चा के पश्चात्‌ बोर 
विभिन्न नजीरों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ विद्वान्‌ खण्ड न्यायपीठ ने रति रग 
बाले उपर्युक्त मामले में अपनाए गए सत्त का अननुमोदन किया किन्तु काता वात 
-उपर्यक्त मामले में अपनाए गए मत का अनुमोदन किया । इस मत के अनुसार जो 
कुछ सुसंगत था वह जमानत आवेदन पर विचार करने के समय अभियुक्त का तिरो 
था। यदि वह निरोध वैध था तो पवतर अवैध निरोध अभियुक्त को जमानत डे 
लिए हकदार नहीं बनाएगा किन्तु रति राम वाले उपर्युक्त मामले में जयपुर लि 
ु इस त्यायालय की एक अन्य खण्ड स्यायपीठ के समक्ष पुनः विचार किया गया ओर 
. इसका भी विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश किया गया था ओर उस मा 
भे विद्वान्‌ खण्ड न्यायपीठ ने रति राम वाले उपर्युक्त मामले में अपनाए गए म्‌ 
का अनुमोदन किया था और ऐसा ही मत नारायण बनाम राजस्थान रान 
__ बाले मामले में भी अपनाया गया था । दुर्भाग्यवश जोधपुर की खण्ड न्यायपी० ५ 
विनिश्चय उस विद्वान्‌ खण्ड न्यायपीठ की जानकारी में नहीं लाया गया था. ” 
_ सनोह्री बतास राजस्थान राज्य' वाला मामला विनिश्चित किया था । ६१. 
इस प्रश्‍न पर न केवल एकल न्यांयपीठ के विनिश्चयों में विरोध है बल्कि 
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त्यायालय की दो खण्ड न्यायपीठो के विनिश्चयों में भीः 
` वरोध 
में मेरे समक्ष जो प्रश्‍न विचारार्थ उद्भूत [ है। इस स्थिति 


होता है यह है डि 
व्र ५ ह्‌ हे है कि कौन-से मत का 
अनुसरण किया जाए या मामले को एक बृहत न्यायपीठ को निर्देशित किया 
जाए। 


4. मैंने इस पेचीदे प्रश्‍न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उनः 
कारणों से, जिनका मैं इस समय उल्लेख करूंगा, मेरी राय में बृहत न्यायपीठ को 
निदेश करना आवश्यक नहीं होगा और मेरी यह्‌ राय है कि ताजूखान वाले 
उपर्युक्त मामले में अपनाए गए मत का अनुसरण किया जाना चाहिए i 


5. इसका कारण यह है कि ताजूखान वाले उपर्युक्त मामले में विनिश्चय 
इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ का विनिश्चय था | अन्य उच्च न्यायालयों' 
ओर माननीय उच्चतम न्यायालय की अनेक नजीरों का भवलम्ब लेते हुए 
जयवन्त राव बनाम राजस्थान राज्य! वाले मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ण 
त्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रक्रिया का यह सुमान्य और 
हितकर नियम है कि एकल न्यायाधीश दो या अधिक न्यायाधीशों की न्यायपीठों 
के विनिश्चयों द्वारा आबद्ध है ओर खण्ड न्यायपीठ एक अन्य खण्ड न्यायपीठ के 
विनिश्चय से आबद्ध है । वेंकटेश्वर राइस जिनिग एण्ड ग्राउन्ड नट आयल मिल 
कट्रक्टस कम्पनी और कुछ अन्य बनाम आधर प्रदेश राज्य ओर कुछ अस्य? वाले 
मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी सिद्धान्त को निम्नलिखित 
शब्दों में दृहराया गया है :-- 


“यह खेदजनक बात है कि उन माननीय न्यायाधीशों ने, जिन्होंने 
पश्चातूवर्ती मामले का विनिश्चय किया, इस तथ्य की अनदेखी कर दी 
कि वे पूव॑तर विनिश्चय से आबद्ध थे । यदि वे चाहते कि पूर्वतर विनिश्चय 
पर फिर से विचार होना चाहिए तो उन्हें चाहिए था कि वे विवाद्य 
प्रश्‍न को एक बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर देते न कि पूर्वतर 
विनिश्चय की उपेक्षा करते ।” 


इस प्रकार इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ का 
विनिश्चय किसी पश्चातूवर्ती मामले में उसी उच्च न्यायालय की एक अन्य खण्ड 
ग्यायपीठ पर आबद्धकर है। ऐसी स्थितिःमें, प्रथम खण्ड न्यायपीठ वाले मामले 
भ अपनाया गया मत ही मान्य होना चाहिए क्योंकि यदि यह पश्वातूवर्ती खण्ड 


य 
, `° भाई० आर० 1961 राजस्थान 250, 3 ट 
[1972] 1 उम नि० प० 46==ए० आई० मार० 1972 एस० सी० 51, 
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न्यायपीठ पर आबद्ध था ओर उस खण्ड न्यायपीठ ने प्रतिकूल मत समभवत, 
इसलिए अपनाया क्योंकि पुवंतर विनिश्चय उसकी जानकारी में नहीं लाया का 
था तो इससे पूर्वतर खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय का आवद्धकर बल समाप्त 
नहीं होगा । चूंकि पश्चात॒वर्ती खण्ड न्यायपीठ का मत पूर्वतर खण्ड 


ड न्यायपीठ के 
विनिश्चय के प्रतिकूल है अत: वह अपने किसी पश्चातूवर्ती खण्ड न्यायपीठ को, 


चाहे वह एकल न्यायपीठ या खण्ड न्यायपीठ हो, आबद्ध न हीं कर सकता और 
यह कि ऐसे खण्ड न्यायपीठ को पूर्वतर विनिश्चय का स्वाभाविक रूप से अनुसरण 
करना होगा। इस प्रक्रम पर तत्काल यह कहा जा सकता है कि वरिष्ठ न्यायालयों 
के परस्पर विरोधी विनिश्चयों की अग्रता के बारे में मतों में कुछ विरोध है। 
कुछ न्यायालयों ने यह मत अपनाया है कि वरिष्ठ न्यायालयों के पूर्वतर मतका 
अनुसरण किया ही जाना चाहिए जबकि अन्य न्यायालयों ने यह मत व्यक्त किया 
है कि वरिष्ठ न्यायालय के पश्चातृवर्ती मत का अनुसरण किया जाए। प्रस्तुत 
मामले में मुझे इस प्रश्‍न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस 
मामले में मेरा सरोकार इसी न्यायालय की खंड त्यायपीठ के परस्पर विरोधी मतों 
| से है ओर इस ब्रावत प्रश्‍न ऊपर निर्दिष्ट मान्य उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय 
द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। यदि इस न्यायालय की पश्चातूवर्ती खण्ड 
च्यायपीठ पूर्वेतर खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय से आबद्ध थी तो मैं अवश्य ही इस 


विनिश्चय से आबद्ध हूं और मेरे सामने इसका अनुसरण करने के अलावा कोई 
दूसरा विकल्प नहीं है । 


6. इसके अनुसार स्थिति यह हे कि 25 जून से 6 जुलाई, 1983 प 
अभियुक्त देवारास का निरोध यदि अवैध अभिनिर्धारित किया जाता है तो ब 
उसे जमानत के लिए हकदार नही बनाएगा क्योंकि 6 जुलाई को उसे विद्र 
सेशन न्यायाधीश कें उचित आदेश द्वारा अभिरक्षा के लिए प्रतिप्रेषित किया ग्या 
या। मेरे समक्ष इस तथ्यात्मक स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है । 


7- उपर्युक्त कारणों से यह जमानत आवेदन असफल होता है और 
एतदद्वारा इस प्रक्रस पर उसे नामंजूर किया जाता है । 


CS 


| | 
सा आवेदन नामंजूर किया गरी 
चन्द/श० 
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विजय सिह बनाम. राजस्थान राज्य 
(Vijay Singh Vs. The State of Rajasthan) 
तारीख 16 सितम्बर, 1983 
[च्या० एष० एल० श्रीमाल और न्या० डी० एल० मेहता] 


भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का 45), धारा 302 और 34, सपठित 
आयुध अधिनियम, 1959, धारा 25--एक बार शारीरिक क्षति कारित करने 
के आशय को विद्यमानता साबित कर दी जाने पर शेष जांच विशुद्धतः वस्तुनिष्ठ 
'रह जाती है और एकमात्र यह प्रश्‍न उद्भूत होता है कि 'विशुद्धतः वस्तुनिष्ठ 
आधार पर यह कहा जा सकता है अथवा नहीं कि क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम _ 
में मृत्यु कारित करने -के लिए पर्याप्त है--किसी भी व्यक्ति के पास इस बात का 
लाइसेंस नहीं है कि वह जिसे चाहे ऐसी क्षति पहुंचाता फिरे जो प्रकृति के सामान्य 
अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती है और फिर यह दावा करे 
'कि वह हत्या के अपराध का दोषी नहीं है-यदि वह इस प्रकार की क्षति 
पहुंचाता है तो उसे परिणाम भी भूगतना चाहिए और वह यह सिद्ध किए जाने 
'पर ही छूट सकता है कि तथाकथित क्षति सांयोगिक अथवा अनाशयित थी-- 
“गम्भीर ओर अचानक प्रकोपन--कोई भी व्यक्ति स्वयमेव ईप्सित प्रकोपन का 
'भाश्रय नहीं ले सकता । 


19 नवम्बर, 1978 के सायंकाल लगभग 6 बजे संवाहक भंवरलाल 

(मृत) अजमेर स्थित राजकीय रोडवेज के रोकड़ कक्ष में कुछ रोकड जमा 
कराने के लिया गया था। अभियुक्त ने रोकड़ कक्ष तक उसका पीछा किया था । 
पतक ने उसे लुटेरा समझ कर एक ओर धकेल दिया था । उसके पश्चात अभियुक्त 
ने भंवर लाल के सीने पर चाकू से आघात करके 2.5 सें मी० लम्बा, 
1.25 सें० मी० चौड़ा और 5 सें० मी० गहरा एक तिरछा और अंडाकार घाब 
और दिया। क्षति कारित करने के वाद अभियुक्त घाव से चाकू निकालकर भाग 
गया था। भंवर लाल अपने सीने पर हाथ रखकर उसे. पकड़ने के लिए उसकी 
और झपटा था परन्तु वह जीने के पास ही गिर पड़ा था.। अन्य व्यक्तियों ने 
दोडकर अभियुक्त को रक्त-रंजित चाकू सहित पकड़ लिया था। वे उसे वापस 
अटेंड पर ले आए। संयोग से उसी समय पुलिस उपनिरीक्षक वहां आ निकले। 
अभियुक्त उन्हें सौंप दिया गया । अभियोजन साक्षी सं० 20 ते घटना की मौखिक 
“अते प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दो थी जो बाद में लिख ली गई थी । अभियुक्त के 
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विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा); 
के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने प्रायिक अन्वेषण कसे 
पश्चात्‌ अभियुक्त के विरुद्ध चालान सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे डग 
कर दिया ओर उसने मामला अलवर के सेशन न्यायालय को सुपु कर रि 
अभियुक्त ने आरोपों के उत्तर में दोषी न होने का अभिवाक्‌ किया था । अभियोग 
पक्ष ने मामले के समर्थन में जिन 25 साक्ियों की परीक्षा की थी उनमें पते. 
साक्षियों, अर्थात्‌ भभि० सा० सं० 6 ओर अभि० सा० सं० 20, को छोड़कर 
बाकी सभी ने अपने बयान बदल दिए थे । विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने अभियोग 
साक्षी स ० 20 के कथन का, जिसका समर्थन अभि० सा० सं० 6 के कथन और शः 
परीक्षा रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य से होता था, अवलम्ब लेकर यह अभिनिर्धाति 
किया था कि अभियुक्त हत्या करने का दोषी है। अभियुक्त ने इस दंडादेश गे 
विरुद्ध अपील की है। र 


«अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से हाजिर होते वाले विद्वान्‌ काउस्सेत गे 
जोरदार शब्दों में यह निवेदन किया है कि विद्वान सेशन न्यायाधीश बर 
अभि० सा० सं० 6 के कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि ब 
घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और ही पुलिस ने उसकी परीक्षा प्रतयक्ष 
साक्षी के रूप में को थी । वह न्यायालय में पहली बार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के स्प 
- पेश किया गया है। वह यूनियन का कार्यकर्ता है और मृतक तथा उसके सम्ब 
पर अहसान करना अपता कतंव्य समझता है । जहां तक अभि० सा० सं० 2! 
का सस्बन्ध है वह एक संयोगी साक्षी है। वह बकंशाप का कर्मचारी है और 
उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से वह टिकट घर अर्वा 
रोकड कक्ष में घटना के समय आता। उसने यह भी निवेदन किया है गि 
दोनों साक्षियों के कथनो में विरोधाभास है ओर उनके कथनों पर विश्‍वात १ 
'किया जा सकता । उसने यह भी निवेदन किया है कि अभियुक्त के हेतु के 


कि 
बारे मै 


थां ओर अभियुक्त की पा 
मान्य नहीं ठहराईजा तर. 
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इन परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश 
थे —— 


न विचारणीय 


(1) कया अभि० सा० सं० 20, जो अपीलार्थी के काउन्हेल के 
अनुसार संयोगी साक्षी था, विश्वसनीय था ? 


(1) क्या अभियुक्त का हत्या करने के पीछे कोई हेतु था ? और 
(11) क्या अभियुक्त एकल आघात करने के कारण भारतीय दंड 
संहिता की धारा 302 के भधीन सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता 
था? . : 
-अभिनिर्धारित--भपील खारिज की गई । 


अभि० सा० सं० 20 ने यह कथन किया है कि जब वह जीना पार कर 
रहा था तो उसने अभियुक्त को संवाहक मृतक के पीछे जाते हुए देखा था। मृतक 
ने उसे एक ओर धकेल दिया था। उसके बाद अभियुक्त ने अपना चाकू 
निकालकर मृतक के सीने पर आघात किया था। उसने मौखिक रूप से पुलिस को 
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दी थी । उसकी उपस्थिति में गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार 
किया गया था ओर रक्त रंजित चाकू भी बरामद किया गया था | अपीलार्थी के 
विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दिया गया तक यह्‌ है कि यह साक्षी संयोगी साक्षी है 
उ्योंकि उपके घटना स्थल पर मौजूद होने का कोई कारण नहीं था । वह रोडवेज 
वकंशाप से 'ड्यूटी पास के बिता बाहर नहीं जा सकता था । इस तर्क में कोई 
बल नहीं है । उपर्युक्त सभी बातें भभि० सा० सं० 20 की सत्यवादिता और उसके 
परिसाक्ष्य को काफी सुदृढ़ बनाती हैं । संयोगी साक्षी को सन्देह की दृष्टि से नहीं 
देखा जा सकता । यदि कोई हत्या किसी गली में या आम रास्ते पर की जाती है 
तो यह स्वाभाविक है कि उसके साक्षी राहगीर ही होंगे । उसके कथन में कोई 
भी ऐसी बात प्रतीत नहीं होती कि उसके कथन का यह भाग मिथ्या है । (पैरा 6) 


प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट किए गए अपराध हेतुक से दशित होने 

नाला हेतु यह है कि अभियुक्त.ने मृतक का पीछा उसके कब्जे के रोकड को लूटने 
* आशय से किया था । अभि० सा० सं० 20 ने निस्सन्देह इस तथ्य का कथन अपने 
आन में नहीं किया है कि अभियुक्त ने करेंसी नोटों को छीनने का प्रयत्न किया 
चा मोर इस प्रकार यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि घटना के पीछे 
ग लूटने का हेतु था । हेतु का सबूत किसी व्यक्ति के अपराध करने की संभाव्यता 
वारे में न्यायाधीश का समाधान करता है परन्तु उसका अभाव गहरी छानबीन 
अपेक्षा करता है और किसी ऐसे प्रमाण के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता 
"अन्यथा पर्याप्त होता है। किसी व्यक्ति का हेतु आत्मपरक होता है और उसे 
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साबित करना कठिन होता है क्योंकि उसकी जानकारी अपराधकर्ता को रौ 
होती है । (पैरा 5) 


अभियुक्त के विद्वान्‌ काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि मक 
अभियुक्त को एक ओर धकेल दिया था जिसके कारण अभियक्त को भाक 
ओर गम्भीर प्रकोपन हुआ था और उसने उत्तेजित होकर मृतक पर चाक न्न 
केवल एक आघात किया था और उसका आशय उसकी मृत्यु कारित करने अथग 
ऐसी क्षति पहुंचाने का नहीं था जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यू काति 
करने के लिए पर्याप्त होती है। क्षति की प्रकृति और गहराई को देखते हुए व्ह 
आसानी से यह कहा जा सकता है कि क्षति पूरे बल के साथ कारित की गई थी। 
अभियुक्त का आशय निस्सन्देह ऐसी क्षति कारित करने का था जो प्रकृति 
सांधारण भनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। अभिलेख पर हू || 
अभिनिर्धारित करने के लिए कोई बात नहीं है कि तथाकथित क्षति सांयोग 
अथवा अनाशयित थी अथवा अभियुक्त का आशय उस क्षति से भिन्न क्षति कालि | 
करने का था जो वास्तव में पहुंचाई गई थी | मामले को इस दृष्टि से देखे पए 
अभियुक्त अपीलाथीं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सही स्प | 
सिद्धदोष ठहराया गया है । (पैरा 9, 14) 


[1983] ए० आई० आर० 1983 एस० सी० 680 : राणा प्रताप 
बनास हरियाणा राज्य (Rana Pratap /5. The 
न State of Haryana) 


| [1983] ए० आई० आर० 1983 एस० सी० 753 : भारवदा 

५ भोगिनभाई होरजीभाई बनाम गुजरात राज्य 

ड - (Bharwada Bhoginbhai Hirjibhai Vs. State 

५ ण Gujarat) : 

. [1983] ए० आई० आर० 1983 एस० सी० 126 : मकसूदन 
जनास उत्तर प्रदेश राज्य (15१8600040 177. 11 

State of Uttar Pradesh) 


~ 


| ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 839 : मोहन लाल 
यगा राम गेहानी बनास _ महाराष्ट्र राज्य . 


३ (Moban Lal Ganga Ram Gehani Vs. State - 
of Maharash 
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[1981] ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 1021 : हरियाणा 5 
राज्य बनाम शेर सिंह (State of Haryana Vs, 

द Sher Singh) र 

[1980] ए० आई० भार० 1980 एस० सी० 2110 : आदित्य 12: 
महापात्र बनाम उड़ीसा राज्य (Aditya Mahapatra 
Vs. The State of Orissa); 


[1977] ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 45 : आर्ध प्रदेश 11: 
राज्य बनाम रायवरापु पुन्तैया और एक अन्य (86816 
of Andhra Pradesh Vs. Rayavarapu Punnaya 
and another); 


[1971] .ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 708 : उत्तर प्रदेश 13: 
राज्य बनाम राज्‌ (State of Uttar Pradesh Vs. 
Raju); 
[1971] ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 1056 : एन० एन० 5 


नायक बनाम महाराष्ट्र राज्य (N. N. Naik Vs. 
State of Maharashtra); भौर 


[1958] ए० आाई० आर० 1958 एस० सी० 465 : विरसा 10? 
सिंह बनाम पंजाब राज्य (Virsa Singh Vs. The 
State of Punjab) 
का अवलम्ब लिया गया । 

[1979] ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1522 : शंकर 13 
बनाम मध्य प्रदेश राज्य (91977 ८४. The State 
of Madhya Pradesh) 
से प्रभेद बताया गया । 


[1916] ए० आई० आर० 1916 मुम्बई 191 : एम्परर बनास 10: 
सरदार खान जरीद खान (६mperor V5. 


Sardar Khan Jarid Khan) 


निर्दिष्ट किया गया । 
दण्डिक अपीली अधिकारिता : 1979 की खंड न्यायपीठ दाण्डिक अपील 
_ सं० 462 
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` सेशन न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील । 
-अपोलार्थो को ओर से छा श्री एन० सी० चौधरी 
“राज्य की ओर से '““ कोईनहीं 


न्यायालय का निर्णय न्या० एम० एल श्रीमाल ते सुनाया । 
-च्या० श्रीमाल : 


यह अपील अजमेर के सेशन न्यायाधीश के 28 जून, 1979 के उ | 
'निणंय के विरुद्ध की गई है जिसके हारा उसने अभियुक्त अपीलार्थी विजय मिह | 
अमर सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया | 
था ओर उसे आजीवन कारावास भुगतने तथा 500 ₹० के जुर्माने का संदाग | 
| करने तथा संदाय करने में व्यतिक्रम की दशा में 5 महीने का” ओर कारावात | 
भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया था । 
2. जिन तथ्यों से यह अपील उद्भूत हुई है, वे इस प्रकार हैँ: | 
19 नवम्बर, 1978 के सायंकाल लगभग 6 बजे संवाहक भंवर तात | 
(जिसकी मृत्यु हो चुकी है) अजमेर स्थित राजकीय रोडवेज कै रोकडकक्षगे | 
कुछ रोकड़ जमा कराने के लिए गया था । अभियुक्त विजय सिंह ने रोकड क॑ | 
| «तक उसका पीछा किया था। मृतक ने उसे लुटेरा समझकर एक ओर धकेत टया | 
था। उसके पश्चात्‌ अभियुक्त ने भंवर लाल के सीने पर चाकू से प्रहार किया | 
> जिसके कारण उसके सीने के द्वितीय अंतरापर्शक भाग में 2.5 सें० मी० वरी! 
| 1.25से० मी० चौड़ा तथा 5 से? मी० गहरा एक ति रछा और अंडाकार घावहोगा 
8 _ था ओरजो उसकी त्वचा, अवत्वचीय जाल के दाहिनी ओर के द्वितीय अंतरापण | 
| भांग की मांस-पेशियों को चोरता चला गया था । क्षति कारित करते के वा 
अभियुक्त घाव से चाकू निकालकर भागः गया था । भंवर लाल ने रोक 
“में खून की उल्टी की थी और अपने सीने पर हाथ रखकर उसे पकड़ने के 9 
उसकी ओर झपटा था । परंतु, भंवर लाल जीने के पास ही गिर पड़ाथा! 
` व्यक्ति अभियुक्त के पीछे दोड़े । अभियुक्त रक्त-रंजित चाक्‌ सहित मेयो 
रोड पर पकड़ लिया गया भोर वापस बस स्टेंड पर लांया गया | उस समय ह्या 
_ उप-निरीक्षक श्री आशा राम वहाँ संयोग से आ निकले । अभियुक्त उन्हे सोप 


“किया गया। पुलिस ने र 
प्रदर्श सं० पी-8) के अनुसा 


3 Vedic Archives Digital Preserve 


'ति० प० 1984--राजस्थान त 


रंजित चाकू राजकीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर को 
तथा उसके बाद सीरमविज्ञानी को भेजा गया था । राजकीय न्यायालय विज्ञान 
प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर के निदेशक की रिपोर्ट पर प्रदर्श सं० 
पी/30 भोर सीरमविज्ञानी की रिपोर्ट पर प्रदर्श सं० पी/31 अंकित है। 
गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श सं० पी/7) घटनास्थल पर ही तैयार किया गया 
था तथा रक्‍त-रंजित बनियान ओर स्वेटर अभियुक्त के शरीर से बरामद कर 
लिये गये थे। वे ज्ञापन (प्रदर्श सं० पी/6) के अनुसार अभिगृहीत और मुहरबंद 
किए गए थे। बनियान और स्वेटर भी राजकीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला 
तथा सीरमविज्ञानी को भेजे गए थे । अभियुक्त के शरीर पर से बरामद किया 
गया बनियान मानव रक्‍त से रंजित पाया गया था। चाकू और बनियान का रक्‍त- 
समूह विघटन के कारण पता नहीं चल सका था । पुलिस ने प्रायिक अन्वेषण करने 
के पश्चात्‌ सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध एक चालान 
प्रस्तुत कर दिया था जिसने मामला अलवर के सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर 
दिया था । अभियुक्त ने आरोपों के उत्तर में दोषी न होने का अभिवाक्‌ किया 
था। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 25 साक्षियों की परीक्षा की 
थी जिनमें से अभियोजन साक्षी सं० 2 लक्ष्मण सिंह, अभि० सा० सं० 6 रमेश चंद, 
भभि० सा० सं० 20 शयाम प्रकाश और अभि० सा० सं० 21 राजिदर सिंह की 
परीक्षा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में की गई थी । उपर्युक्त साक्षियो में से दो 
साक्षियों अर्थात्‌ अभि० सा० सं० 6 रमेश चंद और अभि० सा० सं० 20 श्याम 
प्रकाश के सिवाय सभी साक्षियों ने अपने पूर्ववर्ती कथन बदल दिए थे। भतः वे 
पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए थे। विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने अभि० सा० स० 20 
श्याम प्रकाश के कथन का, जिसका समर्थन अभि०सा० सं० 6 रमेश चंद के कथन 
ओर शव-परीक्षा रिपोर्ट सहित अन्य संपोषक साक्ष्य से होता था, अवलम्ब लेकर 
यह्‌ अभिनिर्धारित किया था कि अभियुक्त हत्या करने का दोषी है। उसने उसे, 
'बेसा कि ऊपर उल्लेख किया जाचुका है, सिद्धदोष ठहराकर दण्डादिष्ट किया था । 


3. अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउंसेल 
ने जोरदार शब्दों में यह निवेदन किया है कि अभियोजत सा० सं० 6 रमेश चंद 
'के कथन पर विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश को विश्वास नहीं करता चाहिए था क्योंकि 
तेह घटना का वस्तुत: प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और त ही उसकी परीक्षा पुलिस 

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में की थी । वह न्यायालय में पहली बार प्रत्यक्षदर्शी 
साक्षी के रूप में पेश किया गया था। उसे यूनियन का कार्यकर्ता बताया गया है 
भोर उसके बारे में यह निवेदन किया गया है कि उसका उद्देश्य मृतक और उसके 
सेवंधियो पर अहसान करना था । उसमे यह भी निवेदन किया है कि अभि० 
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| 

सा० सं० 20 श्याम प्रकाश एक संयोगी साक्षी है। वह वकेशाप का केचारी ६ 
ओर उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से वह टिकटघर ब र 
रोकड़-कक्ष में घटना के समय आता । विद्वान्‌ काउंसेल ने यह भी निवेदन र 
है कि दोनों साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभांस है और उनके कथो 

पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उसने यह भी निवेदन किया हैकि अभियुक्त 

के हेतु के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं है। वह एक अज्ञात व्यक्ति था ओर 
इसलिए अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह शिनाख्त-परेड कराकर 

उसकी शिनाख्त कराता और ऐसा न किए जाने की स्थिति में घटनास्थल पर 

को गई अभियुक्त की शिताख्त के बारे में यह नहीं कहा जा. सकता कि वह 
युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो गई है। अंत में उसने यह निवेदन किया है कि 

यदि अभिंयोजन पक्ष की कहानी सच मान भी ली जाए तो भी यह मामला एकत 
आघात का मामला है जिसे अभियुक्त ने एक ओर धकेले जाने पर प्रकोपन के 

कारण किया था और अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302बे 
“अधीन दोषसिद्धि मान्य नहीं ठहरायी जा सकती । वह अधिक से अधिक भारतीय 


दण्ड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन सिद्धदोष ठहराया बॉ 
सकता था । 


4. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने हत्या के मामले में भी अपा 
| प्रतिनिधित्त्व किसी सरकारी काउसेल द्वारा किए जाते को सुविधाजनक नहीं 
द माना है ओर इस, मामले में बहस के दौरान उसने इस न्यायालय की यप 
सहायता नहीं को है । विद्वान्‌ लोक अभियोजक इस न्यायालय में कुछ मिनट > 
लिए अवश्य हाजिर हुआ था । उसने न्यायालय से कुछ समय तक प्रतीक्षा का 
का अनुरोध किया था चूंकि उसको हाजिरी मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय १ 


नदी 
आवश्यक थी । उसके पश्चात्‌ वह इस न्यायालय के समक्ष कभी हाजिर 
हुआ । प 


SS essere a 


5. भभि० सा० सं० 20 शयाम प्रकाश के कथन के साथ पठित रथा 
` इत्तिला रिपो्प्रदर्श सं० पी /16 के परिशीलन से यह दशित होता है कि संवह | 
भंवर लाल रोकड-कक्ष में गया था। अभियुक्त ने उसका वहां तक पीछा र 
था ओर जब अभियुक्त ने करेंसी नोटों की ओर अपना हाथ फेलायाथांती 
भंवर लाल ने पकड़ लिया था और उसे एक ओर धकेल दिया था । उत ह्म 
. अभियुक्त ने चाक, निकाल लिया था ओर भंवर लाल के सीने पर एक से 
। दो च ना इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट किए गए अपराध कल 
| त होने वाला हेतु यह Co ५ सके बली 
| के रोकड र लूटने के ह च अभियुक्त ने मृतक का पीछा उ. ई 


i किया या 2 ४5 प्रक 
कया था। अभि० सा० सं? 20 श्याम 
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नने निःसंदेह र तथ्य का कथत अपने बयान में नहीं किया है कि अभियुक्त ने 
करेंसी नोटों को छीनने का प्रयत्न किया था और इस प्रकार यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि घटना के पीछे धन लूटने का हेतु था। हेतु का सबूत 
किसी व्यक्ति के अपराध करने की संभाव्यता के बारे में न्यायाधीश का समाधान 
करता है, परन्तु उसका अभाव गहरी छानबीन की अपेक्षा करता है ओर किसी 
ऐसे प्रमाण के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता जो अन्यथा पर्याप्त होता है। 
किसी व्यक्ति का हेतु अकसर आत्मपरक होता है और उसे साबित करना कठिन 
होता है। उसकी जानकारी केवल अपराधकर्ता को होती है । तत्कालीन मुख्य 
न्यायाधिपति हिदायतुल्ला ने एन० एन० नायक बनाम महाराष्ट्र राज्य' वाले 
मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :-- 


“हुम इस बारे में अपना समाधान हो जाने पर, कि यह साक्ष्य 
स्वीकार्य है कि नारायण नाथू नायक ने रतन पर आक्रमण किया था, 
इस मामले में हेतु के प्रश्‍न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते ।” 


इस संबंध में हरियाणा राज्य बनाम शेर सिह? वाले मामले को भी निर्दिष्ट किया 
जा सकता है। उपर्युक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखकर अब हम अभिलेख पर के 
सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए अग्रसर होते हैं । 

6. हमने अभि० सा० सं० 20 श्याम प्रकाश का कथन प्राप्त कर लिया 
है। उसने कथन किया है क्रि घटना की तारीख को वह रोडवेज की वर्कशाप में 
कार्य कर रहा था और सायंकाल 4 बजे से 12 बजे अधे-रात्रि तक ड्यूटी परथा। 
सायंकाल लगभग 6 बजे वह रोडवेज के वस स्टेंड की ओर माचिस ओर बीड़ी 
बरीदने के लिए आया था । जब वह वापिस लौट रहा था तो वह ए० डी० एम० 
के कक्ष की ओर आया था और जब वह जीना पार कर रहा था तो उसने | 
भभियुक्त-को संवाहक भंवर लाल के पीछे जाते हुए देखा था । भंवर लाल ने उसे 
एक ओर धकेल दिया था। उसके बाद अभियुक्त ने अपना चाकू निकालकर ' 
भंवर लाल के सीने पर आघात किया था। अभियुक्त विजय सिंह क्षति कारित 
करने के पश्चात्‌ भाग गया था । भंवरःलाल अपने सीने पर हाथ रखकर अभियुक्त 
के पीछे दौड़ा था परन्तु वह जीने पर ही गिर गया था। कुछ व्यक्ति अभियुक्त के 
पीछे दोड़े थे । अभियुक्त लिक रोड पर एकड़ लिया गया था। कुछ व्यक्तियों 
ने उसे घेर लिया था ओर उसे वापस बस स्टैंड पर ले आए थे | उपर्युक्त साक्षी 
ने यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्त के हाथ में रक्‍त-रंजित चाकू देखा 

सन यल की 
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धोमात) 
था तथा उसने मौखिक रूप से पुलिस को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (परदे सं 
पी/15) दी थी । उसकी उपस्थिति में गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श सं० पो) 
तयार किया गया था और रक्त-रजित चाकू भी बरामद किया गया था (प्रद 
सं ० पी/8 देखिए) । इस साक्षी ने न्यायालय में चाकू (वस्तु सं० 1) की शिनाल्न 
की थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने एक 
` जर्सी पहन रखी थी जो रक्‍त से सनी पाई गईथी। अपीलार्थी के विद्वान्‌ 
काउंसेल द्वारा दिया गया तके यह हे यह कि साक्षी एक संयोगी साक्षी है 
क्योंकि उसके घटनास्थल पर मौजूद होने का कोई कारण नहीं था | वह रोडवेज 
वकशाप से ड्यूटी-पास के बिना बाहर नहीं जा सकता था । इस तकं में कोई वल 
नहीं है । घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इस साक्षी ने घटना के तुरन्त बाद कर 
दी थी। ये बातें श्याम प्रकाश की सत्यवादिता ओर उसके परिसाक्ष्य को काफी 
सुदृढ़ बनाती हैं। राणा प्रताप बनाम हरियाणा राज्य! वाले मामले में उच्चतम 
न्यायालय द्वारा हाल ही में किए गए विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया 
` है कि संयोगी साक्षी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । यदि कोई हृत्य 
किसी गली में या आम रास्ते पर की जाती है तो यह स्वाभाविक है कि उसमे 
साक्षी राहगीर ही होंगे । पक्षद्रोही साक्षी हंसराज (अभि० सा० सं ० 1) वे भौ 
. जो पूर्ण रूप से अभियुक्त की सहायता करना चाहता था, यह स्वीकार किया हि 
जब वह चीख पुकार सुनकर कक्ष से बाहर आया था तो उसने घटनास्थल के 
पास घनश्याम ओर पूनमचंद को देखा था । वह रोडवेज का कर्मचारी है और 
उसे संथोगी साक्षी नहीं कहा जा सकता । तथाकथित साक्षी कौ विस्तारपूरवर 
परीक्षा की गई है। उसके कथन में कोई झी ऐसी बात प्रतीत नहीं होती जिसे 
आधार पर यह कहा जा सके कि उसके कथन का यह भाग मिथ्या है । 


7. विद्वातत काउंसेल ते अभि० सा०सं० 20 भ्याम प्रकाश तथा अर्भि 
 सा० सं० 6 रमेश चंद के कथनो में कुछ ऐसी विरोधी बातों को इंगित आ 
_ जिनके आधार पर वह हमसे यह चाहता है कि हम साक्षी श्याम प्रकाश केसा 
को अस्वीकार कर दें। यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्वान्‌ काउन्सेलने ता कं 
_... यह भी निवेदन किया है कि रमेश चंद विश्वसनीय साक्षी नहीं है। यदि) 
` अंतिम निवेदतत स्वीकार कर लिया जाता है तो भी इस साक्षी के कथन की 2 
_ दुसरे साक्षियों के कथतों का बहिष्कार करने के लिए नहीं किया जा सर्कता' _ 
इस मामले में दो परस्पर विरोधी कथंन किए गए हैं तो वे एक ही व्यित 
क साक्षी के कथन के बारे में यह नहीं कहा जा 
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वह दूसरी साक्षी के कथन का विरोधी है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम 
1872 की धारा 145 लागू नहीं की जा सकती | मोहनलाल गंगाराम गेहानी 
बनाम महाराष्ट्र राज्य वाला मामला देखिए। इसके अतिरिक्‍त रमेश चंद के कथन 
में दूसरे साक्षी के खडे होने के स्थान के बारे में पाए गए विरोध को असम्यक 
महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं है। साधारणतः किसी साक्षी से यह आशा नहीं 
की जा सकती कि वह एक के वाद एक तेजी से घटित होने वाली घटनाओं के 
क्रम को ठीक-ठीक याद रखेगा । कभी-कभी कोई साक्षी भ्रमित हो जाता है। कोई . 
साक्षी पूर्णतः सत्यवादी होने के बावजूद न्यायालय के वातावरण ओर बींधने वाली 
प्रतिपरीक्षा से आतंकित हो सकता है । ऐसी असंगतियों को, जो मामले की जड़ 
तक नहीं पहुंचतीं और मामले की मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं करतीं, असम्यक 
त्व नहीं दिया जा सकता । हमारी निश्चित राय यह है कि इस साक्षी का 
कथन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह यूनियन का 
कार्यकर्ता है। लोक कार्यकर्ता होना कोई निरहंता नहीं है। यहां यह ध्यान देना 
समीचीन होगा कि रोडवेज के जिन कर्मचारियों की परीक्षा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के 
रूप में की गई है उनमें से अधिकांश ने अभियुक्त के पक्ष में अपने बयान दिये हैं 
यदि इस साक्षी पर भी दबाव होता तो उसने भी अभियुक्त को अनुगृहीत किया 
होता। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है । छोटी-छोटी असंगतियों और विरोधी बातों: 
के सम्बन्ध में भारवदा भोगिन भाई हीरजीभाई ब० गुजरात राज्य? वाले मामले 
को निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 
छोटी-मोटी असंगतियों को अत्यधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। इस साक्षी के 
बयान में सच्चाई को गंज है और हमें उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं 
दिखाई देता । उसके वयान की संपुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अभियुक्त का 
भत्य व्यक्तियों नें पीछा किया था और उसे रक्तरंजित चाकू के साथ घटना 
स्थल के समीप रंगे हाथ पकड़ लिया था। अभियुक्त ने अपने दण्ड प्रक्रिया संहिता 
को धारा 313 के अधीन अभिलिखित बयान में प्रश्‍न सं 20 के उत्तर में यह 
स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल के समीप गिरफ्तार किया गया था । उसने 
भशन सं 32 के उत्तर में यह भी स्वीकार किया था कि जब वह वकंशाप के' 
करीब आया था उसने तीन-चार व्यक्तियों को, जिनके पीछे एक बड़ी भीड़ थी, 
अपनी ओर आते हुए देखा था । भीड़ ते उसे पकड़ लिया और पीटा। ठ 
8. अभियोजन साक्षी सं 22 आशाराम ने यह कथन किया था कि 
उपने चाक घटना स्थल परं ही भभिगृहीत और मुहरबंद किया था तथा उसे 
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` केबयान से भी होती है। मृत व्यक्ति के शरीर पर जो क्षति पाई गई है वह प 


_ साक्षी सं० 20 श्याम प्रकाश के बयान की तात्विक विशिष्टयों की दृष्टि र 
_ री सपुष्टि होती है। हमारी राय में इस साक्षी के बयान में सत्यवादि 


_ पर्याप्त है कि अभियुक्त विजय सिंह ने 19 
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मालखाने में रख दिया था। चाकू की मुहर सुरक्षित रखी गईथी बरो 
अभियोजन साक्षी सं० 9 देवी सिह को दे दिया गया था । अभियोजन साक्षी सं.) 
देवी सिंह ने यह कथन किया है कि वह चाकू को राजकीय न्यायालय विज्ञान 
प्रयोगशाला में ले गया था। सीरमविज्ञानी और रसायन परीक्षक की रिपोर ह 
है कि उन्हें जो पार्सल मिला था वह एक मुहरबंद लिफाफे में था जिस पर मुहर 
की छाप सुरक्षित थी। इससे यह भी साबित होता है कि चाकू (वस्तु सं 1) पर 
मानव रक्‍त क धब्बे थे । घटना के तुरन्त पश्चात्‌ अभियुक्त के कब्जे से रक्तरंजित 
चाक्‌ का बरामद होना अभियोजन पक्ष की कहानी को, जो अभियोजन साक्ष 
सं० 20 श्याम प्रकाश ने प्रकट की हे, महत्त्वपूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करता है। 
अभियुक्त के कब्जे से रक्तरंजित बनियान भी बरामद किया गया था। यह भे 
मुहरबंद दशा में रखा गया था और न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक 
'की रिपोर्ट के अनुसार उस पर मानव रक्‍त के धब्बे थे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 
की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किये गये अपने बयान में अभियुक्त यह 
स्पष्ट करने में असफल रहा है कि उसके कब्जे से मानव रक्त के धब्बों वाता 
चाकू क्यों बरामद हुआ था ? उसने चाकू पर रक्‍त की मौजूदगी के बारे में कोई 
स्पष्टीकरण न देकर अपने कब्जे से चाकू के बरामद होने का प्रत्याख्यान किया है। 
इस साक्षी के बयान की संपुष्टि अभियोजन साक्षी सं० 7 डा० ए० एन० माधुए 


र चाक 


से कारित की गई क्षति है ओर उसके शरीर के उसी भाग पर है जिसके समर 
में साक्षी ने यह्‌ कथन किया है कि उसने मृत व्यक्ति के शरीर पर अभियुक्त की 
वहां क्षति कारित करते हुए देखा था। अभियोजन साक्षी सं० 2216 
अधिकारी आशाराम ने यह कथन किया कि घटना के तुरन्त बाद अभियुक्त ते 
रंजित चाकू के साथ उसके समक्ष पेश किया गया था । श्याम प्रकाश ने उसे मोर्षि 
रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श सं पी/15) दो थी और उसने उसे तेव 
कर लिया था । उसने गणपत सिह को औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( 
सं० पी/16) अभिलिखित करने के लिए थाने भेजा था । उसने यह प 

किया है कि रक्‍त-रंजित चाकू और बनियान अभियुक्त के कब्जे से बराम 
गये थे । इस प्रकार अभियोजन साक्षी सं० 22 आशा राम के बयान से भि” 


ह 

यदि इस साक्षी के बयान पर अन्य विश्‍वसनीय पारिस्थितिक साक्ष्य कै द 

में विचार किया जाए तो वह अपने आप यह अभिनिर्धारित ता 
नवम्बर, 1978 को 6 बजे (7 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


'ति०प० 1984---राजस्थान 95 
भंवरलाल के पीने पर चाकू से आघात किया था जिपके परिणामस्वरूप भंवरलाल 
की मृत्यु हो गई थी । इस साक्षी के बयान कौ संपुष्टि अभियोजन साक्षी सं० 6 
रमेश चन्द के अभिसाक्ष्य से भी होती है। इस साक्षी के सम्बन्ध में जोरदार शब्दों 
में यह निवेदन किया गया है कि उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धत नहीं किया 
गया था और उसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं है । निस्संदेह पक्षद्रोही 
साक्षियों ने भी यह कथन किया है कि जत्र अभियुक्त ने मृतक भंवरलाल को क्षति 
कारित की थी उस समय वह घटना स्थन पर मौजूद था। यदि तके की दष्टि 
से हम उसके बयान को अस्वीकार कर भी दें तो भी अभियोजन साक्षी सं० 20 
जयाम प्रकाश का बयान जिसकी संपुष्टि, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका 
है, अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य से हो जाती है, अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए 
स्वयमेव पर्याप्त है। घटना के थोड़े समय के भीतर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दिये 
जाने से निश्चित रूप से यहःसंकेत मिलता ई कि अभियोजन पक्ष के कथन में 
सच्चाई की गूंज है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट एक विस्तृत दस्तावेज होती है। घटना 
'के घटित होने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की जाते के मध्य कोई अंतराल नहीं 
था। यह महत्वपूर्ण वात भी अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन करती है । 
महत्त्व इस बात का नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने कितने साक्षियो की परीक्षा की 
हे अथवा कितना साक्ष्य प्रस्तुत किया है बल्कि इस बात का है कि पेश किये गये 
साक्ष्य की क्‍यों गुणता है : मकसूदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य'। इस मामले में 
हमारी निश्चित रूप से यह्‌ राय है कि तात्विक विशिष्टियों की दृष्टि से अन्य 
च कय द्वारासम्यक्र्हूपेण समित लोक अभियोजन साक्षी सं 20 शयाम प्रकाश का 
परिसाक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। 


9. अब हम अपराध की प्रकृति के बारे में इस प्रश्‍न पर विचार करेंगे 
कि अभियुक्त, जैसा कि अभियुक्त अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेलं ने निवेदन क्रिया 
> भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन सिद्धदोष 
“हराया जाना चाहिए अथवा. वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के 
अधीन सही रूप से सिद्धदोष ठहराया गया है ? अभियुक्त अपीनार्थी के विद्वान्‌ 
कोाउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि मृतक ने अभियुक्त को एक ओर धकेल दिया 
था जिसके कारण अभियुक्त को गम्भीर और अचानक प्रकोपन हुआ था ओर 
उसने उत्तेजित होकर मृतक पर चाकू का केवल एक आघात किया था और 
उसका आशय उसकी मृत्यु कारित करने अथवा ऐसी क्षति पहुंचाने का नहीं था 
जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती है। 


ना यि 


1 
५० आई० आर 1983 एस० सी० 126. 
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ह्‌ जस्थान राज्य (न्या० 
10. उच्चतम न्यायालय के न्यायमूतियों ने अनेक मामलों झे 
आघात की बाबत विचार किया है । उच्चतम न्यायालय के न्यामूतियों ने विरसा 
सिह ब० पंजाब राज्य! वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :.... 


“संक्षेप में, अभियोजन पक्ष को किसी मामले को धारा 300 
तीसरा के अंतर्गत लाने के लिए निम्नलिखित तथ्य सिद्ध करने चाहिए: 
पहला, उसे बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रूप से यह सिद्ध करना चाहि' 
कि शारीरिक क्षति कारित की गई है। 
दूसरा, क्षति की प्रकृति साबित की जाती चाहिए । यह विशुद्ध; 
वस्तुनिष्ठ अनुसंधान हैं । 
तीसरा, तथाकथित विशिष्ट शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय 
साबित किया जाना चाहिए अर्थात्‌ वह क्षति सांयोगिक अधवा 
अनाशयित, अथवा किसी अन्य प्रकार की आशयित क्षति नहीं थी । 


इन तीनों तत्वों के साबित कर दिए जाने पर जांच आगे बढ़ती 
है, ओर ह 


` चौथा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त तीनों तत्वों | 
से गठित जिस क्षति का अभी वर्णन किया गया है वह प्रकृति के सामा 
अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । जांच का यह ण 
विशुद्धतः वस्तुनिष्ठ ओर आनुमानिक होता है तथा इसका अपराधी 
आशय से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


अभियोजन पक्ष द्वारा इन चासो तत्वों के सिद्ध कर दिए जानै 
(जिन्हें साबित करने का भार आरम्भ से अन्त तक अभियोजन पक्ष 7९ 
रहता है) अपराध धारा 300 'तीसरा' के अधीन 'हत्या' होता है। 
इसका कोई महत्व नहीं रहता कि मृत्यु कारित करने का कोई आश 
- था। इसका भी कोई महत्व नहीं होता कि कोई ऐसी क्षति कारित. 
` का भी कोई आशय नहीं था जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारितं क 
___ लिए पर्याप्त होती है। (यह बात भी नहीं है कि दोनों में कोई सति 
__ अन्तर है)। इसका भी कोई मतलब नहीं है कि इस बात की. हे 
...._ जानकारी नहीं थी कि उस प्रकार के कृत्य से मृत्यु कारित 
___ सस्भावता होगी। एक बार शारीरिक क्षति कारित करने के म. 
| चन 'विद्यमानता साबित कर दिये जाने पर शेष जांच विशुद्धतः वस्ति 
जाती हे जोर एक भात यह भर्त उद्भूत होता है कि विशु वरली 


3 हु० आई० आर० 1958 एस० सी० 465. 
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अनुमान के आधार पर यह केहा जा सकता है अथवा नहीं कि क्षति 
प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। 
किसी भी व्यक्ति के पास इस बात का लाइसेंस नहीं है कि वह जिसे चाहे 
ऐसी क्षति पहुंचाता फिरे जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित 
करने के लिए पर्याप्त होती है और फिर यह दावा करे क्रि वह्‌ हत्या के 
अपराध का दोषी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की क्षति पहुंचाता है तो 
उसे परिणाम भी. भुगतना चाहिए; और वह यह सिद्ध किए जाने पर 
ही छूट सकता है कि तथाकथित क्षति सांयोगिक अथवा अन्यथा 
अनाशयित थी ।” 
इसी मामले में न्यायमूतियों ने एम्परर बनाम: सरदार खान जरीद खान! वाले 
मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए निम्नलिखित मत 
व्यक्त किया था :-- 
“विद्वान्‌ न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान व्यक्त करते हुए 
हमारी राय यह हैकि उसने अपेक्षित आशय तथा क्षति की गम्भीरता 
को आपस में जोड़ दिया है भोर जेसा कि हम बता चुके हैं तथाकथित 
धारा इस बात की अपेक्षा नहीं करती । दोनों बातें, इसके बावजूद, ' 
बिल्कुल पृथक्‌ और सुभिन्न हैं कि वे कभी-कभी भतिव्याप्त हो सकती 
हैं। प्रश्‍न यह नहीं हे कि बंदी का आशय घोर क्षति पहुंचाने का था 
अथवा तुच्छ क्षति पहुंचाने का । प्रश्‍न यह है कि उसका आशय वह क्षति 
पहुंचाना था अथवा नहीं जिसकी विद्यमानता साबित हो चुकी है । 
तथाकथित धारा द्वारा अपेक्षित आशय, निस्सन्देह, उस स्थिति में साबित 
नहीं होता जब अभियुक्त यह सिद्ध कर सकता है अथवा मामले की - 
चौतरफी परिस्थितियों से न्यायोचित रूप से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि उसने वैसी क्षति कारित नहीं की थी। परन्तु यदि क्षति 
पहुंचाने ओर इस तथ्य, कि वह अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई थी, से परे 
की कोई बात न होने की दशा में सम्भवतः यही निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि अपीलार्थी का आशय उसे क्षति पहुंचाना था । इस बात का 
कोई सम्बन्ध नहीं है कि उसे क्षति की गम्भी रता अथवा उससे भाशयित 
- गम्भीर परिणामों की जानकारी थी अथवा तहीं। 
11. उपर्युक्त मामले का सानुमोदन पठत आध्र प्रदेश राज्य सा 
रायवरापु पुन्नेया ओर एक अन्य? वाले मामले में किया गया था । इस मामले 
ए आई० आर० 1916 मुम्बई 191. 


2 ड 
` ए० आई० आर ० सी० 45, - र Ee 
र व 110 ‘Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


= 


__ अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्ष। 


‘98 विजय सिह ब० राजस्थान राज्य (न्या० शात) 


उच्चतम न्यायालय के न्यायमूतियों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 ब्रो 
-घारा 300 के मध्य अंतर पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। उस मामले में 
क्षतिग्रस्त व्यक्ति के शरीर के किसी महत्त्वपूर्ण भंग पर क्षति कारित की गई ह 
पाई गई थी । सभी क्षतियां हाथों और टांगों पर थी । न्यायमूतियों ने सम्पण 


साक्ष्य पर चर्चा करने के पश्चात्‌ यह्‌ मत व्यक्त किया था :-- 


“हस मामले में धारा 300 के खण्ड (3) के दूसरे तत्व के संबंध 
में डा० सरोजिनी के साक्ष्य को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं 
है । डा० सरोजिनी के साक्ष्य से इस खण्ड के दूसरे तत्व की विद्यमानता 
समाधानप्रद रूप से सिद्ध होती है। 


अतः हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हैं कि अभियुक्त 
द्वारा किया गया अपराध इस तथ्य के बावजूद 'हत्या' है कि अभियुक्त 
का मृत्यु कारित करने का आशय संदेह से परे सिद्ध नहीं किया गया 


हे!” 


उपर्युक्त मामले में न्यायमूतियों ने. उच्च न्यायालय के निर्णय को, जिसके द्वारा 
अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 ओर 302/34 के बजा! 
धारा 304 भाग 1] के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था, उलटकर विचारण 
न्यायालय का निर्णय, जिसके द्वारा अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 302 ओर 302/34 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था, पुनःस्थापित 
कर दिया था। न | 


12.. आदित्य सहापाव और एक अन्य बनाम उड़ीसा राज्य वाले मा. 


- में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूतियों के समक्ष वैसा ही तके दिया गया था जा 


हमारे समक्ष इस मामले भें दिया गया है। उस मामले में मृत व्यक्ति की क्षत 
हुई थी वह उसके सीते में 1%, इंच गहरे घाव के रूप में थी। के ह 
` फेफडा बिध गया था। उसकी चौथी पसली पूर्ण रूप से कट गई थी जि 


जड :दोतित होता था कि क्षति कारित करने में कितने अधिक बल का प्रयोग ० 


गया था:। उच्चतम न्यायालय के 


'न्यायमूतियों ने यह मत व्यक्त किया पाल 
प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्ट ने और 
[कार अपराध मामले के १% र 

तीय दण्ड संहिता की धारा की 
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13. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा अवलंबित शंकर 
बनाम मध्य प्रदेश राज्य' का सम्बन्ध है यह कहना पर्याप्त है कि उस मामले में 
क्रिया गया विनिश्चय मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारि 
था। उस मामले में अभियुक्त भौर मृतक साथ-साथ भोजन कर रहे थे र 
भोजन समाप्त करने के तुरन्त बाद अभियुक्त ने मृतक की गर्दन पर खंजर से 
आघात" किया था । न्यायमुतियों ने उस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 300 के खण्ड 'तीसरा' के प्रभाव पर इसलिए विचार नहीं किया था 
क्योकि वह मुद्दा अभियोजन द्वारा न तो उठाया था और न ही उसके बारे में 
कोई तके प्रस्तुत किया' था । प्रस्तुत मामले में स्थिति बहुचित्रदर्शी है । अभियुक्त 
ने सदाहक भंवर लाल का पीछा रोकड कक्ष तक किया था | अभियुक्त के पास 
ऐसा कोई प्रकट कारण नहीं था जिसकी वजह से वह भंवर लाल का, जिसके 
गम रकम थी, पीछा करता। ऐसी परिस्थितियों में यदि मतक ने उसे एक ओर 
धकेल दिया था तो. अभियुक्त का प्रकोपन एक स्वयमेव ईप्सित प्रकोपन था ओर 
बहे उसका फायदा उस स्थिति में विशेष रूप से नहीं उठा सकता जब अभिलेख पर 
है साक्ष्य मौजूद हे कि संवाहक के हाथ में नकद रकम थी और वह उसे जमा 
कराने के लिए रोकड़ कक्ष में गया था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे 
र दभ RS नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त मृतक के कब्जे में की 
oe न - के लिए उसके पीछे गया था । विद्वान्‌ काउन्सेल ने एक मुद्दा 
क. | अन्वेषण के दोरान कोई शिनाख्त परेड नहीं कराई गई थी 
रा ए अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में 
| पर्याप्त होगा कि अभियुक्त की ओर से प्रार्थना न की जाने की स्थिति 

९ इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह उस स्थितिं में भी शिनाखत 
र जव अभियुक्त घटना-स्थल पर. ही- गिरफ्तार किया गया हो: 
राज्य बनाम राज्‌? देखिए । . 


इ. तक को कारित क्षति को देखते हुए इस बारे में सदेह की कोई 
भर ह री रह जाती कि अभियुक्त का आशय मृतक के-शरीर के महत्वपूर्ण 
गा भाग, अर्थात्‌ सीने पर, क्षति कारित करने का था जैप्ता कि ऊपर 
बोर्‌ किया जा चुका है कि डाक्टर का साक्ष्य यह है कि क्षति सीते पर दाहिनी 
न अतरापर्शुक भाग में 2.5 से० मी०% 1.25 से० मी०%5 से० मी० 
i के रूप में थी जो चाकू घोंपमे से हुई थी ओर जिसके कारण त्वचा, 
Me > जाल और दूसरे अंतरापर्शुक भाग की मांसपेशियां चिर गई थीं। , 


डू आई 
20, ° आर० 1979 एस० सी० 1532. 
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डाक्टर को राय यह थी कि मृत्यु का कारण आघात ओर महत्वपूर्ण अंग दाहि 
फेफड़े) पर चाकू के घाव से की गई क्षति, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम मे मह्न 
कारित करने के लिए पर्याप्त थी के कारण होने वाला अत्यधिक रक्‍तस्राव पा 
क्षति की प्रकृति ओर गहराई को देखते हुए बहुत आसानी से यह कहा ज्ञ 
सकता है कि क्षति पूरे बल के साथ कारित की गई थी । अभियुक्त का आ 
निस्सन्देह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का था जो प्रकृति के सामाग 
अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । अभिलेख पर इह 
अभिनिर्धारित करने के लिए कोई बात नहीं है कि तथाकथित क्षति सांयोग 
अथवा अनाशयित थी अथवा अभियुक्त का आशय उस क्षति से भिन्त किसी 
अन्य प्रकार की क्षति कारित करने का था जो वास्तव में पहुंचाई गई थी। मामे 
को इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस पर धारा 300 'तीतरा' 
के उपबंध लागू होते हैं। हम अभियुक्त के विद्वान्‌ काउंसेल के इस निवेदन को 
स्वीकार करने में भी असमर्थं हैं कि अभियुक्त ने तथाकथित कृत्य आत्म तिम 
की शक्ति से वंचित होकर अथवा मृतक द्वारा धकेले जाने के कारण गम्भीर बौर 
अचानक प्रकोपत के अधीन किया था । अभियुक्त के पास इस बात को न्यायोर्कि 
ठहराने का कोई कारण नहीं है कि उसने मृतक का पीछा रोकड़ कक्ष तक वयो 
किया गया । कोई भी व्यक्ति स्वमेव ईप्सित प्रकोपन का आश्रय नहीं ले सरकत! 
अभियुक्त के पास इस बात का भी कोई कारण नहीं था कि उसने चार शप 
भयंकर भोर तेज हथियार से 2.5 से? मी» 1.25 से० मी ० »< 5 से० मे 
माप वाली क्षति क्यों कारित की थी | तथाकथित आघात हृदय के प ह 
सीने पर बलपूवंक किया गया था । मामूलेःको इस दृष्टि से देखने पर ब 
| अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की-धारा 302 के अधीन सही रूप से सिद्ध 
| ठहराया गया है । पा 


हर अ र 
15. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप. हम निचले न्यायालय त 


_ अभियुक्त अपीलार्थी के लिए अधिनिर्णीत सिद्धदोष भोर दण्डादेश 
ठहराते हैं ओर अपील को खारिज करते हैं। - 


ट Pi] 
अपील खारिज झी 
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रास सहाय बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 
(Ram Sahai Vs. The State of Rajasthan and others) 
तारीख 16 सितम्बर, 1983 
[न्या एन० एम० कासलीवाल] 


राजस्थान पुलिस सबाडिनेट सविस रूल्स; 1974, नियम 10, सपठित 
संविधान, 1950, अनुच्छेद 14 और 16- नियम 10 के इस उपबंध “सेवा के 
लिए सीधी भर्ती बाले अभ्यर्थी की आयु 18 वर्षे हो और आवेदन प्राप्ति के लिए 
नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद - क्षी एक जनवरी को 25 वर्ष हुई हो” में एक- 
सो परिस्थितियों में रखे गए व्यक्तियों के मध्य कोई विभेद नहीं कियां गया है— 
25 वर्ष को उच्चतम सीमा का वर्गीकरण इस बोधगम्य विभेद पर आधारित है कि 
कोई ऐसा व्यक्ति कांस्टेबल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसकी आयु 25 
र्से अधिक हो चुकी हो--संविधान का अनुच्छेद 14 वहां लागू होता है जहां 
किसी युक्तियुक्त आधार के बिना समकक्ष व्यक्तियों के साथ भिन्न रूप से व्यवहार 
छिया जाता है--यह अनुच्छेद जहां वर्ग संबंधी विधान का निषेध करता है वहां 
वह विधान के प्रयोजनार्थ ऐसे युक्तियुक्त वर्गोकरण की अनुमति भी देता है जो 
किसी बोधगम्य बिभेद पर आधारित ऐसे वर्गीकरण की दोनों कसौटियों पर खरा 
उतरना चाहिए जो एक साथ समू हबद्ध व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के तथाकथित 
पह में असम्मिलित व्यक्तियों में प्रभेद करता हो औरत थाकथित विभेद का 
>नास्पद कानून के ईप्सित उद्देश्य के साथ युक्तिसंगत संबंध होना चाहिए । 


पिटीशनर का पक्षकथन यह है कि वह कांस्टेबल (सिबिल पुलिस तथा 
>. लिस) की भर्ती परीक्षा में, जिसे बूंदी के (पुलिस अधीक्षक ने आयोजित 
"पाथा, बैठा था । वह शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार के लिए भी बुलाया: 
गा था । उत्तीर्ण अश्यथियों की सूची में उसका नाम क्रम सं० 36 पर था, परंतु 
, त 34 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की जाने के कारणं वह नियुक्त 
च किया जा सका था | इसके पश्चात्‌ कोटा के पुलिस अधीक्षक ने एंक ओर 
से तारीख 15 मार्च, 1983 जारी जिया था जिसमें कांस्टेबल (सिविल 
पि पथा आम्ड. पुलिस) के पद पर नियुक्तिः के लिए आवेदन आमंत्रित किए 
गए थे । पिटोशनर ने विहित फाम में आवेदन किया था ओर उसमें अपनी जन्मः 
` 12 अगस्त, 1958 लिखी थी | पिटीशनर शारीरिक परीक्षा के लिए 
पा गया था और उसके बाद उसका साक्षात्कार लिया गया था । उसे यह 
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पता चला था कि उसका कांस्टेबल के पद के लिए चयन कर लिया गया था 
निय॒क्ति संबंधी सभी औपचारिकताएं पूण हो जाने के पश्चात्‌ पिटीशनर करो 
पता चला था कि चयनित अर्भ्याथयों को सूची में उसका नाम क्रम सं० 5] फ्‌ 
था। तथापि, जब 22 जुलाई, 1983 का नियुक्ति आदेश जारी किया गातो 
उसे यह पता चला कि उसका नाम उन 77 व्यक्तियों की सूची में नहीं था जिनक 
चयन किया गया था । अतः विभिन्न प्राधिकारियों को इस संबंध में अभ्यावेश 
करने के बावजूद कोई सूचना न मिलने से व्यथित होकर पिटीशनर ने आबेदन 
आमंत्रित करने के आगामी वर्ष की एक जनवरी के संदर्भ में 25 वर्ष की उच्चतम 
आय सीमा के निर्धारण को इस पिटीशन द्वारा यह अभिकथन करते हुए चुनौती 
दी है कि यह नियम उन व्यक्तियों के मध्य एक कृत्रिम वर्गीकरण का तिर्मा 
करता है जो आवेदन-प्राप्ति की अंतिम तारीख को पात्र होते हैं तथा अल्या 
समान स्थिति वाले व्यक्तियों के मध्य काफी भेद-भाव किया गया है और आए 
कौ गणना के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के बाद की एक जनवरी 
नियत करने वाला नियम अपने आप में मतमाना और अयुक्तियुक्त है तथा ॐ 
भारत के संविधान के अनच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमणकारी घोषित कर 
अभिखंडित किया जाना चाहिए । पिटीशनर के विद्वान्‌ काउंसेल ने यह केलि । 
था कि पिटीशनर वी जन्म-तिथि 12 अगस्त, 1958 थी ओर पूर्वोक्त आ 
ध्यान में रखते हुएं वह 1 जनवरी, 1984 को 25 वर्ष से अधिक हो बुक प 
परन्तु वह 22 जुलाई, 1983 को चयन सूची जारी किए जाने तक 2 न 
नहीं हुआ था और इस प्रकार पिटीशनर को आयुर्वाजित घोषित कर ८ 
नियम कांस्टेबल के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति और चयन से उ 
है । ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्‍न यह था १. | 
पुलिस सबाडितेट सिस रूल्स, 1974 का नियम 10 संविधान के 

ओर 16 का अतिक्रमणकारी है अथवा नहीं । 


अभिनिर्धारित---रिंट पिटीशन खारिज किया गया । 


दे 

संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित गारंटी का सिद्धांत ह ; 

भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समी व्यक्तियों पर परिस्थितियों % 
निरपेक्ष विधि के समरूप नियम लागू होंगे ओर उन्हें समरूप उपचा 


ल 
कराए जाएंगे । इसका केवल यह अभिप्राय है कि समरूप परिस्थिति? 


- व्यक्तियों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों ओर अधिरोपित दायित्व 


एकसा व्यवहार किया जाएगा । (पेरा 5) ड | 
इस विधान का उद्देश्य 25 वर्ष से कम आय बाले व्यव्तियो % ३ 


प्रयोजन के लिए कोई न कोई तारीख नियत की जा. 
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यदि विधानमंडल ने सोच-समझकर इसे आवेदन प्राप्ति के लिए नियत तारीख के 
बाद की एक जनवरी नियत कर दिया हे तो इसे मनमाना अथवा अयक्तियक्त 
नहीं कहा जा सकता । किसी सेवा में किसी व्यक्ति कौ भर्ती के समय व्यनतम 
अथवा अधिकतम आयु के लिए कोई विशिष्ट तारीख नियत करने वाला नियम 
किसी-न-किसी अभ्यर्थी के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है परन्तु केवल इसी 
` आधार पर उसे विभेदमूलक नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 6) 


पैरा. 
[1981] ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 1829 : एअर 5. 
इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा ओर अन्य (Air India 
Vs. Nergesh Meerza and others); और 
[1974] ए० आई० भार० 1974 एस० सी० 2349 : भारत 5. 


संघ बनाम परमेशवरन्‌ मैच वर्क्स (Union of India 

Vs. Parmeshwaran Match Works) 

का अवलंब लिया गया । 
[1983] ए० आई० आर० 1983 एप्त० सी० 130: डी० एस० 4- 
नकड़ा और अन्य बनाम भारत संघ (1), 5. Nakara 
and others Vs. Union of India); ओर 


[1979] 1979 डब्ल्यू० एल० एम० (यू०सी०) 221 : बृज लाल 4. 
और अन्य बनाम राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड : 
जयपुर (Brij Lal and 0008 Vs. Rajasthan 
State Electricity Board, Jaipur) 
से प्रभेद बताया गया । | 


मारम्भिक सिविल अधिकारिता : 1983 का विशेष व्यायपीठ ,रिंट पिटीशन 


सं० 1759 
संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन । 
` पिटोशनर की ओर से ०0० श्री जी? एस० सिंघवी 
अत्यर्थो की ओर से ० 1 ऱ् 


` भ्या० एन० एम० कासलीवाल : 


इस मामले में उदभत होते वाल 
पुलिस सबाडिनेट सिस रूल्स, 1974 ( 


1 एकमात्र विवाद यह है कि राजस्थान 
जिन्हें इसमें आगे “त्ियम” कहा गयाः 
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है) का नियम 10, जिसमें यह उपबंध, “आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम 
तारीख के शीघ्र बाद एक जनवरी को 25 वर्ष न हुई हो” अंतविष्ट है, भारत के 


संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबंध का अधिकारातीत घोषित किया जाना 
चाहिए । 


2. पिटीशनर का पक्षकथन यह है कि वह कांस्टेबल (सिविल पुलिस तथा 
आम्डं पुलिस) को भर्ती परीक्षा में, जिसे बूंदी के पुलिस अधीक्षक ने सन्‌ 1982 में 
आयोजित किया था, बैठा था (21 जुलाई, 1982 का नोटिस देखिए)। पिटीशनर 
शारीरिक परीक्षा कराने के लिए भी बुलाया गया था ओर उसमें उत्तीर्ण होने के 
बाद उसका साक्षात्कार लिया गया था) पिटीशनर का नाम क्रम सं० 36 पर था 
परन्तु उस समय केवल 34 अभ्यर्थियों के नामों की नियुक्ति के लिए सिफारिश 
की गई थी ओर इस प्रकार पिटीशनर नियुक्त नहीं किया गया था। इसके 
पश्चात्‌ कोटा के पुलिस अधीक्षक ने 15 मार्च, 1983 का एक और नोटिस 
जारी किया था जिसमें कांस्टेबल (सिविल पुलिस तथा आम्ड पुलिस) के पद पर 
नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । पिटीशनर ने विहित फाम में 
आवेदन किया था और उसमें अपनी जन्म-तिथि 12 अगस्त, 1958 लिखी थी। 
'पिटीशनर शारीरिक परीक्षा कराने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद 
उसका साक्षात्कार लिया गया था तथा पिटीशनर को यह पता चला था कि 
“उसका कांस्टेबल के पद के लिए च॑यन कर लिया गया था । पिटीशनर के अनुसार 
कोटा के पुलिस अधीक्षक ने टोंक के पुलिस अधीक्षक को 17 मई, 1983 का 
-अधेशासकीय पत्र सं 6038 लिखा था जिसमें उसने टोंक के पुलिस अधीक्षक से 

पिटीशनर और धो भंवर सिह नामक एक अन्य व्यक्ति के चरित्र का सत्यापन 
करने की अपेक्षा की थी । इसके पश्चात्‌ टोंक के पुलिस अधीक्षक ने सत्यापन पत्र 
भेजा था जिसमें उसने यह कथन किया था कि पिटीशनर का चरित्र अच्छा हैं। 
(मई 24, 1983 का पत्र देखिए) । पिटीशनर का पक्षकथन यह भी है कि उसे 
यह्‌ पता चला था कि चयनित अभ्यर्थियों के नामों की. सूची में उसका तारम क्रम 
सं० 51 पर है) तथापि, जब 22 जुलाई, 1983 का नियुक्ति आदेश जारी कि, 
गया था तब उसे यह पता चला था कि उसका नाम 77 व्यक्तियों की सूची 
. नहीं था। पिटीशनर ने 30 . जुलाई, ..1983 तथा 3 अगस्त, 1983 को 
_ विभिन्न प्राधिकारियो को अभ्यावेदन किया था। परंतु उसे इस तारीख तक कु 
` भी नहीं बताया गया है । पिटीशनर ने आवेदन आमंत्रित करने के आगामी १ 
` की | जनवरी के संदभ में 25 वर्षे की उच्चतम आयु सीमा के निर्धारण रै 
इस पिटीशन द्वारा चुनोती दी है। उसने यह अभिकयन किया है कि यह गि, 


__ उन व्यक्तियों के मध्य एक कृत्रिम वर्गीकरण का निर्माण करता है जो आव 
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प्राप्ति की अंतिम तारीख को पात्र होते हैं तथा अन्यथा समान स्थिति वाले व्यक्तियों 
के मध्य काफी भेदभाव किया गया है। इस संबंध में न तो कोई विधिमान्य 
वर्गीकरण है और न ही तथाकथित नियम के प्रयोजन और 25 वर्ष की आय- 
सीमा के निर्धारण में कोई संबंध है। यह अभिकथित किया गया है कि आय 
की गणना के लिए आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के बाद की एक 
जनवरी नियत करने वाला नियम अपने आप में मनमाना तथा अयुक्तियुक्त है 
तथा उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमणकारी 
घोषित करके अभिखंडित किया जाना चाहिए । 


3. इस रिट पिटीशन में उठाए गए विवाद का मूल्यांकन करने के लिए यह 

आवश्यक होगा कि “नियम” के नियम 10 का सुसंगत उपबंध उद्धत किया जाए: 

* “नियम 10. आयु :--सेवा के लिए सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी 

की आयु 18 वर्ष हो ओर आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम 
तारीख के ठोक बाद एक जनवरी को 25 वर्ष न हुई हो।' 

4. उपरोक्त नियम का परंतुक उद्धुत नहीं किया गया है क्योंकि 

पिटीशनर ने परंतुक में उल्लिखित कोटियों में से किसी के भी अंतर्गत भायु-सीमा 


i 


!में छूट का दावा नहीं किया है । उपर्युक्त नियम यह अधिकथित करता है कि 
आवेदन प्राप्ति के लिए तियम अंतिम तारीख के बाद एक जनवरी को आयु की 
उच्चतम सीमा 25 वर्ष होगी । जहां तक उपर्युक्त नियम में निर्धारित 25 वर्ष 
की उच्चतम सीमा का संबंध है, पिटीशनर के विद्वान्‌ काउंसेल ने बहस के दौरान 
उसे चुनौती नहीं दी है । उसकी ओर से उठाया गया एकमात्र विवाद यह है कि 
भावेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख एक जनवरी का नियम मनमाना 
है क्योंकि उसका उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं, है जिसे वह प्राप्त करना 
चाहता है। पिटीशनर के विद्वान का उंसेल ने यह तकं दिया था कि पिटीशनर की 
जन्म-तिथि 12 अगस्त, 1958 थी और पूर्वोक्त नियम को ध्यान में रखते हुए 
वह 1 जनवरी, 1984 को 25 वर्षे से अधिक हो चुका था। अतः यह तक द्या 
गया है कि आवेदन आमंत्रित करने वाला. नोटिस 15 मार्च, 1983 को जारी 
* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :-- ह 

“1२. 10. Age: A candidate for direct recruitment (0 
the service must have attained the age:of 18 years and 

must not have Attained.the age of 25 years on first 499 
of January next following the last dat fixed for receipt 


of applications: 
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किया गया था ओर उसके कुछ समय पश्चात्‌ उसका शारीरिक परीक्षण भी 

लिया गया था तथा चयन-सूची 22 जुलाई, हे 


; 1983 को जारी कर दी गई शे 

भोर तब तक पिटीशनर 25 वर्ष का नहीं हुआ था और इस प्रकार पिदीश 

को आयु-वजित घोषित करने वाला नियम कांस्टेबल के पद पर किसी अभयी 
Ey 


चयन और नियुक्ति से सुसंगत नहीं है। पिटीशनर के विद्वान्‌ काउसेल ने भप 
तर्को के समर्थेन में बूज लाल ओर अन्य बनाम राजस्थान स्टेट इलंबिट्सिरी बह 
की 1 


जयपुर' भोर डी० एस० नकड़ा ओर अन्य बनाम भारत संघ? वाले मामलों डा 
अवलंब लिया था । 


5. संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित गारंटी का सिद्धान्त यह नही है 
कि भारत के राज्य-क्षेत्र क अंतर्गत सभी व्यक्तियों पर परिस्थितियों के अंतर के 
निरपेक्ष विधि के समरूप नियम लागू होगे और उन्हें समरूप उपचार उपलभ 
कराए जाएंगे। इसके केवल यह अंभिप्राय हे कि समरूप परिस्थितियों वाते 
सभी व्यक्तियों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों और अधिरोपित दायित्वोरे 
संबंध में एक-सा व्यवहार किया जाएगा । उन सभी पर एक-सी अपस्थिति में एक 
ही विधि लागू करनी होगी और यदि विधान की विषयवस्तु के संबंध में उतनी 
स्थिति तात्विक रूप से समान होगी तो उनमें विभेद नहीं किया जाएगा) | 
उच्चतम न्यायालय ने एअर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा ओर अन्य? वाले मा 
में पूर्ववर्ती विनिश्चयों का विश्लेषण और जांच करंक .यह अधिकथित किया 4 

. कि उनमे अभिनिर्धारित को गई सुस्थापित प्रतिप्रादना यह है कि अनुच्छेद 14 
वहां लागू होता हे जहां किसी . युक्तियुक्त आधार के बिना समकक्ष अ 
के साथ भिन्त रूप से व्यवहार किया जाता है । यह भी सुस्थापित है कि १37 
14 जहां वर्ग संबंधी विधान का निषेध करता है वहां वह विधान के हा 
ऐसे युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति भी देता है जो किसी बोधगम्य विभेद 
आधारित ऐसे वर्गीकरण की दोनो कसोटियो पर खरा. उतरना चाहिए 
साथ समूहबद्ध व्यवितयों अथवा वस्तुओं के तथाकथित समूह में भस 
व्यक्तियों और वस्तुओं में विभेद करता हो और तथाकथित विभेद का 4 र 
कातून के ईप्सित उद्देश्य के साथ युक्तिसंगत संबंध होना चाहिए ! भ; 
बनाम परभेश्वरन्‌ संच चक्सं । वाले मामले में तारीख के चयन के संद 

__ततिम्तलिखित मत्‌ व्यक्त किया गया था 2... ` 
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“इस बात को, कि तारीख का चयन वर्गीकरण का आधार होता 
है, सर्वदा मनमानी करने की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती, भले ही 
ऐसे चयन का कोई विशिष्ट कारण न बताया गया हो बशत कि 
परिस्थितियां यह सिद्ध न करती हों कि वह सनकीपन के साथ किया 
गया था । जब यह प्रतीत हो कि इसके लिए कोई रेखा अथवा बिन्दु 
आवश्यक है और उसे यथार्थता के साथ निर्धारित करने का कोई गणितीय 
अथवा युक्तियुक्त उपाय नहीं है तो विधानमंडल अथवा उसके प्रतिनिधि 
का निर्णय तत्र तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक हम यह न 
कह सकें कि वह चयन के उचित स्तर से बहुत दूर है।” 


6. उपर्युक्त कसोटी को प्रस्तुत मामले पर लागू करने के बाद यह नहीं 
कहा जा सकता कि नियम 10 के उपर्युक्त उपबंध में एक-सी परिस्थितियों में रखे . 
गए व्यक्तियों के मध्य कोई विभेद किया गया है । 25 वर्ष की उच्चतम सीमा 
का वर्गीकरण इस बोधगम्य विभेद पर आधारित है कि कोई ऐसा व्यक्ति 
कांस्टेबल नियुक्‍त नहीं किया जाना चाहिए जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो 
चुकी हो। यह विधानमंडल द्वारा सोच-समझकर बनाई गई इस ठोस नीति पर 
आधारित है कि कांस्टेबल के कत्तंव्यों का निवेहत करने के लिए ऐप यता, 
व्यक्ति ही उपयुक्त हो सकता है जिसकी आयु प्रारंभिक ` भर्ती के समय 25 वर्ष 
से अधिक न हुई हो । यह नियम .सीधी भर्ती द्वारा कांस्टेबल कें पद पर नियुक्‍त. 
किए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होता है। 


7. जहां तक आवेदन प्राप्ति के लिए तियत अंतिम तारीख र क 
1 जनवरी को 25 वर्ष की आयु पर विचार करने का सम्बध र यह "८ क 
जा सकता कि इस नियम को बनाते समय कुछ आकस्मिक परिस्थितियों को प 
ध्यान में रखा गया था अथवा यह पूर्ण रूप से अयुक्तियुक्त ओर असंगत gL 
की प्रक्रिया वर्ष में किसी भी समय प्रारंभ हो सकती है और अभ्यर्थी का र 
रूप से चयन करते में कुछ महीने लग सकते है और इस प्रकार आगामी वर्ष 
जनवरी का उच्चतम आयु पर विचार करने के लिए gl ल 
प्रस्तुत मामले में यद्यपि. पिटीशनर की जम्म-तिथि 12 अगस्त, र 
चयन प्रक्रिया 22 जुलाई, 1983 तक पूर्ण हो चुको थी तथा र 
स्थितियां हो सकती हैं जिनमें कुछ अभ्यर्थियों की आयु चयन थे डो 
होने तक 25 वर्ष से अधिक हो चुकी हो। अतः विधान सं के 
समझकर यह नियम अधिकथित किया है कि अभ्यर्थी ने आगामी वर्ष 


म 
प्रथम दिन तक आय की उच्चतम सीमा प्राप्त न की हो। जनवरी का यह प्रथम 


रि के कयाः 
दिन आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के बाद का दिन तियत > 


~ 


ह 
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न्या० कासलोवाल) 
गया है। इस विधान का उद्देश्य 25 वर्ष से कप आय वाले व्यक्तियों का चयन 
करना है और इस प्रयोजन के लिए कोई त कोई तारीख नियत की जानी 
है और यदि विधानमंडल ने सोच-समझकर इसे आवेदन प्राप्ति के लिए नियत 
तारीख के बाद की एक जनवरी. नियत कर दिया है, तो इसे मनमाना अथवा 
अयुक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। किसी सेवा में किसी व्यक्ति की भर्ती के 
समय न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु के लिए कोई विशिष्ट तारीख नियत करने 
वाला कोई भी नियम किसी न किसी अभ्यर्थी के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता 
है। परंतु केवल इसी आधार पर उसे विभेद-मूलक नहीं कहा जा सकता | यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि तथाकथित नियम 10 में तारीख का चयन सनकीपन के 
साथ किया गया है। इस तारीख को यथार्थता के साथ नियत करने का कोई 
गणितीय अथवा तर्कसंगत उपाय नहीं हो सकता और विधानमंडल अथवा उसके 
प्रतिनिधि का इस सम्बन्ध में निर्णय तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तेक 
वह उचित स्तर से बहुत दूर न हो। 

8. बुज लाल वाला सासलाः एक. ऐसा मामला था जिसमें 1 अप्रैल, 
1968 से पहले नियुक्त किए गए मीटर-रीडर (1[), 126-250 रपये के 
वेतनमान-सं० 3 में रखे गए थे जबकि | अप्रेल, 1968 को अथवा उसक बाद 
नियुक्त किए गए मीटर-रीडर (17) 88-194 रुपये के वेतनमान सं० 2 में रखे 
गए थे। बोडं ने इस वर्गीकरण को इस आधार पर न्यायोचित ठहराने की ईप्सा 
को थी कि जिन मीटर रीडरों के पास 1 अप्रैल, 1969 को एक वर्ष का अनुभव 
है वे | अभ्रैल, 1969 को एक वषं से कम के अनभव वाले मीटर-रीडरों की तुलना 
में उच्चतर वेतनमान पाने के हकदार हैं । च्या० अग्रवाल ने यह अभिनिर्धारित 
किया था कि यदि उच्चतर वेतनमान सं० 3 देने के लिए एक वषं का अनुभव 


- ही विचारणीय बात थी तो अधिसूचना में ऐसा उपबंध किया जाता चाहिएया 


कि एक वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक मीटर रीडर को वेतंतमांत 
सं० 3 प्रदान किया जाएगा परंतु 6 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना में ऐसा 
कोई उपबंध नहीं है। मामले के इस पहलू की दृष्टि से यह अभिनिर्धारित किया ग्या 

था कि मनमानी तारीख, अर्थात्‌ 1 अप्रैल, 1968, नियत्त करके मीटर रीडर 


- के दो श्रेणियों में वर्गीकरण का प्रयोजन संविधान के अनच्छेद 14 ओ 


के उपबंधो का अतिक्रमणकारी है । उपर्युक्त मामला स्पष्टतः प्रभेदतीय है 
प्रस्तुत मामले में आयु के आधार पर जो बिभेद किया गया है वह बोधगम्य है 
उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया डी० एस० नकड़ा वाला 
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पेंशनरों से सम्बन्धित है । उसमें वह नियम विखंडित किया गया था जो केन 
सिविल सेवा (पॅशन) नियम, 1972 द्वारा शासित कर्मचारियों त के 
ह ] दव ॥सत कर्मचारियों पर लागू होने 
वाले उदारीकृत पेंशन सूत्र का फायदा उन पेशनरो को प्रदान करताथा जो 
31 मार्च, 1979 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। उपर्यक्त मामले से 
न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित क्रिया था कि पेंशन का सम्बन्ध अहुंक सेवा से 
हो सकता है। इसका सम्बन्ध औसत परिलब्धियों और सेवावधि से है। यदि 
सरकार पेंशन स्कीम को उदार बनाना आवश्यक समझती है तो भी उसके. पीछे 
31 मार्च, 1979 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फायदा प्रदान 
करने और उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फायदा प्रदान 
करने से इन्कार करने के लिए कोई तर्कसंगत सिद्धान्त नहीं है । यदि उदारीकरण 
इस उद्देश्य से आवश्यक समझा गया है कि सरकारी कमंचारियों को बुढ़ापे में 
अधिक सामाजिक सुरक्षा मिल सके तो भी वे तथाकथित तारीख के बाद 
सेवानिवृत्त होते वाले कमंचारियों से बुरी हालत में नहीं रखे जा सकते। अतः 
पेंशनरों को दो वर्गों में वर्गीकृत करने वाला यह विभाजन किसी तर्कसंगत सिद्धांत 
पर आधारित नहीं है ओर यदि यह तकंसंगत सिद्धान्त पेंशनरों को इस उद्देश्य से 
विभाजित. करने का सिद्धान्त है कि अन्यथा समकक्ष व्यक्तियों को कुछ अधिक 
फायदा प्रदान किया जा सके तो यह विभेदमुलक होगा । इस प्रकार उपर्युक्त 
मामला पूर्ण रूप से भिन्त तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है तथा प्रस्तुत 
मामले में तनिक भी सहायक नहीं है । 
9. परिणामतः इस रिट पिटीशन में मुझे कोई दम नहीं दिखाई देता 
ओर वह प्रारम्भ में ही खारिज किया जाता है । वट 
रिट पिटीशन-खारिज किया गया । 
अशोक 
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' आय-कर आयुक्त, जयपुर बनाम गिरधारी लाल 
(Commissioner of Income Tax, Jaipur 75. Girdhariial) 
आ तारीख 19 सितम्बर, 1983 ` 
` [न्या०  एस० के० मल लोढा और कुमारी के० भटनागर] 
.___ अर्ञान्वयन का सिद्धांत--मुख्तारनामे का भर्थान्वयन--किसौ अभिकर्ता 
रो दिए गए . मुख्तारनासे का कड़ा अर्थान्वयन किया जाता -चाहिए और इससे 
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'केवल ऐसे प्राधिकार का हो अनुमान लगाया जाना चाहिए जो प्राधिकार 
अभिव्यक्ततः या विवक्षा द्वारा इसमें प्रदान किया गया है । 
आय-कर अधिनियम, 1961--धारा 263 सपठित धारा 147--निर्धारण 
पुरा किए जाते से पूर्व निर्धारिती पर नोटिस की तामील--अधितियम की धारा 
263 के अधीन कारंवाई किए जाने से पूर्व निर्धारिती पर व्यक्तिगत रुप पे 
नोटिस की इस प्रकार तामील किए जाने की आवश्यकता नहीं जिस प्रकार धारा 
147 के अधीन आवश्यक है--इस धारा के अधीन मात्र अपेक्षा यह है कि अंतिम 
आदेश पारित किए जाने से पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिया जाता 
चाहिए-- अतः निर्धारिती के अभिकर्ता/वकील पर की गई नोटिस को तामील 
ही धारा 263 की अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन है। 


निर्धारिती-प्रत्यर्थी ते 1961-62 के लिए विवरणी फाइल कर दी थी। 
आय-कर अधिकारी ने 10 मार्च, 1966 के आदेश द्वारा आय-कर अधिनियम, 
1961 की धारा 143(3) के अधीन कुल आय का निर्धारण पूरा कर दिया 
था किन्तु धारा 217 के अधीन व्याज प्रभारित नहीं किया । चूंकि भायर 
अधिकारी ने ऐसा ब्याज प्रभारित नहीं किया था इसलिए आय कर आयुक्‍त ने 
आय-कर अधिकारी के 10 मार्च, 19 ७6 के आदेश को राजस्व विभाग के हित के 
प्रतिकूल समझा । अतः उन्होंने निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित करने के लिए 
अधिनियम की धारा 263 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। आय क्र 
आयुक्त ने निर्धारिती को यह हेतुक दाशित करने के लिए कहते हुए 3 फरवरी, 
1969 को एक पत्र जारी किया कि उक्त मामले में राजस्व विभाग को कारित 
हानि को पूरा करते के लिए अधिनियम की धारा 263 के अधीत क्यों च वि 
उसके कार्यवाही की जाए । हेतुक दाशत करने वाले इस नोटिस की तामील १ 
हो पाई थी और यह नोटिस डाक से इस टिप्पणी के साथ वापस आ गर्या 
“प्रेषिती बिना पता बताए चला गया”। आय-कर आयुक्त ने सुतवा 
24 फरवरी, 1968 की तारीख नियत करते हुए' निर्धारिती को एक Fe 
; . नोटिस जारी किया। इस नोटिस की तामील श्री रावत सिंह पर 
` जिसके पास निर्धारिती को ओर से. निर्धारण वर्ष 1961-62 कै 


५०००-८० >.” 


पक दर 


>> 


अ. य र व 5 ५ पक भू र ह ५ 2 जल ; § 
रबरी, 1968 को नियत की गईसुनवाई की तारीख 28:2 19 
दी गई थी (इस स्थगन के नोटिस की तामील श्री रा 
1968 को श्री रावत ने इस आधार १ 
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4 मार्च, 1968 को सुनवाई की तारीख नियत की क्योंकि अधिनियम की 
-धारा 263 के अधीन वह आवेदन 10 मार्चे, 1968 को कालवजित हो जानो था। 
श्री रावत सिह को अपनी दलीलों के समर्थन में सारवान्‌ साक्ष्य पेश करने के 
लिए कहा गया था। मार्च 4, 1968 को श्री रावत की भोर से एक और तार 
प्राप्त हुआ जिसमें और स्थगन की मांग की गई थी | 


आय-कर आयुक्त ने निर्धारिती पर नोटिस की व्यक्तिगत तामील करता 
आवश्यक नहीं समझा। आयकर आयुक्त ने 6 मार्च, 1968 के अपने आदेश के 
द्वारा निर्धारण को उचित रूप से उपांतरित करने ओर अधिनियम की 
धारा 217 के अधीन विधि के अनुसार प्रभायं शास्तिक ब्याज उद्गृहीत करने का 
निदेश आय-कर अधिकारी को दिया । निर्धारिती ने अधिकरण के समक्ष अपील 
'फाइल को । अधिकरण ने ! अगस्त, 1970 के अपने आदेश के द्वारा यह निष्कर्ष 
निकाला कि भाय-कर आयुक्त द्वारा जारी किए गए नोटिस की तामील समुचित 
'रूप से नहीं की गई थी और इसलिए अधिनियम की धारा 263 के धधीन आदेश 
को कायम नहीं रखा जा सकता । अधिकरण ने आयकर आयुक्त के आदेश को 
अपास्त कर दिया । आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 256(1) के अधीन, 
अधिकरण के | अगस्त, 1970 के आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्‍न 
का उल्लेख करते हुए निर्देश के लिए एक आवेदन फाइल किप्रा । अधिकरण ने 
गह्‌ प्रश्न निदिष्ट किया है : कया मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर 
श्री रावत सिंह पर की गई नोटिस की तामील धारा 263 की इस अपेक्षा को 
पुरा करती है कि निर्धारिती को धारा 263 के अधीन प्रस्तावित आदेश के 
विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए ? एक प्रशत यह है 
'कि क्या मुख्तारनामा आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारण आंदेश पारित किए 
जने के बाद भी या निर्धारण वर्ष 1961-62 के बारे में अपील के विनिश्चय 
के पश्चात्‌ भी कायम रहता है ? हैः, है 
आय-कर विभाग ने यह दलील दी.'कि निर्धारिती-प्रत्यर्थी को धारा 263 
फे अधीन प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का अवसर दिया गथा था क्योंकि 
रावत पर की गई तामील अधिनियम की धारा 263 के अधीन उपबन्धित 
भपे्नाओं का पर्याप्त पालन थी । सिबिल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 3; 
नियम 2 और 3 तथा आदेश 5, नियम 12 के आधार पर राजस्व विभाग र 
भोरमे श्री मेहता ने यह निवेदन किया कि श्री रांवत सिंह पर की गई नोटिस क 
"मीच, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त थी और यह 
ऐसी तामील अधिनियम की धारा 263 के अधीन यथा अनृध्यात, सुनवाई 
के भवसर की अपेक्षा को पर्याप्त रूप से पूरी करती है। अधिकरण की यह भी 
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राय थी कि यह शक्ति निर्धारण वर्ष 1961-62 के बारे में निर्धारण से सम्बन्धित 
कार्यवाही के लिए ही सीमित थी और यह कि यह शक्ति अधिनियम के अधीन 
कार्यवाही के नोटिस को स्वीकार करने के बारे में स्पष्ट रूप से मौन है 
नोटिस निर्धारिती को जारी किया जा सकता है । 


अभिनिर्धारित--निर्दिष्ट प्रश्‍न का उत्तर दिया गया । 


1 गे 


यह सुस्थापित हे कि क्रिती अभिकर्त्ता को द्रिए गए मुख्तारतामे का अर्षा 
नवयन ब्रिलकुल कठोरतापूर्वेक किया जाना चाहिए और मुख्तारनामे से केवल ऐपे 
प्राधिकार का ही अनुमान लगाया जाना चाहिए जो अभिव्यक्तः अथवा विवक्षा 
द्वारा प्रदान किया गया है । श्री रावत सिह को दिया गया मुख्तारनामा निर्धारण 
वषं 1961-62 के बारे में था ओर उस मुख्तारनामे द्वारा अनुध्यात कांब 
निर्धारण वर्ष 1961-62 की निर्धारण कार्यवाहियां हैं तथा निर्धारण वा 
1961-62 से सम्बन्धित निर्धारण आदेश से होने वाली अपील से सम्बधित 
कार्यवाहियां हैं। इस मुख्तारनामे द्वारा दिया गया प्राधिकार निर्धारण ब 
- 1961-62 से सम्बन्धित निर्धारण कार्यवाहियों या अपील कार्यवाहिया १ 
सम्बन्ध मे हाजिर होने, आवेदन फाइल करने, स्थगन की मांग करने, पेषी 
बहियां प्रस्तुत करते, प्रश्नों का उत्तर देने तथा अत्य सभी आवश्यक कार्यवाह 
करने के प्रयोजन के लिए था । निर्धारण वर्ष 1961-62 से सम्बन्धित निर्धाएं 
कार्यवाहियों के समाप्त होने के पश्चात्‌ या निर्धारण वर्ष 1961-62 से सम्ब 
अपील के विनिश्चय के पश्चात्‌ निर्धारिती अधिनियम की धारा 263 के! 
निर्धारण के पुनरीक्षण की कार्यवाहियां अनुषध्यात हीं 
॥रत्तामे का उचित निवंचन करने पर हमारी 
वकालतनासा उन कार्यवाहियों में कार्य क्रते क 
के लिए विधिमान्य नहीं था जो कार्यवाहियां मी 
अधीन जारी की गई थी क्योंकि तिर 
उस समय पहले ही पूरी हो चुकी थी 
कया गया था । (पैरा 14 
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__. आय-कर अधिनियम की धारा 288 प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर 
होने के बारे में है । दूसरे शब्दों में, धारा 288 निर्धारिती को आय-कर 
प्राधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष अधितियम के अधीन किसी कारेवाई 
के सम्बन्ध में किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिए 
अनुज्ञात करती है। “प्राधिकृत प्रतिनिधि” शब्द अधिनियम की धारा 288 (2) 
में परिभाषित किया गया है । यहां धारा 282 के प्रति निदेश करना सुसंगत 
होगा जो साधारणतः: नोटिस की तामील के वारे में है। धारा 282 की उपधारा . 
(2) यह उपबंध करती है कि नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति पर नोटिस की तामील 
या तो डाक द्वारा या इस प्रकार की जा सकेगी मानो यह्‌ सिविल प्रक्रिया संहिता 
के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो । (पेरा 6, 7) 


अधिनियम की धारा 263 “निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए जाने 
के पश्चात्‌” शब्दों का उपबन्ध करती है और इसमें अधिनियम की धारा 1 47 
के समान निर्धारिती को निश्चित रूप से नोटिस दिए जाने का कोई उपबंध 
नहीं किया गया है। 31-अगस्त, 1965 का मुख्तारनामा निर्धारण वर्ष 
1961-62 के सम्बन्ध में निर्धारण कार्यवाहियां समाप्त होने के पश्चात्‌ या 
निर्धारण आदेश, यदि कोई किया गया था, के.विरुद्ध अपील में विनिश्चय के 
पश्चात्‌ प्रवृत्त नहीं रहा था । 31 अक्तूबर, 1965 का मुख्तारनामा उस तारीख 
को कायम नहीं रह गया था जबकि सुनवाई के रूप में 24 फरवरी, 1968 की 
तारीख नियत करने वाला नोटिस श्री रावत सिंह को जारी किया गया था । इन 
परिस्थितियों में हमारा यह विचार है कि श्री रावत सिह पर किए गए नोटिस . 
की तामील अधिनियमःकी धारा 263 द्वारा यथा अनुध्यात सुनवाई काअवसर - 
दिए जाने की अपेक्षा को पूरा नहीं करती । श्री रावत सिंह पर की गई नोटिस की 
तामील निर्धारिती पर की गई ऐसी उचित तामील नहीं थी जिससे यह . 
भभिनिर्धारित किया जा सके कि निर्धारिती को अधिनियम धारा 263 के 
* भधीन आदेश पारित करने के प्रयोजन के लिए सुनवाई का अवसर दिया गया 
था (पेरा 15) ; हे 
पैरा 
[1971] (1971 ) 27 एस० टीं० सी० 282: सुन्दर लाल बताम 12. 
विक्रय-कर आयुक्त (9५०५९7 14! 77. Te 
Commissioner of Sales Tax); 
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१1968] 


[1971] 


[1970] 


[1947] 
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(1968) 68 आई० टी० आर० 760 : एस० संकप्पा 
बनाम आय-कर अधिकारी (5. Sankappa Vs: 


, Income Tax Ofice;) 


से प्रभेद बतलाया गया । 


(1971) 879 आई० टी० आर० 824 : आय-कर 
आयुक्त 'वाडं बी' बनाम इलैक्ट्रो हाउस (Commissioner 
of Income Tax W.B. Vs. Electro House); 
(1970) 76 आई० टी० भार० 496: गीता देवी 
अग्रवाल बनाम आय-कर आयुक्‍त ( Gitadevi Aggarwal 
Vs. Commissioner of Income Tax); ” 


ए० आई० आर० 1947 नागपुर 17 : जीवीबाई बनाम 


राम कंवर (Jiwibai 7s. Ramkawar) 
का अवलम्ब लिया गया । 


- [1977] ए० आई० आर० 1977 मुम्बई 36 : कृष्णजी बनाम 


बामन राव (Krishnaji Vs. Wamanrao) 


[1970] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1 : शंकर बनास 


कृष्णन (Shankar Vs. Krishnan) 


* 1961 एम० पी० 323: मूलचन्द . 


13 
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11 
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“न्या लोढा : 


आय-कर अपील अधिकरण, दिल्ली शाखा 'ए' (जिसे संक्षेप में “अधिकरण” 


कहा गया है) द्वारा निम्नलिखित प्रश्‍न इस न्यायालय को निर्दिष्ट किया 
"गया है :-- | 


“क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर श्री रावत 
सिंह पर की गई नोटिस की तामील धारा 263 को इस अपेक्षा को 
पुरा करती है कि निर्धारिती को धारा 263 के अधीन प्रस्तावित आदेश - 
के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए?” 


'निर्धारिती-प्रत्यर्थी एक व्यष्टि है। निर्धारण वर्ष सन्‌ 1961-62 हे । निर्धारितीः 
प्रत्यर्थी ने 4 जून, 1965 को निर्धारण वर्ष 1 961-62 के लिए विवरणी फाइल 
की। निर्धारिती को बाडमेर में चूने की भट्टी से आय थी । उसे उत्तर रेल से 
कोयले की राख उठाने की संविदा से, टूकों ओर जीपों से, बिस्कुट-टाफी के 
कारवार से तथा संपत्ति से ओर एक फर्म के शेयरों से भी भाय थी । विवरणी में 
तीन हजार रुपए की आय दिखाई गई थी । निर्धारण के लिए निर्धारिती ने कोई 
आधार नहीं दिखाया था । आय-कर अधिकारी ने आय-कर अधिनियम, 1961 
(जिसे संक्षेप में “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 143(3) के अधीन 
10 मार्च, 1966'को 97,511 रुपए की कुल आय का निर्धारण पूरा किया। 
आय-कर आयुक्‍त की यह राय थी कि आय-कर अधिकारी को निर्धारण पूरा करते 
समय इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ “पु राना अधितियम” 
कहा गया है) की धारा 217 सपठित धारा 18-ए(3) के अधीन निर्धारिती पर 
व्याज भी प्रभारित करना चाहिए था। पुराने अधिनियम की धारा 18-ए(3) 
'में यह उपबंध किया गया है कि निर्धारिती द्वारा अपनी भाय का प्राक्कलन अग्निम 
तया आय-कर का संदाय भी भग्निम कर दिया जाना चाहिए था। निर्धारिती नेन 
तो निर्धारण ही फाइल किया और न उसने वर्ष 1961-62 के निर्धारण के बारे 
में अग्रिम कर का संदाय ही किया था। आय-कर आयुक्‍त की) यह राय थी कि 
उपर्युक्त उपबंधों के अधीन ब्याज प्रभाय था। चूंकि आय-कर अधिकारी ने ऐसा 
ज्याज प्रभारित नहीं किया था इसलिए आय-कर आयूक्त ने आय-कर अधिकारी 
के 10 मार्च, 1966 के आदेश को राजस्व विभाग के हित के प्रतिकूल समझा। 
अतः उन्होंने निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित करने के लिए अधिनियम को 
धारा 263 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ कर दी। आय-कर आयुक्त ने निर्धारिती 
को यह हेतुक दशित करने के लिए कहते हुए 3 फरवरी, 1969 को एक पत्र जारी 
किया कि उसके विरुद्ध उक्त मामले में राजस्व विभाग को कारित हानि को पुरा 
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करने के लिए अधिनियम की धारा 263 के अधीन क्यों न कार्यवाही की जाए। 
हेतुक दशित करने वाले इस नोटिस की तामील नहीं हो पाई थी ओर यह नोटिस 
डाक की इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया था: “प्रेषिती बिना पता बताए 
चला गया” । आय-कर आयुक्त ने सुनवाई के लिए 24 फरवरी, 1968 की 
तारीख नियत करते हुए निर्धारिती को एक दूसरा नोटिस जारी किया। इस 
नोटिस की तामील श्री रावत सिंह पर की गई जिसके पास निर्धारिती की ओर 
से निर्धारण वर्ष 1961-62 के लिए मुख्तारनामा था। मार्च, 31 1965 का 
मुख्तारनामा जो श्री रावत सिंह क पक्ष में था, इस प्रकार था :-- 

“तीन रुपये के स्टाम्प-कागज पर आय-कर अधिका री, सी वाइ, 

जोधपुर के समक्ष 
मुख्तार नामा 


मैं, गिरधारी लाल, पुत्र त्रिलोकचंद एतद्द्वारा श्री रावत सिह, 

आय-कर व्यवसायी (आई० टी० पी०) को निर्धारण वर्ष 1961-62 से 
संबधित कारयेवाहियों के लिए मेरी ओर से सभी आय-कर प्राधिकारियों 

; के समक्ष हाजिर होने के लिए नियुक्‍त करता हूं ओर प्राधिकृतकरता ह । 
5 ` श्री रावत हाजिर होते के लिए, आवेदन पत्र फाइल करते के 
लिए, स्थगन प्राप्त करने के लिए, लेखा-बहियां पेश करने के लिए, 
` प्रश्नों का उत्तर देते के लिए, और ऐसे सभौ कार्य करने के लिए 

_ प्राधिकृत ` कार्यवाहियों के संबंध में मैं व्यक्तिगत रु पे 


चन, दलीलें, आवेदन ओर मेरी 


स्ताक्षर के अधीन. किए गए सभी 
गीय रूप से मुझ पर विधिव 
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समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक तार भेजा कि वह बीमार है और निर्धारिती 
से संपर्क भी नहीं बना सका है । तत्पश्चात्‌ आय-कर आयकत ने 4 माचे, 1968 
की सुनवाई की तारीख नियत की क्योंकि अधिनियम की धारा 26 3 के अधीन 
वह आवेदन 10 मार्च, 1968 को कालवरजित हो जाना था। श्री रावत सिह 
को अपनी दलीलों के समर्थन में सारवान्‌ साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया 
' था। मार्च 4, 1968 को श्री रावत की ओर से एक और तार प्राप्त हुआ 
जिसमें और स्थगन की मांग कौ गई थी । तार की सामग्री इंस प्रकार है:-- 


में स्वयं रोगग्रस्त हूं और बिस्तर में पड़ा हुआ हूं तथा निर्धारिती 
से सम्पर्क भी नहीं कर सका हं; निर्धारिती से कोई अनुदेश भी प्राप्त नहीं 
हुए “हैं, कृपया और पत्र सीधा निर्धारिती को भेजें। तथापि, 
परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित कारवाई विधिपूर्ण रूप से किए 
जाने की आवश्यकता है, जो विधिविरुद्ध होगी, तदनुसार प्रार्थता है 
रावत सिंह” 


उन कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए जो तब तक की जा चुकी थीं, आय-कर 
आयुक्त की यह राय थी कि निर्धारिती का आय-कर व्यवसायी कायंवाहियों को 
लम्बरा करने का प्रयास कर रहा था। आय-कर आयुक्‍त ने यह मत व्यक्त किया 
कि श्री रावत सिंह पर 16 फरवरी, 1968 को नोटिस की तामील की गई थी 
ओर इसलिए उसे 4 मार्च, 1968 तक निर्धारिती से परामर्श कर लेता चाहिए 
था। आय-कर आयूक्त ने निर्धारिती पर नोटिस की व्यक्तिगत तामील करना 
भावशयक नहीं समझा । अतः उसने एकपक्षीय कार्यवाही करने का निश्चय किया। 
आय-कर आयुकत ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुराने अधिनियम की धारा 18-ए(3) 
[नए अधिनियम की धारा 212(3)] के अधीन निर्धारिती के व्यतिक्रम के 
लिए पुराने अधिनियम की धारा 18-ए(8) (नए अधिनियम की धारा 217) 
के अधीन शास्तिक ब्याज प्रभारित करना आज्ञापक था ओर यह कि आय-कर 
अधिकारी को यह ब्याज माफ करने या कम करने का कोई विवेकाधिकार नहीं 
-था--सिवाय उस सीमा तक ओर उस रीति में जो आय-कर नियमावली, 
1922/1962 के नियम 48/40 में उपबंधित की गई है। भाय-कर भायुकत ने 
6 साच, 1968 के अपने आदेश के द्वारा निर्धारण को उचित रूप से उपांतरित . 
करने ओर पुराने अधिनियम की धारा 18-ए(8) (नए. अधिनियम की धारा 
217) के अधीन विधि के अनुसार प्रभाय॑ शास्तिक व्याज उद्गृहीत करते का 
निदेश आय-कर अधिकारी को दिया। निर्धारिती ने अधिकरण के समक्ष अपील 
` फाइल की | अधिकरण ते 1 अगस्त, 197 0 के अपने आदेश के द्वारा यह निष्कर्ष 
निकाला कि आय-कर आयुक्त द्वारा जारी किए गए नोटिस की तामील समुचित 
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रूप से नहीं की गई थी और इसलिए अधिनियम की धारा 263 के अधीन आदेश 
को कायम नहीं रखा जा सकता । अधिकरण द्वारा अपने आदेश के समर्थन मे 
दिए गए कारण इस प्रकार हैं: (1) यह कि आय-कर आयुक्त द्वारा जारी किए 
गए नोटिस की निर्धारिती पर समुचित रूप से तामील नहीं की गई थी, ओर 
(1) यह कि श्री रावत सिंह के पक्ष में निर्धारिती द्वारा दिए गए मुख्तारनामे ने 
उसे कोई नोटिस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया था और कम-से-कम 
इस मुख्तारनामे में अधिनियम की धारा 263 के अधीन कार्यवाही से सम्बन्धित 
कोई नोटिस प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत नहीं किया था। पूर्वोक्त कारणों 
को देखते हुए अधिकरण ने आय-कर आयुक्त के आदेश को अपास्त कर दिया | 
आय-कर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 256(1) के अधीन, अधिकरण के 
1 अगस्त, 1970 के आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्‍न का उल्लेख करते 
हुए निर्देश के लिए एक आवेदन फाइल किया । अधिकरण ने पूर्वोक्त प्रश्न निर्दिष्ट 
किया है 


2. हमने राजस्व विभाग की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउंसेल 
श्री मेहता ओर निर्धारिती-प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर वाले विद्वान्‌ काउ्सेल 
श्री जे० पी० जोशी की सुनवाई की है। 


3. श्री मेहता ने यह दलील दी थी कि निर्धारिती-प्रत्यर्थी को धारा 26 3; 

के अधीन प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का अवसर दिया गया था क्योंकि 
` श्री रावत पर की गई तामील अधिनियम की धारा 263 के अधीन उपबंधित 
अपेक्षाओं का पर्याप्त पालन था। 


4. अधिनियम की धारा 263 का तात्विक अंश इस प्रकार है: 


“263(1). आयुक्त इस. अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही 
का अभिलेख मंगा सकेगा ओर उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि व्ह 
समझता है कि आय-कर अधिकारी द्वारा उसमें पारित कोई आदेश गरष 

` है, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वा, 
हे तो वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ और ' 

जांच करने या करवाने के पश्चात्‌, जेसी वह आवश्यक समझता ८ 
__ पर ऐसा आदेश, जिसके अंतर्गत निर्धारण में वृद्धि या उपांतरण करते 
5. निर्धारण रह करने ओर नए सिरे से निर्धारण का निदेश देने का आदि 
भी है, पारित कर सकेगा जसा उस मामले की परिस्थितियों 


या 
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(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे 
भादेश की दशा में, जो अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम 
न्यायालय के आदेश में अंतविष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के 
परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए पारित किया गया हे; 
इस धारा के अधीन पुनरीक्षण में आदेश करिसी भी समय पारित किया 

जा सकेगा ।” 


यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह धारा पुराने अधिनियम की 
धारा 33-ख की तदनुरूपी धारा हे, किन्तु इसमें वर्तमान उपधारा (3) ओर 
इसके स्पष्टीकरण के समान कोई उपबंध नहीं था । इस बारे में विवाद की कोई 
गंजाइश नहीं है, जसा कि अधिनियम की धारा 147 की दशा में है कि 
निर्धारिती पर नोटिस की तामील किया जाना अपेक्षित नहीं है। 


5. गीता देवी अग्रवाल बनाम आय-कर आयुक्तः में यह अभिनिर्धारित 
किया गया था कि पुराने अधिनियम की धारा 33-ब स्पष्ट शब्दों में उत प्रकार 
से निर्धारिती पर नोटिस तामील किए जाने की अपेक्षा नहीं करती जिस प्रकार से 
पुराने अधिनियम की धारा 34 के मामले में की गई है और यह कि पुराने 
अधिनियम की धारा 33-ख में मात्र यह अपेक्षा की गई है कि सुनवाई का अवसर 
निर्धारिती को दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से धारा 34 के अधीन नोटिस 
के तामील से सम्बन्धित कठोर अपेक्षा धारा 33-ख के अधीन कार्यवाही को लागू 
नहीं की जा सकती । माततीय न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए 
इस निष्कर्ष से सहमति प्रकट की कि अपीलार्थी को आय-कर आयुक्त के समक्ष 
सुनवाई का अवसर दिया गया था । गीता देवी के मामले. का अनुसरण आय-कर 
आयुक्त 'वाडं बी” बनाम इलेक्ट्रो हाउस के मामले में किया गया था जिसमें 
निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :-- 

“जैसा कि धारा 34 में है, इतकम टेक्स ऐक्ट, 1922 की. 
धारा 33-ख, आय-कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण, 
करने के लिए कार्रवाई करने की अधिकारिता ग्रहण करने से पूर्व 
आय-कर आयुक्‍त द्वारा कोई नोटिस जारी किए जाने की अपेक्षा नहीं: 
करती । धारा 33-ख के अधीन कार्यवाही करने के बारे में आय-कर 
आयकत की अधिकारिता किसी पुरोभाव्य शतं के पूरा किए जाने पर 
निर्भर नहीं है । कोई जांच प्रारंभ करने से पूवं उसे कोई नोटिस जारी: 


oS 
. ` (1970) 76 आई० डी० आर० 496. 
2 (1971) 879 आई० टी० आर० 824. 
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करने की आवश्यकता नहीं है । निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व, किन्तु जांब 
प्रारम्भ करने से पूर्व नहीं, उसे केवल यह करने की अपेक्षा है कि व 
निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करे और ऐसी जांच करेया 
करवाए, जैसा वह ठीक समझे । इन अपेक्षाओं का आय-कर आयुक्‍त को 
अधिकारिता से कोई सम्बन्ध नहीं है ये अपेक्षाएं नैसागिक-न्याय परे 
सम्बन्धित हैं । नैसगिक-न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन पारित किए गए 
आदेश को वैधता को तो प्रभावित कर सकता है किन्तु यह आय-कर 
आयुक्त की अधिकारिता को प्रभावित नहीं कर सकता ।” ८ 

शर्वक्त विनिश्चयों से यह स्पष्ट हे कि आय-कर आयुक्‍त को अधितियम की 

धारा 263 के अधीन कारेवाई करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस दिए जाने 
की आवश्यकता नहीं है। धारा 263 के अधीन केवल यह अपेक्षा की गई है कि 
आदेश पारित करने से पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए 
और ऐसी जांच किए जाने या करवाए जाने की अपेक्षा है जैसी वह ठीक समझे। 


6. अधिनियम की धारा 288 प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर होरे 
| के बारे में है । दूसरे शब्दों में, धारा 288 निर्धारिती को आय-कर प्राधिकरण पा 
| अपील अधिकरण कै समक्ष अधिनियम के अधीन किसी कारंवाई के सम्बन्ध मे 
be किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिए अगु 
। करती है। “प्राधिकृत प्रतिनिधि” शब्द अधिनियम की धारा 28 8(2) गै 


परिभाषित किया गया है। >> 
_ ` 7. यहां धारा 282 के प्रति निदेश करना सुसंगत होगा जो साधार 
नोटिस की तामील के बारे में है। धारा 282 की उपधारा (1) यह अर्ब 
| करती है कि नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति पर नोटिस की तामील या ती डा 
र | द्वारा या इस प्रकार को जा सकेगी मानों यह सिविल प्रक्रियां संहिता के अधीर 
Fe न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो। . 
` 58. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 3, नियम 2 मन्यत 
* `  _ अभिकर्ताओ के वारे में है। आदेश 3, नियम ,2 में अन्य बातों के साथी 


__ यह उपबध किया गया है कि मुख्तारतामा धारण करने वाला व्यक्ति उत - 
पक्षकारों की ओर से हाजिर होने, आवेदन देने ओर कार्य करने के लिए त 
करता है जितको ओर से ह मुख्ता रनामा धारण करता है । सिविल र्र 
साइला कायाच्या >कतियपरब्थपकारहे 5 , ` . ` पक 
| अभिकर्ता: पक्षकारों के जिन मा, 
वेदन और कार्य किए आ. 
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(क) ऐसे मुख्तारनामे धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हे 
ऐसे पक्षकारों की ओर से ऐसी हाजिरियां, आवेदन और कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत किया गया है; 


(ख) जहां कोई भी अन्य अभिकर्ता ऐसी हाजिरियों, आवेदनों 
और कार्यों को करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत नहीं है वहां 
ऐसे व्यक्ति जो उन पक्षकारों के लिए और उनके नाम से व्यापार या 
कारबार करते हैं, जो पक्षकार उस न्यायालय की अधिकारिता की उन 
स्थानीय सीमाओं में निवास नहीं करते हें जिन सीमाओं के भीतर ऐसी 
हाजिरियां, आवेदन या. कार्य ऐसे व्यापार या कारवार की ही वाबत 
किया जाता है।” 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 3, नियम 3 मान्यताप्राप्त अभिकर्ता 
पर नोटिस की तामील के लिए उपबन्ध करता है। उपर्युक्त नियम के पढ़ते से 
यह दशित होता है कि यह नियम मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं पर तामील के बारे 
में उपबन्ध करता है । श्री मेहता ने सिविल, प्रिक्रिया.संहिता के आदेश 5, नियम 
12 के प्रति भी निर्देश किया है जो यह दर्शित करता है कि प्रत्यर्थी पर नोटिस 
की तामील जहां सम्भव हो वहां उस पर व्यक्तिगत रूप से ग्रा उसके अभिकर्ता 
पर की जानी होतीहै । इस नियम के अनुसार प्रतिवादी पर तब तक व्यक्तिगत 
रूप से समन की तामील की जानी चाहिए जब तक कि उसका ऐसा कोई अभिकर्ता 
न हो जो ऐसी तामील को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत न किया गया हो और 
ऐसी दशा में इतना ही पर्याप्त होगा यदि तामील उस (अभिकर्ता) पर ही कर 
दी जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 3, नियम 2 और 3 
तथा आदेश 5, नियम 12 के आधार पर श्री मेहता नेयह निवेदन किया कि 
श्री रावत सिंह पर की गई नोटिस की तामील, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों 
'को देखते हुए पर्याप्त थी और यह कि ऐसी तामील अधिनियम की धारा 263 
के अधीन यथाअनुष्यात, सुनवाई के अवसर की अपेक्षा को पर्याप्त रूप से प्री 
करती है । हमने पहले ही मुख्तारनामे को उद्धृत कर दिया है । यह मुख्तारतामा 
'आय-कर अधिकारी, 'सी, वार्ड! जोधपुर को सम्बोधित करके लिखा गया हे । 
इसके अनुसार वर्ष 1961-62 से सम्बन्धित निर्धारण को कार्यवाही के सम्बन्ध 
में मुख्तारनामे के द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के कारण श्री रावत सिंह निर्धारण- 
रत्यर्थी की ओर से आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष हाजिर हो सकता 


है। निर्धारिती ने श्री रावत ने अपनी ओर से हाजिर होने के लिए, आवेदन. - 


फाइल करने के लिए, स्थगत की मांग करने के लिए, लेखा-बाहियां पेश करने 
के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और ऐसे सभी कायं करने के लिए प्राधिकृत 
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कर दिया था जो कायं विधि की दृष्टि से वह व्यक्तिगत रूप से क 
प्राधिकृत था । अधिकरण की यह राय थी कि यह शकित निर्धारण वर्ष 1961 
के बारे में निर्धारण से सम्बन्धित कार्यवाही के लिए ही सीमित थी ओर के 
कि यह शक्ति अधिनियम के अधीन कार्यवाही के नोटिस को स्वीकार करने हे 
बारे में स्पष्ट रूप से मोन है, जो नोटिस निर्धारिती को जारी किया जा सकता 
हो । 


र्नेक त्‌ 


9. निर्धारती-प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउ 

ने एक यह विवाद खड़ा किया था कि मुख्तारनामे में प्र यक्त शब्द “निर्धारण 
या “अपील को कार्यवाही निर्धारण कार्यवाहियों या निर्धारण वर्ष 1961-62 
से सम्बन्धित अपील की कार्यवाहियों तक ही सीमित है और इनके अंतगत 
अधिनियम को धारा 263 के अधीन आय-कर आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण बो 
अधिकारिता नहीं आती । निर्धारिती को ओर से हाजिर होने वाले विद्वा 
काउन्सेल श्री जे० पी० जोशी ने मूल चंद बनाम रास बाबू के मामले का भवतम 
लिया जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश को सिबित 
प्रक्रिया संहिता , 1908 के आदेश 3, नियम 4 और आदेश 41, नियम 13 
उपवन्धो पर विचार. करने का अवसर प्राप्त हुआ था । इसमें उस पुतरीक्षण* 
कायम रखने के बारे में एक आरम्भिक आक्षेप किया. गया था जो पुनरीक्ष 
मुख्तारनामे के बिता ही 48 दिन के पश्चात्‌ फाइल किया गया था।जब ह 
पुनरीक्षण अर्जी अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके फाइल की गई थी तो र 
पास उस समय मुख्तारनामा नहीं था। इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश 7 
यह मत व्यक्त किया था कि पुनरीक्षण वाद का ही वह अंग नहीं है अपितु पह 
बिल्कुल ही पृथक कार्यवाही है । 


10. जहां तक कुष्णजी बनाम वामन राव? का सम्बन्ध है, प्रश र 
उठा था कि क्या आरस्भिक न्यायालय में अधिवक्ता को दिया गया ्राधि 
उस समय समाप्त हो जाएगा यदि वाद अथवा कार्यवाही एक न्यायालय पे * रु 
ही भिन्त दूसरे न्यायालय में अंतरित कर दी जाती है । विद्वान्‌ त्यायाधीश द 
मत प्रकट किया कि सभी वकालतनामे ओर हार्जिरियां एक न्याया 
के लिए होते हैं ओर ये सब उसी न्यायालय में वाद अथवा कार्यवाही * 
. होते हैं कि वह अधिवक्ता हाजिर होने के लिए प्राधिकृत है और वह अपे 
हाजिर होने क लिए आबड्कर करता है ओर यह कि न तो मुवविर्क द 


_ ३ ए० आई बार० 1961 एम० पी० 323. 
_ >ए० आई० आर० 1977 मुम्बई 3 - 
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न अधित्रकता ही किसी न्यायालय विशेष के संदर्भ में दिए गए प्राधिकार द्वारा 
आबद्ध किया जा सकता है, यदि कार्यवाही एक दूसरे न्यायालय में अंतरित कर दी 
जाती है । 

11. के० पी० छगनलाल बनाम आय-कर आयुक्त! वाले मामले में 
बिचारार्थे प्रश्‍न यह था कि क्या हैदराबाद इन्कम टॅक्स ऐक्ट की धारा 46(1) 
के अधीन जारी किए गए नोटिस की निर्धारिती पर विधिमान्य रूप से तामील 
की गई थी अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ न्यायाधीश ने निम्नलिखित मत 
व्यक्त किया :-- 


“सामान्य नियम के रूप में कोई भी निर्धारिती उसी प्रकार से 
समाप्त किए गए निर्धारण का पुनः निर्धारण साधारणतया नहीं करवा 
सकेगा जिस प्रकार से एक सिविल अपील में सफल पक्षकार पुनरीक्षण 
फाइल करने की अपेक्षा नहीं करता । अतः वकालतनामा आरम्भिक 
निर्धारण तक ही सीमित होना चाहिए और उस निर्धारण से संबंधित 
अपील, यदि कोई की गई है, तक सीमित होना चाहिए, जब तक कि 
वह मामला अधिकरण के समक्ष समाप्त न हो जाए | अतः निर्धारिती का . 
प्रतिनिधित्व करने के लिए लेखापाल को दी गई शक्ति निर्धारण 
समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी नहीं बनी रहती और फर्म के रजिस्ट्रेशन _ 
का रद्द किया जाना विधिमान्य नहीं है।” FE 9 


पूर्वोक्त मामलों में शैख मोहम्मद जमील बनाम मुसम्मत बीबी तुफेलनः का 
अवलम्ब लिया गया था जिसमें पटना उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ न्यायाधीशों नें 
सिबिल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 3, नियम 5 के उपबंधों पर विचार 
करते समय यह अभिनिर्धारित किया था कि एक-पक्षीय रूप से पारित डिक्री को 
वादी पर नोटिस की तामील किए बिना अपास्त नहीं किया जा सकता है। 
दूसरी ओर, राजस्व विभाग की ओर से हाजिर होने वाले बिद्वान्‌ काउत्सेल हे 
पह निवेदन किया कि पुनरीक्षण में अपील के ही गुण ओर विशेषताएं होती हैं । , 
उन्होंने हमारा ध्यान शंकर बनाम कृष्णन* वाले मामले की ओर आकृष्ट किया ।' 


` 12. श्री महता ने सुन्दर लाल बनाम आय-कर आयुक्त" के मामले का 
भी अवलम्ब लिया जिसमें उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधितियम, 1948 की धारा 
य म 
न आई० एल० आर० (1955) हैदराबाद 80. 
; 63 आई० सी० 47. 
ह ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1 
(1971 ) 27 एस० पी० सी० 282. 
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या था ओर उक्त | 
ल की तारीख प्रारम्भ ह्‌ 


10(38) के अधीन एक पुनरीक्षण फाइल किया ग 
अधीन पुनरीक्षण के लिए परिसीमा आदेश की तामी 
भोर आदेश की तामील की रीति नियम 77 द्वारा विहित की गई है । नियम गा 
तामील करने की रीतियों से सम्बन्धित एक विशेष नियम है। नियम 70 भेष 
की सूसंचना पहुंचाए जाने के बारे में एक साधारण उपबंध है । इसमें क्‌ 
अभिनिर्धारित किया गया था कि वकील नियमावली के नियम 77 के अर्था 
निर्धारिती का अभिकर्ता था और वकील पर की गई तामील उक्त अधिनिया 
की धारा 10(38) के अर्थान्तगंत निर्धारिती पर की गई सम्यक्‌ तामीत वौ 
भौर यह अपीलनीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण फाइल करने के लिए परिीमा 
अवधि चालू करने को पर्याप्त थी। अधिनियम की धारा 262(1) की भा 
को देखते हुए सुन्दर लाल! का मामला, जो कि प्रभेदनीय है, राजस्व विभाग 
विद्वान्‌ काउन्सेल की कोई सहायता नहीं करता । 


नते 


13. हमारा ध्यान एस० संकप्पा बनाम आय-कर अधिकारी! के मामे 
की ओर यह दशित करने के लिए आकृष्ट किया गया था कि “निर्धारण” ब 
को व्यापक अर्थे दिया जाना चाहिए । इस मामले में गलती की परिशुद्धि बी 
थी ओर प्रश्‍न यह्‌ था कि क्या निर्धारण का आदेश और गल्तियों की परु 
अथवा शुद्धि करने वाले आदेश निर्धारण की कार्यवाही के भाग हैं अथवा गर! 
माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि ये आदेश निर्धारण 
कार्यवाहियां हैं। इस विनिश्चय का प्रस्तुत मामले में श्री महता द्वारा 
नहीं उठायो जा सकता । क वा 


14. इस मासले में हमारा सरोकार 31 अगस्त, 1965 के का 

से है और प्रश्‍न यह है कि क्या मुख्तारतामा आय-कर अधिकारी द्वारा र न 

आदेश पारित किए जाने के बाद भी या निर्धारण वर्ष 1961 -62 > बहर 

- अपील के विविश्चय के पश्चात्‌ भी कायम. रहता है । दूसरे शब्दों में हक ही 

` - कि क्या मुख्तारनामा अधिनियम की धारा 263 के अधीत कार्यता स त 

` विधिमाच्य वना रहता है अथवा नहीं । मुख्तारनामे के सम्बन्ध में न छा 

` सिद्धान्त हें । ऐसे सिद्धास्त विनिदिष्ठ रूप से “बोस्टेड आन एजे 

संस्करण) में निम्नलिखित रूप से दिए गए है लत 

.......  “मुख्तारनामे का ६ 

___ इसका निर्वचन इस 


EE 
ध्यानपूर्वक परिशीलन किया जाता कॉ 
कया जाता है कि यह केवल ऐता 


> 


- 3 (1971) 27 एस० टो० 
- _ ॐ (1968) 68 आई० टो 
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प्रदान करता है जो प्राधिकार अभिव्यतक्‍ततः अथवा आवश्यक विवक्ष 
द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके निर्वचन से सम्बन्धित निम्नलिखित 
हत्वपूर्ण नियम हैं :--- 
(1) इस विलेख का प्रवर्तनकारी भाग परिवर्णन द्वारा 
नियंत्रित होता है । 
5 हे ) जहां कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्राधिकार दिया 
[ता है, ओर इसके पश्चात्‌ केवल सामान्य शब्दों का उल्लेख 
किया जाता है वहां वे सामान्य शब्द वहीं तक सीमित होते हैं जो 
कुछ उन विशेष कार्यों के समुचित पालन के लिए आवश्यक है । 
(3) साधारण शब्द साधारण शक्तियां प्रदान नहीं करते 
अपितु ये शब्द इस प्रयोजन तक ही सीमित होते हैं जिस प्रयोजन 
के लिए प्राधिकार दिया जाता है और निर्वचन उन विशेष 
शक्तियों में वृद्धि करने तक किया जाता है जवकि ऐसा आवश्यक 
हो ओर केवल जब ऐसा उस प्रयोजन के लिए ही आवश्यक हो। 
(4) विलेख का निवेचन इस प्रकार से किया जाना 
चाहिए कि इसके अंतर्गत उस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी 
साधारण शक्तियां शामिल की जा सकें ।”” 
यह्‌ सुस्थापित है कि किसी अभिकर्ता को दिए.गए मुखता रनामे का अर्थान्वयन 
बिल्कुल कठोरतापुर्वक किया जाना चाहिए और मुख्तारनामे से केवल ऐसे 
प्राधिकार का ही अनुमान लगाया जाना चाहिए जो भभिव्यक्ततः अथवा विवक्षा 
दोरा प्रदान किया गया है। नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा जी बी वाई बनाम 
राम कंबर? के मामले में पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय के प्रति निर्देश 
क्या जा सकता है। श्री रावत किह को दिया गया मुख्तारनामा निर्धारण 
वषं 1961-62 के.बारे में था ओर उस मुख्तारनामे द्वारा अनुध्यात कार्यवाही 
निर्धारण वर्ष 1961-62 की निर्धारण कार्यवाहियां हैं तथा निर्धारण 
वेषे 19 61-62 से सम्बन्धित निर्धारण आदेश से होने वाली अपील से सम्बन्धित 
कार्यवाहियां हैं। इस मुख्तारनामे द्वारा दिया गया प्राधिकार निर्धारण 
वर्ष 1961-62 से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों या अपील कार्यवाहियों के 
सम्बन्ध में हाजिर होते, आवेदन फाइल करने, स्थगन की मांग करने, लेखा- 
बहियां प्रस्तुत करने, प्रश्नों का उत्तर देने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियां 
करते के प्रयोजन,कें लिए था । निर्धारण वर्ष 1961-62 से सम्बन्धित निर्धारण 
कोर्यवा हियो के समाप्त होने के पश्चात्‌ या निर्धारण वषं 1961-62 से सम्बन्धित 


nooo ep सि 
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अपील के विनिश्चय के पश्चात्‌ निर्धारिती अधिनियम की धारा 26 3 के अही 
इस प्रकार किए गए निर्धारण के पुनरीक्षण की कार्यवाहियां अनुघ्यात नहस 
सकता । 31 अगस्त, 1965 के मुख्तारनामे का उचित निर्वचन करने फ 
हमारी यह सुविचारित राय है कि यह वकालतनामा उन कार्यवाहियों में नई 
करने ओर अभिवचन करने के प्रयोजन के लिए विधिमान्य नहीं भागे | 
कार्येवाहियां आय-कर आयुक्त द्वारा धारा 263 के अधीन जारी की एप 
क्योंकि निर्धारण वृषे 1961-62 के लिए कार्यवाही उस समय पहले ही पृहे 
चुकी थी जबकि आय-कर अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था। तर्या] 
यह मामला वहीं पर समाप्त नहीं होता है । 


15. अधिनियम की धारा 263 “निर्धारिती को सुनवाई का भवर 
दिए जाने के पश्चात्‌” झब्दों का उपबंध करती है ओर इसमें अधिनियम रै 
धारा 147 के समान निर्धारिती को निश्चित रूप से नोटिस दिए जाने काशो 
उपबंध नहीं किया गया है । हमने ऊपर पहले ही यह भभितिर्धारित किया हैर 
31 अगस्त, 1965 का मुख्तारनामा निर्धारण वषं 1961-62 के म 
निर्धारण कार्यवाहियां समाप्त होने के पश्चात्‌ या निर्धारण आदेश, दिक 
| किया गया था, के विरुद्ध अपील में विनिश्चय के पश्चात्‌ प्रवृत्त वहीं रहाय! 
मामले में किए गए कथन से यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित पत्र निर्धारिती को 
नाम में यह हेतुक दशित करने के लिए भेजा गया था कि उसके विरुद्ध अति 
की धारा 263 के अधीन कार्यवाहियां क्यों न प्रारम्भ की जाएं। उस प" 
की तामील निर्धारिती पर नहीं की गई थी ओर वह डाक के इस पृष्ठांतन ' 
बापस आया था : “प्रषिती बिना पता बताए चला गया । अतः इसके हे 
श्री रावत सिह को 24 फरवरी, 1968 सुनवाई की तारीख निश्चित क 
एक नोटिस जारी किया गया था जो तारीख 28 फरवरी, 1968 का स्थगित 
दी गई थी। पहले तार में श्री रावत, सिंह ने स्पष्ट रूप से इस आधार क 
बढ़ाने को बात कही है कि वह बीमार था और वह यह समय निर्घारिती/१ र 
` से अनुदेश मांगने के प्रयोजन के लिए कर रहा है। दूसरे शब्दों में वर्ह हार ग 
= से सम्पक करने के समय चाहता था । 4 माचं, 1968 को प्राप्त ह 
__ बोमारीके आधार को दुहराया गया था और आय-कर आयुकत से म ष 

को गई थी कि स्वयं निर्धारितो को ही एक और पत्र भेजा जाए व र 
निर्घारिती से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे। 31 अक्तूबर 1 हे हां 
मुख्तारतामा उस तारीख को कायम नहीं रह गया था जबकि सुनवाई दह 

फरवरी, 1968 की तारीख नियत करने वत 


तप 


नियत करने वाला नोटिस श्री र 
रस्थितियों में हमारा यह विचार हैं कि 
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पर किए गए नोटिस की तामील अधिनियम की धारा 263 द्वारा यथा अनुध्यात 
घुनवाई के अवसर दिए जाने की अपेक्षा को पुरा नहीं करती । श्री रावत सिंह पर 
की गई नोटिस की तामील निर्धारिती पर की गई ऐसी उचित तामील नहीं थी 
जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि निर्धारिती को अधिनियम की 


धारा 263 के अधीन आदेश पारित करने के प्रयोजन के लिए घुनवाई का अवसर 
दिया गया था । 


16. ऊपर दिए गए कारणों मे हम अधिकरण द्वारा निदिष्ट किए गए 
प्रश्‍न का उत्तर नकारात्मक देते हैं अर्थात्‌ निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व 
“विभाग के विपक्ष में । खचे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा । 


निर्देशित प्रश्‍न का उत्तर दिया गया। 
शर्मा 
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ईशर रास बनाम पदम नाथ और अन्य 
(Ishar Ram Vs. Padam Nath and others) 
“तारीख 19 सितम्बर, 1983 


[न्या० डी० एल० मेहता] _ 


राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत निर्वाचन नियमावली, 1960 
का नियम 85(1) (ग) सपठित लोक प्रतिनिधित्व. अधिनियम, 1951 की 
धारा 53--नियमावली की उक्त धारा के अनुसार जहां पर निर्वाचन लड़ने वाले 
'सिफं दो ही अभ्यर्थो हों भर उनमें से एक अभ्यर्थी अनहित हो तो दुसरा अहित. 
'अभ्यर्थो निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार है। { 


पिटीशनर और प्रत्यर्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत पुनरसर ग्राम पंचायत के 
सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी थे। निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 
को निर्वाचित घोषित किया ।-पिटीशनर ने प्रत्यथी सं० 1 के निर्वाचन पर इस 
आधार पर आपत्ति. की कि वह्‌ निर्वाचन लड़ने के लिए अहित अभ्यर्थी नहीं है 
क्योंकि वह राजस्थान पंचायत ऐक्ट की धारा13 द्वारा यथा-अनुध्यात हिन्दी 
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पढ़ या लिख नहीं सकता। पिटीशनर ने अपने निर्वाचन पिटीशन में इस बातके 
लिए भी प्रार्थना की कि प्रत्यर्थी सं० 1 के निर्वाचन को अपास्त किया जाए तया 
उसे पुनरसर ग्राम पंचायत का सम्यक्‌ रूप से. निर्वाचित सरपंच घोषित किया 
जाए । पिटीशनर द्वारा किए गए इस पिटीशन को अधिकरण ने आंशिक रूप पे 
मंजूर किया और गैर पिटीशनर के निर्वाचन को अपास्त किया किन्तु पिटीशन 
को निर्वाचित घोषित नहीं किया । प्रस्तुत मामले में विचारार्थ ओर अवधारणा 
प्रश्‍न यह है कि जहां निर्वाचन लड़ने वाले दो ही अभ्यर्थी हों ओर उनमें से एक 
अभ्यर्थी अहित न हो तो क्या दूसरा अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाने का 
'हकदार है? र 
अभिनिर्धारित--रिट पिटीशन मंजूर किया गया । 


यदि निर्वाचन लड़ने वाले सिर्फ दो अभ्यर्थी हों और उनमें से एक को 

अनहित पाया गया है तो दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। 
(पैरा 11) <् 

_ गैर पिटीशनर सं० 1 अवर अधिकरण द्वारा अनहित घोषित किया गया 

हे और यही कारण है कि वह यह साबित नहीं कर सका है कि पिटीशतर को 
निर्वाचित घोषित क्यों नहीं किया जा सकता । (पैरा 13) 
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ति० प० 198 राजस्थान 129 


[1968] ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 1179 : हीरा 12 
सिह पाल बनास मदन लाल (Hira झाडा ए] ८४. 
MadanLal); 


[1960] ए० आई० आर० 1960 'एस० सी० 131 : केशव 9 
लक्षमण बोरकर बनाम डाक्टर देवराव लक्षमण आनन्दे 
(Keshav Lakshaman Borkar Vs. Dr.' Deo 
Rao Lakshman Anande) | 


निर्दिष्ट किए गए । 

[1978] ए० आई० आर० 1978 इलाहाबाद 176: हुकम चन्द 10 
गोयल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और भव्य (Hukam 
Chand Goyal Vs. The State of Uttar 


Pradesh and. others) 
से प्रभेद बतलाया गया। 


भारम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1983 का एस० बी० (एकल न्यायपीठ) 
सिविल रिट पिटीशन सं० 112. 
भारत कें संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन। 
पिटीशनर की ओर से `: श्री एम० एम० सिंघवी 
प्रत्यर्थो सं० 1 की ओर से ०29 श्री बी० एन० कल्ला और 
। न श्री एम० आर० सिंघवी 


न्या० डो० एल० मेहता : र 

11 अप्रैल, 1983 को आदेश के प्रक्रम पर इस न्यायालय ने यह निदेश 
दिया था कि यह मामला 6 मई, 1983 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश किया 
जाए। - ह 2: 

2. 11 मई, 1983 को प्रत्यर्थी सं० 1 के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री कल्ला 
ने एक आवेदन प्रस्तुत किया कि पिटीशनर को निदेश दिया जाए कि उन्हें 
पक्षकार बनाया जाए क्योंकि आवश्यक पक्षकारो को मामले में पक्षकार नहीं 
बताया गया है : > म्य; 

` 3. इस आवेदन की प्रकृति को देखते हुए यह उचित समझा गया था. 
कि न्यायालय द्वारा किसी अन्य अधिवक्ता की सहायता लेनी चाहिए ताकि सही' 
दिशा में अभियोजन न चलाये जाने के कारण गैर-पिटीशनर सं० 1 के हित पर 
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त्या" 
बुरा प्रभाव न पड । अतः न्यायालय ने श्री एम० एल० सिंघवी से न्याया 
सहायता करने के लिए प्रार्थना को । ग 


4. पिटीशनर ने अधिकरण के समक्ष एक निर्वाचन अर्जी दायर कोष 
जिसे भागतः मंजूर कर लिया गया था और गैर-पिटीशनर सं०- 1 के निर्वाचन 


'को अपास्त कर दिया गया था । फिर भी पिटीशनर को निर्वाचित घोषित मही 
किया गया था। 


5. आदेश के दूसरे भाग से व्यथित होकर पिटीशनर ने इस न्यायालय में 


यह्‌ कार्यवाही की है जिसमें उसने यह प्रार्थना की हे कि उसे निर्वाचित घोषित 
किया जाना चाहिए 


6. संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पिटीशनर और 
प्रत्यर्थी सं० ] ने निर्वाचन लड़ा था ओर रिटर्निंग आफिसर द्वारा सुनाए गए 
परिणाम के अनुसार प्रत्यर्थी सं 1 को 10 दिसम्बर, 1981 को निर्वाचित 
घोषित किया गया था । प्रस्तुत-पिटीशनर ने प्रत्यर्थी सं० 1 के निर्वाचन को 
निर्वाचन अर्जी के द्वारा इस आधार पर चुनौती दी कि प्रत्यर्थी सं० 1, निर्वात 
लड़ने-के लिए पा्र/अहित नहीं था क्योंकि वह हिदी पढ़ और लिख नहीं सकता 
था जसा कि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 13 में परिकलित 
है । पिटीशचर ने इस निर्वाचन अर्जी में यह भी प्रार्थना की है कि प्रतष 
संख्या 1 के निर्वाचन को अपास्त किया जाए और पिटीशनर को पुनरसर ग्राम 
पंचायत का सम्यक्‌ रूप से निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाए 


7. यह स्वीकृत तथ्य है कि निर्वाचन के प्रक्रम पर सिर्फ दो अभ्यर्थी 
_ जो पिटीशनर ओर गैर-पिटीशतर सख्या 1 पदम नाथ ये । 


8. पिटीशनर के विद्वान काउन्सेल श्री एम० एम० सिंधवीने ह 
ध्यान विश्वनाथ रेड्डी बनाम कोनप्पा रूद्रप्पा नागोंद और एक अध्य के मा 
को ओर आकर्षित किया है । उसने अनुरोध किया है कि विश्वनाथ के मॉर्म 
7 अभ्यथियो ने अपने ताम. निर्देशन पत्र फाइल किए-थे। जिन. 7 मध्य 
अपने नाम निदेशन पत्र निर्बाचन के लिए फाइल किए थे उनमें से 5 य 
ने अपनी अभ्यथिता वापस ले ली थो: ओर नागोंद और रेड्डी सिफ दो * 

_ सैदात में रह गए थे। रिटतिंग आफिसर के समक्ष रेडडी के नाम विर्व. 
पर इस दलील के साथ आक्षेप किया गया था कि रेड्डी, लोक प्रतिति 
धनियम, 1951 की धारा 9-क के कारण अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होते 


° 'आई० आर० 1559 एस ० सी० 604. 
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अनहित था किन्तु आक्षेप को अस्वीकार कर दिया और रेड्डी को निर्वाचित 
घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने अधिक मत प्राप्त किए थे। 


9. केशव लक्षमण बोरकर बनाम डा० देवराव लक्षमण आनन्दे' के पुवंतर 


निर्णय पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित 
| “किया था :--- 


4 
र; 


५ 
| 


i 


J = र < >> र्ट र a 
3० भाई० आर० 1960 एस० सी० 131. 


४11. यूनाईटेड किंगडम के न्यायालयों द्वारा विनिश्चित मामलों . 
से यह प्रतीत होता है कि उनमें निर्वाचन विधि के कुछ सामान्य नियमों 
के अनुसार कार्यवाही की गई थी कि उस व्यक्ति के हक में दिए गए मत, 
जिसे निर्वाचन के लिए अनहित पाया गया था, उनको मात्र इसलिए 
निरथंक माना जाएगा मानो कि मतदाताओं को अभ्यर्थी की अनहिता के 
वारे में मतदान से पूर्व जानकारी थी । 3 

12. किन्तु हमारे निर्णय में वह नियम, जो ब्रिटिश न्यायालयों में 
बहुत समय से प्रचलित है, हमारे देश में लागू नहीं होता है । लोक 
प्रतिनिधित्व अधितियम, 1951 कीधारा 53 मतदान को केवल उस दशा. 
में आवश्यक बताती है, जबकि लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है। यदि 
'विधिमान्य रूप से नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या भरी जाने वाली 
सीटों की संख्या के बराबर है तो मतदान आवश्यके नहीं है । उस दशा 
में जबकि रिटनिग आफिसर के त्रुटिपूर्ण आदेश क द्वारा मतदान कराया 
जाता है जो आवश्यक नहीं था किन्तु उस आदेश केद्वारा करवाया 
गया था तो न्यायालय उन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 
निर्वाचित घोषित करने में न्यायोचित होगा जितको निर्वाचित घोषित 
किया जाना था किन्तु उस आदेश के द्वारा घोषित नहीं हग जा 
सका । यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित नियम सिफ 
पुरावशेष के गुणागुण है । किन्तु उस नियम को हमारी निर्वाचन विधि | 
के अधीन विवादों के विचारण में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि 


` हमारी (स्टेट्यूट) विधि से संगत नहीं है भौर किसी भी प्रकार से हमारे 


देश की परिस्थितियों में उस नियम को लागू करने के लिए न्यायोचित 
नहीं व्हरांती । यदि यह नियम हमारे देश में लागू किया जाए तो 


- धारा 84 सपठित धारा 101 (क) के उपबंध व्यवहारिक रूपमें शून्य हो' 


1 


क 
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जाएंगे। विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र के बहुत बड़ी संख्या के मतदाताओं में पे 
प्रत्येक मतदाता को सूचित करने में अपरिमित कीमत की बजाए वह 
नियम के एक पराजित अभ्यर्थी को सिफे तभी निर्वाचित घोषित रि 
जा सकेगा जवकि वह यह दलील देता है ओर साबित करता है जो हमारे 
इतने बड़े देश में मतदाताओं में बहुत बड़े पेमाने पर विद्यमान अशिक्षा 
और अनभिज्ञता के कारण एक अपवाद होगी जो एक मृत या अप्रचलित 


~ 


विधि होगी। हमारे देश में मतदाताओं की अधिकांश प्रतिशतता 


` दुर्भाग्यवश बहुसंख्यक की भाषाओं से भिन्त भाषा बोलते हैँ । अतएव 


जिस माध्यम को अनपढ़ मतदाता समझते हैं उसमें उन्हें किसी भभ्यर्यी 
की अनहँता की जानकारी देना बहुत ही असम्भव है । फिर भौ हम इ 
उपधारणा में कि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में डाले गए मत जिसे रिटि 
आफिसर. विधिमान्य रूप से नाम निर्देशित व्यक्ति मानता है जो वस्तुतः 
अनहित है, कोई भी तकं पाने में असमर्थ रहे हैं आर ऐसे मत इस बात 
का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या नए सिरे से फिरसे 
निर्वाचन करवाया जाए, विधिमान्य मत होंगे । जबकि निर्वाचन लड़ी 
वाले दो व्यक्ति हों और जिनमें से एक कानूनी रूप से अनहित हो, उस दशा 
में अनाहित अभ्यर्थी के हक में डाले गए मतों को निरथेक समझा जाएगा 
भले ही मतदाताओं को संबंधित अभ्यर्थी कीं अनहिता की जानकारी 
थी। इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि जब केवल एक स्यात 
(सीट) के लिए दो से अधिक उम्मीदवार हों और उनमें से एक अनर्ह 
हो तो उसके हक में डाले गए मतों को उसकी अनहिता साबित होते १: 
निकाल दिया जाएगा ओर अगला सबसे अधिक मत प्राप्त करते वाते bn 
अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा । ऐसे मामले में म 
की जानकारी महत्त्वपूर्ण हो सकती है. जिससे कि मतदाताओं 5 के 
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प्राप्त किए हों ओर ऐसा अभ्यर्थी बहुसंख्या में मत प्राप्त करने में सफल 
हुआ दे । र अधिनियम की धारा 101 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले 
मामलों में भ्रष्ट तरीकों को मात्र साबित करना ही भपेक्षित है और 
इससे यह साबित करना अपेक्षित नहीं है कि वे मतदाता, जिनके मत भ्रष्ट 
तरीके से प्राप्त किए गए थे उन्हें भ्रष्ट तरीकों की जानकारी थी। यदि 
खण्ड (ख) में अन्तविष्ट नियम को लागू करने के लिए मतदाताओं की 
जानकारी पुरोभाव्य शते नहीं है तो हम इसमें कोई भी कारण नहीं पाते 
कि उसके बारे में यह खण्ड (ख) के अधीन आने वाले सभी मामलों में 
जोर दिया जाना चाहिए। यदि जीते हुए अभ्यर्थी के बारे में यह साबित 
कर दिया जाए कि वह भ्रष्ट आचरण का दोषी है और यह अभिनिश्चय 

करने के लिए कि क्या पराजित अभ्यर्थी ने अधिक मत प्राप्त किए हैं ऐसे 

मतों' को संगणना में नहीं लिया जाएगा भौर ऐसी दशा में नए -सिरे से 

निर्वाचन कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मतानुसार वही नियम 

उस दशा में भी लागू होगा जबकि चुताव लड़ते वाले केवल दो अभ्यर्थी 

हों भौर जीता हुआ अभ्यर्थी कानूनी रूप से अनहित पाया गया है जो 

नाम-निर्देशन पत्र फाइल करने की तारीख पर विद्यमान थी ।” 


उसने थीरू जॉन बनाम सुब्रह्मण्यम! के मामले को भी उद्ध.त किया है और मेरा 
च्यान उस निर्णय के पैरा 59 की तरफ आकर्षित किया है, जो इस प्रकार है: 


59. विश्वनाथ बनाम कोनप्पा के मामले का वितिश्चयाधार 
उस दशा में लागू होता है जबकि (क) चुनाव लड़ने वाले दो 
अभ्यर्थी हों और उनमें से एक अनहित हो, (ख) भोर निर्वाचन दल 
संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ हो प्रस्तुत मामले में दोन शत , 
विद्यमान नहीं हैं । जैसी कि पहले चर्चा\की जा. चुकी है श्री जॉन को 
अनहित अभ्यर्थी के रूप में अपवजित करने के पश्चात्‌ अपीलार्थी केवल 
श्री सुब्रह्मण्यम ही चुनाव के क्षेत्र में एकमात्र, शेष अभ्यर्थी नहीं था । 
प्रश्‍नगत निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत की पद्धति द्वारा नहीं किया गया 

` था जिसके अनुसार प्राप्त मतों का सादा बहुमत. किसी अभ्यर्थी की 
सफलता को सुनिश्चित कर देता परन्तु यह एकल संक्रमणीय मत के प 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया था, जिस पद्धति के अधीन 
सामान्यतः अभ्यर्थी की सफलता उसके द्वारा अध्यपेक्षित कोटा 
अभिप्राप्त करते पर निर्भर करती है। - 
य Ce मार 


[1978] उम० नि० पर 169=ए° आई० या 1977 आह सी० 1724.. 
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उसने नारायण सिंह बनाम एम० एस० बुन्दी और अन्यः की ओर भी मेरा ध्यान 
आकर्षित किया है, इस न्यायालय ने राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 
भोर राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत निर्वाचन नियमावली, 1960 के 
उपबंधों.पर विचार-विमर्श किया था। (नियम 85(1)(ग) में यह वर्णित किया 
गया है कि जब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी सिफ दो ही हों और उनमें से एक 
भनहित हो तो दूसरा अन्य अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार 
हैं और इस प्रकार से अधिकरण ने विरोधी पक्षकार को निर्वाचित घोषित करने 
में कोई भी गलती नहीं की है। 


10. प्रत्यर्थी सं० 1 के विद्वान्‌ काउंसेल श्री बी० एन० कल्ला ने मेरा 
ध्यान हुक्स चंद गोयल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ओर अन्य के मामले की ओर 
आकर्षित किया है । उसने मेरा ध्यान उक्त निर्णय के पैरा 6 और 7 की ओर 
भी आकर्षित किया है। उसने यह निवेदन किया है कि अन्य अभ्यर्थियों द्वारा 


अपने भभ्याथता को वापस कर लेने के कारण पिटीशनर को निर्वाचत घोषित 
नहीं किया जाना चाहिए । 


11. विश्‍वनाथ के मामले के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि कुल 7 अभ्यर्थी 
चुनाव के मैदान में थे। उनमें से 5 अभ्यर्थियों ने अपनी अस्यथिता वापस ले ली 
थी ओर केवल दो अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़े थे। इस प्रका र प्रत्यर्थी संख्या-1 के 
विद्वान्‌ काउंसेल के द्वारा दिए गए तके उच्चतम न्यायालय की किसी अत्य 
नजीर से समर्थेन प्राप्त नहीं होता है। इस न्यायालयं ने पहले ही यह दृष्टिको 
अपनाया है कि यदि निर्वाचन लड़ने वाले सिर्फ दो अभ्यर्थी हों और उनमें से ए 
को अनहित पाया गया हे. तो दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कियां जाता 

चाहिए । ड 


12. पिदीशनर के विद्वान्‌ काउंसेल श्री एम० एम० सिंघवी ने मेर 
ध्यान सदन लाल बनाम हीरा सिह पाल' की ओर आकर्षित किया है जिस 
शीषं टिप्पण (क्‌) इसप्रकारहै- ` 

___- वाचन विधि के अलावा भी पद्धति (प्रक्रिया) केवल ऐसे व 
को मान्यता देती है और उसका कर्वारग या प्रंतिस्थापित अभ्यर्थी 

_ नतो कोई सरोकार होता है ओर न ही उसे मान्यता देती है! 7 
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यक “व्यक्ति जिसका नाम किसी संबंधित “निर्वाचन नामावली” 
में “निर्वाचक” के ल्प में प्रविष्ट हो और जो किसी विधायी निकाय 
का सदस्य बनने के लिए अन्यथा अहित हो और वह ऐसे निकाय के ' 
लिए अपने आप को निर्वाचन के समय अभ्यर्थी के रूप में पेश करता हो 
ग्रौर जो निर्वाचन हेतु अपना नाम-निर्देशन पत्र फाइल करता हो, बे 
विधि की दृष्टि में अभ्यर्थी होता है, यह हो सकता है कि नाम-निर्देशन पत्र 
फाइल करने के पश्चात्‌ वह अपना तताम चुनाव लड़ने से वापस ले.ले। 
किन्तु जब तक उसका नाम-निदेशन पत्र खारिज नहीं कर दिया जाता 
या वह अपना नाम स्वमेव वापस नहीं ले लेता तब तक वह अभ्यर्थी 
बना रहता है और यदि उसका नाम-निर्देशन पत्र अनुचित या अवैध 
रूप से खारिज कर दिया जाता है चाहे उसका उद्देश्य या हेतुक कुछ 
भी रहा हो तो ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे निर्वाचित घोषित किए गए अभ्यर्थी 
के निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त होता है भले ही उसे 
किसी ने उत्प्रेरित या उकसाया क्यों न हो ओर चाहे उसने कोई भी. 
साधन क्यों न अपनाया हो ।” 


उसका निवेदन यह है कि इस मामले का हीरा सिह पाल बनाम मदन लाल! 
वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अनुमोदत प्राप्त हुआ है। 


13. मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों में ही पिटीशतर सं० 1 भवर 
भधिकरण द्वारा अनहित घोषित किया गया है और यही कारण है कि वह यह्‌ 
साबित नहीं कर सका हे कि पिटीशन र को तिर्वाचित घोषित क्यों नहीं किया जा 
सकता । fo 

14. रिट पिटीशन स्वीकार किया जाता है और -पिठीशतर को - 
निर्वाचित घोषित किया जाता है। रतनगढ़ से विद्वान्‌ मुंसिक मजिस्ट्रेट द्वारा 
तारीख 6 दिसम्बर, 1982 को पारित आदेश (उपाबंध 1) को उपांतरित' 
किया जाता है । अतः पिटीशनर की तिर्वाचन अर्जी को स्वीकार किया जाता 
है ओर पिटीशनर को ग्राम पुनरासार की ग्राम पंचायत का सम्यकू ल्प से 
निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाता है । पक्षकार भपना-अपना खर्चा स्वयं 
पहन करेंगे । 
रिट पिटीशन मंजूर किया गया ॥ 

रा० 
जव वा र : 
__ ३० आई आर० 1968 एस० सी० 1179, | 
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बुद्धी (मुसम्मात) बनाम बालमुकन्द 
(1४५६. छापा Vs. Balmukand) 


तारीख 16 सितम्बर, 1983 


[न्या एस० एस० व्यास] 


साक्ष्य अधिनियम, 1872---धारा 18--कार्यवाही के पक्षकार | 
स्वीकृति--कार्यवाही के पक्षकार ने अगर किसी अन्य बाद में किसी तथ्य षो 
स्वीकार किया है तो ऐसी स्वीकृति उसे करने वाले पर तब तक आवद्धकर बती 
रहती है जब तक अकाट्य कारणों और दलीलों हारा उसका खण्डन न किया 
जाए । 


साक्ष्य अधिनियम, 1872--धारा 104--साध्य को ग्राह्य बनाने के ति 

जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार उस व्यक्षित पर होता 

है जोउस्त तथ्यं का आधय लेता है-- किसी पर्दानक्षीन स्त्री को विशेष वि 

_ संरक्षण दिया गया है ओर यही संरक्षण किसी बूढ़ी ओर निरक्षर स्त्र को भी प्राण 

है--अगर यह अभिकथन किया जाता है कि कोई दस्तावेज किसी र्दानशी 

प हारा निष्पादित किया गया तो ऐसा अभिक्ष्यत 

7 होगा कि निष्पादन-कर्त्ता को उसकी त्तद 
सों को परी जानकारी थो । 

अधिनियम, 1963--धारा 20--विति्दिष्ट पाती 

में न्यायालय को विवेकाधिकार है पर्त रत डी 

है चाहे ऐसा करना विधिपूर्ण/ | 

त और न्यायिक सिद्धान्तं के शा 


` ` अभिकथित निष्पादित दस्तावेज के 
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जब वह उसे. कहेगा उसे उसके पक्ष में एक विक्रम विलेख निष्पादित करना होगा 
और उसे पंजीकृत कराना होगा । कुछ समय पश्चात्‌ वादी ने कातिक माह में 
प्रतिवादी से विक्रय-विलेख के निष्पादन के लिए कहा परन्तु उसने ऐसा नहीं 
किया। तब 2 जुलाई, 1980 को उसने प्रतिवादी को एक लिखित कथन की 
तामील की जिसमें उसने विक्रय विलेख के निष्पादन और उसके पंजीकरण की 
अपनी मांग को दोहराया । यह कोशिश भी निष्फल हो गई। तब उसने निम्न- 
लिखित अनुतोष की मांग करते हुए यह वाद संस्थित किया : (1) प्रतिवादी को 
यह्‌ निर्देश दिया जाए कि वह उसके पक्ष में विक्रय-विलेख का निष्पादन करे भौर 
उसे पंजीकृत करवाए और (2) अगर खेतों पर उसका कब्जा स्थापित नहीं हो 
जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे उनका कब्जा दिलवाया जाए। मामला सुनवाई 
के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के सम्मुख आया । उसने निम्नलिखित मुद्दे 
उठाए--(1) क्या प्रतिवादी ने 1 जुलाई, 1979 को वाद के पैरा 1 में वणित 
खेत वादी को 20,000 रुपये में बेचने के लिए करार किया था ? क्य इसी के 
अनुसार उसने 20,000 रुपये की रकम प्राप्त की थी? कया उसने करार का 
निष्पादन किया था और उस पर अपना अगूंठा लगाया था और वादी को खेतों 
का कब्जा दे दिया था? (2) क्या प्रतिवादी के अतिरिक्त मृतक श्री मोती 
(प्रतिवादी का पति) की तीन पुत्रियां उसकी उत्तराधिकारिणी हैं १ कया श्री मोती 
ने विवादाग्रस्त भूमियां गुलकंदी को खेती करते के लिए दे दी थीं और वे उती के 
कब्जे में थीं? अगर ऐसा है तो उससे वाद पर क्या प्रभाव पड़ंगा ? 


अभिनिर्धारित -अपील खारिज की गई। 
साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 17 और 18 के अनुसार स्वीकृतियां 
अपने आप में एक पर्याप्त साक्ष्य हैं तथापि वे स्वीकृत मामलों के सम्बन्ध में 
निश्चायक साक्ष्य नहीं है। स्वीकृति करने वाला इसकी भकाट्यता सेयह 5 
कर बच सकता है कि यह मिथ्या रूप से की गई थी या किसी अन्तस्थ हेतु से क्री. 
गई है । परन्तु जब तक इसे करने वाला इसका खण्डन नहीं करता तब तक यह 
उस पर आबद्धकर बनी रहती है। प्रस्तुत - मामले में प्रतिवादी ने a रूप 
से इस वात से इन्कार किया है कि उसने लिखित कथन भरद 4 फाइल ह 
था । उसने उसमें अपने द्वारा की गई स्वीकृति से बवने के लिए कोई rd 
नहीं दिया । किसी स्वीकृति से बचने के लिए. मात्र प्रत्याख्यान करना ही पय 


तही हे (परा 0) 2 ै ४४+/ ४ 
बा “अधिनियम, 1872 की धारा 104 सें पर्दातशीन स्त्री द्वारा 

` विज के सम्बन्ध में दिया. गया विशेष विधिक संरक्षण 

“किसी बूढ़ी तथा निरक्षर स्त्री को भी पूर्ण रूप से प्राप्त है। इस संरक्षण को 
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ध्यान में २खते हुए, यह सिद्ध करने का, कि दस्तावेज किसी बूढ़ी तथा निरक्षर 
स्त्री द्वारा निष्पादित किया गया है, ,भार उस व्यक्ति पर होगा जो अपने 
दावे को सिद्ध करने के लिए उसका अवलम्ब ले रहा है। जो व्यक्ति उत 
दस्तावेज का अवलम्ब लेकर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है उसे यह अवश्य 
सिद्ध करना होगा कि--(1) उसे उसकी अन्तर्वस्तु का पूरी तरह से ज्ञान 
था, ओर (2) उसने उसके प्रभाव और परिणामों का ज्ञान रखते हुए 
निष्पादित किया था। संरक्षण की ओट लेकर अधिक बल नहीं दिया जा सकता 
नहीं तो इससे असंगत निष्कर्ष निकलेंगे । जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादी 
द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से प्रदर्श-] को निष्पादित किए जाने के सम्बन्ध में 
उठने वाले सभी संदेह समाप्त हो गए हैं। यह भलीभांति सुस्थापित है कि जब एक 
बार यह सिद्ध हो जाता है कि दस्तावेज निष्पादित किया गया था तो उसकी 
अन्तरवस्तु पर कार्यवाही की जाएगी। यहं दलील कि वादी द्वारा पेश किया 
गया करार ओर प्रदर्श-1 का निष्पादित किया जाना सिद्ध नहीं हुआ है, व्यर्थ 
है ओर निराधार है । (पेरा 12 और 13) 


यह कहना सही है कि विनिदिष्ट अनृतोष अधिनियम, 1963 की धांरा 
20 के अनुसार विनिदिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित करने की अधिकारिता 
का प्रयोग एक विवेकाधिकार है और न्यायालय के लिए केवल इसलिए बाध्य” , 


खेती का कब्जा उसे प्रदान कर दिया. 


हिः 
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लिए वादी की ओर से कोई विलम्ब या गफलत नहीं हुई। वादी को विनिदिष्टः 
अनुपालन का अनुतोष न देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। (पेरा [4) 


सिविल अपीली अधिकारिता : 1982 की प्रथम सिविल भपोल सं० 111. 


अलवर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (1), श्री एम० ए० ए० खान 
द्वारा 1980 के वादसिविल सं० 30 (1980 का. 60) में दिनांक 14 अक्तूबर, 
1982 को दिए गए निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील। 


भपीलार्थी की ओर से sR श्री ए० के० गुप्ता 
्रत्य्थो की ओर से श्री एस० पी० माथुर 


न्या एस० एस० ब्यास : 


विक्रेता प्रतिवादी ने यह अपील अलवर के विद्वान्‌ अतिरिक्‍त जिला 
न्यायाधीश (1) द्वारा 14 अक्तूबर, 1982 को सुनाए गए उस निर्णय और 
पारित डिक्री के विरुद्ध फाइल की है जिसके द्वारा उसने वादी के उस वादको खर्चा 
सहित डिक्री कर दिया था, जिसमें उसने स्थावर सम्पत्ति अर्थात्‌ कृषि-भुमि के 
संबंध में खातादार अधिकार के लिए की गई विक्रम-संविदा का विनिदिष्ट 
अनुपालन चाहा थां । 

2. वादी ने 19 अगस्त, 1980 को अलवर के जिला न्यायाधीश के 
न्यायालय में विक्रप-संविदा के वितिदिष्ट अतुगालत के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध 
वाद फाइल किया था । उप्तने अपने पक्षक्रथत में यह कहा था कि प्रतिवादी 
वाद-पत्र के पैरा | में वर्णित 7 लेतों का खातादार अमिधारी है। उसने (प्रतिवादी) 
1 जुलाई, 1979 को इन खेतों के खातादारी अधिकार को 20,000 रुपये में 
बेचने के लिए बादी से एक करार किया भौर प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में उसी 
दिन एक करार (प्रदशे-1) निष्पादित किया । वादी ने प्रतिवादी को उसी समय 
पूरी रकम का संदाय कर दिया था और प्रतिवादी ते. उसे खेतों का कब्जा प्रदात 
केर दिया था । करार के तिबन्धनों के अनुसारं उसे (प्रतिवादी) सहकारी समिति 
से “बेबाकी प्रमाए्-पत्र” प्राप्त करना था और जब वह उसे कहेगा उसे उसके पक्ष 
में एक विक्रय विलेख निष्पादित करना होगा और उसे पंजीकृत कराना होगा । 
कुछ समय पश्चात वादी ने कार्तिक भाह में प्रतिवांदी से विक्रय-विलेख के निष्पा- ` 
सि के लिए कहा परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । तब 2 जुलाई, 1980 को उसने 
प्रतिवादी को एक लिखित कथन की तामील, की जिसमें उसने विक्रय-विलेख के 

दन और उसके' पंजीकरण की अपनी मांग को दोहराया । यह कोशिश भी 
निष्फल हो गई । तब उसने निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए.यह वाद 
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न्संस्थित किया :-- 
(1) प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाए कि वह उसके पक्ष मे 
विक्रय-विलेख का निष्पादन करे भोर इसे पंजीकृत करवाए; और 
(2) अगर खेतों पर उसका कब्जा स्थापित नहीं हो जाता है वो 
ऐसी स्थिति में उसे उनका कब्जा दिलवाया जाए। 
'प्रतिवादी ने वाद सें उठाए गए प्रश्नों का पूर्ण रूप ओर सुस्पष्ट रूप से खण्डन 
किया । वादी के सभी सुसंगत प्रकथनों का प्रतिवादी ने खण्डन किया और उसे 
यह अभिवाक्‌ किया कि उसका मृतक पति ही विवादद्रस्त खेतों का खातादार 
अभिधारी था? उसकी मृत्यु के पश्चात उनके अभिधारी अधिकार उसे बोर 
- उसकी तीनों पुत्रियों, गुलकंदी, भोती ओर गोविन्दी को न्यागत हो गए। उसने 
इस बात का प्रत्याख्यान किया है कि उसने विवादग्रस्त खेतों के अपने खातादारी 
अधिकार को 20,000 रुपये मे वादी को बेचने के लिए उसके पक्ष में कोई करार 
(प्रदर्श-1) किया था । उसने यह कथन भी किया कि उसकी पुत्री, मोती ने उसकी 
“दूसरी पुत्री गुलकंदी के पक्ष में इन खेतों में. अपने अधिकार का त्यागकर दिया था। 
इस प्रकार खेत गुलकंदी के कब्जे में थे और वह उन पर खेती कर रही थी। ए 
बार वादी और उसके पुत्र ने उसे एक कमरे में परिरुद्ध कर दिया। जब वह ई 
प्रकार परिरुद्ध थी तो उस समय अगर वादीः किसी भी कागज पर उसका ब 
'लगवा लेता है तो उसे वैध नहीं माना जा सकता । यह मामला सुनवाई > चि 
अतिरिक्त जिला न्यायाधीशके सम्मुख आया । उसने निम्नलिखित मुद्दे उठाए प 
क क प्रतिवादी | जुलाई, 1979 को वादकेपैरा!, 
0,000 रुपये में बेचने के लिए करार किग 
सने 20,000 रुपए की रकम प्राप्तो" 
किया था और उस पर अपना * 
को खेतों का कब्जा दे दियाथा! _ 


नि० प० 1984--राजस्थान 141. 
4. मैंने पक्षकारों के विद्वान्‌ काउन्सेलों की सुनवाई की है ओर 
ध्यानपूवंक अभिलेख का परिशीलन किया है । 


5. प्रतिवादी के विद्वान्‌ काउंसेल ने निर्णय और डिक्री को चुनोती देते हुए 
प्रथम दलील यह दी हे कि निचले न्यायालय का सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही गलत था । 
यह दलील दी गई कि गलती से यह माना गया था कि करार (प्रदर्श 1) प्रतिवादी 
गांव की एक बूढ़ी और अनपढ़ महिला है और इसलिए वादी पर प्रदर्श 1, 
के निष्पादन के संबंध में उठे हुए संदेहों को दूर करने की भारी जिम्मेदारी है। 
निचले न्यायालय ने साक्ष्य की भली-भांति से संवीक्षा नहीं की है। यह सिद्ध करने 
के लिए कि करार (प्रदर्श-1) प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था, वादी 
द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य ठोस और विश्वासोत्पादक नहीं था। इसके उत्तर 
में वादी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने विद्वान्‌ विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का 
समर्थन किया और यह निवेदन किया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अतिरिक्त प्रतिवादी 
ने यह स्वीकार (अपनी पुत्री के साथ हुए किसी मुकदमे में) किया है कि उसते' 
अपने अभिधारी अधिकारों के बेचने के संवंध में वादी से करार किया था । मैंने 
उनकी दलीलों पर विचार किया । 


6. प्रदर्श-1 विक्रय के लिए किया गया करार है और इसी को आधार 
बनाकर वाद संस्थित किया गया है। वादीने करार को और प्रदर्श-1 के 
निष्पादन को सिद्ध क रने के लिए अपनी तथा अन्य चार साक्षियों की परीक्षा की 
है। वादी श्री बालमुकंद (वादी साक्षी-1) ने यह भभिसाक्ष्य दिया है कि विवाद- 
ग्रस्त खेतों के खातादारी अधिकारों को 20,000 रुपये में उसे बेचने के लिए 
प्रतिवादी ने एक करार किया था। करार के समय उसको पुत्री भी वहां पर 
उपस्थित थी । उसे पुरी रकर्म गांव में प्रदान कर॑ दी गई थी। दुसरे दित करार, 
प्रदशे 1 निष्पादित किया गया था | इसे (करार) वादी साक्षी 2, श्री बिहारीलाल, 
दस्तावेज लेखक ने वादी साक्षी 2, कालू वादी साक्षी 4, 'गुलकंदी और वादी 
साक्षी 5, बच्च सिंह की उपस्थिति में अपने घर पर लिखा था। इसे प्रतिवादी को 
पढ़कर, सुनाया गया । उसने प्रदर्श-1 के प्रत्येक पृष्ठ पर भंगूठा लगाया । उपरोक्त. 
व्यक्तियों ने भी प्रदर्श-1 का साक्ष्यांकत किया । वादी साक्षी 2 बिहारीलाल एक 
दस्तावेज लेखक है । दस्तावेज लिखना ही उसकी वृत्तिक है । उसने यह अभिसाक्ष्य 
दिया कि पक्षकारों ने उसे विक्रय-करार लिखने के लिए कहा । प्रतिवादी - 
20,000 रुपये में अपनी भूमि वादी को बेचने के लिए सहमत. हो-गई।' उसने 
उसके समक्ष यह स्वीकार. कर 'लिया था कि उसने वादी से पहले ही 20,000 
रुपये की रकम प्राप्त कर ली है | प्रतिवादी के कहने पर ही उसने करार, प्रदर्श-1.. 
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लिखा था | प्रतिवादी ने प्रदर्श 1 के प्रत्येक पृष्ठ पर अंगूठा लगाया जिसे 'एक्स' के 
रूप में चिन्हित किया गया है। उस समय श्री कालू (वादी सा० 3), गोवि, दी 
(वादी सा० 4) ओर बच्चू सिह(वादी सा० 5) भी उपस्थित थे । उन्होंने परदे 
पर अपना साक्षांकन किया । उसने निश्चयपूवेक यह कथन किया कि प्रदर्श I 
पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया था । प्रतिवादी ने यह बात सही मानी है। वादी 
सा० 3, काल्‌ ने भी इन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है। उसका यह कथन था कि 
वादी ने उसकी उपस्थिति में प्रतिवादी को 20,000 रुपये दिए थे । प्रतिवादी ने 
उस पर अपना अंगूठा लगाया था । उसने भी उस पर अंगूठा लगाकर उपे 
साक्ष्यांकित किया । गोविन्दौ प्रतिवादी की सगी पुत्री है। उसने यह अभिसाक्ष्य 
दिया कि उसकी उपस्थिति में करार किया गया था | उसकी माता विवादास्पद 
भूमि प्रतिवादी को 20,000 रुपये में बेचने के लिए सहमत हो गई थी । वादीने 
“उसकी उपस्थिति में प्रतिवादी को 20,000 रुपये की रकम का संदाय किया था। 
अगले दिन,तहसील लक्ष्मणगढ़ में दस्तावेज-लेखक ने करार लिखा । यह प्रतिवादी 
की प्राथेना भोर कहने पर लिखा गया था । प्रतिवादी ने करार पर अंगूठा लगाया। 
उसने(वांदी सा०4)भी उस पर साक्ष्यांकत के लिए अंगूठा लगाया । वादी सा०3, 
काल्‌ तथा वादी साक्षी 5, बच्च सिंह वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी करार 
का साक्ष्यांकत किया। वादी सा० 5, बच्चूसिह प्रदर्श-1 को साक्ष्यांकित करते 
वाला साक्षी भी है । उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में इन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया 
है । इन सभी साक्षियों की प्रतिपरीक्षा विस्तार से की गई परन्तु उनसे ऐसा कु 
भी पता नहीं लग सका जिससे कि उनका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता। 
दस्तावेज-सेखक, वादी साक्षी 1,बिहारीलाल एक निष्पक्ष व्यक्ति है । यह भु 
- लगाना कठित है कि बिना किसी प्रत्यक्ष कारणों से वह किसी दस्तावेज की कूट 
रचना करेगा। वादी सा० 3, काल और वादी सा० 5, बच्चसिह प्रतिवादी के गांव 
के निवासी है । यह बात भी कहीं नहीं दर्शाई गई है कि उन्हें प्रतिवादी से के 
बैमनस्य या विद्वेष है। वादी सा० 4, गोविन्दी प्रतिवादी की सगी पुत्री है 
साक्षियों के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में न तो झठलाया जा सका है औरत ही 
___ 'छिन्नःभिन्त किया जा सका है। विद्वान्‌ न्यायाधीश ने उनके अभिसाक्ष्य को पह 
माता हे । मेरे पास इससे विश्चिन्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए अच्छे तथा 
; 4. भतिवादी ने अपने लिखित कथन, प्रद 4 में भी स्पष्ट रू में 
_ बात को स्वीकार किया है। मुसम्मात मुलकंदी ने अपनी माता (प्रतिवादी) 


टन 


इस वाद में प्रतिवादी 
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लिखित कथन, प्रदर्श 4, प्रस्तुत किया प्रदर्श 4 के पैरा 3 में प्रतिवादी ने 
अतिरिक्‍त अभिवाकों में स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया था कि | जुलाई, 
1979 को उसने विवादग्रस्त खेतों में अपने खातादार अधिकार वादी को 
20,000 रुपये में बेच दिए थे और इसी के अनुकरण में उप्तने उसी दिव बादी के ' 
पक्ष में एक दस्तावेज निष्पादित किया । 


8. इस बात पर बल दिया गया था कि प्रदर्श 4 को साक्ष्य के रूप में 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि इसे निष्पादित 
किया गथा था। प्रदर्श 4 लिखित कथन की सत्यापित प्रति है । निःसन्देह 
भभिवाक्‌ में उल्लिखित दस्तावेज एक प्राइवेट दस्तावेज है । चकि साक्ष्य 
अधिनियम की धारा 74 के निवत्धनों के अनुसार लिखित कथन सावंजनिक 
दस्ताबेज नहीं हैं. इसलिए जो पक्षकार इसे साक्ष्य के रूप में पेश करना चाहता है 
उसे चाहिए कि वह यह सिद्ध करे कि उसको निष्पादित किया गया था । वर्तमान 
मामले में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि लिखित कथत, 
प्रदर्श 4 प्रतिवादी ने फाइल किया था। प्रतिवादी मुंसम्मात बुद्धी (प्रतिवादी 
“सा० 1) ने प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किया है' कि उसकी पुत्री गुलकंदी ते 
उसके विरुद्ध एक वाद संस्थित किया था और उस वाद में वह राजस्व न्यायालय 
में उपस्थित हुई थी । प्रतिवादी सा० 2, गुलकंदी ने, जो प्रतिवादी की पुत्री है, 
अपनी प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किथा है कि उसने अपनी माता और बहूनों के 
विरुद्ध बंटवारे के लिए एक वाद संस्थित क्रिया था । उस वाद में उसकी माता 
(प्रतिवादी) ने लिखित कथन फाइल किया था । उसने यह स्वीकार किया कि 
उस लिखित कथन में उसकी माता (प्रतिवादी) ने यह स्वीकार किया हैं कि 
उसने विवादप्रस्त खेत वादी को बेच दिए हैं' प्रदर्श ए-2 और प्रदर्श ए-3 
कमश: वाद पत्र और निर्णय की सत्यापित प्रतियां हैं । प्रदर्श ए-2 और प्रदर्श ए-3 
फो एक साथ पढ़कर तिरापद रूप से यह कहा जा सकता है कि लिखित कथन, 
प्रदशें 4 प्रतिवादी द्वारा फाइल किया गया था । | 


9. यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 भौर 18 के अतुसार 
स्वोकृतियां अपने आप में एक पर्याप्त साक्ष्य हैं तथापि वे स्वीकृत मामलों के संबंध 
में निश्चायकं साक्ष्य नहीं है । स्वीकृति करते वाला इसकी ह से यह 
कहकर बच सकता है कि यह मिथ्या रूप से की गई थी या कित्ती अन्तस्थ Es 
पैकी गई है । परन्तु जब तक इसे करने वाला इसका खण्डन नहीं करतो तब त ट 
पह उम पर आबद्धकर बनी रहती है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी ने साधारण 


प से इस बात से इनकार किया है कि उसने लिखित कथन प्रदर्श 4 फाइल किया 


था । उसने उसमें उसके द्वारा की गई स्वीकृति से बचने के लिए कोई स्पष्टीकरण 
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नहीं दिया । किसी स्वीकृति से बचने के लिए मात्र प्रत्याख्यान करना ही पर्या 
नहीं है । 
10. वादी साक्षियों के साक्ष्य और वादी की स्वीकृति पर एक साथ 

विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादी ने विक्रय के लिए करार 
क्रिया था और वादी के पक्ष में प्रदर्श | निष्पादित किया था | 
11. इस बात का खण्डन करने के लिए प्रतिवादी ने अपनी तथा कुछ 

साक्षियों की परीक्षा की। प्रतिवादी बुद्धी (प्रतिवादी सा० 1) ने यह कथन किया 
किन तो उसने कोई करार (प्रदर्श 1) किया था ओर न ही उसे निष्पादित 
किया था । परन्तु उसने इसके लिए कोई कारण नहीं बताए कि वादी ने उसके 
बिरुद्ध मिथ्या वाद संस्थित क्यों किया है । प्रतिवादी साक्षी 2, गुलकंदी उसकी 
पुत्री है। वह करार के समय उपस्थित नहीं थी । प्रतिवादी साक्षी 4, मूलच 
प्रतिवादी का दामाद है। वह भी करार के समय उपस्थित नहीं था। इसलिए 
उनके साक्ष्य से प्रतिवादी को कोई सहायता नहीं मिलती है। यहां पर इस बात का 
उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी साक्षी 4, मूलचन्द ने .वादी के विर्दध 
यह कथन करते हुए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श ए-1 दर्ज करवाई कि 

` उसने (वादी) प्रतिवादी को अवध रूप से परिरुद्ध किया था ओर उससे एक 
दस्तावेज निष्पादित करवाया गया । अन्वेषण के पश्चात्‌ पुलिस ने यह पाया 

कि रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और मामले को समाप्त कर दिया । 


12. यह सत्य है कि साक्ष्य अधिनियम की घारा 104 में पर्दातिशीत 
स्त्री द्वारा अभिकथित निष्पादित दस्तावेज के संबंध में दिया गया विशेष विधिक 
| संरक्षण किसी बूढ़ी तथा निरक्षर स्त्री को भी पूर्णरूप से प्राप्त है। इप 
सरक्षण को ध्यात में रखते हुए, यह सिद्ध करते का, कि दस्तावेज किसी बूड 
किया गः उस ब्यक्ति पर होगा 

जो व्यक्ति उ 
उसे यह अव्य 
से ज्ञात धी 
नष्पार्दित 
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हिसाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम 
किशन सिह और अन्य 
(Himachal Road Transport Corporation and another Vs. 
Kishan Singh and others) 
तारीख 9 नवम्बर, 1983 
[च्या० वी० पी गुप्ता] 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908--आदेश 2 2, नियम 4 और 11 
सपठित आदेश 41, नियम 4--वादियों द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को 
अपील किया जाना और उसको अपर जिला न्यायाधीश द्वारा मंजूर किया जाना 
-अतिवादियों द्वारा अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील किया 
जाना--वादियों द्वारा यह अभिवाक्‌ किया जाना कि अपील के लम्बित रहने 
के दौरान प्रत्यथियों/बादियों में से कुछ की मृत्यु हो गई थी और उनके विधिक 
प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया था इसलिए अपील में मृतक 
वादियों-प्रत्याथयों के विधिक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में आगे कार्यवाही नहीं 
की जा सकती क्योंकि अपील. का उपशमन हो गया है और यदि कार्यवाही की 
जाएं तो इससे परस्पर बिसेधी डिक्रियो की सम्भावना होती है-यदि यह 
पाया जाएं कि अपर जिला त्यायाधीदा द्वारा प्रत्यथयों के बिरुद्ध पारित डिक्री 
संयुत और अविभाज्य है या इस अपील का विनिइचय या सफलता उन .मृतक 
त्यथियों की अनुपस्थिति में है, जिनके पक्ष में दिक्रो अंतिम हो गई थी, इससे 
परस्पर विरोधी डिक्रियों के होने की सम्भावना हे तो उस मामले में अपील में 
आगे कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । न 

इस अपील में मुख्यं विचा रार्थ प्रश्‍न यह है कि यदि अपील के लम्बित 
रहने के दौरान प्रत्यथियों-वादियों में से किसी की मृत्यु हो जाए और उनके 
विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर न लाया जाए और निचले ' त्यायालय 
दोरा पारित निर्णय और डिक्री संयुक्त और अविभाज्य हो तो क्या इससे अपील 
का उपशमन होने के कारण अपील में आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी ? 
अभिनिर्धारित- अपील खारिज की गई। क कट पक 

यह साबित होता. है कि प्रत्यर्थी सं 11, 15 और 24 की अपील के 
लम्बित रहने के दौरान मृत्यु हुई थी । वे मूल वाद में वादी थे ओर अपर 

न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी सं 11, 15 और 24 5 । अन्य वादियों 
के साथ इन वादियों का वाद ज्येष्ठ उप-त्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया थाः 


किन्तु कुछ अन्य प्रत्याथयो के साथ इन प्रत्यथियों की. अपील अपर जिला 
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न्यायाधीश दवारा मंजूर की गई थी । इस प्रकार अपर जिला न्यायाधीश ग 
अन्य वादियों के साथ इन तीन मृतक वादियों के पक्ष में डिक्री पारित की गई 
थी । वर्तमान संविवाद के लिए ये तथ्य सुसंगत नहीं हैं क्योंकि वर्तमान प्रत्यधी 
जिनमें मृतक प्रत्यर्थी सम्मिलित है, 11 सितम्बर, 1978 को अपर जिला 
न्यायाधीश के न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने में सफल हुए थे। 
यदि यह पाया जाता हे कि अपर जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्यथियो के विर 
पारित डिक्री संयुक्त और अविभाज्य है या इस अपील का विनिश्चय या 
सफलता उन मृतक प्रत्यथियों को अनुपस्थिति में है, जिनके पक्ष में छित्री 
अंतिम हो गई थी, उससे परस्पर विरोधी डिक्रियों के होते की सम्भावना है तो 
उस मामले में अपील में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती । दूसरी ओर यदि 
यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि डिक्री विभाज्य है और किसी परस्पर 
विरोधी डिक्रियों के पारित होने की सम्भावना नहीं हे तो मृतक प्रत्यथियों की 
अनुपस्थिति में अपील में कार्यवाही की जा सकती है । मृतक प्रत्यथियों के 
विरुद्ध अपर जिला न्यायाधीश की डिक्री अंतिम और आबद्धकर है और ड्न 
प्रत्याथयो के लिए अपील का उपशमन हो गया है । उन्होंने अपने अधिकारों या 
हैसियत के सम्बन्ध मे प्रतिवादी (अपीलार्थी) के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करने मे 
सफलता प्राप्त की है। वे प्रत्यर्थी, जो जीवित हैं, नियोजन को यह प्रतिष्ठा 
(हैसियत) प्राप्त कर सकते हैं या नहीं और इस अपील में इस मुद्दे पर LI 
के आधार पर अधिनिर्णयन की आवश्यकता है । यह सम्भव है कि उन्हे ब 
प्रतिष्ठा दी जा सकती है जैसी कि मृतक प्रतिवादियों को दी गई हैया कि 
यह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते और अपील को मंजूर करके उनके वर्ड क्‌ 
खारिज किया जाता है.। (पैरा 18, 20 और 21) 
(1) प्रत्यर्थी की मृत्यु पर अपील केवल मृतकं के विरुद्ध उपशमन होता हैं? 
कि अन्य उत्तरजीवी प्रत्यथियों के विरुद्ध; (1) कुछ परिस्थितियों में अपील पुत 
_ प्रत्यर्थी के विरुद्ध उपशमन होने पर उत्तरजीवी प्रत्यथियों के विरुद्ध भी ह 
कार्यवाही नहीं की जा सकती और इन -मामलों में अपील न्यायालय अपील 
_ आगे कायवाही करते से इनकार करने के लिए आबद्ध है इसलिए उसे ६ 
किया जाना चाहिए; (ॐ) यह प्रश्‍न, कि क्या न्यायालय ऐसे मामलों में र 
कर सकता हैं या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर 1. 
करेगा क ततच के वारे में कोई विस्तृत कथन नहीं किया जा र 


रिस्थितियों में कुछ ऐसी परिस्थितियों में जिनमें न्यायालय उतर 
_ लिखु अपील में. मृतक भरत्याथियो के विरुद्ध अपील का उ हू: 
कार्यवाही करने से इनकार कर देगा 1 वे इस 


। 
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(क) यदि मृतक के अतिरिक्त अपीलाथियों और प्रत्यथियों के बीच अपी 

उचित प्रकार से गठित रूप में कही जा सकती है या न्यायालय के 
संविवाद के विनिश्चय के लिए आवश्यक सभी पक्षकारों का होना र 
सकता हे, तो न्यायालय अपील में आगे कार्यवाही करेगा सिवाय निम्नलिखित 
के :--(1) जब अपील की सफलता न्यायालय को ऐसा विनिश्चय करने में 
मदद करे जो कि अपीलाथियों और मृतक प्रत्यथियो के बीच विनिश्चय में 
विरोध उत्पन्न करेगा और इसलिए न्यायालय ऐसी डिक्री पारित करेगा जो 
कि उस डिक्री के परस्पर विरोध में. होगी जो कि अपीलाथियों और मतक 
प्रत्यर्थी के बीच उसी विषयवस्तु के संबंध में अंतिम हो गई थी: (ii) जव 


„ अपीलार्थी केवल उन प्रत्यथियों, जो कि अब भी न्यायालय के समक्ष हैं, के विरुद्ध 


आवश्यक अनुतोष के लिए कार्यवाही नहीं करेंगे और (11) जब उत्तरजीवी 
प्रत्याथयो के विरुद्ध डिक्री, यदि अपील सफल होती है, अप्रभावी हो तो यह 
कहा जाएगा कि इसे सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया गया कहा जाता है । 
(ख) यदि अपील के अधीन डिक्री संयुक्त और अविभाज्य है तो अन्य प्रत्यथियों 
के विरुद्ध भी अपील में आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी और मृतक प्रत्यर्थी के 
विरुद्ध अपील का उपशमन होने के परिणामस्वरूप यह खारिज की जाएगी । 
(४) पहले कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाया गया मतर 
कि मृतक प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील का उपशमन का परिणाम ऐसी डिक्री करना 
होगा जिससे उसका विशिष्ट हित अंतिम होगा और प्रभावित होगा और यह 
कि अन्य प्रत्यथियों के विरुद्ध डिक्री अपील न्यायालय द्वारा उचित रूप से की 
गई डिक्री अयथार्थ है | मृतक प्रत्यथियों के अंशों या हित की विशिष्ट डिक्री की 
प्रकृति को प्रभावित नहीं करती है और सम्पूर्ण डिक्री को निष्पादित करने के 
लिए संयुक्त डिक्रीदार की हैसियत या अपने पक्ष में की गई संयुक्तं अधिकार 
की डिक्री के साथ "हस्तक्षेप करने के लिए अन्य पक्षकारों के प्रयास का विरोध 


करना था । (४!) अपील के उपशमन से केवल यह अभिप्रेत नहीं हैं कि डिक्री 


अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी के बीच अंतिम हो गई है बल्कि इसका आवश्यक 
परिणाम यह है कि अपील व्यायालय किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से या 


अप्रत्यक्ष रूप से उस डिक्री को उपान्तरित नहीं कर सकता । (पेरा 22) 


घोषणा और व्यादेश के लिए प्रतिवादी- 
अपोलाथियो के विरुद्ध एक संयुक्‍त वाद फाइल किया था. और oo 
उन्होंने यह दावा किया था कि वे वेतन, प्रोन्नति -और डी फायदों आदि के 
सम्बन्ध में सेवा की उन्हीं शर्तों के हकदार थे जो कि उन्हे हिमाचल प्रदेश 


`. प्रस्तुत मामले में वादियों ने 
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सरकार के कर्मचारियों .के रूप में देय थी । प्रतिवादियों ने यह आक्षेप किया कि 
वाद पक्षकारों या वाद हेतुकों के कुसंयोजन के लिए त्रुटिपूर्ण था किन्तु वादियों 
ने अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के उस अभिवाक्‌ को स्वीकार नहीं किय। था और 
यह्‌ अधिकथित किया था कि वादियों का एक संयुक्त वाद हेतुक था और वाद 
में समाविष्ट सामान्य वाद हेतुक किसी भी रूप में संयुवत विचारण को 
आकर्षित नहीं करता (इस पर जोर दिया गया) । वाहुल्यता के बारे में 
विवाद्यक सं० 5 विरचित किया गया था ओर इस विवाद्यक का प्रतिवादियों 
के विरुद्ध विनिश्चय किया गया था | यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 
सरकार के विरुद्ध वादियों का एक सामान्य वाद हेतुक था । तथ्यों से यह 
स्पष्ट है कि सभी वादी घोषणा और व्यादेश का दावा करके वही - अनुतोष 
चाहते थे । वादियों-प्रत्याथयों (जिसमें मृतक प्रत्यर्थी सम्मिलित हैं) के पक्ष में 
` एक संयुक्त डिक्री पारित की गई थी । यदि अब उत्तरजीवी प्रत्यथियो के विरुद्ध 
` प्रस्तुत अपील में आगे कार्यवाही करने के लिए मंजूर किया जाता है तो उस . 
मामले में इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपील को 
मंजूर किया जाए और उत्तरजीवी प्रत्यथियों के वाद को खारिज किया जाए। 
ऐसे मामले में एक ही विषयवस्तु और एक जैसे अभिकथनों के सम्बन्ध में दो 
परस्पर विरोधी विनिश्चयों की सम्भावना है | सभी वादियों ने समान अभिवाई 
` उठाए हें और, एक जैसे तथ्यों पर वेसा ही अनुतोष चाहा है। अपर जिला 
_ न्यायाधीश द्वारा ठीक रूप से या गलती से वादियों को यह अनुतोष मंजूर 
इस अपील में आगे कार्यवाही करने के लिए अंगुर 
उन्हीं ' तथ्यों और उन्हीं अभिकथनों पर परस्पर विरोधी 
से भी इनकार नहीं किया जा सकता । इसलिए श | 
+ ति में आगे कार्यवाही . नहीं की गा 
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[1969] ए० आई० आर० 1969 पंजाब और हरियाणा 216 > 
स्वर्ण सिंह पुरन सिंह बनाम राम दित वधवा (मृत) 
आर अन्य [8४/2707 Singh Puran Singh Ys; 

amditta Badhawa (dead) and other 5] 

[1966] ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1427: 23 
श्री चंद और अन्य बनाम मेसर्स जगदीश किशन चंद 
और अन्य (Sri Chand and others Vs. M/s. 

Jagdish Kishan Chand and others); 

[1963] ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1901 ; 26 
रामेशवर प्रसाद और अन्य बनाम शामबिहारी लाल 
जगन्नाथ और एक अन्य (Rameshwar Prasad 
and iothers Vs. Shambehari Lal .Jagan 
Nath and-another); 

[1962]. ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 89 : पंजाब 22 
राज्य बनाम नत्थू राम . (State of Punjab Vs. 

Natu Ram) 
का अवलम्ब लिया गया । 

[1976] ए० आई० ऑर० 1976 दिल्ली 43 : (दिल्ली तगर 29 
निगम बनाम मदनमोहन खन्ना और अत्य (Municipal 
Corporation of Delhi Vs. Madan Mohan 
Khanna and others); 

[1975] ए० आई० आर० 1975 राजस्थान 163 : गुलाम 29 . 

गोहम्मद और एक अन्य बनाम किशन लाल आर अत्य 
(Gulam Mohammad and another Vs: 
Kishan Lal and others) 
से प्रभेद बताया गया । 

"सिविल अपीली अधिकारिता : 1979 की नियमित द्वितीय अपील स॑० 4 

अपर जिला न्यायाधीश, मंडी द्वारा तारीख 11-9-1978 को पारित 

'नि्णञ्च और डिक्री के विरुद्ध अपील! ' | ; 

` अपोलाथियो की ओर से श्री डी० के० खन्ना, अधिवक्ता 


- अत्यथियों की ओर से श्री एम० एल० शर्मा, अधिवक्ता " 
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न्या० वी० पी० गुप्ता : 


यह प्रतिवादी की अपील अपर जिला न्यायाधीश, मंडी द्वारा तारोख 


11 सितम्बर, 1978 को पारित उस निर्णय और डिक्री के विरू 


है जिसके 


द्वारा वादियों (प्रत्यथियों) का घोषणा और व्यादेश के लिए वाद छिल्नों 
किया गया था और ज्येष्ठ उप-न्यायाधीश, मण्डी द्वारा तारीख 30 अवतवर 


1975 को पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया गया था। 
2. वादियों 'ने इन अभिकथनो पर वाद फाइल कियां 


थाकिवे 


हिमाचल सरकार परिवहन, जो कि एक वाणिज्यिक समुत्थान है और सड़क 
परिवहन सेवा का परिचालन और प्रचालन का कारवार कर रहा है, के कर्मचारी ` 
थे । 18/19 सितम्बर, 1959 से पूवं वे हिमाचल सरकार परिवहन में विभिन 


हैसियत से काम कर रहे थे। उन्हें उक्त निगम कें बनाए 


जाने पर 


18/19 सितम्बर, 1959 से मण्डी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम (प्रत्यर्थी सं० 2) 
की सेवा में आमेलित कर लिया गया था । इससे पूर्व परिवहन सेवाएं हिमाचल 


सरकार परिवहन ओर मण्डी कुल्लू वेली कम्पनी द्वारा प्रचलित थीं 


किन्तु वष 


1959 में सेवा के मार्ग (रूट) उपर्युक्त निगम (प्रतिवादी सं० 2) द्वारा ले 

लिए गए थे और इसके साथ सभी आस्तियां और कर्मचारी भी लिए गए थे। 
3. वादियों का अभिकथन यह है कि वे निगम (प्रतिवादी सं° 2) की 

सेवा कर रहे थे किन्तु वे निगम में अन्यत्र सेवा पर होने के कारण हिमाचल 


धारण किए हुए थे । इन अभिकथनों 


सरकार परिवहन के कर्मचारी हैं । वादियों ने उन पदों पर अपने धारणाधिकार 
किया है जो कि वे हिमाचल सरकार परिवहन में निगम (प्रतिवादी 


पर वादियों 


व्यादेश के लिए यह दावा करते हुए फाइल किया है 
में अपने अधिष्ठाई स्थायी पदों पर धारा 
अधिकारों, विशेषाधिकारो आदि के हकदार है 
वादी वेतन, प्रोन्नति और 
शर्तों के हकदार हैं जो कि उद 
के रूप में देय थे और इसके ति” 


>> ओर इसलिएं उसका नाम अभिलेख 


- 9352-36 कि 
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दावे से इनकार किया था अभिक 
था और यंह अभिकथित किया गया था कि अब वादी 


हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन की सेवा में नहीं है और उन्होंने अपनी स्वतंत्र 
इच्छा से अपने विकल्प का प्रयोग करके निगम (प्रतिवादी सं० 2) i 
र कार्यभार सम्भाल लिया था और बे प्रतिबादी सं० 1 के कर्मचारी नहीं रह 
थे । यह अभिकथित किया गया था कि वादियों की सेवा की विद्यमान 
शते निगम द्वारा ड सुरक्षित थीं । इस बात से इनकार किया गया था कि वादी 
अन्यत्र सेवा' में थे या यह कि उनका हिमाचल सरकार परिवहन में कोई 
धारणाधिकार था । विवन्ध का अभिवाक्‌ भी उठाया गया था। 

6. पक्षकारों के अभिवचनों पर 20 अक्तूबर, 1964 को निम्नलिखित 
प्रारम्भिक विवाद्यक विरचित किए गए थे :-- 

1. क्या वर्तमान प्ररूप में वाद चलाए जाने योग्य नहीं है क्योंकि 
आवश्यक विशिष्टियों के सम्बन्ध में वाद अस्पष्ट और अनिश्‍चित है ? 
यदि ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव होगा ? 

र साबित करने का भार प्रतिवादी पर । 

2. क्या प्रस्तुत यथविरचित वाद घोषणा या व्यादेश के लिए 
या घोषणा और व्यादेश दोनों के लिए चलाए जाने योग्य नहीं है ? 


साबित करने का भार प्रतिवादी पर 1 


3: क्या वांदपत्र की न्यायालय फीस और अधिकारिता के 


प्रयोजनों के लिए समुचित रूप से मुल्य लगाया गया है ? 


साबित करने का भार वादी पर । 


4. वया वादपत्र में कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है! यदि 


ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव है ? ः 
सावित करने का भार प्रतिवादी पर । 


5. क्या वाद बाहुल्यता के कारण चुटिपूर्ण हे ? 
साबित करने का भार प्रतिवादी पर । 


6. क्या वादी अपने आचरण के कारण प्रस्तुत वाद फाइल 
करने से विबंधित है ! 
है साबित करने का भार प्रतिवादी पर | 
६] 


7. क्या वादी सं० 1 श्री देवेन्द्र कुमा 
लेख से हटाए जाने योग्य हैं? ____. 


साबित करने का भार प्रतिवादी पर | 
` 3. क्या प्रतिवांदियों के विरुद्ध वादियों दवारा दावा किए गए 


जा 1 नहीं है? हि द : 
अधिकार औचित्यपूण नहीं है साबित करने का भार प्रतिवादी पर ।. 
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7. ज्येष्ठ उप-न्यायाधीश, मण्डी ने अपने तारीख 14 सितम्वर, 19 

के आदेश द्वारा विवाद्यक सं० 1, 2, 4 और 5 प्रतिवादियों के विरुद्ध डय 
किए । विवाद्यक सं० 7 प्रतिवादियों के पक्ष में और विवाद्यक सं० 3 वादियों के 
पक्ष में विनिश्चित किए गए थे । विवाद्यक सं० 6 और 8 पर कोई . विनिश्चय 
नहीं दिया गया था जो कि गुणागुण के आधार पर विनिश्चय के लिए छोड 
दिए गए थे । 


र्‌ - गुणागुण के आधार पर 17 नवम्बर, 1965 को निम्तलिखित 
विवाद्यक विरचित किए गए थे :--- 


9. क्या वादियों को प्रतिवादी सं० 2 के पास अन्यत्र सेवा के लिए 
अंतरित किया गया था जेसा कि वादपत्र के पैरा सं० 2 में बताया 
गया हैं और प्रतिवादी सं० 2 की सेवा के लिए अपने विकल्प देने का 
वादियों का क्या प्रभाव है? 

साबित करने का भार वादियों पर! 

10. क्या इस वारे में सहमति प्रकट की गई थी कि वादी उन 

- सेवा शर्तों से शासित होंगे जो कि समय-समय पर हिमाचल सरकार 
 पस्विहन विभाग में विद्यमान हों । 

साबित करने का भार वादियों पर। 


11. क्या वादी अपने अंतरण के पश्चात्‌ हिमाचल र 
थे जैसा 


` साबित करने का भार.वादियों र ' 
10 सकारात्मक रूप में साबित ह. | 
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14. क्या वादियों ने प्रतिवादी सं० 1 की सेवा से त्यागपत्र 

नहीं दिया है और न ही उन्हें दण्ड के रूप में प्रतिवादी सं० 2 की 

अन्यत्र सेवा में अंतरित किया गया है जैसा कि वादपत्र के पैरा 7 में 
बताया गया है ? | 

साबित करने का भार वादियों पर । 


15. क्या वादी प्रतिवादी सं० 2 के विरुद्ध घोषणा और व्यादेश 
के अनुतोष के हकदार हैं जैसा कि वादपत्र के पैरा 9 में बताया गया है 
यदि वे प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध घोषणा और व्यादेश के अनुतोष के 
हकदार नहीं पाए जाते हैं ? व 
साबित करने का भार वादियों पर। 

16. क्या वादी सड़क परिवहने निगम अधिनियम, 1950 और 
तद्धीन विरचित नियम और अन्य श्रम विधियों की शर्तों के अधीन 
अपनी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शासित होते हैं ? 

साबित करने का भार प्रतिवादी पर । 

17. यदि .विवाद्यक सं०:10 सकारात्मक रूप में पाया जाता 
है तो क्या सेवा शर्तों के सम्बन्ध में करार शून्य हैँ जैसा कि लिखित 
कथन के पैरा सं० 9 में बताया गया है। | 

साबित करने का भार प्रतिवादियों पर। 
(आक्षेप किया गया) 


18. अनुतोष । 

9. ज्येष्ठ उप-न्यायाधीश, मंडी ने अपने तारीख 31 अक्तूबर, 1967 
के निर्णय और डिक्री द्वारा घोषणा के लिए वादियों.का वाद इस आधार पर 
डिक्री कर दिया कि वे हिमाचल सरकार परिवहन विभाग के कर्मचारी थे जो 
` कि इस समय प्रतिवादी सं० 2 (निगम) में सेवारत हैं और वे उन सभी 

"फायदों के हकदार थे जिसमें उत्तका अपने मूल विभाग में प्रत्या क्तंन.का अंधिकार 
सम्मिलित है और वे अपने मूल विभाग में प्रोन्नति के मामले के लिए निगम 
की अपनी सेबा को संगणित करने के भी हकदार थे । > 
.... 10. प्रतिवादियो ने इस निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर अपील 
“फाइल की-थी । अपर जिला न्यायाधीश, मंडी ते अपने तारीख 29 जुलाई, 
1970 के निर्णय द्वारा अपील को मंजूर कर लिया था और मामले को उत 
-आधारों पर नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए ज्येष्ठ उपऱ्न्यायाधीश, मंडी 
के न्यायालय को वापस भेजा था कि निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के 
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आदेश 20 के उपवन्धों के अनुसार ,नहीं लिखा गया था और सिबिल प्रक्रिया 
संहिता के आदेश 13 के उपबन्धों के अनुसार साक्ष्य में कुछ दस्तावेजों को 
ग्रहण नहीं किया गया था । 

11. वापस भेजने के पश्चात्‌ ज्येष्ठ उप-न्यायाधीश, मंडी ने अपने 
तारीख 30 अवतूबर, 1975 के निर्णय और डिक्री के द्वारा वादियों के वाद को 
खारिज कर दिया । ज्येष्ठ उप-न्यायाधीश ने विवाद्यक सं० 2, 10, 12, 14 
और 15 को वादियों के विरुद्ध विनिश्चित किया. । विवाद्यक सं० 7 वादियों के 
पक्ष में और विवाद्यक सं० 6 और 16 प्रतिवादियों के विरुद्ध विनिश्चित किए 
गए थे । विवाद्यक सं० 13 और 17 पर कोई विनिश्चय नहीं दिया गया था 
जो कि अन्य विवाद्यकों के निष्कर्ष की दृष्टि से निरर्थक हो गए थे । 

12. इस निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर वादियों ने एक अपील 
फाइल की । अपर जिला न्यायाधीश, मंडी ने अपने तारीख 11 सितम्बर, 
1978 के निर्णय और डिक्री के द्वारा अपील को मंजूर कर लिया और ज्येष्ठ 
उप-न्यायाधीश, मंडी के तारीख 30 अक्तूबर, 1975 के निर्णय और डिक्रीको 
अपास्त कर दिया था । अपर जिला न्यायाधीश ने इस प्रभाव की वादियों के 
पक्ष में डिक्री दी थी कि वे'हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन के अधीन सरकारी 
सेवक थे और सरकारी कर्मचारियों के सभी फायदों के हकदार थे । विगम 
को वादियों की सेवा शर्तों में किसी परिवतन को करने से रोका गया था । 

13. मैंने प्रतिवादियों-अपीलाथियों-की ओर से श्री डी? के? बा 
दियो-प्रत्याथयो की ओर से श्री एम० एल० शर्मा की गम्भीरता र 
द ख का परिशीलन भी किया । [ 
काउन्सेल द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रारभ 
ले के लम्बित रहने के दौरान कुछ दति 


उनके विधिक प्रतिनिधियों को अशित 
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16. विद्वान्‌ काउन्सेन ने यह दलील दी कि वादियों में से कुछ वादियों 
ते मात्र इस कारण से कि प्रत्येक वादी का पृथक्‌ अधिकार होता है, जिला 
त्यायाधीश के समक्ष अपील फाइल नहीं की थी और अपर जिला न्यायाधीश 
द्वारा पारित डिक्री अविभाज्य नहीं थी । 
17. मैंने पक्षकारों के विद्वान्‌ काउन्सेलो की दलील पर विचार 
किया है । 


18. प्रत्यर्थी सं ° 11 (दादू राम कापेन्टर सुपुत्र कन्तो, वादी सं० 17 ), 
प्रत्यर्थी सं० 15 (गोविन्द सिंह ड्राइवर सुपुत्र भगत सिह, वादी सं० 11) 
और प्रत्यर्थी सं० 24 (दलीप सिंह ड्राइवर सुपुत्र धनिया लाल वादी सं० 34) 
की इस अपील के लम्बित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी । प्रत्यर्थी सं० 11 
और 15 (दादू राम भौर गोविन्द्‌ सिंह) के नामों का तारीख 24 जुलाई, 
1979 के आदेश द्वारा लोप किया गया था । आवेदन में [1981 के सिविल 
प्रकोणे पिटीशन (एम) सं० 33] में यह कथन किया गया है कि दादू, राम और 
गोविन्द सिंह की क्रमशः 1 मार्च, 1979 और 15 अप्रैल, 11979 को मृत्यु 
हुई थी और यह कि दलीप सिह प्रत्यर्थी सं० 24 की 19 फरवरी, 1981 को 
मृत्यु हुई थी । अपीलार्थी ने एक उत्तर फाइल किया और यह स्वीकार किया 
कि दादू राम की सेवा में रहते हुए 1 मार्च, 1979 को मृत्यु हुई थी और अन्य 
्रत्याथयों की अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ मृत्यु हुई थी । जानकारी कें अभाव 
में मृत्यु की सही तारीख स्वीकार नहीं की गई थी । इन तथ्यों से यह साबित 
होता है कि प्रत्यर्थी सं० 11, 15 भौर 24 की अपील के लम्बित रहने के 
दौरान मृत्यु हुई थी. | वे मूल वाद में वादी थे और अपर जिला न्यायाधीश के 
समक्ष अपीलार्थी सं० 11, 15 और 24 थे । अन्य वादियों के साथ इन वादियों |. 
का वाद ज्येष्ठ उप-न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया था किन्तु कुछ अन्य 
अत्यथियों के साथ इन प्रत्याथयो की अपील अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 
मंजूर की गई थी । इस प्रकार अपर जिला न्यायाधीश द्वारा अन्य वादियों के |: 
साथ इन तीन मतक वादियों के पक्ष में डिक्री पारित की गई थी। 

19. श्री डी० के० खन्ता ने यह दलील दी कि जिला न्यायाधीश के 
समक्ष अपील में सभी वादी सम्मिलित नहीं थे । यह दलील सही है क्योंकि 
__ मूल रूप से वाद में 48 वांदी थे । वादी सं० 1 (देवेन्द्र कुमार) के नाम का” 

` लोप किया गया था और केवल वाद में 47 व्यक्ति वादी बच्चे थे । इन सभी 
47 वादियों "का वाद ज्येष्ठ उप-त्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया था 
बादी सं 2 से 5, 14, 28 से 30, 36, 40, 42 से 45 के अलावा वादिय 
ने अपील फाइल की थी । वादी सं० 26 ने भी अपील में कोई आगे कार्यवाही 
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नहीं की थी और 6 मई, 1977 को अपीलाथियों में से उसका नाम भी काट 
दिया गया था । उसकी अपील खारिज की गई । जिला न्यायाधीश के समक्न 
दो व्यवित मंगत राम (प्रत्यर्थी सं० 31) और जगदीश स्टोर कोपर (प्रत्यथी 
सं० 34) ने भी एक अपील फाइल की थी यद्यपि वे मूल वाद में बादी नहीं थे। 
इन दो व्यक्तियों ने अपने पक्ष में अपर जिला न्यायाधीश से डिक्री प्राप्त की थी | 


20. वर्तमान संविवाद के लिए ये तथ्य सुसंगत नहीं हैं क्योंकि वर्तमान 
प्रत्यर्थी, जिनमें मृतक प्रत्यर्थी सम्मिलित हे, 11 सितम्बर, 1978 को अपर 
जिला न्यायाधीश के न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने में सफल 
हुए थे । यदि यह पाया जाता है कि अपर जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्यथियों के 
विरुद्ध पारित डिक्री संयुक्‍त और अविभाज्य है या इस अपील का विनिश्चय या 
सफलता उन मृतक प्रत्यथियों की अनुपस्थिति में है, जिनके पक्ष में डित 
| अंतिम हो गई थी, उससे परस्पर विरोधी डिक्रियों के होने की सम्भावना है वो 
उस मामले में अपील में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती । दूसरी ओर यदि 
यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि डिक्री विभाज्य है और किन्हीं परपर 
विरोधी डिक्रियों के पारित होने की सम्भावना नहीं है तो मृतक प्रत्यथियों की 
अनुपस्थिति में अपील में कार्यवाही की जा सकतीं है । 


21. मृतक प्रत्यथियों के विरुद्ध अपर जिला न्यायाधीश की डि 
अंतिम और आबद्धकर है और इन प्रत्यथियों (वादियों) के लिए अपील का व 
| शमन हो गया है। उन्होंने अपने अधिकारों या हैसियत के सम्बन्ध में, प्रति न 
(अपोलार्थी) के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त की है । वे अ र 
जो जीवित हैं, नियोजन की यह प्रतिष्ठा (हैसियत) प्राप्त कर सकते ह ड 
| नहीं और इस अपील भें इस मुद्दे पर गुणागुण के आधार पर अधितिणयन > 
| आवश्यता है । यह सम्भव हे कि उन्हे वही प्रतिष्ठा दी जा सकती है म 
मृतक प्रतिवादियों को दी गई है या कि वे यह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते ॐ 


युवत स्प दे 

> की गई बी. | 

नें ते प्रतित 

गया 
पा 
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लम्बित रहने के दौरान दो भाइयों में से एक भाई की मृत्यु हो गई थी और 
उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया था । यह प्रश्‍न 
उद्भूत हुआ था कि कया दूसरे भाई के विरुद्ध अपील का उपशमन हो गया था 
हन तही याह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृतक भाई के विधिक 
प्रतिनिधियों की अ में अपील में कार्यवाही नहीं की जा सकती थी 
क्योंकि वह विषयवस्तु, जिसके लिए प्रतिकर दिया गया था, एक ही भूमि थी 
और जहां तक मृतक का सम्बन्ध है, प्रतिकर का निर्धारण अंतिम हो गया था । 
उसी भूमि के टुकड़े के लिए प्रतिकर का भिन्न निर्धारण नहीं हो सकता था : 
और मात्र यह तथ्य कि दो भाइयों के विशिष्ट अंश राजस्व अभिलेखों में 
अभिलिखित थे जो कि उनकी यथार्थता की प्रतिभूति नहीं थी । इस निर्णय से 
बिधि की निम्नलिखित प्रतिपादना प्रोद्‌भूत होती है जैसे कि स्वर्ण सिंह पुरन 
सिह वनाम राम दित बधवा (मृत) और अन्य! वाले मामले में अधिकथित 
किया था :--- ; 

(1) प्रत्यर्थी की मृत्यु पर अपील का केवल मृतक के विरुद्ध 
उपशमन होता है न कि अन्य उत्तरजीवी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध; 

(1) कुछ परिस्थितियों में अपील मृतक प्रत्यर्थी के विरुद्ध 
उपशमन होने पर उत्तरजीवी प्रत्याथयो के विरुद्ध भी उसमें कार्यवाही 
नहीं की जा सकती और इन मामलों में अपील न्यायालय अपील में 
आगे कार्यवाही करने से इनकार करने के लिए आबद्ध है इसलिए उसे 
खारिज किया जाना चाहिए; 

र 11) यह प्रश्‍न कि क्या व्यायालय ऐसे मामलों में कार्यवाही कंर 
सकता है या नहीं प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर 
करेगा और इन परिस्थितियों के बारे में कोई विस्तृत कथन नहीं किया 
जा सकता; जिनमें 

(1४) परिस्थितियों ` में कुछ ऐसी परिस्थितियां, जिनमें « 
न्यायालय उत्तरजीवी प्रत्यथियो के विरुद्ध अपील में मृतक प्रत्यथियों 

-के विरुद्ध अपील का उपशमन होने के आधार पर कार्यवाही करने से 
इनकार कर देगा, वे इस प्रकार हैं | Sr 
(क) यदि मृतक के अतिरिक्त भपीलाथियों ओर प्रत्यथियों 
के बीच अपील उचित प्रकार से गठित रूप में कही जा सकती 
है या न्यायालय के समक्ष संविवाद के विनिश्चय के लिए आवश्यक 
सभी पक्षकारों का होना कहा जा सकता है, तो न्यायालय अपील 

न म में आगे कार्यवाही करेगा सिवाय तिम्त॑लिखित के :- ` 
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(1) जव अपील की सफलता न्यायालय को ऐसा 
विनिश्चय करने में मदद करे जो कि अपीलाधियों बर 
मृतक प्रत्यथियो के बीच विनिश्चय में विरोध उत्पन 

रेगा और इसलिए न्यायालय ऐसी डिक्री पारित करेगा 
जो कि उस डिक्री के परस्पर विरोध में होगी जो कि 
अपीलार्थियों और मृतक प्रत्यर्थी के बीच उसी विषयवस्तु 
के सम्बन्ध में अंतिम हो गई थी । 

(11) जब अपीलार्थी केवल उन प्रत्यथियों, जो 
कि अब भी न्यायालय के समक्ष हैं, के विरुद्ध आवश्यक 
अनुतोष के लिए कार्यवाही नहीं करेंगे, और 

(11) जब उत्तरजीवी प्रत्यथियों के विरुद्ध डकर 
यदि अपील सफल होती है, अप्रभावी हो तो यह कहा 
जाएगा कि इसे सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया 
गया कहा जाता है । हे 
(ख) यदि अपील के अधीन डिक्री संयुक्त और अविभाल 

है तो अन्य प्रत्यथियों के विरुद्ध भी अपील में आगे कायदाही 
नहीं की जाएगी और मृतक प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील का उपशम 
होने के परिणामस्वरूप यह खारिज कौ जाएगी । .._ 
(४) पहले कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा ईस स 
। गया सत कि मृतक प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील को 
क्री करना होगा जिससे उसका विशिष्ट 
प्रभावित होगा और यह कि अत्य प्रत्यथियों 
रूप से की गई डिकी 
या हित की विशिष्टि डिक्री कॉ 
डिक्रो को निष्पादित 


अयथार्थ है 
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23. श्री चन्द और अन्य बनाम मेसर्स जगदीश किशन चन्द और अन्यः 
वाले मामले में तथ्य इस प्रकार थे । वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद 
'फाइल किया था और वाद में पारित की जाने वाली डिक्री की तुष्टि के लिए 
तीन व्यक्तियों ने अरजिस्ट्रीकृत बन्धपत्र निष्पादित करके प्रतिभूति दी थी। 
प्रतिभूति बंधपत्र का प्रवर्तन करके प्रतिभू के विरुद्ध निष्पादित डिक्री 
इप्सित की गई थी, प्रतिभुओं ने अनेक आक्षेप उठाए थे । ये आक्षेप निष्पादन 
न्यायालय द्वारा नामजूंर किए गए थे और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को 
कायम रखा गया था। प्रतिभुओं ने उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की 
थी किन्तु प्रतिभुओं में से एक की मृत्यु हो गई थी और परिमीमा के भीतर 
“उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया 'था । यह प्रश्‍न 
उठा था कि क्‍या अपील का. उपशमन हो गया है या नहीं । यह अभिनिर्धारित 
किया गया था कि उच्च न्यायालय ते यह अभिनिर्धारित करते हुए एक आदेश 
किया था कि प्रतिभू दावे की तुष्टि के दायित्वाधीन थे और जहां तक मृतक 
प्रतिभू का सम्बन्ध था, उच्च न्यायालय का यह आदेश अंतिम हो गया था । 
इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दो असंगत आदेशों के 
होजे की सम्भावना थी यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील विनिश्चित की जाती 
और इस प्रतिपादना की दृष्टि से अपील उपशमन होने के रूप में खारिज की गई 
'थी। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह मत अभिव्यक्त किया कि 
मात्र यह तथ्य कि किसी प्रसंविदा के अधीन प्रोदभूत दायित्व सभी प्रसंविदाकर्ताओं 
के विरुद्ध अलग-अलग रूप में प्रवृत किया जा सकता है । प्रत्येक प्रसंविदाकर्ता 
के दायित्व से भिन्न है । यह सच है कि डिक्रीदार के दावे के प्रवर्तन में प्रतिभुओं 
की अलग-अलग रूप से सम्बद्ध सम्पत्तियां अलग से बेची जा सकती हे हैं । किन्तु 
यह है कि सम्पत्तियां पृथक रूप से धारित है और .भिन्न संव्यवहारं के अधीत 
दायित्व प्रोद्‌भूत नहीं होता है । इसके अतिरिक्‍त निर्णय के पैरा 7 में यह मत 
अभिव्यक्त किया गया कि नत्थू राम वाले उपर्युक्त मामले में दी गई तीन 
कसोटियां आकलित कसौटियां नहीं हैं । यदि उतमें से एक का समाधान हो जाता 
है तो न्यायालय सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित 
केर सकता है कि अपील का पुर्ण रूप से उपशमन हो गया है. ' मले में 

24. स्वर्ण सिंह पूरन सिंह और एक अन्य वाले उपरोक्त जे के लिए 
वादियों (बहिन के पुत्रों) द्वारा इस आधार पर साम्पाश्विक के विरुद्ध कब्जे आ 
बाद लाया गया था कि वे अपने मृतक मामा के अधिमानी वारिस थे । ड 
यायालय द्वारा यह वाद खारिज किया गया था और प्रथम अपील ह 
सैर डिक्री की पुष्टि की गई थी । वादियों द्वारा उच्च अ 
राकट 
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द्वितीय अपील फाइल को गई थी 1 अपील के लम्बित रहने के दौरान प्रत्यधियों 
(साम्पाश्विक) मे सेएक की मृत्यु हो गई थी। मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि 
को - अभिलेख पर नहीं लाया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया 
था कि मामले को परिस्थितियों में वादी यह तक नहीं दे सकता था कि वे सभी 
प्रतिवादी-प्रत्यथियों के विरुद्ध पृथक्‌ वाद फाइल कर सकते थे और यदि वे 
ऐसा कर संकते तो यह तथ्य रह जाता हे कि उन्होंने सभी प्रतिवादियों के 
विरुद्ध कंब्जे के लिए वाद फाइल किया था और ऐसा करने पर ही वे अब यह 
दलील नहीं दे सकते कि उपशमन के प्रश्‍न को विनिश्चित करने के प्रयोजन के 
लिए प्रश्नगत सम्पत्ति में अविभक्त विनिर्दिष्ट अंश के कब्जे के लिए अलग 
डिक्रियों को समझा जाए । यह अभिनिर्धारित किया गया था ,कि साम्पाश्विक 
में से एक के विरुद्ध अपील का उपशमन होने से अक्षम और उत्तरजीवी प्रत्यथियों 
के विरुद्ध उस अपील में कार्यवाही नहीं की जा सकती । 

25. भगवान सिह और एक अन्य बनाम कुलविन्दर सिंह और अन्यः 
वाले मामले में डिक्री के निष्पादन में रखी गई कुछ सम्पत्ति का नीलाम किया 
गया था और बेची गई थी । बाद में विक्रय की पुष्टि की गई थी । सम्पत्ति के 
लिए 8 व्यक्ति हकंदार थे जो कि विक्रय की विषयवस्तु थी । इन आठ व्यतित 
में से 4 व्यक्तियों ने अत्य चार व्यक्तियों को प्रर्त्याथयों के रूप में पक्षकार वनात 


हुए यह अधिकथित करते हुए आक्षेप फाइल किए थे कि विक्रय शून्य या 


क्योंकि अतिशेष का 75 प्रतिशत विहित समय के भीतर जमा नहीं किया गया 
था । तिष्पादन न्यायालय हारा यह आक्षेप पिटीशन खारिज किया गया था! 
एक अपील फाइल को गई थी और अपील के लम्बित रहने के दौरा दो 
- आक्षेपकर्ताओं को मृत्यु हो गई थी और उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभि 


.. विकय को लिचिमाऱयता को चतो देने के लिए स्वत हे ओर इ 
..._ अपीलाबियों के सम्बन्ध मे अपील का उपशमन शेष अपीलाधियों ह बई 
के चलाए जाने को प्रभावित नहीं करता थो । यह दलील स्वीकार नही बी 


न में परस्पर विरोधी विति व 


॥, Chandigarh. 


न्या० गुप्ता ) , 


अभिनिर्धारि करते हुए | पील का णं रूप से ट उपशम | 
र नव हुए अपील का सम्पूर्ण रूप ९ की 
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उत्पन्न करता है और यह कि मृतक अपीलाथी के सम्बन्ध में विक्रम चकि 
विधिमान्य है और शेष अपीलाथियों के सम्बन्ध में अविधिमान्य है इसलिए इस 
निष्कर्ष के परिणामस्वरूप अपील खारिज की गई थी । 5 ; 
26. रामेशवर प्रसाद और अन्य बनाम शामबिहारी लाल जगन्नाथ ओर 
एक अन्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपील न्यायालय , 
को अपील में कार्यवाही करने की शक्ति नहीं है और सभी वादियों या प्रति- 
घ्रादियों के पक्ष में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 4 के अधीन 
डिक्री में फेरबदल करने की भी शक्ति नही है जब डिक्री सभी वादियों या 
प्रतिवादियों के सामान्य आधार पर की गई हो यदि सभी वादी या प्रतिवादी उस 
डिक्ती से अपील करते हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और 
जहां तक उसका सम्बन्ध है, अपील का उपशमन हो जाता है। 
| 27. बाबू सुख राम सिह वनाम रास दुलार सिह और अन्य? वाले मामले 
में यह अभिनिर्धारित .किया गया था कि जहां सभी प्रतिवादियो के विरुद्ध संयुक्त 
दावा किया गया था और अपील के लम्बित रहने के दौरान कुछ प्रतिवादियों की 
मृत्यु हो गई थी और प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध कोई भलग दावा नहीं 
किया गया था तो उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने में वादियों 
के असफल रहने में अपील का सम्पूर्ण रूप से उपशमन हो गया है | 
28. प्रस्तुत मामले में वादियों ने घोषणा और व्यादेश के लिए प्रतिवादी- 
- भपीलाथियों के. विरुद्ध एक संयुक्त वाद: फाइल किया था भौर अनुकल्पतः 
उन्होंने यह दावा किया था कि. वे वेतन, प्रोन्नति और अन्य फायदों आदि के 
सम्बन्ध में सेवा की उन्हीं शर्तों के हकदार थे जो कि उन्हे हिमाचल प्रदेश 
सरकार के कर्मचारियों के रूप में देय थीं। प्रतिवादियों ने यह आक्षेप किया कि 
वाद पक्षकारों या वाद हेतुकों के कुसंयोजन के लिए त्रुटिपूर्ण था किन्तु व 
नें अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के उस अभिवाक्‌ को स्वीकार नहीं किया था और 
यह अधिकथित किया था कि वादियों का एक संयुक्त वाद हेतुक था और 2 8 
में समाविष्ट सामान्य वाद हेतुक किसी भी रूप में संयुक्त विचारण को आक का 
नहीं करता (इस पर जोर दिया गया) । बाहुल्यता के बारे में De 
विरचित किया गया था और इस विवाद्यक का प्रतिवादियों के ह 
विनिश्चय किया गया था । यह अभिनिर्धारित किया र था कि कवे 
विरुद्ध वादियों का एक सामान्य वाद हेतुक था । तथ्यों से यह व न 
वादी घोषणा और व्योदेश का दावा करके वही अनुतोष चाहते थे । वादि 
न तक एम्रन्सी० 1901, | 
ए० प्राई० भार० 1973 एस० सी० 204. 


Vedic eres Gigs Preservation Foundation, Chandigarh 
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प्रत्यथियों (जिसमें मृतक प्रत्यर्थी सम्मिलित हैं) के पक्ष में एक संयुक्‍त ड्ग 
पारितं की गई थी । यदि अब उत्तरजीवी प्रत्यथियों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में 
आगे कार्यवाही करने के लिए मंजूर किया जाता है तो उस मामले में इस 
सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपील को मंजर किया 
जाए और उत्तरजीवी प्रत्यथियों के वाद को खारिज किया जाए। ऐसे मामले में 
एक ही विषयवस्तु और एक जैसे अभिकथनों के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी 
विनिश्चयों की सम्भावना है । सभी वादियों ने समान अभिवाक्‌ उठाए हैं और 
एक जैसे तथ्यों पर बैसा ही अनुतोष चाहा है। अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 
ठीक रूप से या गलती से वादियों को यह अनुतोष मंजूर किया गया था । यदि 
इस अपील में आगे कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो उन्ही 
तथ्यों और उन्ही अभिकथनों पर परस्पर विरोधी विनिश्चय की संभावना से भी 
इनकार नहीं किया जा सकता । इसलिए नत्थू राम वाले उपरोक्त मामले भोर 
श्री चंद और अन्य वाले उपरोक्त मामले में अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार 
इस अपील में मृतक प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में आगे कार्यवाही नहीं की 
जा सकती । 

29. अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने गुलाम मोहम्मद ओर एक 
अन्य बनाम किशन लाल और अन्या और दिल्ली नगर निगस बनाम सदनमोहन 
श्व॒न्ता और अन्य? वाले मामलों का अवलम्ब लिया है । _ *_ र 

¬ 30. गुलाम सोहस्मद और एक अन्या वाले उपरोक्त मामले में गुलाम 
- मोहम्मद प्रतिबादी सं० 1 के विरुद्ध वादी किशन लाल द्वारा बेदखली के लिए वाई 
` फाइल किया गया था । यह अभिकथित किया गया था कि गुलाम मोह 
प्रतिवादी सं० 1 ने परिसरं को वादी की अनुज्ञा के बिना आदश लोहा सहकारी 
. समिति (प्रतिवादी सं० 2) को शिकमी किराए पर दिया था। यह भी 
> किया गया था कि भूखण्ड का एक भाग प्रतिवादी सं०:3 छोट्‌ को झिकी 
किराए पर दिया गया था" वादी ने अपनी. वैयक्तिक आवश्यकता के आधा 
चर बेदखली ईप्सित की थी । न 


“गुलाम मोहम्मद प्रतिवादी सं० 1 द्वारा इनकार किया गया था और यह 
घा गया था कि प्रतिवादी 
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`32. एक अपील फाइल की गई थी और अपील न्यायालय ने वैयक्तिक' 
आवश्यकता के आधार पर . विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को कायम रखा 
था किन्तु शिकमी किराएदारी के आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय 
और डिक्री को उलट दिया था और उसके परिणामस्वरूप बेदखली के लिए वादी 
का वाद डिक्री किया गया था । 

33. प्रतिवादी सं० 1 गुलाम मोहम्मद और समिति द्वारा एक द्वितीय 
अपील फाइल की गई थी । छोटू प्रतिवादी सं०. 3, जो प्रथम अपील में 
प्रतिवादी सं० 3 था, की प्रथम अपील न्यायालय में अपील के लम्बित रहने के 
दौरान मृत्यु हो गई थी । द्वितीय अपील में अपीलार्थी के काउन्सेल ने यह दलील 
दी थी की विचारण न्यायालय द्वारा वादी की खारिजी की डिक्री छोटू के लिए 
अंतिम हो. गई थी और परस्पर विरोधी डिक्रियों के पारित किए जाने की 
संभावता थी और वास्तव में अपील को मंजूर करते हुए प्रथम अपील न्यायालय 
द्वारा डिक्री पारित की गई थी और वादी का वांद डिक्री किया गया था। 
बिद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया था कि छोटू की मृत्यु 
के. कारण अंपील का. उपशमन नहीं हुआ था और इस विनिश्चय के कारण 
उपर्युक्त निर्णय के पैरा 8 और 9 में दिए गए हैं। विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने 

यह अभिनिर्धारित किया कि छोटू प्रतिवादी सं० 3 की अनुपस्थिति में वाद में 
कार्यवाही की जा सकती थी.क्योंकि यह एक ऐसा संयुक्त दावा नहीं था जिसमें 
सभी प्रतिवादियों का. संयुक्तं रूप से हित हो और न्यायालय गुलाम मोहम्मद 
और समिति के लिए. शिकमी किराएंदारी के प्रश्‍न पर छोटू की अनुपस्थिति में भी 
विचार कर सकता था। इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया था 
कि शिकमी किराएदार, वाद के आवश्यक पक्षकार नहीं थे । इसके परिणाम- 
स्वरूप यह्‌. अभिनिर्धारित किया गया था कि छोटू के विधिक प्रतिनिधियों को 
पक्षकार न बताए जाने का परिणाम अपील का उपशमन होना नहीं था इसलिए 
पह निर्णय प्रभेदनीय है और लागू नहीं होता है । Fo sa 

34. दिल्ली नगर निगम वाले उपरोक्त मामले में तथ्य इस प्रकार थे: 

` तीन व्यक्तियों द्वारा अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष परिसरों के वाषिक 

किराए के मूल्य को नियत करते हुए असेसर और कलक्टर के आदेश: के विरुद्ध 
एक अपील की गई थी । अपीलार्थी मदन मोहन और जगतः नारायण ने भवन 

अवंधक मकान-मालिकों के रूप में . अपना वर्णन दिया Lp a 

` से 3 प्रबंधक भागीदार था अर्थात्‌ परिसरों का पट्टेदार था । अपील के लम्बित 
रहने के दौरान: “अपीलार्थी सं० 1 और 2-की मृत्यु हो गई थी । अनेक अत्य 

स्वामी भी उस अपील के पक्षकार नहीं थे जो कि प्रतिनिधित्व हैसियत मेंकाइल = 
को गई थी। अपर जिला त्यायाधीश ने मृतक अपीलार्थी सं० 17 ओर 2. 


: ‘Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh . 


20 हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगस व० किशन सिह (म्या ता 
भू-स्वामियों के विधिक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में अपील विनिश्चि 
थी । अपर जिला न्यायाधीश के विनिश्चय को भारत के संविधान के हा 
हर न हे ग व व रिट न फा क करके नगर निगम द्वारा चनौरी 
दीग दलील दी गई थी कि अपर जिला न्यायाधीश 

का उपशमन हो गया था क्योंकि मकान मां ल न प हा 

दन मोहून और 
जगत नारायण के विधिक प्रतिनिधियों. को अभिलेख पर नहीं लाया गया धा। 
यह्‌. दलील इस कारण से स्वीकार नहीं की गई थी कि पट्टेदार सी० बी० 
देसाई को अपील का एक अलग स्वतंत्र अधिकार था । द्सके अतिखित यहु 
अभिनिर्धारित किया गया था कि दो मकान मालिकों द्वारा फाइल की गई अपीत 
प्रतिनिधित्व हैसियत में थी और उस समय उसके उपशमन का कोई प्रश्‍न नही 
था जब कि अपील या वाद कुछ व्यक्तियों द्वारा अनेक व्यक्तियों की ओर 
से प्रतिनिधित्व हैसियत में फाइल किया गया था । इसके अंतिरिक्‍त विद्वा 
एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया था कि मामले में उसके उपशमन 
का प्रश्‍न नहीं था जबकि अपील या वाद प्रतिनिधित्व हैसियत में फाइल किया 
जाता हे.। प्रस्तुत मामले के तथ्यों को यह निर्णय भी लागू नहीं होता है। 

-- . > 35. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप मेरी राय यह है कि रु 
अपील (जिसका तीन. मृतक प्रत्यथियो के विरुद्ध उपशमन हो गया है) में अत 
प्रत्यथियो के विरुद्ध भी आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती और उपशमन हैं 
के रूप में सम्पूर्ण अपील खारिज की जानी चाहिए । इन मंताभिव्यक्तिय 


साथ प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं चि 


जाता-हैं भ्म 

1980 का सिविल प्रकोण पिटीशन सं० 143 
36: यह आवेदन प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाते के लिए सिरि 
प्रक्रिया संहिता के औदेश 41 नियम 20 के अधीन ऋषिराज नामक 
दारा फाइल किया गया है | चूंकि, अपील उपशमः होते के रूप में शी 
गई है, इसलिए यह आवेदन असफलः होने पर खारिज किया जा रहीं है । 
981 का सिविल प्रकीर्ण पिटोशन सं० 33 कं 
ग: प्रस्तुत आवेदन प्रत्यवियों द्वारा इस प्रार्थना के साथ पार. 
_ सया था कि अपील को उपशमन होने के रूप में खारिज किया जा 
उपशर्मन व व में चूंकि, पहले खारिज की जा चुकी है, इसलिए 


अपील खारिज 


151081 र 


ढी 


| 
| 
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द बिशप काटन स्कूल, शिमला बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 
(Bishop Cotton School ? Simla Vs, The State of H. P.) 
_ :. तारीख 2 दिसम्बर, 1983 
` [न्या० स्योम प्रकाश गुप्ता] 

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 9, सपठित परिसीमा 
अधिनियम, 1963, धाराः 2 (ज) सथा अनुसूची का अनुच्छेद 112--अविधि- 
माचय अंतरण के आधार पर संपत्ति पर अंतरिती का कब्जा प्रतिकूल कब्जा होता 
है ओर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक की घोषणा चाहने वाले व्यक्ति को यह 
सादित करना होता हे कि उसका संबद्ध संपत्ति पर निर्वाध कब्जा वास्तविक 
स्वामी की जानकारी में विहित अवधि सफ रहा है और उसने वास्तविक स्वामी 
के हक का प्रत्याख्यान-किया है और वास्तबिक स्वामी को अपर्वाजत करते हुए 
संबद्ध संपत्ति फे स्वामित्व अधिकारों का स्वयं प्रास्यान किया है-अन्यथा चाहे 
'कितना भी वर्षों का मात्र कब्जा प्रतिकूल कब्जा गठित नहीं कर सकता । 


2. परिसौमा अधिनियम, 1963, धारा 2 (ज) तथा अनुसूची का 
अनुच्छेद 112, सपठित सिबिल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 9--अंविधि- 
मान्य अंतरण फे आधार पर संपत्ति पर अंतरिती का कब्जा प्रतिकूल कब्जा होता 
है ओर प्रतिकूल कन्ने के आधार पर हक की घोषणा चाहने वाले व्यक्ति को 
यह साबित करना होता है कि उसका संबद्ध संपत्ति पर निर्वाध कब्जा वास्तविक 
स्वामी की जानकारी में उक्त अनुच्छेद 112 में विहित अवधि तक रहा है और 
उसने वास्तबिक स्वामी के हक का प्रत्याख्यान किया है ओर वास्तविक स्वामी 
'को अपवर्जित करते हुए संबद्ध संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों का स्वयं प्राख्यान 

' किया है-_अन्यथा चाहे कितना भी वर्षों का मात्र कब्जा प्रतिकूल कब्जा गठित 
नहीं कर सकता । 

वादी स्कूल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत 
सोसाइटी है, जिसे वादगत स्थल 1864 में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा 
दिया गया था । वादी ते इस स्थल पर विद्यालय का भवन, होस्टल, खेल के 
मेदोन, आदि का निर्माण किया और तब से ही उस पर लगातार कांबिज रहा । 
भवस्य ही पंजाब सरकारं ने इस स्थल को वादी स्कूल को अंतरित करने का 
निणय तो अंतिम रूप से कर लिया था किंतु कोई रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख 

प्पादित नहीं किया गया । फिर भी वादी लगातार निर्बाध रूप से स्वामित्व 
अधिकारों का प्राख्यान तथा उपभोग करता रहा । संबद्ध नगर पालिका से भवनों 


>) 
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आदि के निर्माण के संबंध में अनुज्ञा भी प्राप्त करता रहा ओर उन कर आरि . | 
का भी संदाय करता रहा। सन्‌ 1979 में पहली वार हिमाचल परदेश 
सरकार ने इस स्थल के कुछ भाग पर सड़क निर्माण हेतु अतिक्रमण किया 
जिसका वादी स्कूल ने विरोध किया और अंततः अपने अधिकारों की घोषणा 
हेतु उच्च न्यायालय में वाद फाइल किया । वाद में अनेक विवाद्यक विरचित 
किए गए कितु अंततः मुख्य रूप से इस विवाद्यक का विनिश्चय किया गया कि 
क्या वादी स्कूल ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रात 
कर लिया है ? 


अभिनिर्धारित--वाद में भागतः डिक्री पारित को गई । ै 


यदि कोई व्यक्ति ऐसे अंतरण के आभास के आंधार पर (जो अप्रवतंनीय 
है.) संपत्ति का कब्जा लेता है तो ऐसा कब्जा वास्तविक स्वामी के प्रतिकूल 
होता हे । कारण यह है कि ऐसे मामलों में अंतरिती को-अंतरण के आधार पर 
- कोई हक प्राप्त नहीं होता ओर. उसका कब्जा विता हक के तथा वास्तविक: 

- स्वामी के हक के उल्लंघन में होता है । (पैरा 46) 
हु विधि यह्‌ है प्रतिकूल कब्जे के दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबि 
._ करना होता है कि उसका संबद्ध संपत्ति पर निर्वाध कब्जा वास्तविक स्वामी 
न को जानकारी सें रहा है और उसने वास्तविक स्वामी के हक का प्रत्याब्यान 
किया है ओर वास्तविक स्वांसी को अपवर्जित करते हुए संबद्ध संपति * 
` स्वामित्व अधिकारों का स्वयं प्राख्यान किया है अन्यथा चाहै कितना भी वी 
का जा गठित नहीं कर सकता । कोयं करे द 
रखेना चाहिए और उसका अभिनिश्चय प्ले 
हयो के. अनुसार किया जाता होता दै। 
हक से संबद्ध किया जा सकता है १ 
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>. इस प्रकार,. यदि यह साबित कर दिया जाता है कि वादी का संपूर्ण 
सख्याक 194 पर प्रभावी नियंत्रण था, तो उस दशा में वादी यह दावा कर 
सकता है करि संपूर्ण विवादित संपत्ति प्रतिक ल कब्जे के आधार पर उसकी थी 
और मात्र यह तथ्य कि संपत्ति का कुछ भाग.रिवत पड़ा है वादी को प्रतिकल 
कब्जे के दावे से किसी भी" प्रकार वंचित नहीं कर सकता । (पैरा 58 ) 


बीच में ना क 6 २ जज 
ओर सरकार ने वादी द्वारा विद्यालय के. 
स्थापन में हर प्रकार की सहायता दी। वस्तुतः उस तारीख से ही बादी . 
स्वामित्व अधिकारों का प्राख्यान करता रहा (यद्यपि कि इस विचार के अनुसार 
कि संपत्ति सरकार द्वारा वादी को स्वामी के रूप में अंतरित कर दी गई है) 
चूंकि वादी कें पक्ष में कोई अंतरण स्थापित नहीं हुआ है .और मौखिक अंतरण, 
यदि कोई हो, शून्य और अप्रभावी होता है, अतः यह माना जाएवा कि वादी 
का कब्जा सन्‌ 1868 से ही अब तक प्रतिकूल कब्जा रहा है, क्योंकि वादी 
शुरू से आखिर तकं स्वामित्व अधिकारों का प्राख्यान करता रहा है और 
विवादित संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी के हंक का प्रत्याख्यान करता रहा है । 
वादी का आचरण शुरू से ही इस बात को पूर्णतः साबित कर देता है कि 
वादी ने स्वामित्व अधिकारों का प्राख्यान किया था और ये प्राख्यात प्रतिवादी 
को जानकारी में थे | इस प्रकार वादी विवादित भूमि का प्रतिकूल कब्जे के. 
भाधार पर स्वामी बन गया है । (पैरा 52) 
इ ळर पैरा 
[1 970] ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1778 : पश्चिमी 46. 
बंगाल राज्य. बनाम डलहोजी इंस्टिट्यूट सोसाइटी 
ऱ्य (The State of west Bengal Vs. Dalhousie 
Institute Society) र 
[1951] ए० आई० भार०.1951 एस० सी० 469 : कलक्टर 47: 
आफ बम्बई बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन आफ सिटी .. 
आफ मुम्बई (Collector of Bombay Vs. 
Municipal Corporation of City,of Bombay) 


[1948] ए० आई० आर० 1948 प्रिवी कौसिल 76 : हाफिज 57 
`` मोहम्मद फतेह नसीत बनाम सर स्वरूपचद हुकमचद « 
(Hafiz Mohd. Fateh Nasin Vs, Sir 37009 . 2 


"(कात HukamChand); 
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[1942]. 


बिशप काटन स्कूल, शिमला ब० हिमाचल प्रदेश राज्य 


ए० आई० आर० 1942 कलकत्ता 1 : हाफिज 
मोहम्मद फतेह नसीब बनाम सर स्वरूप चंद हुकमचंद 
(Hafiz Mohammad Fateh Nasib Vs. Sir 
Swaroop Chand Hukam Chand); 


ए० आई० आर० 1925 सिन्ध 201 : रमजान और 
अन्य बनाम फकीर मोहम्मद और अन्य (Ramzan 


and others Vs. Fagir Mohammad and 
others); 


ए० आई० आर९ 1912 अवध 127 : मीर इकबाल 
हुसैन बनास शंकर दयाल और अन्य (Mir 1qbal 
Hussain Vs. Shanker Dayal and others); 


आई० एल० आर० 24 इलाहाबाद 294 : इकबाल 


हुसेन और अभ्य बनाम नन्द किशोर और अन्य (14४१! 
Hussain and others Vs. Nand Kishore 


_ and others) 


_ [1976] ए० आई० आर० 1976 कलकत्ता 55 : प्रेमेन्दु भूषण 


का अवलब लिया गया । 


बनाम श्रीपति रंजन चक्रवर्ती (Pः९m९n१1 


5 


56 


48 


55 


49 
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अन्य (Beni Madhavprasad and others Vs. 
Rasklal Ambalal and others); 


{ 1951] ए० भाई० आर० 1951 उड़ीसा 183 : रंगलाल 49 
राम बनाम माखन लाल भोर अन्य(Rn६lal Ram 
Vs, Makban Lal and others); 


[1935] ए० आई० आर० 1935 प्रिवी कौसिल 53 : ईजास 49 
अली किंदवई भोर.अन्य बनाम स्पेशल मैनेजर, कोटे 
आफ वार्ड स, बलरामपुर (8188 Ali Qidwai and 
others Vs. Special Manager, Court of 
Wards, Balrampur); था 
11932] ए० आई० आर० 1932 अवध 16 : सूरज बलि 49 
बनाम लाला महादेव प्रसाद (9178] ऐश 7७. 
Lala Mahadeo. Prasad); 
(1931] ए० आई० आर० 1931 प्रिवी कौसिल 162 : भूपेल्ं 49 
नारायण सिन्हा बहादुर बनाम राजेश्वर प्रसाद भगत 
“और अन्य (Bhupendra Narayan Sinha Bahadur 
‘Vs. Rajeshwar Prasad Bhagat and others); 
- {1924] ए० आई आर० 1924 प्रिवी कौंसिल 150 : कोदोथ 49 
अंबूनायर बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया 
(Kodoth Ambu Nair Vs. Secretary of State 
for India) 
निर्दिष्ट किए गए । 
*आरम्भिक (सिविल) अधिकारिता : 1981 का सिविल वाद सं० 16. 
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अधीन वाद । 
-वादी को ओर से जि श्री देवेन्द्र गुप्तः 


प्रत्यर्थी कीः ओर से :.- श्री एस० एस० कंवर * 


-न्या० व्योम प्रकाश गुप्त : . 
इटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत 
प काटन स्कूल नामक स्कूल . 


a 


` = वादी स्कूल सोसा 
“सोसाइटी है । वादी का यह अभिकथन है कि बिश 


क्ल 
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26 विज्ञप' काटन स्कूल, शिमला व० हिनाचल प्रदेश राज्य (न्या० गुप्त) 
प्रारभ मे 28 जुलाई, 1859 को जुतोघ में खला था कितु बाद में यह्‌ पाया 
गया कि बह्‌ स्थल और भवन स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं थे । अक्तूबर, 1964 , 
मं इस स्कूल के लिए एक नथा स्थल चुना गया, जो नाउल्स उड स्पर के दक्षिणी 
किनारे पर था और जिसका क्षेत्रफल 1, 70, 098 वर्ग गज तथा 5 वर्ग फोर 
था और जिसका पूर्ण विवरण वाद के पैरा 2 में दिया गया है ओर यह छोटा 
शिमला के स्टेशन वाडे में स्थित था । यह अभिकथन किया गया है कि यह स्थल 
स्कूल के लिए पंजाब सरकार द्वारा 1864 में दिया गया था और वादी इसका 
स्वासो बन गया और इसका कब्जा ले लिया। वादी ने भवनों का निर्माण 
1866 में प्रारभ किया था। और स्कूल वतमान स्थल पर जुतोघ से बदल कर 
1868 म॑ लाया गया था। वादी का यह भी अभिकथन है कि संपत्ति का खसरा 
न° 194 है और इस पर बनाएं गए . विभिन्न भवनों के अनेक लघु खसरा 
नंबर हैं । यह अभिकथन किया गया है कि वादी ने सीमांकन के प्रयोजन के लिए 
सीमा स्तंभ बनाए थे । पंजाब सरकार तथा नगरपालिक प्राधिकारी वादी को 
इस संपत्ति का सदेव ही स्वामी मानते रहे और संपत्ति पर वादी का अनस्य 
अधिभोग तथा नियंत्रण किसी भी ओर से किसी प्रकार के आक्षेप या बाधा के 


बिता बैना रहा है। पटियाला तथा पट्योग की राजस्व संपदाएं इस संपत्ति के 
दक्षिणी किनारे पर हें 1 


2. वादी ने इस जमीन पर अनेक भवत निवासीय. तथा. वाह्य गृह 
खेल के सदान, सेवकों के आवास, शौचालय, सड़कें, पुष्पगृह, आदि का तिम * 
__ किया है ओर इस भुमि के चारों ओर कंटीले तार लगाए हैं. तथा स 
खड़े किए हैं । यह अशिकथन- किया गया है कि 1979 में प्रतिवादा 
अपने लोक निमोण विक्षाग के अधिकारियों की माफत विवादित संपत्ति के ह 
भाग को. काटना तथा खोदनाः प्रारंभ किया. और पूछने पर यह मालूस प 
कि प्रतिवादी पुलिस बेरियर छोटा शिमला कसुमटी रोड तामक रोड बना व 
हैं, जिसे सामान्यत: शिमला बाइ-पास कहा जाता है। प्रतिवादी ने इस १: 
“सन्तिर्माण के लिए भूमि पर खड़े अनेक मूल्यवान देवदार के वृक्षों % 


श के ओर टे 


उन्हे व ले गए 
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सन्तिर्माण का कार्थ जारी रखा । वादी प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही करना 
चाहता था. और इस प्रयोजन के लिए वह राजस्व अभिलेख संगहीत करने 
लगा । राजस्व अभिलेखों के अनुशीलन के पश्चात्‌ वादी को यह ज्ञात हुआ कि 
राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी को स्वामी दशित किया गया है और संपत्ति 
पर कब्जा भी उसी का दिखाया गया है और वादी का स्वामित्व तथा कब्जा 
नहीं अभिलिखित किया गया है। 


$ हे 


3. अब वादी का यह अभिकथन है कि वादी संपत्ति का स्वामी है और 
संपत्ति उसके कब्जे में है और इस संपत्ति में प्रतिवादी का कोई अधिकार, हक 
या हित नहीं है। अनुकल्पतः यह अभिकथन किया गया है कि यदि प्रतिवादी 
का संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित थां तो भी वह बहुत पहले ही वादी के 

' सतत, निर्वाध, शांतिपूर्ण एवं अनन्य कब्जे के कारण समाप्त हो गया और वादीः 
उस संपत्ति पर 1864, से ही अपने स्वामित्व अधिकारों का प्राख्यांत करता रहा 
हे.॥ वादी ने संपत्ति का सीमांकन करने के पश्चात्‌ यह पाया कि प्रतिवादी ने सड़क 
के संन्तिर्माण केलिए वादपत्र से संलग्न अक्स तातिया में लाल रंग से दिखाए गए 
7,027 वर्ग गज तथा 1 वर्ग फूट क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया है और 138. 
देवदार तथा पाइन के वृक्षों को अवैध रूप में काटकर ले .गया है, जेसा कि 
वादपत्र के पैरा 9 में ब्यौरेवार बताया गया है । वादी का अब यह अभिकथत है 
कि प्रतिवादी के ये कार्य अप्राधिकृत और गैरकानूनी ९ । प्रतिवादी द्वारा गर 
कानूनी रूप में काटे गए तथा ले जाए गए वृक्षों का मूल्य अनुमानतः 1,40.000. 
रुपए है । यह भी अभिकथन किया गया हे कि संपत्ति की सुरक्षा के लिए 
प्रतिधारण दीवार का सन्निर्माण आवश्यक हो गया है । इन अभिकथनों के 
आर्धार पर वादी ने यह' वाद 30-3-1981 को फाइल किया, जिसमें यह प्रार्थना . 
की कि आज्ञापक व्यादेश की डिक्री दी जाए 7 ,027 -वर्गगज 1 वर्गफुट जमीन 
(जिसे अप्राधिकृत रूप में सड़क बना लिया गया है) अपनी मूल स्थिति में 
बादी को लौटाई जाए और वादी को उसका कब्जा दिया जाए) वादी ने 

_ प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय के व्यादेंश की भी प्रार्थना की हैं कि प्रतिवादी 

वादी के विधिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करे । साथ ही गैर-कानूनी आ क 

अप्राधिकृत रूप में प्रतिवादी द्वारा काटे गए वृक्षों के बाजार मुल्य रूप मे 

140,८00 रुपए की वसूली की भी प्रार्थना की गई है। वादी ते यह भी णा ः 

की हे कि आज्ञापक व्यादेश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी को निदेश म 
जाएं कि वह वादी की शेष संपत्ति की संरक्षा के लिए पूरी सड़क . के क्षेत्र प 
-प्रतिधारण दीवार की.व्यवस्थाकरे।  - - 


See तक 
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4. इस वाद का प्रतिवादी ने विरोध किया है । यह अभिकथन किया 
गया है कि घोषणा के अनुतोष की मांग किए बिना मात्र व्यादेश के लिए वाद 
चलने योग्य नहीं है ओर इस न्यायालय को इस वाद को ग्रहण करने को 
अधिकारिता नहीं है । यह अभिकथन किया गया है कि यह्‌ वाद इस न्यायालय 
द्वारा विचारणीय नहीं है ओर यह वाद राजस्व प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए 
होता चाहिए था । अन्य आक्षेप ये हैं कि वाद समयवजित है और षतंमान 
रूप में चलने योग्य नहीं है क्योंकि वादी का वाद की संपत्ति पर कब्जा नहीं है। 
'विबंध का अभिवाक्‌ भी उठाया गया है और यह अभिकथन किया गया है कि 
वादी ने प्रतिवादी के विधिपूर्ण कब्जे के प्रति उपमति व्यक्त की है। 


5. गुणागुण के संबंध. में प्रतिवादी ने वादपत्र के भभिकथनों का 
श्रत्याख्यान किया है और यह अभिकथन किया है कि वाद-संपत्ति का स्वामी 
प्रतिवादी है ओर उस पर कब्जा भी उसी का है। यह कहा गया है कि प्रतिवादी 
ने वादी की भूमि से कोई भी वृक्ष न तो काटे हैं ओर न हटाए हैं, बल्कि इसके 
विपरीत वादी ने प्रतिवादी की संपत्ति से 55 वृक्ष नगरपालिक प्राधिकारियों से 
मंजूरी प्राप्त करके हटाए हैं। वृक्षों के काटने के लिए पूर्वोक्त मंजूरी 
विधिविरुद्ध थी, क्योकि वादी संपत्ति का कभी भी स्वामी नहीं था । प्रतिवादी ते 
यह अभिकथन किया है कि वादी द्वारा गैर-कानूनी रूप में काटे गए और 
हटाए गए इन वृक्षों का मूल्य 1,40,000 रुपए है । वादपत्र के शेष 

` अभिकथनों का भी प्रत्याख्यान किया गया है। | 


र फाइल किया गया और प्रत्युत्तर में वादी न 
प ` प्राख्यान किया और लिखित कषर 
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ड 4. क्या वादी अपने कार्यो, कार्येवाहियो, आचरण और उपमति 
के कारण वाद फाइल करने से विबंधित है ? (प्र० अ० आ० ) 


5. क्या वादी को प्रस्तुत वाद फाइल करने हेतु वादहेतुक 

प्त नहीं है? अ न मिड 
प्राप्ते नहीं है? (प्र अ० आ०) 

6. कया वादपत्र के पैरा 2 में वर्णित भूमि का स्वामी 


अभिकथनानुसार वादी है और उसका उस पर कब्जा भी है? (वा० 
अ० आ०) 


7. यदि विवाद्यक सं० 6 साबित नहीं होता, तो क्या वादी 


अभिकथनानुसार प्रतिकूल कब्जे के कारण पैरा 2 में वणित वाद संपत्ति 
का स्वामी बन गया है ? 


8.. क्या प्रतिवादी ने सड़क बनाते समय.वादी की संपत्ति के 
किसी क्षेत्र को सड़क में सम्मिलित कर लिया है ? यदि हां, तो-कहां 
तक और उसका प्रभाव क्या होगा ? 

9. क्या प्रतिवादी ने वादी की संपत्ति से पेड़ काटकर हटा लिए 
हैं ? यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है ओर उसका प्रभाव क्या होगा ? 

10. क्या सड़क के सन्निर्माण से वादी की अन्य संपत्ति 
खतरनाक बन गई है और उसे भभिकथनानुसार प्रतिधारण दीवार द्वारा 
संरक्षण की अपेक्षा है ओर यदि हां तो इसका प्रभाव क्या होगा ? 


11. क्या वादी को अभिकथनानुसार आज्ञापक, निषेधात्मक 
ओर स्थायी व्यादेश कें अनुतोष का हक है ? 


12. वादी किस प्रतिकर का, यदि कोई हो, हकदार है? 
13. अननुतोषः। र 
४ , पक्षकारो नें सॉक्ष्य प्रस्तुत किए तथा बहेस सुती गई ? 6 
9. विभिन्‍न विवाद्यकों के संबंध में मेरे निष्कर्ष निम्तलिखित हैं :— 
विवाद्यक सं० 1 | हु 
ड इस विवाँद्यक का विरोध प्रतिवादी के काउन्सेंलं नें नहीं किया । वादी. 
नें यह वाद ब्यादेश के लिए भौर 1,40,000 रुपए की वसूली के लिए फाइल 
किया है । यहं अभिंकथन'किया' गया है कि वाद का हेतुक सन्‌ 1980. में 
उद्भूतः हुआ. था ओर प्रस्तुत वादे 30 मार्च, 1981 को फाइल किया गया 
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था । अतः वाद समय के भीतर है । इस विवाद्यक का विनिश्चय वादी के पक्ष 
में किया जाता है। 


विवाद्यक सं ० 2 : 


; 10. इस विवाद्यक पर प्रतिवादी के काउन्सेल ने बल महीं दिया है। 
-वोदी ने व्यादेश के अनुतोष का तथा वृक्षों की कीमत का भी दावा किया है। 
घोषणा की प्रार्थना इस वाद में विवक्षित रूप से सम्मिलित है और वाद प्रस्तुत 
प्ररूप में सक्षम है । इस विवाद्यक का विनिश्चय प्रतिवादी के विरुद्ध किया 
जाता है ।. ; 

_ बिवाद्यक सं० 3 : र 

11. इस विवाद्यक का विरोध प्रतिवादी के काउन्सेल ने नहीं किया 

- है । प्रस्तुत वाद सिविल प्रकृति का है और संपत्ति के अधिकारों से संबद्ध है। 

अतः इस न्यायालय को वाद के विचारण की अधिकारिता है । इस विवाद्यक 
_ का विनिश्चय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है । - 
याचक व स क स `. 
क प प जोती 2, इस विवाद्यक का विरोध प्रतिवादी के कांउन्हेल ने नहीं किया है। 

`. यह्‌ साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वादी किसी कार्ये, आचरण 
झया उपमति द्वारा प्रस्तुत वाद फाइल करने से विबंधित है ।. ऐसी परिस्थिति 
वित्तिश्‍चय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है। 


Se 


री के काउत्सेल न नटी तिता | 
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भूमि पर विद्यालय तथा अन्य भवतों का निर्माण किया है। विद्वान कार 
ककी दलील है कि संपूर्ण संपत्ति, जिसमें निमित क्षेत्र भी आता है समेःि pe 
तंवर 194 के रूप में है । उसकी यह भी दलील है कि नगरपालिक र 
र भवनों का कब्जेदार दशित किया गया है । अपनी दलील 
PE उस वादी द्वारा रखी गई बही में अभिलिखित अधिवेशन के 
कायवृत्त के उद्धरणों के प्रति निदेश किया और शिमला नगर निगम के 
कार्यालय से अभिलेखों की प्रतियों के प्रति भी निर्देश किया । थह दलील दी 
गई है कि वादी ने विपुल व्यय करके” भवनों का निर्माण किया है और वादी 
विवादित संपत्ति पर सदैव ही स्वामिस्वाधीन अधिकारों का उपभोग करता रहा 
है विद्वान्‌ काउन्सेल ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के प्रति भी 
निर्देश किया । उसकी दलील है कि भूमि वादी को स्वामी के रूप में दी गई 
थी । अनुकल्पतः, वादी ने विवादित भूमि के संबंध में स्वामित्व अधिकारों का 
अयोग खुले तोर पर शांतिपूर्ण रीति में 100 वर्ष से भी अधिक अवधि तक 
करता रहा हे ओर इसका परिणाम यह है कि वादी उस भूमि का स्वामी 
प्रतिकूल कब्जे के आधार पर बन गया है। 


*- . 15: प्रतिवादी के विद्वान्‌. काउन्सेल की यह दलील हे कि यह साबित 
नहीं हुआ. है कि सम्पत्ति वादी के स्वामिंत्वाधीन है और वादी के स्वामित्व के 
'सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है.। उसकी दलील है कि सम्पत्ति का अन्तरण 
वादी के पक्ष में स्वामी के रूप में कभी भी नहीं किया गया । विद्वात्‌ काउन्सेल ने 
यह भी दलील दी है कि प्रतिवादी लगभग 100 वर्ष से भूमि का स्वामी दशित 
` है और सम्पत्ति उसके कब्जे में है और वादी का यह पक्षकथन, कि संम्पत्ति 
प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में अन्तरित की गई थी, गलत है । उसने यह भी 
-दलील दी है कि वादपत्र में प्रतिकूल कब्जे को अभिवाक्‌ नहीं किया गया है, 
अतः प्रतिकूल कब्जा. साबित करने के लिए किसी भी साक्ष्य पर ध्यान नहीं 
दिया जा सकता | उसकी दलील है «कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए 
विनिदिष्ट अभिवाक्‌- होता चाहिए - और फिर उसे साबित किया जाना चाहिए 
था । [प्रतिवादी के विद्वान्‌ काउन्सेल. के अनुसार वादी. यह साबित करने में . 
` असफल रहा है कि प्रतिकूल कब्जा कब प्रारम्भ हुआ। उसकी दलील है कि 
वादी. काँ कब्जा, यदि कोई हो, अनुज्ञप्तिधारी का कब्जा है और मात्र अनुज्ञाजन्य . 
है और वह कभी भी प्रतिकूल कब्जे कें रूप में परिणत. नहीं हो सकता । उसने 
यह दलील दी है किंकर आदि के संदाय से प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं किया 
जा सकता और दौर्घकालः तक कब्जा मात्र प्रतिकूल कब्जा साबित करने के 
LO 
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1 षः हमने पक्षकारों के विद्वान्‌ काउन्सेलों की दलीलों पर विचार 
किया है । ये दो विवाद्यक ही वस्तुतः इस मामले के महत्त्वपूर्ण विवाद्यक हे । 
बिशप काटन स्कूल मूलत: बिशप काटन]द्रारा जुलाई, 1857 में स्थापित ल 
गया था । शिमला जिले के 1888-89के गजेटियर में, (प्रदर्श वादी 67) वह 
उल्लेख किया गया है कि बिशप काटन अनेक विद्यालय स्थापित करना दाह 
था और. इसके लिए उसने धन इकट्ठा किया। जनवरी, 1863 में उसने जुतोष मे 
एक स्कूल खोला, जिसे शिमला की एक कमेटी ने सर्वाधिक-उपयुक्त स्थल के रुप 
में चुना था । किन्तु शीघ्र ही यह पाया गया कि न तो स्थल ओर न भवन ही 
उपयुक्त थे ओर सरकार. ने छोटा शिमला में एक नया स्थल दिया, जो नोल्स 
उड स्पर कहा जाता है। वंतँमान भवन 1866 में शुरू हुए और 18 68 
में पूरे हुए, जिनमें बाद में स्कूल जुतोघ से हटाकर लाया गया। भवनों में, 
जिनकी प्रकृति अत्यन्त सारभूत है किन्तु जिनमें साजसज्जा नहीं है, ऐसा भावास 
भी सम्मिलित है, जिसमें 150 छात्रों तथा 4 सहायक अध्यापकों के निवास 
तथा भोजन की व्यवस्था है और हैडमास्टर के लिए और एक सहायक अध्यापक 
एक चैपेल के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ गृह भी हैं। एक पृथक्‌ अस्पताल भी है, जिसमें 
दो भिन्न-भिन्त वाडे हैं ओर सार्जेन्ट तथा मेट्रन के लिए गृह भी हैं। सम्पूर्ण खच 
2,25,000 रुपए आयाथा। : 


17. “वाइसराय विद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजीटर) है । पंजाब कै 
ॐ गवनेर, कलकत्ता के बिशप, लाहोर के बिशप तथा अम्बाला के कर्मश 
इस बिद्यालय के पदेन गवनेर हैं | गवनेरो के सम्पूर्ण निकाय द्वारा तिव 
शिमला के निवासी चार स्थानीय गवनेर भी हैं। वर्तमान कर्मचारिदूरद एर 
प्रधान अध्यापक और चार सहायक अध्यापक हैं। विगत 6 पा 7 वर्षों त 
भीतर लड़कों को ओसत संख्या लगभग 1 00 रही है, जिनमें से 90 स्कूल में i 
निवास तथा भोजन करते रहे हे । इनमें से 20 अन्य लड़कों की अपेक्षा 12 
रुपये प्रति वर्षे कम देते है । विद्यालय को सरकार से सहायता भगु . है 

__ .है। लड़कों के माता-पिता मुख्यतः सरकार की नौकरी में नियोजित र 


कु ) 
अद्यतन (1 
ह.) 


केलि 
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18. प्रदर्श वादी 68, शिमला जिले के 1904 जिला गजेटियर का 
उद्धरण है, जो पंजाब सरकार द्वारा 1908 *में प्रकाशित किया गया । इस 
दस्तावेज में यह उल्लेख है कि “गत 6 या 7 वर्षों में लड़कों की ओसत संख्या 
मुख्यतः सरकार की नौकरी करने वाले क्लकों के लड़कों की रही है। किन्तु 
बहुत से लड़ के ऐसे भी हैं, जो गैर,सरकारी वर्ग के हैं। विद्यालय के कार्य की 
व्यवस्था पंजाब एजूकेशन कोड के अनुसार की जाती है और लड़के विभाग की 
वाषिक परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। यह विद्यालय कलकत्ता विश्व 
विद्यालय से भी सहबद्ध है और उच्चतर कक्षाएं विश्यविद्यालय की परीक्षाओं के 
लिए पढ़ाई करते हैं। लड़कों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रवेश परीक्षाओं 
'के लिए भी तैयार किया जाता है ।” | AD 


19. अतः यह साबित हो जाता है कि बिशप काटन स्कूल वर्तमान 
स्थल पर 1868 में चलना शुरू हो गथा था और वर्तमान स्थल पर भवनों का 
भी निर्माण हो गया था । इस तथ्य के सम्बन्ध में प्रतिवादी ने कोई विवाद नहीं 
किया है। विवादगत वर्तमान सम्पत्ति छोटा शिमला में नाउल्स उड स्पर कही: 
जाती है । 


20. वादी ने बिशप काटन स्कूल के गवर्नेर-बोडं के अधिवेशंनों के! « 
कार्यवृत्त की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैँ। गवर्नरों का प्रथम अधिवेशन 6-5-1863 
में हुआ था। (प्रति अदर्शं वादी 25)। इस अधिवेशनं में स्कूल का प्रस्थापित 
प्रारूप परिनियम पढ़ा गया था । तारीख 2-6-1863 को हुए दूसरे अधिवेशन 
में (प्रति प्रदर्श वादी 26) कार्यवृत्त सं० 6 में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार: 
विना किसी-आथिक नुकसान के सभी भवनों को गवने र को अस्तरित कुर सकती 
हैं ताकि वे अवने विवेकानुप्तार उनका उपयोग करें। यह कार्यवृत्त जुतोव में 
स्थित भवनों के सम्बन्ध में है। तारीख 22-12-1863. को _ हुए. अधिवेशत्त - 
में (प्रति प्रदर्श वादी 27) यह उल्लेख .किया गया हे कि भवन पंजाब सरकार; 
द्वारा स्कूल के गवर्नरों को सौंप दिए गए। किन्तु सा्जेन्ट बंग्लो तथा पोस्ट 
आफिस इसके अपवाद थे । ; पद माल ळी - 

21. 12-4-1868 को हुए पांचवें अधिवेशन के कार्यवृत्त में (प्रव 
वादी 28) जुतोघ सम्पदा के स्कूल के पक्ष में अन्तरण विलेख का प्रारूप पढ़ा 
गया ओर कर्नल लारेंस से यह प्रार्थना की गई कि वह विलेब में कुछ परिवर्तन. 
करें और पंजाब सरकार को भेज दें | छठवें अधिबेशन के, जो 6-8-1867 में 
हुआ था, कार्यवृत्त - (प्रदर्श वादी 29) में“यह अभिलिखित किया गया है. कि. 
जुतोध को स्कूल के प्रयोजन के लिए उपयुक्‍त नहीं पाया गया और सरकार से 
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_ यह प्राथेना को गई कि वह जुतोघं स्थित सम्पत्ति को पुनः ग्रहेण कर ले । 


22. 8-9-1864 को हुए सातवे अधिवेशन में (प्रदर्श वादी 30) 
यह अभिलिखित किया गया हे कि सरकार जुतोघ स्थित स्कूल के अधिभोगाधीन 
भवनों को लेने के लिए तैयार है और हैडमास्टर ने स्कूल चलाने के लिए 
प्रस्थापित दो स्थलों के नक्शे प्रस्तुत किए । दो प्रस्थापित स्थलों में से एक 
- नोउल्स उड स्पर था.। स्कूल चलाने के लिए प्रस्थापित नए स्थलों का निरीक्षण 
गवनेरों को करना था । 13-9-1864 को हुए अधिवेशन में (प्रदर्श वादी 31) 
यह्‌. उल्लेख किया गया हे कि गवर्नरों ने दोनों ही स्थलों का निरीक्षण किया 
ओर उन्होंने यह पाया कि स्कूल चलाने के लिए नाउल्स उड स्पर बेहतर स्थल 
है । 20-9-1864 को हुए अधिवेशन में (कार्यवृत्त को प्रति प्रदर्श वादी 32) 
यह अभिलिखित किया गया हे कि जुतोध की सम्पत्ति का व्ययन 22,000/- 
रूपए में किया जाता था और नाउल्स उड स्पर का स्थल स्कूल चलाने के लिए 
- चुना गया था । यह भी संकल्प पारित किया गया था कि सरकार से नाउल्स उड 

- स्पर स्थल देने हेतु प्राथना की जाए । 17-10-1864 को हुए दत्त 

_ अधिवेशन के कार्यबुत्त (प्रदर्श वादी 33) से यह प्रतीत होता है कि कुठल १ 

जाते नाउल्त उड स्पर स्थल बेचने या. किराए पर देते से इनकार कर दिया 

-.. थो गवर्नेरों ने अपने जिम्मे यह काम लिया कि वह राजा से मिलकर उचित 
`. _ मूल्ये पर भूमि देने के लिए उसे राजी करेगे । र 

; न-1-1865 को हुए 11वें अधिवेशन के कायवृत्त (द 

कहा: या है कि यह विश्वास करने का पूरा-पूरा कारण था 


प्रयोजन के लिए दिया जाएगा और 
7 को हुए 126 
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हु 


के अनुसार प्रतिफल नहीं देती तो गवर्नर सम्बद्ध भूमि का पूरा मूल्य देने के 
लिए सहमत थे और भवनों के निर्माण के लिए राय ली जाए । 24-4-1865 
को हुए अधिवेशन के कार्यवृत्त (प्रदर्श वादी 37) में यह अभिलिखित है कि 
कुन्ठल के राजा ने सरकार से पत्राचार किया और स्कल के गवर्नर सरकार को 
आधी कीमत देने के लिए सहमत थे, ताकि राजा को भूमि की पूरी कीमत संदत्त 
की जा सके । 


25. 3-5-1865 को हुए अधिवेशन के कार्यवत्त (प्रदर्शं वादी 38) 

में यह कहा गया है कि राजा सम्पत्ति सरकार को अन्तरित करने के लिए 
रजामन्द था और भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा था । 7-7-1865 को 
हुए अधिवेशन के कार्यवृत्त (प्रदर्श वादी 39) से यह प्रतीत होता है कि राजा 
उस समय तक भूमि अन्तरित करने के लिए रजामन्द नहीं था, सिवाय उस 
देशा के, जब उसे विनिमय में भूमि दी जाए। 27-12-1865 के अधिवेशन के 

कार्यवृत्त (प्रदर्श वादी 40) से यह इंगित होता है कि भूमि के विनिमय के 
सम्बन्ध में प्रस्थापना स्वीकृतप्राय हो गई थी । 19-3-1866 को हुए अधिवेशन 

के कार्यवृत्त (प्रदर्श. वादी 41) से यह साबित होता है कि भवत निर्माण हेतु संग्रह 

किया जा रहा था । 7-9-1866 को हुए अधिवेशन के. कार्यवृत्त (प्रदर्श वादी 

42), 18-7-1866 को हुए अधिवेशन के कार्यवृत्त (प्रदर्श वादी 43), 4-8- 

1866 को हुए अधिवेशन के कार्यवृत्त (प्रदर्श वादी 44) तथा 11-8-1866 को 

हुए अधिवेशन के कार्थवृत्त (प्रदर्श वादी 45) से यह प्रतीत होता है कि भवनों के 

निर्माण का. कार्य चल रहा था | 26-9-1866 को हुए अधिवेशन के काेवृत्त 
(प्रदर्श वादी 46) से यह साबित होता है. कि वाइसराय ने बिशप काटन स्कूल 

“शिमला नामक स्कल का, जो 1857 के गदर के स्मारक के रूप में बताया 
गया था, शिलान्यास किया था 1'8-10-1866 को हुए अधिवेशन के कार्यवृत्त 


(प्रदर्श वादी 47) में यह अभिलिखित है कि: बिशप काटन की मृत्यु हो गई। 


17-2-1856 को हुए अधिवेशन के कार्यवृत्त (प्रदर्श वादी 49). में यह 


अभिलिखित है कि पंजाब सरकार ने यह आदेश किया था कि नाउल्स. उड स्पर - 


स्थल स्कूल के-गंवर्नरो को तुरन्त सौंप दिया जाए । 20-3-1867 को हुए 33वें 
भावव्रेणन के कार्यबृत्त ( 


अर्थात प्रदर्श वादी 50/7 से प्रदश 5 0/जी वादी 51 तथां 


प्रदर्श वादी 50) में यह अभिलिखित हैं कि स्कूल का के 
भाम बदलकर विशव काटन स्कूल कर दिया - ऐंया । अधिवेशनों के अन्य काय 5 
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गवनेरों के अनेक-अधिवेशनों से यह सावित हो जाता है कि स्कल के भवन भु 
में जुतोघ में निमित किए गए थे, किन्तु बाद में स्कूल छोटा शिमला के अ | 
स्थल अर्थात्‌ नाउल्स उड स्पर (वर्तमान विवादित सम्पत्ति) स्कूल को ले जाग 
'गया था । स्कूल दे. भवनों का तथा उससे संलग्न भवनों: का निर्माण कार्य 
1868 में पूरा हो गया था और स्कूल का नाम बिशप काटन स्कूल कर दिया 
गया था । इंन दस्तावेजों से यह भी साबित होता है कि नाउल्स उड स्पर 
नामक संपदा, जो छोटा शिमला में थी, पहले कुन्ठल राज्य में थी और उसका 
स्वामी कुन्ठल का राजा था ।. यह स्थल कुच्छल के राजा से या तो विनिमय 
में या खरीदकर लिया गया था । सरकार ने स्कूल के भवनों के निर्माण के लिए 
“और स्थल को स्कूल के गवनेरो के पक्ष में अन्तरण के लिए हर प्रकार की 
-सहायता की । सरकार इस सम्पत्ति के स्वामित्व तथा नियंत्रण को भी बिशप 
काटन स्कूल के गवर्नेरों को अन्तरित करना चाहती थी और स्कूल के गवनेरों 


को इस सम्पत्ति का प्रबन्ध करना था ओर स्वामी के रूप में उस पर कव्ना 
रखना था । 


27. प्रदर्श वादी 20 से वादी 22 तक बिशप काटन स्कूल एसोशियेश 
ज्ञापन तथा ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रेषक पत्र विशप 
-काटेत स्कूल के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र हैं । इत दस्तावेजों प 
` “साबित होता है कि विशंप काटन स्कूल शिमला नामक बिशप काटत र 

_ सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण 1860 के अधिनियम सं० 21 के उपव 
र -रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र 7-11-1873 को जोरी किया | 
शिमला में 1873 में अस्तित्व में था । प्रदर्श वा 


ग्री भाई 
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दरें वनों के मुख्य वनपाल द्वारा नियत की गई थीं । प्रतियां प्रदर्श वादी 8 तथा 
वादी 9 देखें । फोटोग्राफ प्रदर्श वादी 10 से वादी 19 यह सावित करते हैं 
कि विवादगत सम्पत्ति में कुछ सीमा-स्तम्भ तथा भवन दिखाई देते हैं । दस्तावेज 
प्रदर्श वादी 53 से वादी 56 यह सावित करते हैं कि वादी ने सड़क निर्माण 
हेतु प्रतिवादी द्वारा वृक्षों के काटे जाने का विरोध किया था। वादी को 
सन्तिर्माण आदि करने की मंजूरी प्रदर्श वादी 68 से वादी 106 द्वारा दी गई 
थी। तारीख 4-5-1932 का पत्र प्रदर्श वादी 95 यह सावित करता है कि' 
कुन्ठल राज्य के राजा ने विशप काठत स्कूल के प्राधिकारियों द्वारा लगभग 
एक विस्वा जमीन पर अतिलंघन के प्रति आक्षेप किया था । 


` 29. प्रदर्श प्रतिवादी 5 तथा प्रतिवादी. 6 (प्रदर्श वादी 109 भी) 
वर्ष 1930-31 की जमाबन्दी हैं। विवादगत सम्पत्ति राज्य के स्वामित्व में 
दिखाई गई है और लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय विभाग) के कब्जे में भी: 
दिखाई गई है । मूल खसरा सं० 194 को 43 छोटे खसरा संख्यांकों में बांटा 
गया है, जिन्हें खसरा सं० 194/1 से 194/42 तक तथा 194 (बाकीमंद) के 
रूप में द्योतित किया गया है । खसरा 194/1 से 194/42 तक निर्मित 
भाग हैं, जबकि खसरा सं० 194 (बाकीमंद) गैर-मुमकिन अहाता है। 
'खसरा सं० 194 (ऊपर वर्णित 43 भूखंड) का कुल क्षेत्रफल 1,70,201 वर्ग 
गज तथा 8 वर्ग फीट है, जिसमें से गैर-मुमकित अहाता 1,59,967 वर्ग गज 
हैं और शेष या.तो निर्मित भाग है या सड़क, तालाब, आदि हैं । ) 
30, प्रदर्श वादी 107 तथा प्रदर्श वादी 108 वर्ष 1950-51 की 
जमावरंदी की प्रतियां है और प्रदर्श प्रतिवादी 3 तथा प्रतिवादी 4 वर्ष 
1976-77 की जमाबन्दियाँ हैं । वर्षे 1950-51 तथा 1976-77 की जमा- 
>बन्दियों की प्रविष्टियां वर्ष 1930-31 की 'जमाबन्दी की अविष्टियों के समान 
हीहें। ल sR 
31. राम शरण कानूनगो (स्थानीय कमिशनर) की 20-9-198 ग को. 
रिपोर्ट (प्रदर्श वादी 65) तथा तकशा प्रदर्श वादी 6 6 यह दशित करते हैं कि 
प्रतिवादी ने विवादित संपत्ति का अतिक्रमण किया है । 27-6- 1979 के पत्र 
(प्रदर्श प्रतिवादी 1) तथा 14-8-1979 के. पत्र (प्रदर्श प्रतिवादी 2) द्वारा 
_ बादी स्कूल ते वृक्ष काटने की अंनुमति चाही थी । | 
32. अब दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित हो गया है कि वादी 1858 ` 
बे से अब तेक विवांदित सम्पत्ति का अधिभोग करंता रहा है और उससे विद्यालय-- 
भर्वन तथा अन्य संलग्न भर्वनों का उस पर तिर्माण किया हैं। मूलतः सम्पूर्ण 
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बिशप काटन स्कूल, शिमला ब० हिमाचल प्रदेश राज्य (न्या० गुप्त 
सम्पत्ति का. खसरा सं० 194 ही था, जो अब बंटकर 43 खसरा संख्याको 
सें बदल गया हे । इन 43 खसरा संख्याकों में से वादी का 4 2 भूखंडों पर 
वास्तविक कब्जा है। वादी शुरू से ही विवादित सम्पत्ति पर स्वामित्व अधिकारों 
तथा कब्जे का प्राख्यान करता रहा है। नगरपालिक अभिलेखों से विवादित 
सम्पत्ति पर वादी का स्वामित्व तथा कब्जा दशित होता है। कर आदिका 
निर्धारण वादी के नाम में किया जाता रहा है और वे वादी द्वारा संदत्त किए 
जाते रहे हें । वादी ने आवश्यकतानुसार समय-समय पर सन्निर्माण हेतु तथा 
वृक्षों को काटने तथा हटाने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्त को है । 


- _33. पंक्षकारों ने इन विवाद्यको के सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत 
: किया है । नगरनिगम के जूनियर इंजीनियर दत्तराम (वादी साक्षी 2) ने कहा 
- है कि वादी द्वारा सन्निर्माण, मरम्मत तथा पुनर्नवीकरण हेतु निर्माण नवशों की 
_ मंजूरी चाहने वाले अनेक आवेदन फाइल किए गए थे और इस प्रकार का 
. प्रथम आवेदन 20-9-1933 को फाइल किया गया था । नगरनिगम के रेंज 
`. आफिसर जंगोराम (वादी साक्षी 3) नें कहा है कि वादी बिशप. काटन रू 
__ परिसर के अहाते के वृक्षों को काटने तथा हटाने की अनुज्ञा हेतु आवेदन देता 


> _ रहा है और उसने यह भी कहा है कि बिशप काटन स्कूल परिसर की सीमाएं 


कया थो । उसने यह भी कहा है कि विगत लगभग 32 वर्षे से सीमास्तमा 
अस्तित्व में हैं.। ख्यात सिंह नेगी, वादी साक्षी 7, आरं०-एन० हकीम, गाट 
8 आर० के० सूद वादी साक्षी 10 तथा जनक सिंह वादी साक्षी के पट 
पा विशय काटत स्कूल परिसर के चारों ओर कंटीले तारे. 
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स्कूल के प्रबंधाधीन हैं । उसने यह भी स्वीकार किया हे कि स्कूल क्षेत्र के सीमा 
स्तम्भों पर लोहे के फाटक भी लगे है 


36. जूनियर इंजीनियर आर० डी० शर्मा (प्रतिवादी साक्षी 3) ने भी 
यह स्वीकार किया है कि सीमा-स्तम्भ हैं, जिनके द्वारा खसरा सं० 194 के 
कतिपय बिन्दुओं को सीमांकित किया गया है । उसने यह भी स्वीकार किया है. 
कि खसरा सं० 194 के एक भाग पर वादी के भवन हैं और जमीन के एक भाग 
पर देवदार और कैल के वृक्ष हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वादी द्वारा 
बनाए गए फाटक भी हैं ओर स्कूल की सीमा के भीतर अनुरक्षण तथा प्रबन्ध 
का कार्य वादी द्वारा किया जाता है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि स्कूल 
को सम्पत्ति एक संहत एकक (कम्पैक्ट' यूनिट) है और इस एकक में स्कूल के 
भवत. हैं जो अलग-अलग हैं और इस संहत क्षेत्र में खेल के मैदान भी हैं और 
रास्ते भी । 2 
37. नरंजन सिह. (प्रतिवादी साक्षी 4) ने भी इसी प्रकार का बयान 
दिया हैं ओर यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में वादी के नौकरों के 
भावास हैं, होस्टल हैं और खेल के मैदान हें । देवी सिंह (प्रतिवादी साक्षी 6) 


ने भी सीमा-स्तम्भों तथा कंटीले तारों के बाड़े के सम्बन्ध में पूर्वोक्त तथ्यों - . 


को स्वीकार किया है ।_एस० जे० मुकन्द (वादी साक्षी 6) स्कूल का 
` हैडमास्टर है और उसने विवादित सम्पत्ति पर वादी के कब्जे के सम्बन्ध में 
तथा सीमा-स्तम्भों, फाटकों तथा कंटीले तारों के बाड़े के अस्तित्व के सम्बन्ध में 
बयान दिया है । उसने अनेक दस्तावेजों को भी साबित किया है जिनके 
सम्बन्ध में चर्चा पहले ही की जा चुकी है। | आ 
- 38: इस प्रकार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मोखिक साय सै यह 2 
हो जाता है कि खसरा सं० 194 पर वास्तविक कब्जा, नियंत्रण तथा भवर 


सारे समय वादी का रहा है और बादी के कब्जे में किसी प्रकार का कोई | 


हस्तक्षेप 1979. तक नहीं किया गया ।.. .. 


55 39: प्रतिवादी के विद्वान्‌' का. दनी 
` भाग पर वादी के कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई विवाद नहीं किया । 
5७० ज्ञ सटर पद § र | 
उत्सेल की यहे प्रथम दलील नहीं माती जा सकती 
न कोई अभिवाक्‌ नहीं है । वादी ने असंदिग्ध 
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उन्ेल ते विवादित सम्पत्ति के निमित , 


स्पष्ट और असंदिग्ध अंभिकथनों को दृष्टि 


कि “कुछ-भी हो, पंजाब सरकार का Ss 


"] 
40 बिशप फाटत स्कूल, शिमला ब० हिमाचल प्रदेश राज्य (न्या गुप्त) | 


सम्पत्ति में कैसा भी अधिकार, हक या हित रहा हो वह बहुत पहले ही वादी | 
के सन्‌ 1864 से स्वयं स्वामी के रूप में अपने अधिकारों के प्राख्यान के आधार | 
पर तथा सतत्‌, निर्वाध, शांतिपूर्ण, अनन्य तथा खुले-आम कब्जे के आधार 
पर समाप्त हो गया भर प्रतिवादी का सम्बद्ध सम्पत्ति पर कोई अधिकार, 
हक या उसमें हित नहीं है। प्रतिवादी या उसके पूर्वाधिकारियों ने सम्पत्ति के. 
किसी भाग पर कभी भी किसी भी हित का दावा नहीं किया और न विसी भी 
रीति में उसका अधिभोग किया ओर उनका किसी प्रकार का उस पर नियंत्रण 
नहीं रहा बल्कि उन्होने वादी को उस सम्पत्ति का स्वामी माना ओर स्वीकार 
किया ।” 

41. इन अभिकथनों का प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में प्रत्याख्यान 
किया है । प्रतिवादी का यह अभिकथन है कि 'वादपत्र के पैरा 2 में वर्णित 
सम्पत्ति प्रतिवादी के स्वामित्वाधीन तथा कब्जाधीन है ओर प्रतिवादी सम्बद्ध 
भूमि पर विधिपूर्ण रूप में काबिज है । इसके अतिरिक्त, वादी अपने कार्यों तथा 
आचरण के कारण इस विलस्बित प्रक्रम पर वाद फाइल करने से विवंधित है | | 

- 42. इन अभिकथनों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के सम्बन्ध मे 
विवाद्यक सं० 7 तारीख 8-7-1981 को विरचित किया गया । वादी ने संपत्ति 

` के स्वामित्व का दावा राज्य से अस्तरण के आधार पर ग है। वादीने 
. अनुकल्पतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा उसके से तत्वों का अभिवाक्‌ 
करते हुए किया है। पक्षकारों को अपनी-अपती दलीलों का शात था और 
चिनि विरचित किया गया था-। ऐसी परिस्थितियों में,. प्रतिवादी 


. प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक्‌ न हीं किया गया 


be Se 


हिन्दी में प्रामाणिक विधि साहित्य 


| रतीय संविधान के प्रमुख तत्त्व 

क-- डॉ ० प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी 

` इस पुस्तक में संविधान के तत्त्वो का अत्यन्त सरल और बोधग्म्य भाषा 
विवेचन किया गया है । पुस्तक में संविधान से सम्बन्धित अद्यतन सामग्री 
(तथा उससे सम्बन्धित निणंयों का भी समावेश किया गया है। यह पुस्तक 
»' तथा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ओर सभी ऐसे व्यक्तियों के 


| उपयोगी है जो संविधान का गहन अध्ययन करना चाहते हैं । 
मूल्य : 36.50 रुपये 


Med 


(कसा न्यायशास्त्र प्रौर विषबिज्ञान 

Fe सो० के० पारिख |. 

तिदक--डॉ० नरेन्द्र कुमार पटोरिया 

| मूल पुस्तक “मेडिकल ज्यूरिस्प्रडंस एण्ड टॉक्सिकोलॉजी” को संसार भर 

प विषय की पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली है । हिन्दी संस्करण भी 

दृष्टि से अद्वितीय और अमूतपूर्व हे । विषय को समझने के लिए 278 

॥यां ओर रेखाचित्र दिए गए हैं। चिकित्सा त्यायशास्त्र से सम्बन्धितः 

गे को उपयोगी बनाने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में निर्णयज विधि 

नो) शामिल की गई है। यह पुस्तक विधि तथा आयुविज्ञान के छात्रों, 

अधिकारियों, वकीलों तथा न्यायाधीशों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
हा ट मूल्य : 70.00 रुपए 


रराष्ट्रीय विंधि के प्रमुख निर्णय _ | 
“डॉ० सुभाष चन्द्र खरे राष्ट्रीय 
` डॉ० खरे हिन्दी साहित्य और अन्तर क न ; 
है विधि साहित्य के हिन्दी और अंग्रेजी के प्रतिष्ठित लेखक भी है । र 
षति में अन्तरराष्ट्रीय विधि के खोत, अन्तरराष्ट्रीय Fe न्ब i 
ओत, समुद्रीय सीमा, अन्तरराष्ट्रीय चयाने व Ne 
दि शीर्षकों के अन्तर्गत प्रमुख नर्षयो को बोम भाग क 
० हे। इस बिषय के वि्याियों ओर गा "तइ ह 
या के 


विधि के विद्वान होने के. 


ठ्पॉ dation; Chandigarh 


